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 कौडी  कुन्नीलसुरैशਂ
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 के_स्थान पर
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 [29  [2  प्रशन  सँखया  “44  ०"  के  पर  Pam

 [4  इंजीनियरी  निगम  कौ  बँद  करने  का  विलय

 करनाਂ  के_स्थान  पर  इंजीनियरी  लिगम  का

 बँद  विलयਂ  किया  जाना"चाहिए  ।

 [42  2  के_स्थान पर

 नीचे  सै  पीक्त  5
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 के  स्थान पर
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 लोक  सभा
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 लोक  सभा  11  बर्ज  म०  पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोवष  प्रीठासीन  हुए

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उसर

 बाणिण्पिक  बाहुनों  का  निर्माण

 ]
 +386.  भ्रो  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :

 डा०  श्मेश  चम्द  तोमर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  3

 देश  में  कौन-कौन  सी  कंपनियां  वाणिज्यिक  बाहनों  का  निर्माण  कद  रही

 ऐसी  प्रत्येक  कंपनी  का  वाधिक  उत्पादन  कितना

 क्‍या  वाणिज्यिक  वाहनों  की  मांग  वर्ष  प्रति  घटती  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (=)  क्‍या  विदेशों  में  भारतीय  बाणिज्यिक  बाहनों  की  मांग  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  वब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मरत्रालय  में  राज्य  भरती  पी०  जे०  से  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  ॥

 विवरण

 तथा  वाणिज्यिक  वाहनों  के  प्रमुख  विनिर्माताओं  के.ताम  ओर  प्रिछले  तीन
 बषों  के  दौरान  उनका  उत्पादन  इस  प्रकार  है  :---

 बन-+--«+-म-+न-नन-म-ननननन-मन-मनननकन-नन+++नन-ननननननननननननननननननन-ननननननननन न  मनननननननननननननननन--नननननननननननननीनिननन  न  नमन  नमन  नन+म-कन-नन-म+  वन.» 1989-90
 |  | ड595स  जफफ ड.ककसससफफसिफ  न+-+न_स्‍ंैऋ+ऋ ड  डडइ  कससनक्इयडये  स्‍  न  न  न  न  ततओओत-++ीे  कम व

 ः  ु  2  3  4'

 1.  मै  टेलको  6258  6963  81931

 2,  में०  अशोक  लीलैष्ड  18909  22689
 ....

 34968:  :

 3.  में»  हिन्दुश्तान  मोटर्स  1678  1644  1296
 के

 1



 मौखिक  तत्तर  ।8  1991

 1  2  3  4

 4.  मे ०  बजाज  ढेम्पो  14667  16871  16325

 5.  मेँ०  डी०सी०एम०  टोबोश  3348  3619  4312

 6.  में०  आगशर  मोटसे  4273  4427  4829

 7.  में०  स्वराज  माउदा  3213  3372  3750

 8.  में०  मॉहन्द्रा  मिसान  2352  2533  3952

 9.  में>०  महिन्द्रा  एण्ड  महिस्द्रा  49601  4950  3193

 तथा  (८)  फिछले  तोन  बषों  दिए  के  दोरान  वाणिज्यिक  बाहनों  को

 बिक्री  से  कृद्धि  की  प्रवृति  का  पता  चलठा  है  :
 1988-89  9  317413

 1989-90  124444

 1990-91  141782

 (४)  तथा  वाबिज्यिक  वाहनों  का  निर्यात  विश्व  के  विभिण्न  जक्नों  को  किया  जा

 रहा  है|  बालिज्यिक  बाहनों  का  निर्यात  1989-90  के  दोराग  5053  भौर  1990-91  के  दोरान
 5759  रहा  है  रुथा  इसके  1991-92  के  दोरान  शोर  बढ़  जाडे  का  अनुमान  है  ।

 थी  प्रभु  दयाल

 ओर  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरके।र  से  जानना  चाहता
 पिछले  तीन  वर्षों  में  बाबिज्यिक  वाहनों  को  कितनी  संदया  विदेशों  में  भेजी  गई  और  उन  देझ्यों  क
 नाम  क्या  हैं  ?

 ]
 ब्रो०  पी०  ले०  रुरियत  :  महोदंव  हम  सोक्यित  संयुक्त  अरब

 बंगला  कुबेत  और  श्रीलंका  को  बसों  और  ट्रकों  का  निर्यात  कर  रहे  नेपाल

 संगुस्त  अमोरात्  भोर  कंगलादेश  विश्वेष  रूप  से  ट्रकों  का  निर्यात  किया  मया  हैं  $
 निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही  माननीय  संदस्य  के  प्रश्नोत्तर  में  इस  ब्ण  के  निर्यात  के  आँंक हे  पहले
 ही  प्रस्तुत  कर  दिए  गए  हम  निर्यात  में  कद्धि  की  अपेक्षा  रखते  हैं  |  हम  भविष्य  में  दस  हआर  से  भी
 ज्यादा  बाहनों  के  निर्यात  को  आशा  करते  लैंकिन  हम  आठवीं  योजना  की  आवश्यकताओं  का
 प्रशेपभ कर  रहें  चूंकि  आउचीं  योजना  की  आक्श्यकताएं  जी  अग्तिम  रूप  ते  शमेकित  नहीं  को
 गई  मैं  भविष्य  में  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  अक्लेषित  बोजमा  के  सही  आंकड़े  देन ेमें  अताडे

 ),

 प्रभु  दयाल  फठरिया  :  अध्यक्ष  किन-किम  ऐसों  ने  सरदार  ते  1991-92  के
 लिए  बाजिशियक  वाहनों  कौ  माँग  की  है  तथा  भौरत  में  बने  वाणिज्यिक  वाहनों  कौ  कीमत  और

 बने  वाहनों  की  कीमत  में  कया  अध्तर  है  ?
 पा
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 ]

 प्रो०  कुरियन  :  इस  प्रश्न  को  वाणिज्य  मन्त्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिए  ।
 वाणिज्यिक  वाहनों  की  मांग  में  कमी  ही  इस  प्रश्न  का  मु्य  दबाव  माननीय  सदस्य  को  बाणिज्य
 मन्‍्त्री  महोदय  से  एक  पृथक  प्रश्त  पुछता

 )

 श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  महोदय  कया  बताने  की  कृपा
 विदेशों  में  भारत  के  बने  वाहनों  की  कुल  मांग  का  कितना  प्रतिशत  निर्यात  होता  है  और  इसकी
 संश्र्या  को  बढ़ाने  के लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  ताकि  हमें  अधिक  विदेशी  मद्रा  मिल  सके
 भऔर  हमारे  वाणिज्यिक  वाहनों  कौ  अधिक  मांग  हो  ?

 हु

 पो०  जे०  कुरियन  :  मैंने  अपने  उत्तर  में  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  वर्ष
 1989-90  में  हमने  5502  वाणिज्यिक  वाहनों  का  तथा  1991  में  5759  बाणिज्यिक  थाहनों  का

 निर्यात  किया  ।  निर्यात  संवधंन  कार्यक्रमों  को  तो  वाणिज्य  मंत्रालय  हो  चलाता  है  ।  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  वे  विश्व  बाजार  में  प्रतियोगी  बन  सकें  फिर  भी  हमारा  उद्योग  मंत्रालय
 उन  मोटरवाहनों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  को  प्रयासरत  है  जो  हमारे  द्वारा  बनाए  जाते
 हम  नियातोन्मुखी  कारों  के  लिये  कच्चे  माल  के  आयात  की  अनुमति  भी  प्रदान  करते
 हम  कम  दरों  पर  कच्चे  माल  के  आयात  की  अनुमति  प्रदान  करते  हैं  ।  इतना  ही  कारों  के  निर्माण

 हेतु  ईधनक्षम  उपकरणों  पर  अनुसंधान  चल  रहे  इन  सब  बातों  का  लक्ष्य  हमारे  ठत्पादों  की

 गुणवत्ता  में  वृद्धि  करना  त'कि  वे  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  मानकों  पर  खरा

 इस  तरह  के  निय्ति  संबद्धन  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  किए  जाने  चाहिए  ।

 भरो  अनबरासु  इरा  :  मुझे  विश्वस्त  सूचना  मिली  है  कि  कोयम्बटूर  को  एक  आइवेट
 लिमिटेड  कम्पनी  में  डीजल  इंजन  युक्त  छोटी  कार  जिसकी  कोमत  मारुति  से  कम  बनाने  के

 लाइसेंस  हेतु  आवेदन  दिया  किन्तु  सरकार  ने  उसे  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  कर  क्‍या  बह
 सत्य  है  ?  यदि  तो  कया  सरकार  उसे  छोटी  डीजल  वाली  कार  बनाने  का  लाइसेंस  देगी  जिसकी
 को  मत  भी  मारुति  कारों  से  कम

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  यह  सच  है  कि  कोयम्बतूर  स्थित  एक  फर्म  ने  पहले  डीजल
 इंजन  वालौ  कारों  के  उत्पादन  हेतु  लाइसेंस  देने  क ेलिए  आवेदन  पत्र  दिया  था  जो  कि  निर्माता  के

 कहने  के  अनुसार  सस्ती  भी  होंगी  ।  यद्यपि  पहले  उस  आवेदन  को  रहू  कर  दिया  था  सेकिन  उन्होंने
 फिर  अभ्यावेदन  भेजा  है  जिस  पर  मंत्रालय  में  विचार  हो  रहा  है  ।

 भ्रो  निर्मल  काम्ति  खटर्जो  :  इन  वाणिज्यिक  वाहनों  में  से  कुछ  ऐसी  भी  कम्पनियां  हैं  जो
 केवल  हतके  मोटर  बाहुन  एम०  बनाते  टेल्को  को  सभी  जापामी  सहयोश
 से  बने  अर्थात  जो  हलके  मोटर  वाहन  बनाते  हैं  जेसे  आईएर  स्वराज  डी०सी०
 एम०  टोयटा  आदि  ।  मन्त्री  महोदय  ने  कारों  के  नियति  सम्बन्धी  अकिड  प्रस्तुत  किए  संक्ष्या  के
 रूप  में  |  मैं  जिस  प्रश्न  का  उत्तर  जानना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  इम  कारों  के  विनिर्माण  में  आयात
 को  सभी  अवस्थाओं  में  पुजों  के  आयात  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  बहिगमन  हुआ  भापने
 कितनी  विदेशी  धदा  छोई  है  |  क्‍या  विदेशी  सृद्रा  खबं  हुई  है  अथवा  मुझे  अंकड़  चाहिए  ।
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 प्रो०  पी०  ओ०  कुरियन  :  इन  सभी  कारों  हल्के  मोटर  वाहनों  का  भी  जिनका  निर्माण
 विदेशी  सहयोग  से  हुआ  निर्यात  किया  गया  है  माननीय  सदत्य  के  सूचनाथ  मैं  निर्यातित  कारों  के
 आंकड़े  दे  सकता  हूं  ।

 शो  निर्मल  कारित  विदेशी  मुद्रा  को  बहिगंमन  राशि  क्‍या

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  शुद्ध  कमाई  हुई  इसमें  विदेशों  मुद्रा  का

 शूढ्  लाभ  हुआ  है  ।
 dt

 क्री  निम्ल  कान्ति  चटर्जों  :  लेकिन  भांकड़  क्‍या

 प्रो०  पो०  आ०  कुरियन  :  आंकड़ों  के  लिए  मुझे  अलग  से  नोटिस  की  आवश्यकता  पड़े गी  ।

 अध्यक्ष  म्होरय  :  आप  ठोक  कहते  पटेल  जी  ।

 करो  निर्मल  कासम्ति  चटर्जों  :  विदेशी  मुद्रा  का  बहिर्गमन  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  विदेशी  मुद्रा  के  बहिगंमन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 क्री  भ्वण  कुसार  पटंल  :  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि

 जुबलपुर  स्थित  सरकारी  वाहन  कारखाने  अन्य  धरकारी  वाहन  कारखानों  के  पास  बड़ी  क्षमता
 है  और  वे  प्रौद्योगिकी  में  थोड़ा  सा  आशोधन  और  उन्नयन  करके  वाणिज्यिक  वाहनों  का  उत्पादन

 कर  सकते  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  इस  क्षमता  को  उपयोग  में  लाने  की
 कोई  योजना  है  जिससे  इनकी  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  सके  और  वाणिज्यिक  वाहनों  के  उत्पादन  में  वृद्ध
 की  जा  सके  ।

 प्रो०  पी०  ले०  कुरियन  :  नई  ओद्योगिक  नीति  के  बाद  आज  वाणिज्यिक  बाहनों  के  विनिर्माण

 हेतु  लाइसेंस  की  आवश्यकता  महीं  हमारे  पास  पहले  से  ही  कतिपय  अधिष्ठापित  क्षमता  है  और
 जिसको  सबथा  पूर्ण  नहीं  किया  गया  हम  नहों  समझते  हैं  कि  हलके  बाणिज्यिक  वाहनों  के
 विनिर्माण  हेतु  प्रकार  की  अतिरिक्त  क्षमता  की  कोई  आवश्यकता  है  ।

 ]
 झो  जाजं  फर्नाग्डीज  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  यह

 बात  सही  नहीं  है  कि  इसी  साल  अरप्रल  से  लेकर  अक्तूबर  तक  लाइट  कमलियल  व्हुकल्स  और
 मौडिंपम  एण्ड  हैवी  कमशियल  इन  दोनों  क्षेत्रों  में  उत्पादन  घटा  भौर  धटा  इस  माने  में
 क्योंकि  जहां  पिछले  साल  इसी  काल|वधि  में  26.4  प्रतिसत  मीडियम  ओर  हैंवी  कमरशियल  व्ट्किल्स
 के  उत्पादन  में  बढ़ोतरी  हुई  थी  वहां  इस  साल  मात्र  8.2  प्रतिशत  ओर  लाइट  कमशियल  व्हिकल्स
 में  जहां  पछले  साल  24,4  प्रतिशत  बढ़ोतरी  हुई  थी  वहां  इस  साल  मात्र  '2.9  प्रतिशत  बढ़ोतरी

 हुई  है  ।  मंत्री  महोदय  शब्यों  कम  से  कम  इस  बर्ष  के  तथ्यों  को  सदन  के  सामने  रखने  की  कृप
 करें  क्योंकि  मेरे  पास  यहां  पर  दस्तावेज  हैं  एक  निजी  एंजेंसी  के  द्वारा  निकलता  सेंटर  फारे
 मोनिर्टारिग  इण्डियन  इकोनोमी  के  इसमें  यह  कहा  गया  है

 हल्के  बाशिज्यक  वाहनों  के  मामले  में  बजाज  डी०सी०एम०  आईशर
 महेस्ी  महेख्रा  ओर  स्वराज  मजदा  के  संबंध  में  इसकी  बिक्री  अप्रेल  से  अक्टूबर  1990  की

 की
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 अवधि  3  दौरान  वर्ष  1990  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  कम  सुमीक्षाध्रीन  अवधि  के
 दोरान  अग्रोक  ली-लेण्ड  की  बिक्री  स्थिर  रही  ।  टेल्को  को  छोड़कर  अन्य  कोई  भी  कम्पनो  इन  वाहनों
 को  गत  वर्ष  की  कीमत  पर  नहीं  बेच  सवी  ।

 '  हिन्दी  |

 तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आपके  पास  ॒  ताजा  आंकड़  नहीं  हैं  और  आप  सदन  को  इस
 बारे  में  जानकारी  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं  ?

 जअनुवाद ]
 प्रो०  जे०  कुरियन  :  उत्पादन  की  वृद्धि  की  दर  में  वास्तव  में  कमो  हुई  लेकित  मैं

 माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  वाणिज्यिक  वाहनों  के  में  ब्रषं  की  तुलना  में

 वृद्धि  हुई  तैयार  किए  गए  वाणिज्य  वाहनों  की  संख्या  बढ़ी  हैं  |  वास्तव  में  इसमें  बढ़ोतरी  हुई  है
 ©  मैं  इसे  स्पष्ट  करू गा  ।  कृपया  सुनियेगा  ।  उसमें  वृद्धि  हुई  लेकिन  वृद्धि  की  दर

 में  कमी  आयी  मैं  इसकी  संख्या  बताऊंगा  *

 «  अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  वद्धि  तथा  वृद्धि  की  दर  का  अन्तर  स्पष्ट  करना  यह  दोनों
 अलग-भंणग  हैं  ।

 प्रोਂ  पी८  कुरियन  :  यदि  आप॑  मुझे  अनुमति  दें  तो  इसे  स्पष्ट  कछूगा  ।  प्रहले  मैं
 संख्या  बता  दूं  **  ।  वर्ष  1991  मैं  वृद्धि  की  दर  गत  बषं  के  मुकाबले  में  15  प्रतिश्मत.थी  ।
 भौर  जबकि  वाणिज्यक  वॉहनों  के  मामले  में  वर्ष  1991-92  अप्रल  वृद्धि  को  दर  पिछले
 वर्ष  इसी  अवधि  के  मुकावले  में  5.5  प्रतिशत  मैं  इसकी  सही  संख्या  भी

 1989-90  में  1,25,051  वाणिज्यिक  वाहन  तैयार  किए  1991  में  वाणिज्यिक  बाहनों
 की  कुल  संख्या  1,44,556  वृद्धि  की  दर  15  प्रतिशत  अत्र  चालू  वर्ष  1991-92  के

 अवक्‍्ट्बर  माह  तक  वाहनों  की  यह  संख्या  82,474  गत  वर्ष  इसी  अवधि  की  यह  संख्या  78,042

 है  ।  यह  वृद्धि  5.5  प्रतिशत  इस  प्रकार  से  सही  माइनों  में  वाणिज्यिक  वाहनों  की  संख्या  78000
 से  बढ़कर  82,000  हुई  है  परन्त्‌  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वृद्धि  की  दर  15  प्रतिशत  से  गिरकर

 5.5  प्रतिशत  हो  गई  ।

 महोदय  :  प्रश्न  संख्या  387  वित्त  मंत्रालय  को  अन्तरित  किया  गया

 भूमि  1976  के
 अन्तर्गत  अधिप्रहीत  भूमि

 $१288  श्री  पो०  पी०  कालियापेरुमल|  :

 कुमारी  बिसला  वर्मा  :

 क्या  शहरो  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नगर  भूमि  भधिनियम  76  के  लागू  होने  की  तिथि  से  अब
 तक  इसके  राज्यवार  तया  कुल  कितने  भूक्षेत्र  का  पता  लगाया  गया  है

 कुल  कितनी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  और  सम्राज  फे  आधिक  रूप  से  कमजोर  बर्गों
 से  वितरित/आवंटित  की  भौ
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 इससे  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  हैं  ?
 ः

 शहरी  जिकास  संत्री  शीला  :  से  एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखा

 शहरी  भूमि  अधिसीमन  अधिनियम  के  अन्तगंत  2,16,537.79  हेक्टर  भूमि  का  पत
 लगाया  गया  है  ओर  केन्द्रीय  अधिनियम  तमिलनाडु  तथा  जम्मू-काश्मीर  राज
 में  लागू  नहीं  है  क्योंकि  उन्होंने  इस  अधिनियम  को  नहीं  अपनाया  है  ।

 आधिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  अधिगृहित  की  गई  व  उन्हें  वितरित  को  गई  भूमि
 10,373-53  हेग्टर  थी  भोर  यह  आबंटन  राज्य  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 योजना  में  उल्लिश्ित  आवास  इकाईयों  की  संख्या  3,19951  और  यदि  एक  परिवार  में

 5  लदस्य  हों  तो  15,99,725  व्यक्षितयों  को  इससे  लाभ  पहुंचेगा  ।

 बिवरण

 से  फालतू  रिक्त  भूमि  का  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा
 वास्तविक  झुप  से  कब्जे  में  ली  गई  रिक्त  भूमि  की  मात्रा  एवं  अनुमोदित  योजनाओं  में  विचारित

 रिहायशो  एककों  की  संडया  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  नगर  भूमि  सीमा  तथा
 1976  की  धारा  2]  के  अंत्गंत  अनुमोदित  योजनाओं  में  शामिल  भूमि

 वी  माता  हेक्टेयर  में  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ह्वारा  यथा  प्राप्त  ब्यौरे  संलग्न  अनुलग्नक  में

 स्वष्ट  किए  गए  इस  प्रकार  की  पूचना  वर्षवार  भारत  सरकार  द्वारा  संकलित  नहीं  की  जाती  है  |

 अनुलग्गक

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जांच  के बाद  राज्य  घारा  21  के  अतगेत  विवरण
 का  नाम  कालतू  संध  राज्य  क्षेत्रों  ------------------ —

 भूमि  का  ह्वारा  बास्तविक  अनुमोदित  अनुमोदित

 अनुमान  रुप  से  अजित  योजनाओं  योजनाओं

 )  कालतू  भूमि  की  विचारित  में  शामिल
 मात्रा  रिहायशी  भूमि  को

 एककों  की  मात्रा

 संख्या  ) ः
 2  3  4  5

 1.  भान्ध्र  प्रदेश  12,364-37  1,777-77  2,524  819-25

 2.  असम  73-43  7-63  न  —

 3,  बिहार  235-45  19-16  न+
 4.  गुजरात  32,513-C0  770-00  1,44,550  2,120-00

 5.  कनटिक  9,744-27  852-97  57  4-45

 6.  मध्य  प्रदेश  16,007-73  1,447-00  1,215  26-82
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 2  3  4  5

 7.  महाराष्ट्र  53,342.36  974-70  1,26,557  1,01  5-34

 8.  उड़ीसा  124-60  47-08  1!  1-06

 9.  पंजाब  1,851-16  न्+  —  न

 10.  राजस्थान  27,369-14  565-55  1,  837  64-81

 11.  उत्तर  प्रदेश  54,690-23  3,8  28-03  40,886  423-85

 12.  पं०  बंगाल  5,007-00  46-14  --  _

 13,  दिल्ली  341.06  1-99  _  न

 14,  पॉडिचेरोी  254-18  13-75  न  न

 15.  चंडीगढ़  13-63  न  न

 16.  छावनी  क्षेत्र  606-18  21-79  2,313  20-91

 कुल  :  2,16,537-79  10,373-53.  3,19,951.._  4,49  6-49

 भी  पी०  पी०  कालियापेदमल  :  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  की  धीमी  गति  के  क्या  कारण

 श्रोमतो  शीला  कोल  :  कुछ  समस्‍यायें  भाड़  आती  रही  और  यह  कहना  सही  है  कि  यह
 वसा  नहीं  है  जेसा  हम  इसे  चाहते  चूंकि  हमारे  पास  पर्याप्त  भूमि  नहीं  इसलिए  कुछ  समस्‍यायें

 आड़े  आयी  बॉटने  के  लिए  भूमि  नहीं  और  फिर  मुकदमें  बाजी  होगी  ।  मुकदमें  बाजी  से  सब

 कुछ  अवरुद्ध  हो  जाएगा  ।

 कुमारी  बिमला  शर्मा  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  और
 भाग  के  उत्तर  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  5  परसेंट  जमीन  एक्वायर  की  गयी  जमीन

 एक्वायर  न  हो  जाने  का  कारण  इन्होंने  बताया  है  कि  लिटिगेशन  बगैरह  हो  जाती  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से जानना  चाहती  हुँ  कि  क्या  इस  हेतु  वे  एक्ट  में  परिवर्तन  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं
 भोर  परिवर्तत  करते  समय  दि  नैशनल  कमीशन  भाफ  अबंनाइजेशन  की  अन्तरिम  रिपोर्ट  के  सुझाव
 और  सेंट्रल  काऊंसख  फार  ररल  डिवेलेपमेंट  एण्ड  अबंन  डिवेलेपमैंट  एक्जीक्युटिव  कमेटी  आफ  आल
 इब्डिया  काउन्सिल  आफ  मेवर  की  1989  में  बेठक  हुई  कया  उसकी  सिफारिशों  पर
 करेंगे  |  क्या  मिडिल  क्लास  की  विधवाओं  को  और  वार  बविडोज  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर
 जमीन  देने  का  प्रावधान  करने  का  विचार  करेगी  ।

 ]

 झोमती  शीला  कौल  :  राज्य  जिप्रस्न  संगठनों  विशिष्ठ  व्यक्तियों  तथा  अम्यों  ते
 इस  अधिनियम  में  संशोधन  का  सुकाक  दिया  है  ।  इनके  क्शिरों  की  व्यापक  छानबीन  हो  रही  है  भर
 प्रस्तानों  को  संशोधित  किया  जा  रहा  विश्रवाओं  तथा  अन्य  ऐसे  लोग  जिन्हें  इसकी  जरूरत

 7
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 विभिन्‍न  राज्य  सरकारें  इम  पर  कायंवाटी  कर  सकती  हैं  बयोंकि  राज्य  ही  भूमि  का  वितरण  और
 भावंटन  करते  है  ।

 [  हिन्दी
 न

 *ि  गे भ्रो  अन्ना  जोशी  :  अध्यक्ष  मेरे  सवाल  का  पहला,भाग  यह  है  कि  आम  जनता  के

 अपना घर  बनाने  के  लिए  जमीन  मिले  और  वह  भी  सस्ते  इस  हेतु  एक  एक्ट  बनाया  गया  इस

 हेतु  सफल  न  होने  के  लिए  कया  सरकार  इस  एक्ट  में  कुछ  परिवर्तन  करना  चाहतो  है.और  इसके  लिए
 एक  कमेटी  गठित  की  )

 अध्यक्ष  महोदव  :  अभी  एक  मिनट  पहले  उन्होंने  जवाब  दिया  है  ।

 क्रो  अन्ना  जोशी  :  इस  सिफारिशों  की  डिटेल  क्या  दूसरा  यह  कि  इस  कानून  के  छूहत  जो

 एक्सेस  लेंड  विभिन्‍न  राज्यों  में  पड़ी  हुई  है  उसको  जल्दी  से  जल्दी  जनता  को  वितरण  करने  हेतु  क्या
 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  को  कोई  डायरेक्शन  देना  चाहती

 श्रीमती  शोला  कौल  :  आपके  पहले  सवाल  का  जवाब  मैं  दे  चुकी  हूं  ।

 |

 श्री  अन्ना  जोशी  :  समिति  द्वारा  की  गई  सही  सिफारिशें  कौन  सी  है  ?

 श्रीमती  शीला  कोल  :  यह  बहुत  लम्बी  हैं  ।  मैं  इसे  सभा  पर  रखू गी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  को  ले  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक्सेस  लैंड  डिस्ट्रीब्यूट  करने  के  लिए  आप  क्या  करना  चाहेंगी  ।

 श्रीमती  शीला  कोल  :  जो  एक्सस  लैंड  उसको  डिस्ट्रीब्यूट  कर  सकते  हैं  की

 बेटतरी  के  लिए  किया  गया  है  |  हमको  कहा  गया  है  कि  उसका  ध्यान  रखें  ।  जिनको  तकलीफ  हो  या

 जिनको  जमीन  चाहिए  अपने  काम  के  बिजनेस  या  इन्डस्ट्री  के  लिए  उसमें  उसको  किया

 यह  हमारा  ख्याल  है  ।
 ..

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  **  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  राज्य
 सरकारों  को  निर्देश  दिया  है  |  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  उस  का  कहां  तक  पालन  हुआ  है  ।
 बयां  कोई  टाईम  बाइन्ड  प्राग्राम  बन  सकता

 श्रोमतो  शीला  कोल  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  हमने  निर्देश  नहीं
 दिया  है  |  यह  उनका  काम  यह  वे  करेंगे  )

 )
 !  '

 श्री  राम  निहोर  राय  :**  अध्यक्ष  जो  सरप्लस  लेंड  दी  जा  रही  हैं  उसमें

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  का  कितना  कोटा  निर्धारित  यह  बताने  की  कुप्रा  करें
 कितनी  परसेंट  ओर  किन-किन  हरिजन-आदिवासियों  को  दी  गई  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरप्स  लें  रिजन-आदिवासियों  के  लिए  कितना  कोटा  है  ।

 श्रीमती  शीला  कौल  :  वीकर  सेक्शन  के  लिए  जिसमें  वे  भी  आते  हैं  ।



 27  1913  मौदिक  उत्तर

 श्री  म्रलो  देवरा  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  2.16  लाख  4

 हेक्टेयर  भूमि  में  से  10,000  हेक्टेयर  से  कम  भूमि  अधिग्रहीत  की  जा  है  ।  कुल  उपलब्ध

 फालतू  भूमि  का  5  प्रतिशत  होता  इसके  अलावा  उसमें  से  भी  केवल  4,496  हेक्टेयर  भूमि  के

 लिए  दी  योजनाएं  स्वीकृत  की  गयीं  वह  कुल  प्राप्य  भूमि  क्षेत्र  का  2.5  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।

 यह  दर्शाता  है  कि  1976  से  ०ह  अधिनियम  असफल  रहा  सरकार  की  उदार  नीति  को
 ध्य'न  में  रखते  हुए  क्‍या  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  महोदय  से  ग्रह  जान  सकता  हूं  कि  बया  वह  इस
 अधिनियम  को  पृर्णत  समाप्त  करने  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि  इससे  वह  उद्देश्य  बिलकुल  भी  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  जिसके  लिए  इसे  लाया  गया  था  ।  .

 यह  एक  केन्द्रीय  अधिनियम  है  ।  यह  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाया  गया  अश्विनिग्रम  नहीं
 अतः  केन्द्रीय  सरकार  इस  अधिनियम  को  संशोधित  अथवा  समाप्त  करना  इस  संबंध  में  मन्त्री

 महोदय  का  उत्तर  क्‍या  है  ?

 श्रीमती  शीला  कौल  :  हम  सभा  के  विचारों  का  अनुकरण

 समद्र  पर  अधिकारों  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  समझोता

 “359.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 नया  प्रधान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;  हर
 क्‍या  सरकार  ने  सम॒द्र  के  अधिकारों  के  बारे  में  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय-समझोते  पर  हस्ताक्षर

 किए

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्या>बंगाल को  खण्डो  श्िस्तेष:रूप-से  अंडमान-ओर-फिकोब्रार  ढ्वीप  समूह  के  घारों
 ओर  समुद्र  में  प्राकृतिक  संपदा  को  संभावनाओं  का  पता  लगाने  की  सरकार  की  कोई  योजना

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  वेज्ञानिक  अनुसंधान  किया  गया  और

 (४)  यदि  तो  इस  अनुसंधान  का  क्‍या  निष्कर्ष  निकला  है  तथा  भविष्य  में  इसके  उपयोग
 की  क्या  संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्रो  सागरेट  :  (१)
 जी  हां  श्रीम/न  ।

 समुद्र  वि.ध  पर.संस्कृत  राष्ट्र  कनवेंशन  30  .4982  को  अंग्रीकार  किया  गया
 एवं  भारत  इस  कनवेंशन  का  एक  हस्ताक्षर  कर्ता  यह  सम्पूर्ण  समुद्री  क्षेत्र  के  व्यवस्थापक  के  लिए
 एक  व्यापक  ढांचा  स्थापित  करता  है  इसमें  समुद्र  क्षेत्र  पर  राष्ट्रीय  अधिकार  क्षेत्र  की  समुद्र

 समुद्री  पर्यावरण  को  सुरक्षा-एवं  सजीव  संसाधनों  का  विशेहन  एवं
 बेज्ञानिक  समुद्र  संस्तर  एवं  अस्य  निर्जीक  संसाधनों  का  व्दोहस  ₹व॑  झगड़ों

 का  निपटारा  करने  के  साथ-साथ  इन  प्रावधानों  को  संचालित  करने  की  ध्यवस्था  समाविष्ट  हैं  ।

 भोर  जी  हां  श्रीमान  ।

 (४)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।
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 विवरण

 सजोब  संसाधनों  का  बिदोहन

 महासागर  विकास  विभाग  के  अनुसंधान  एवं  सर्वेक्षण  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  एवं
 केन्द्रीय  समुद्री  मत्स्य  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  बंगाल  की  खाड़ी  एवं  अण्डमान  निकोबार  के  समद्र  सहित
 भारतीय  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  में  सजीव  संसाधनों  का  अन्येषण  एवं  विदोहन  किया  जाता  है  ।  अब  तक

 किए  गए  सर्वेक्षणों  से  संकेत  मिलता  है  कि  बंगाल  की  खाड़ी  से  10.9  लाख  टन  एवं  अण्डमान  एवं
 निकोबार  द्वीप  भमुद्र  से  ।.6।  लाख  टन  वाधिक  समुद्री  मछलो  के  विदोहन  की  संभाव्यता  हाल

 ही  में  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण  द्वारा  अण्डमान  एवं  निकोबार  समृद्र  में  ट्रालर  सर्वेक्षण  द्वारा  गहन  समुद्री
 शूल  महाचिगट  की  सम्‌पयोगो  मात्रा  वाले  स्थानों  का  पता  लगाया  गया  ।

 2.  बंगाल  की  खाड़ी  एवं  अंडमान  समुद्र  में  वेलापवर्ती  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  एवं  अंडमान  एवं
 निकोबार  द्वोपों  में  ओश्यितिक  पसं  सीनिंग  विधि  द्वारा  सतह  पर  तैरतों  हुई  दूयूना  का
 सर्वेक्षण  करना  भविष्य  के  कायंक्रम  में  सम्मिलित  है  ।

 निर्जांव  संसाधनों  का  अन्देषवण

 3.  भारतीय  भू-वेशानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  बंगाल  की  खाड़ी  एवं  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीपों

 सहित  भारत  के  अनन्य  आशिक  क्षेत्र  के  63%  भाग  में  निर्जोव  संसाधनों  के  सर्वेक्षण  का  कायं  पूर्ण
 कर  लिया  गया  है  ।  सर्वेक्षण  से  निम्न  जानकारी  प्राप्त  हुई  :--

 1.  उड़ीसा  एवं  आन्ध्र  प्रदेश  तट  के  शेल्फ  प्रदेश  के  पास  ,
 मोनाजाइट  के  बहुष्लेसर  बालू  जैसे  विस्तृत  टुकड़ों  का  पता

 2.  आंध्र  प्रदेश  में  पेंटाकोट  के  समीप  उच्च  श्रेणी  चूना  मिट्टी  का  पता  चला  एवं  ।

 3.  अंडमान  समृद्र  में  आधारभूत  धातुओं  के  पतली  पतों  में  अनियमित
 जमाव  होने  के  संकेत  भिले  हैं  ।

 4.  क्षेत्रीय  सीमान्तर्गत  समुद्र  में  प्लेसतर  खनिजों  की  खोज  करना  एबं  महाद्वीपीय  ढालों  के
 साथ  केटेजेन्स  हाइड्रोकाबंन  के  संभवित  साधनों  के  लिए  भूरात्तायनिक  नमूना  एकत्र  करना
 भविष्य  के  कार्यक्रम  में  समाहित  है  ।

 5.  बंगाल  की  खाड़ी  एवं  अण्डमान  सागर  क्षेत्र  में  तेल  एवं  गेस  के  अन्वेषणों  के  चौथे  दौर  में
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  तट  के  समीप  तीन  क्षेत्र  पश्चिम  बंगाल  में  एवं  ग्यारह
 अण्डमान  में  प्रस्तावित  किए  हैं  ।

 थी  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  हम  पहले  ही  इस  भूमि  से  खनिजों  का  दोहन  कर  क्षके
 हैं  औौर  अब  मानवता  के  लिए  समुद्र  तल  स्थित  संपदा  के  दोहन  करने  की  आवश्यकता  इसी  बात
 को  महेनजर  रखते  हुए  क्‍या  समुद्री  संपपा  का  विकसित  ओर  विकासशील  राष्ट्रों  क ेबीच  ससान
 बितरण  सहित  समुद्री  संपदा  पर  अधिकारों  के  संबंध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  संधि  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  तथा
 वे  कौन-१न  से  देश  हैं  जिन्होंने  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  54  मिलियन  बर्ग  किलोमीटर  समुद्री
 तल  में  से  कितना  क्षेत्र  भारत  में  है  ?
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 झोमतो  मार्गरेट  अह्बा  :  समुद्र  के  बारे  में  कानून  पर  कन्वेंशन  को  1982  में  स्वीकृत
 किया  गया  था  तथा  130  देशों  ने  उध  पर  हस्ताक्षर  किए  इसे  लागू  करने  लिए  यह
 आवश्यक  है  कि  इस  कन्वेंशन  का  कम  से  कम  60  देश  अनुसमरयंत  अभी  तक  केवल  49  देशों  ने
 इसका  अनुसमर्थन  किया  अतः  समुद्र  तल  जिध्रकी  कर्वेंगन  के  अन्तर्गत  अवधारगा  की
 ग़ई  अभी  तक  अस्तिख्व  में  नहीं  आया  है  और  उसके  कारण  मुझे  कहता  चाहिए  कि  जिस  सभी
 को  अवधारणा  की  गई  थी  वह  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  संभव  नहीं  हो  पाया  भारत  ने  भी  अभी  तक
 कन्वेंशन  का  अनुसमथंन  नहीं  किया  है  ।

 क्षेत्र  के  बारे  में  जंता  कि  आप  जानते  हैं  कानून  के  अस्तगंत  हमारे  पास  अनन्य  आविक  क्षेत्र

 है  और  आपके  पास  कतिपय  नियम  हैं  जो  ऐसे  क्षेत्रों  पर  लागू  होते  हैं  जो  अधीन  नहीं  हैं  ।

 भरी  भमनोरंजन  भक्त  :  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  कया  संधि  में  विकसित  और
 विकासशील  देशों  के  बीच  समान  वितरण  को  कोई  स्थान  दिया  गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मानवता  बी  आम  विरासत

 क्ोमतो  मागरट  अल्या  :  हां  कन्वेंशन  का  अनेक  देशों  ने  अनुसमर्थत  किया  है  भौर

 समुद्र  तल  प्राधिकरण  अस्तित्व  में  आया  कन्वेशन  के  अनुसार  एक  बार  यह  अस्तित्व  में  भा

 इममें  दो  मुख्य  उपबन्ध  सर्वेप्र:म  50  प्रतिशत  विक्तपोषण  स्वयं  सदस्य  देशों  द्वारा  किया  जाना

 है  |  दूसरे  किसी  भी  सदस्य  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिको  को  किसी  अन्य  देश  द्वारा  प्रयुक्त  करने  की
 व्यवस्था  ताकि  अन्य  भी  इससे  लाभ  उठा  सके  ।  शायद  यही  एक  ऐसा  कारण  है  जबकि  किसी  भी
 ओऔद्योरि  के  देश  से  17)  ने  अभी  तक  इस  कर्वेंशन  का  अनुसमर्थन  नहीं  किया  है  जिसका  तात्पयं

 है  कि  आवश्यक  संसाधनों  और  विश्व  के  अन्य  देशों  के  सहयोग  से  विकसित  प्रौद्योगिकी  को  बटने  के
 बारे  मे  कुछ  आशंकाएं

 क्री  मनोरंजन  भक्त  :  मेरे  प्रश्न  के  भाग  दो  का  उचित  जवाब  नहीं  दिया  गया
 माननीय  प्रधान  मन्त्री  भी  यहां  मोजूद  वह  इस  स्थिति  के  बारे  में  अधिक  बेहतर  ढंग  से  बता  सकते  हैं
 कि  क्या  समुद्र  पर  अधि  बारे  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  संधि  में  विकसित  ओर  विकासशील  देशों  के  बीच

 समुद्री  संपदा  के  समान  वितरण  को  शामिल  किया  गया  भोर  क्‍या  उसका  अन्तर्राष्ट्रीय  संधि  में  कोई
 स्थान  है  ?

 प्रधान  भनन्‍्त्रो  पो०  बो०  नरसह  :  यही  भावना  इस  कन्वेंशन  में  निहित  यह
 एक  असग  बात  है  कि  कन्वेंशन  अभी  तक  प्रभावी  नहीं  हुई  वह  पहले  ही  बता  चुकी  हैं  कि  यह

 किस  कारण  लागू  नहीं  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  इस  प्रकार  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  आपने  अपने  अधिकार
 का  समुचित  प्रयोग  नहीं  किया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  श्री  भक्त  को  पुछते  दीजिए  ।

 भरी  मनोरंजन  भक्त  :  भारतीय  भू  सर्वेक्षण  विभाग  अण्डमान  भौर  भमिकोबार  द्वीप

 समूह  के  अःस-पास  समुद्र  छश्न  का  सर्वेक्षण  किया  है  तथा  समुद्र  तल  में  500  से  2,500  मीटर  की
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 गहराई  तक  75  नमूने  एकत्रित  जो  यह  दर्शाता  है  कि  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के

 भास-पास  साम्द्री  क्षेत्र  में  जस्ता  और  सोने  के  उपलब्ध  होने  की  भी  संभावना  दे  ।  इस
 को  मह्देलजर  रब्ते  हुए  मैं  यह  जानता  कि  क्या  सरकार  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में

 2,500  मोटर  से  अधिक  को  गहराई  में  तथा  समद्र  तल  से  ऊपर  पानी  का  अध्ययन  करने  हेतु  समृद्र
 विकास  विभाग  का  एक  कार्यालय  खोलने  पर  विद्वार  करेगी  ।

 उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  तेल  की  खोज  का  कार्य  किया  जाएगा  तथा  भण्डमान  भर

 निकोबार  द्वीप  समूहों  में  संबंधित  स्थानों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगः  कि  क्या

 इस  कार्य  हेतु  किसी  विदेशी  कम्पनी  को  ठेके  देने  जा  रही  दे  और  यदि  ऐसा  है  ता  अण्डमान

 और  निकोघार  द्वीप  समूह  में  कितनी  फर्मों  को  ठेके  दिए  जायेंगे  ?

 धोमतो  म्रागंरट  अल्या  :  जटां  तक  तेल  अन्वेषण  का  संबंध  है  मैं  यह  व  हसवती  हूं  कि  यह्‌

 टीय-ड्िलिग  सुविधा  इस  समय  द्वीप  समूह  में  ऐसा  कुछ  स्थापित  करने  को  हमारी
 कोई  इच्छा  नहीं  केवल  भन्वेषण  हतु  ही  भप्रेल  1992  तक  मांगे  गए  तथा  इस  बारे  में  तेल

 एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  अन्य  विवरण  देने  में  समर्थ  होगा  ।

 जहां  तक  समुद्र  तट  अन्वेषण  का  संबंध  अधिकतर  कार्य  विशेष  जहानों  के  माध्यम  से
 कराया  जा  रहा  है  जो  कि  महासागर  तट  का  अध्ययन  एवं  सर्वेक्ष  और  खोज  बी  गई  सम्भावनाओं

 की  जांच  कर  रहे  हाल  ही  में  अण्डमान  और  निकोबार  समूह  में  समुद्र  वि+ा्त  केन्द्र  हेतु  एक
 छोटा  सा

 कार्यालय
 खोला  गया  इसकी  व्यवस्था  है समय  आने  पर  इमका  विस्तार  किया  जाएगा  ।

 eM  लो  भ्रीकान्त  कना  :  बंगाल  को  खाड़ी  में  हमारे  विशिष्ट  आशिक  क्षेत्र  में  निर्जीव  पदार्थों  ज॑से

 जरकन  ता  जिप्सम  इत्यादि  की  उपलब्धता  का  पता  लगाया  गया  है  ।  मेरी  जानकारी  में

 इन  सभी  निर्जीव  संसाधनों  का  पता  लगाया  जा  चुका  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानता  चाहूंगा  कि
 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  उपयोग  के  लिए  इन  सभी  संसाधनों  का  दोहन  करने  की  योजना  बना  रहा

 हर  श्रीमती  मागरट  अह्या  :  कुछ  क्षेत्रों  में  संसाधनों  का  पता  लगाया  जा  चुका  जैसा  कि
 मैंने  पहले  बताया  जब  हम  उन्हें  आधिक  रूप  से  दोहन  हेतु  सक्षम  पायेंगे  तो  संबंधित  विभाग  एवं
 क्षन्य  विभाग  इस  काय  को  हाथ  में  लेंगे  । उदाहरण  के  लिए  मैं  कह  सकती  हूं  कि  यह  विभाग  अन्वेषण
 कार्य  करता  आवश्यक  प्रौद्योगिकी  विकसित  करते  हैं  और  फिर  सम्बन्धित  विभाग  विशिष्ट  योजना
 बनाते  हैं  ओर  फिर  उसका  अनुसरण  करते  उदाहरण  के  लिए  आणविक  ऊर्जा  विभाग  के  पास

 ढुल़ं  के  लिए  भी  व्यबस्पा  ।,  हमारे  पास  केरब  ओर  तमित्रनाड़ू  म्रें  भी  संयंत्र  जो  पहले  ही
 पृद्ट  कार्य  कर  रहे  इस  समय  यह  बताने  में  समय  ब्हीं  हुं  कि  कोन  क्या  करने  ज़ा  रहा  है  ।
 अन्वेषण  कायं  हो  चुका  कतिपय  क्षेत्रों  ओर  हत्नानों  क्र  पता  लगाया  चुका  हे  तथा  उसके  ब[द
 का  कार्य  ज॑से  प्रोद्योगिकी  इत्यादि  पर  कार्य  किया  जाना  जेसे  ही धन  राशि  और  अन्य  चीजें
 उपलब्ध  वाणिज्यिक  रूप  से  इसका  दोहन  होने  लगेगा  ।

 झरी  विजय  gto  पाटिल  :  सन्‌  1980-81  में  जीव-जन्तु  और  वनस्पति
 तथा  समुद्र  तट  के  दोहन  के  लिए  लगभग  4100  करोड़  रुपये  की  लागत  से  तीन  पोत  खरीदे  गए  थे  तथा
 उनके  द्वारा  किथा  गया  कार्य  संतोष  जनक  नहीं  था|  मैं  ऐसा  सोचता  क्या  माननीय  मम्त्री  आठवीं
 पूंचक्र्षीव  योजना  में  सम्रद्र  तल  अनुसंधान  ओर  सक्लक्षण  के लिए  और  अधिक  घनराशि,की  मंग  करेंगे
 तथा  संधि  को  अंतिम  रूप  देने  हेतु  50  प्रतिशत  देशों  के  हस्ताक्षर  लाने  के  जिए  भी  प्रयास  किए  जायेंगे
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 क्योंकि  यह  भारत  जैसे  देश  के  लिए  जहां  विशाल  समुद्र  तट  है  तथा  अण्डमान-निकोबार  द्वीप  समूह  के
 चारों  जहाँ  से  हम  और  अधिक  गहराई  अथरति  450  किलोमीटर  तक  जा  सकते  विशिष्ट
 आशिक  क्षेत्र  के  रूप  अन्वेषण  तथा  विदोहन  अति  महत्वपूर्ण  मैं  माननीय  मन्त्री  से
 ब्यौरा  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्रालय  हमेशा  ही  वित्त  मन्‍त्री  से  और  अधिक  धनराशि  की  मांग  करते

 हैं  ।

 श्रीमती  मार्गरेट  अल्बा  :  संपूर्ण  कार्यक्रम  के  लिए  आठवीं  योजना  में  235  करोड़
 रुपये  की  मांग  की  गई  है  और  हमें  उम्मीद  है  कि  हम  राशि  प्राप्त  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 जहाँ  तक  हमारे  पास  उपलब्ध  जहाजों  का  सम्बन्ध  है  अर्थात  मेरा  तात्पयं  विभिन्‍न  विभागों  से

 सदस्य  महोदय  ने  कहा  है  कि  उनका  कोई  खास  फायदा  नहीं  लेकिन  हमारा  विचार  है  कि  ये

 अच्छा  कार्य  कर  रहे

 गी  विजय  एन०  पाटिल  :  उनके  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्रीमती  मागरट  अल्वा  :  उनका  प्रयोग  हुआ  मत्स्य  विभाग  ओर  समुद्र  विकास-विभाग

 के  पास  कुछ  सर्वेक्षण  पोत  हैं  |  भारतीय  भू  सर्वेक्षण  विभाग  की  अपनी  आधार-संरचना  है  और  इसीलिए
 उनका  प्रयोग  विभिन्न  विभागों  द्वारा  किया  गया  है  तथा  अपनी  भावश्यकताओं  के  मुताबिक  उन्होंने
 अपने  उपकरण  प्र'प्त  कर  लिए  दो  तरह  के  पोतों  की  जरूरत  एक  तट  के  लिए  तथा  दूधरा  गहरे
 समद्र  के  लिए  ।  दो  प्रकार  के  पोतों  का  प्रयोग  किया  गया  आठवीं  योजना  में  इस  संबंध  में  आधार

 त  ढांचे  में  सधार  हेतु  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  क्‍या  अनुसमर्थंन  के  लिए  हस्ताक्षर  की  व्यवस्था  हमारे

 द्वारा  होगी  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  कन्वेंशन  को  कार्यरूप  दैने  के  लिए  हमें

 50  नहीं  60  हस्ताक्षरों  की  भावश्यकता  है  ।

 भ्री  जसबन्त  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  राज्य  मन्‍्त्री  महोदय  ने  हमें  सूचित  किया  है  कि

 जहां  तक  फन्वेंशन  की  संबंध  १*वेंशन  पर  हस्ताक्षर  न  करने  वालों  में  तथा  उसका  समर्थन  न  करने

 वालों  में  से  भारत  भी  एक  है|  हमने  भी  कन्वेंशन  का  समरथंन  नहीं  किया  माननीय  प्रधान  मन्त्री

 महोदय  राज्य  मन्त्री  महोदय  से  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  हमने  कन्वेंशन  का  समर्थन  क्यों

 नहीं  किया  ।

 जहां  तक  ई०  ई०  जेड०  का  संबंध  भारतीय  विशिष्ट  आशिक  क्षेत्र  का  पूरी  तरह  से

 परिसीमन  किया  गया  और  यदि  हमने  पूरी  तरह  सै  इसे  परिसीमित  नहीं  कियां  तो  ऐसे  कोन  से

 क्षेत्र  हैं  जिनका  परिसीमन  नहीं  किया  गया  उदाहरण  के  लिए  न्यू  मरे  द्वीप  विवाद  का  क्षेत्र  है

 जिसका  परिसीमन  नहीं  किया  गेया  ।  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 प्लोमतो  भार्गरेट  अह्या  :  कस्वेंशन  के  कुछ  प्रावधानों  में  हमारी  भी  शर्ते  हमने  इनका

 प्री  समर्थन  नहीं  किया  है  और  उनमें  जैसा  कि  मैंने  कहा  एक  यंह  भी  है  कि  यंदिं  एक  बार

 सन्धि  पर  समर्थन  हो  जाए  तो  सारी  प्रौद्योगिकी  में  उन  सभी  को  भागीदारी  रहेगी  जो  इसके  सदस्य

 होंगें  हंम  भेंपनी  स्वदेशी  प्रौद्योगिकों  का  विकास  कर  रहे  हैं  जिस  पर  हम  अपना  धन  व्यय  कर  रहे
 17  भौद्योगिक  देशों  में  सै  किसी  ने  भी  इसका  समर्थन  नहीं  किया  इसका  अभिप्राय  है  कि
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 विकसित  प्रौद्योगिकी  में  भागीदारी  करने  अथवा  धन  लगाने  के  लिए  तैयार  नहीं  भौर

 जब  तक  हम  सभी  इसे  एक  साथ  करने  को  तैयार  न  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि  मात्र

 इसलिए  आगे  दौड़  नहीं  लगानी  है  कि  उनके  पास  यह  प्रौद्योगिकी  है  ।

 जहां  तक  विशिष्ट  आशिक  क्षेत्र  के  परिसीमन  का  संबंध  मैं  समझते  हूं  कि  इसके
 बारे  में  हमारी  कोई  समस्या  नही  इपका  दूसरा  भाग  महाद्वीप  का  है  जिसके  बारे  में  इस  आशय

 का  मानचित्रण  किया  जाना  है  कि  हसमें  से  कितना  हमारे  विशिष्ट  नियंत्रण  के  अम्तगंत  भौसा  है  ।

 यह  काय  प्रगति  में  इसका  कुछ  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ओर  शेष  अभी  सर्वेक्षणाधीन  है  ।

 क्री  चमाजीत  यादव  :  मेरा  प्रश्न  भारत  के  विशिष्ठ  आशिक  क्षेत्र  के  बारे  में  उत्तर

 से  यह  स्पष्ट  होता  हैं'कि  ऐसी  पांच  एजेन्सियां  हैं  जोकि  सर्वेक्षण  ओर  खोज  काय  कर  रही  है  ओर  वे

 महासागर  विकास  मत्स्य  संन्ट्रल  मेराइन  भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण
 तथा  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ।  पांच  अलग-अलग  एजेन्सियां  सर्वेक्षण  और  खोज  कार्य  में  लगी  हैं  ।

 उपलब्ध  सभी  संकेतों  के  हमारे  समुद्र  अत्यधिक  संपदा  सम्पन्न  है  लेकिन  यह  देखा  गया  है  कि
 और  इस  खोज  काय  को  जितनी  तेजी  से  किया  जाना  है  इसके  अनुकल  हमारे  पास  पर्याप्त  क्षमता  व
 आवश्यक  उपकरण  एवं  संगठन  भी  नहीं  श्से  महे  नजर  रखते  हुए  क्‍या  सरकार  किसी  समन्वय

 विभाग  अथवा  एजेस्सी  बनाएं  जाने  के  बरे  में  विचार|कर  रही  है  ?  दूसरे  जहां  कहीं  समृद्रीय  सम्पदा  को
 खोजने  के  लिए  उच्च  प्रौद्योगिको  व  उपकरणों  की  आवश्यकता  उसके  लिए  कुछ  विदेशी  एजेस्सियों
 से  भी  सहायता  लेने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 झीनतो  भार्गरेट  अल्या  :  मैं  अंतिम  भाग  का  उत्तर  पहले  देना  चाहूंगी  ।  समुद्र-तटीय
 क्षेत्र  में  तेल  निकालने  हेतु  हमने  अब  उन  अन्तर्राष्ट्रीय  कंपनियों  जो  अण्डमान  निकोबार  द्वोप  समहों
 के  समुद्रवर्ती  क्षेत्र  एवं  साथ-साथ  बंगाल  की  खाड़ी  के  तीन  दोनों  हो  क्षेत्रों  से तेल  निकालने
 को  तैयार  निविदाएं  आमंत्रित  की  ये  निविदाएं  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  अन्वेषण  और  तेल
 निकालने  और  अगस्य  कुछ  शर्तों  के  साथ  प्रस्तुत  को  जा  रही  है  जिसमें  तेल  उपलब्ध  होने  पर  हमारे
 हारा  100%  कच्चा  तेल  खरीदने  का  विकल्प  भी  शामिल

 जहां  तक  अन्य  दोहन  कार्य  का  संबंध  मैं  यह्‌  कहना  चाहता  हूं  कि  कृषि  मंत्रालय  द्वारा
 मत्स्य  संसाधनों  के  दोहन  के  बारे  में  एक  कार्यदल  गठित  किया  गया  था  ।  भ्रस्तुत  प्रश्न  पृर्णतया  बंगाल
 की  खाड़ी  व  अष्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  से  संबंधित  इस  क्षेत्र  में  भी  और
 झींगाਂ  जेसे  कुछ  अन्य  मत्स्य  स्प्रोत्रों  का  भी  पता  लगाया  गया  है  और  इन  क्षेत्रों  से  प्रतिवर्ष  10.9  और
 1.61  लाबा  टन  संत्ाधन  प्राप्त  किए  जा  सकते  थे  जिन्हें  अभी  तक  भी  प्राप्त  नहीं  किया  गया  है  यह
 कार्य  कृषि  मंत्रालय  ओर  मत्स्य  पालन  विभाग  द्वारा  किया  जा  रहा  इसके  साथ-साथ  हमारे  अन्य

 दोहन  कार्य  भी  चल  रहे  उदाहरणार्थ  ई०  ई०  जेड०  का  परिसोमन  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण
 द्वारा  किया  जा  रहा  जंसाकि  मैंने  प्रारम्भ  में  बताया  है  कि  बहुत  सी  ऐसी  एजेन्सियां  हैं  जोकि
 तटीय  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  किए  गए  विभिन्‍न  प्रकार  के  कार्यों  को  कर  रहो  हैं  ।

 री  चमाजोत  यादव  :  इन  सभी  कार्यों  में  समन्वय  करने  वाली  एजेंसी  के  बारे  में  मेरे
 प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 श्रीमती  भाग रेट  अश्या  :  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  जिस  पर  हम  अवश्य  ही  विचार
 करेंगे  ।  ane
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 लेबी  चीनी  के  आबंटन  के  लिए  सापरष्ण

 ०390.  क्री  काशीराम  राजा  :

 क्या  खाल्च  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 राज्यों  को  लेवी  चीनी  के  आबंटन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड

 भालू  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  लेवी  चीनी  का  प्रतिमाह  कितना-कितना  आबंटन
 किया  गया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  के  लिए  लेबो  चोनी  का  कोटा  वर्ष  199]  की
 जनगणना  के  आधार  पर  नियति  करने  का  है  ?

 सास  भरत्रालय  में  राज्य  मस्ती  तरुण  !  (१)  आंशिक  नियंत्रण  की  बतंमान
 मीति  के  तहत  राज्यों  को  सामान्यतः  लेबी  चीनी  का  भाबंटन  1-10-1987  को  प्रक्षिप्त  जनसंक्ष्या  के
 लिए  425  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  मासिक  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  समान  मानदंढों  के  आधार  पर
 किया  जाता  है|  ये  मानदंड  1-2-1987  से  लागू

 मासिक  लेबी  कोटे  के  अतिरिक्‍त  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  प्रत्येक  बर्ष  श्पोह्ार  कोटे  के  रूप  में
 99950  टन  लेवी  चोनी  रिलीज  की  जाती  यह  त्यौहार  कोटा  राक्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  उनके
 सामान्य  लेबी  आवंटन  के  अनुपात  में  बांट  दिया  जाता  है  ।

 |

 मासिक  लेवी  चोनी  अतिरिक्त  5  प्रतिशत  तदर्थ  आबंटन  तथा  त्योहार  कोटे  की
 राज्यवार  मात्रा  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बढ़े  हुए  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  लेवो  चीनी  का

 ———

 आबंटन  बढ़ाया  जा  रहा

 विवरण

 ऋ्र०»  राज्य/संच  मासिक  5  प्रतिशत  तर्दर्थ  अत्येक  बर्ष  के

 सं०  राज्य  क्षेत्र  सामान्य  मांसिक  वृद्धि  लिए
 कोटा  9]  से  मार्च  92  तक  कोटा

 मंजूर  को

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  25281  1264  7614

 2.  अष्डमान  निकोबार  247  -
 12  40

 3,  अरुणाचल  प्रदेश  314  «16  94

 4.  भासाम  9617  481  2896

 5.  बिहार  33459  1673  [0078

 6.  चण्डीगढ़  372  19  112

 15
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 2  3  4  5

 7.  ढादरा  क  नगर  हेलो  51  $  14

 8.  दिहली  8721  436  2316

 9.  मोआ  500  25  150

 10,  दमन  24  ]
 १1.  हीव  15  ।]  12

 22.  गुजरात  161५9  ७9  839  4878

 13.  हरियाणा  6386  319  1924

 14.  सहिकाचर्  प्रदेश  2019  10%  608

 15.  अब्म  वे  कक्मोर  2883  44  868

 16.  कंनॉटक  १7769  ३४  8  5350

 17.  केसलਂ  11953  53  598  2600

 18.  शक्षेदौपਂ  ६.  4  22

 19.  मध्यप्रकेंफ  25038  $  1252  7536

 20.  महाराष्ट्र  29938  $497  7  9014

 21.  मंँणिफुर  694  हर  208

 22.  मेघालय  662
 33

 33  200

 23:  भिजस्फ  १6  ?  13  78

 24.  नागालेंडः  426  -॥  128

 25.  उड़ीसा  12393  620  3730

 26.  पांहिचेरीः  305  15.2  63

 27,  करीकल  73  3.7  18

 28.  माहे  15  0.7  4

 29.  बानमः  7  8,7  2

 30,  पंजाब  7945  397  2392

 31.  राजस्थान  16914  846  $092

 32,  सिर्क्किम
 /  165  ७  $0

 33,  तैमिलनाड  22547  3127  67909

 34.  भिषुरा  1001  50  302

 35.  झसर  प्रदेश  52926  3646  15936

 36.  फक्यिमी  35888  1294  7796

 कुल  339068  16654  99$50

 १6
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 डॉ०  सुर्धीर राय  :  भाप  पिंछली  सीटों  लें
 कं

 भाप  पिंछलीं  सीटों  पर  बेंठने  बालें  सदस्यों  को  अनुपृरक  प्रश्त
 पूछने  की  अन्त  नहीं  दे  रहे  आप  हम  पर  धाँस  नहीं  जमा  सकते

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसको  अनुमति  नहीं  है  ।  कृपया  बैठ

 )
 अध्यक्ष  पिछली  सीटों  कले  सदस्यों  को  अब  नोका  कृपया  अपना  स्थान

 ग्रहण  कीजिए  |

 न  अमलाब

 *  )

 भी  तेज  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  आपको  हमे  बौछ  बेठने  कालों  को  भी  अरेशने का
 माँके  देनों  चींहिंए  ।  *-

 हमें  कसा  दीजिए  कि  हमें  क्रिस  दिन  होशता  है।'**
 )

 ः

 ]

 अध्यक्ष  भहीरय  ?  कृपया  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 थ्री  सेफुह्रीन  चोधरी  :  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  सब  टेलोबाइज  होना  चाहिए  करके

 श्री  हुरिन  वाठकक  :  अध्यक्ष  हम  रोजाना  तैयारी  करके  आते  हैं  भौर  आफके  की
 भोर  देखते  रहते  लेकिन  हमें  कभी  मोका  नहीं  |  हूम  रोजामा  प्रतीक्षा  करके  ही  रह  आते
 हैं  भोर  आप

 ॥  मय  हाराधंग शेय  :  हँम  रोजनाਂ हाथ  स्ड्डा  छउजकर  रह  कड्के
 हमें  कोई  प्रश्न  संप्ली  मैंटरी  पृछमीका स्मीका  सही  मिलता  )

 झी  फाशोराभ  राणा  :  अध्यक्ष  मैंने  मंत्री
 जी
 से  अपने  अश्न'भें  था

 कि  अप  जी  लेंदी  बीनी'का  कोटा  [987  जरपंश्या  वकेल्‍आधरर  «पर,अ्यब्ंट्रित,क रते

 )
 ''*

 .._  लेकिन  से  आज  हमारे  देश  की  जनसंख्या  में  2?  से  लेकर  25  प्रतिशत  तक
 को  वृद्धि  हो  गयी  मैरें  प्रशन  के  उत्तर  मामभीय  जी  ते  कहा  है  ईकदाकोलो>्केरक्ावंटन  के
 मो्मले में  हंम  बेस-ईयर  मानने  कार्कोईक्भार  महीं  रखते  हैं  )

 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि  जब  हुमरेਂ
 संख्या  लगातार  बढ़  रही  भौर  आप  समय  की  जनसंसूया  को  आधार  मान  कर  राज्यों  को  लेवी
 चोनी  का  कोटा  आवंटित  करते  उस  समय  से  हमारे  देश  की  आबादी  20-25  प्रतिशत  ब्रढ़अ्बी

 इस  कारण  हमारें  गेंहां  बंहुँतें  से  लौग  चौंनीਂ  केंविना  रह  के  हैं,-उ्हेंगकिनी:जहींजमिक्ती

 )

 गन
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 .  मैं  बापके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  देश  में  अनेक  लोगों  को
 चीनी  के  बिना  रह  जाना  पढ़ता  है  तो  आप  1991  की  जनसंख्या  को  आधार  मानकर  राज्यों  को
 बोनी  का  कोटा  क्यों  नहीं  देता  चाहते  हैं  ---

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  अब  मैं  पीछे  वाली  सीटों  पर  बंडे

 सदस्यों  को  अनुपूरक  प्रह्नन  पूछने  की  अनुमति  दूं  गा  कृपया  इसके  लिए  तैथार  रहिए  |

 )

 ]
 क्रो  हरिन  पाठक  :  पिछले  एक  महीने  आप  अध्यक्ष  देख  मुझे  एक  प्रश्न  पूछने

 भी  अवसर  नहीं  मिला  है  |  ''

 श्री  काशी  राम  राजा  :  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 लोगों  की  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  क्‍या  आप  1987  के  बजाए  1991  की  जनसंसुया  को  बेस-ईयर
 सानकर  चीनी  का  कोटा  भाबंटित  करने  का  विचार  रखते  हैं  या  नहीं  क्योंकि  उसके  बाद  देश  की

 जनसंख्या  में  20  से  लेकर  25  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हो  गयी  इसके  अलावा  चोनी  का  उत्पादन

 भी  हमारे  देश  में  लगातार  बढ़ा  गवर्नमैंट  चोनी  को  निर्यात  करने  के  बारे  में  भी  सोच  रहो  है  ।

 इसलिए  1991  की  अनसंख्या  को  बेस-ईयर  मानने  का  पूरा  ओचित्य  कया  मंत्री  जी  इसे  मानने  के

 लिए  तैयार  यही  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।

 है
 थी  तरुण  गोगोई  :  यह  सच  है  कि  आज  भी  हम  1-10-1986  की  जनसंझुया  के

 आधार  पर  लेवी  चोनी  का  आवंटन  कर  रहे  इस  बीच  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  को  ध्यान  में
 रखते  हमने  वतंमान  कोटा  पांच  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  1991  की  जनगणना  के  अनुसार  लेवो
 बोनी  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  मेरे  विचार  एक  और  वर्ष  लग  सकता  है  क्‍योंकि

 इसके  लिए  चोनी  का  उत्पादन  बढ़ाना  है  ओर  उसको  स्थिर  रखना  इस  प्रर.अगले  वर्ष
 बिचार  कर  सकते  हैं  ।  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  दस  प्रतिशत  चोनी  की  वृद्धि  करना
 श्यक  है  पहले  ही  प्रांच  प्रतिशत  अधिक  द॑  चूके  हैं  ।

 भरी  काशोराम  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  घाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  बाजार  में  बोनी  के

 मूल्य  में  बेहताशा  वृद्धि  को  देखते  हुए  घीनी  का  कोटा  425  प्राम  से  बढ़ाकर  700  प्राम  करने  पर

 विभार  करेगी  ।

 शी  तबण  गोगोई  :  हम  1991  की  जनगणना  के  आधार  पर  भी  चीनी  का  कोटा  425  ग्राम

 से  बढ़ाने  में  भी  समथ  नहीं  हुए  बह  विधारणीय  है  ।  लेबी  चीनी  फ्री  सेल  चोनी  का  अनुपात
 45  ओर  55  यह  भांशिक  नियरतअण  हैं  |  लेवी  चीनी  से  हमें  विभिन्‍न  राज्यों  को  चीनी  का

 आदंटम  करना  होता  है  ।

 प्रो  छोतृभाई  गामीत  :  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  जी
 से  जानना

 चाहता  हूं  भारत  सरकार
 की  चोनी  प्राइस  पालिसो  से  चीनी  मिलों  को  बहुत  षाटा  हो  रहा  किसानों  को  ठीक  प्राइस  नहीं
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 अध्यक्ष  सहोदव  :  यह  प्रश्न  इस  ब्रश्न  से  नहीं  निकलता  यदि  मैं  आपको  ऐलाऊ़  नहीं
 करूंगा  तो  आप  गुस्सा  हो  जायेंगे  ।

 |

 ]

 कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  यह  प्रश्न  इससे  सम्बंधित  नहीं  है  ।

 क्षी  ब्रज  किशोर  त्रिपाठी  :  मैं  मंत्री  जी  स ेजानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  द्वारा  राज्यों  में
 चीनी  वितरण  करने  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  का  अनुपालन  हो  रहा  है  और  यदि  मानदण्डों  का

 अनुपालन  हो  रहा  है  तो  वह  मानदण्ड  क्या  ओर  क्या  यह  सच  है  कि  शहरों  के  मुकाबले  गांवों
 में  चोनी  का  कम  वितरण  किया  जाता  है  भोर  यदि  कम  वितरण  किया  जाता  है  तो  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 करो  तरुण  गोगोई  :  1986  की  जनसंद्या  के  आधार  पर  425  ग्राम  चीनी  वितरित  की
 जाती  सभी  राज्यों  को  चीनी  वितरित  करने  का  यह  मानदण्ड  एक  राज्य  और  दूसरे  राज्यों
 के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  जो  कुछ  राज्य  को  आबंटित  किया  जाता  वह  उसे  वितरित  कर
 देता  है  '  हम  इस  बात  को  नहीं  देखते  कि  कया  शहर  ओऔर  गांव  के  बीच  कोई  भेदभाव  रखा
 गया  है  ।

 झरो  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  चीनी  का  कुल  उत्पादन  कितना  श्षपत  की  कूल  मांग  कितनो  है
 और  खुले  बाजार  में  वर्तधान  मूल्य  कितना  है  ?  खुले  बाजार  के  मूल्य  और  नियंत्रित  मूल्य  में  कुछ
 अन्तर  है  ।  मल्य  में  इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जाने  हैं  |

 श्री  तरुण  गोगोई  :  उत्पादन  1,19,000  टन  है  और  खपत  1,15,000  टन  नियंत्रित

 मूल्य  ओर  खुले  बाजार  के  मूल्य  में  हमेशा  अन्तर  रहा  नियंत्रित  मूल्य  सस्ता  मूल्य  है  और  शुला
 बाजार  मूल्य  मांग  और  पूति  पर  निर्भर  करता  नियंत्रित  मूल्य  और  खुला  बाजार  मूल्य  के  बीच
 अन्तर  होता  '

 )
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ध्यान  में  रखिए  कि  मैं  एक  प्रश्न  सत्ता  पक्ष  द्वारा  और  दूसरा  प्रश्न

 विपक्ष  द्वारा  पूछने  की  जनुमति  दूंगा  ।

 ]
 भ्रो  अरवबिद  त्रिवेदी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछता  चाहता  हूं

 कि  जो  शुगर  कंट्रील  प्राइस  में  मिलती  है  भौर  जो  ओपन  मार्कट  में  मिजलतों  उन  दोनों  की
 क्वालिटी  में  फर्क  क्‍यों  होता  है  ?  गरीबों  को  भी  यही  शुगर  देनी  चाहिए  जो  मार्कट  में  मिलती  है  ।

 हम  क्वांटिटी  कम  देते  हैं  क्योंकि  कंट्रोल  प्राइस  से  देते  क्वालिटी  में  फक  नहीं  होना  चाहिए  भोर

 सब  जगह  मापतोल  बराबर  होना  चाहिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ज्पादातर  राह्षन  की  दुकानों  पर  खराब

 क्वालिटी  की  चीनी  मिलती  उसमें  सुधार  होना  चाहिए  ।  '*'

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रह  कर  सदस्यों  को  अपने  प्रश्न  पूछने  के  लिए  सदन  में

 सदस्यों  की  सहायता  कीजिये  ।

 )

 19
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 जो  तरुथ  गोगोई  :  मैं  इस  ब:त  से  सहमत  नहीँ  हूँ  कि  जो  कुछ  राशन  कीं  दुकानों  पर  दिया
 जाता  है  बह  घटिया  किस्म  का  होता  है।जो  कुछ  हम  आवंटित  करते  राज्य  सरकारों  को
 भआायंटित  करते  हैं  ।  यदि  यह  तिम्न  स्तर  का  होता  है  तो  उन्हें  इसे  लेने  से  इन्कार  करने  का  अधिकार

 है  ।  *''
 )

 हे
 “5  -

 अध्यक्ष  लहोशथ  :  आप  बोच  बीच  में  क्यों  उठ  रहे  फिर  आंप  कहेंगे  कि  दूसरों  को  चोस

 नहों  दिया  जाता  है  ?

 )
 श्री  अरबिसा  त्िवेदी  :  अध्यक्ष  दोनों  में  फर्क  होता  यह  फर्क  नहीं  होना  चाहिएं

 भौर  राशन  में  भी  बही  शूगर  मिलनी  चाहिएं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदव  :  गया  आपने  अपना  उत्तर  पूरा  कर  लिया  है  ?

 के  हक  अल  क  (  )

 acs  ०  अभाक्ष  महोक़ब  :  मैं  जानता  हुं  आप  इतने  प्रश्न  क्‍यों  पूछ  रहे  हैं  ।  कृपया  मेरी  मदद
 मैं  आपको  सौका

 )

 मो  सरण  मोगोई  :  उनके  प्रश्न  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जो  बोनी  हम  आंबेंटित  करते

 हैं  बह  एक  जैसी  है  क्योंकि  वह  एक  ही  फैक्टरी  से  आठी  :

 अध्यक्ष  सहोदव  :  महिला  सदस्या  डा०  के०  एस०  सौन्द्रम  प्रश्न  पूछेंगी

 डा०  के०  एस०  सोसाम  :  मैं  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपना  खदापा  |  अ्षत्र  आप  अपना  प्रश्न  नहीं  पूछना  चाहतो
 अआपस  में  बातें  न  कृपया  अन्य  सदस्यों  की  सहायता  क्षीजिए  ।

 ...

 ,  भरी  बशिण  पढेल  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  बे  बताया  कि  शहरो  इलाके  में  ओर

 प्राशीण  इलाके  में  चीनी  का  बंटबारा  होता  उसमें  कोई  क्ेशशाव  नहीं  लेकिन  हम  लोग

 जानते  हैं  कि  इसमें  राज्यों  क ेसाव  भेदभाव  होता  है  ।  मैं  मंत्री  महोश्य  से  यंह"पूंछना  हूं  कि

 जब  लेबी  को  भीनी  राज्यों  को  आवंटित  करते  हैं  तो  क्‍या  यहां  से  कोई  निर्देश  राज्यों  को  देंगे  कि

 ग्रामीण  इलाकों  में  और  शहरी  इलाकों  में  कोई  भेदभाव  न  किया  जाए  और  बरोबर  चीनी  भावंटित

 नहीं  तो  राज्यों  की  लेवी  का  कोटा  यह

 े

 क्री  तरुण  गोबोई  :  आमतोर  पर  हम  कोई  अनुदेश  नहीं  देते  कि  हसे  केसे  वितरित  किया
 जाना  हम  इसे  1.10.1986  की  जनसंडया  के  आधार  को  ध्यान  में  रखकर  आबंटन  करते  हैं  ।
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 अध्यक्ष  भहोरव  :  श्री  शंकरराव  डी०  काले  ।  वह  चीनी  के  बारे  में  काफी  जानते  हैं  ।

 भी  शंकरराब  डी०  काले  :  चीनी  के  उत्पादन  की  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  लेबी  चीमी
 का  निर्धाश्ति  मूल्य  पर्याष्त  नहीं  क्‍या  मंत्री  जी  उत्पादन  की  लायत  को  पूरा  करने  के  खिए  सेवी
 जोगी  का  मूल्य  बढ़ाने  पर  विचार  करेंगे  ?  प्रत्येक  राज्य  में  सेवी  मूल्य  असलक-अलग  है  |  क्या  मंती  .
 जी  समूचे  राज्यों  में  लेबी  मूल्य  को  एक  समान  करने  पर  विद्यार  करेंगे  ?  क्या  वह  सभी  राज्यों  थें
 समान  मूल्य  करने  पर  विचार  करेंगे  ?  **'

 )

 हरी  तरण  गोगोई  :  राज्यों  में  एक्स-फैक्टरी  लेवी  मूल्य  अलव-अलब  मैं  समझता  हूं
 माननीय  सदस्य  का  तात्पयं  चीनी  के  एक्स-फैक्टरी  मूल्य  से  लेकिन  इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  उदाहरण  के  लिए  जहां  तक  महाराष्ट्र
 का  सम्बन्ध  वहां  उत्पादन  अधिक  बसूली  अधिक  अवधि  अधिक  उत्पादन  लागत  कम

 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  की  तुलना  में  महाराष्ट्र  में  उत्पादन  लामत  कम  इशखीलिए  हम
 उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक्स  फैक्टरी  मुल्य  निर्धारित  करते  )

 क्रीमतो  गोता  गुलजो  :  आप  मेरा  प्रश्न  नहीं  पृ  रहे

 अध्यक्ष  भहोदव  :  आप  अगली  सोट  पर  बंठने  वाले  सदस्यों  में  है  ।

 )

 भरी  हाराधन  राय  :  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  में  दो  किस्म  का  राश्निंग  सिस्टम

 एक  है  स्टैट्यूटरी  राशनिभ  और  दूसरा  मॉडिफाइड  राखतिव  |  जब  हिन्दुस्ताव  में  ज्यादा  शुगर  का

 प्रोडक्शन  होता  है  तो  क्‍यों  नहीं  जो  शूगर  स्टैट्यूटरी  राशन  से  मिलती  कही  मॉडिकाइड  राशन

 दी  जाए  ?  और  कब  तक  दी  जा  रही  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  बह  कदश्चत  रंलेबेट  नहीं  सेकिव  मैं  मिनिस्टर  को  एलाऊ  कर  रहा  हुं  ।

 श्री  तदण  पोभोई  :  हम  कुल  जनसंदया  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  एक  समान  रूप  से

 रित  करते  हैं  ।  हूम  इसे  425  ग्राम  प्रति  व्यक्त  देते  हैं  ।

 करी  दसा  मेघे  :  अध्यक्ष  राशन  का  जो  कोटा  यह  दिल्‍सी  थें  परहैट  के  हिलाव  गे
 ज्यादा  मिलता  है  भौर  बाकी  राज्यों  में  कम  मिलता  क्‍या  दिल्‍लो  में  हो  लोग  रहते  इसमें

 एकरूपता  होनो  अगर  आप  1991  के  सैसस  के  हिसाव  से  देंगे  हो  बह  शवको  धाप्त  हो

 जाएगा  )

 क्री  तदण  गोगोई  :  यह  शच  है  कि  दिलसी  को  कुछ  ज्यादा  दी  था  रही  है'**

 कुछ  जाननीय  शदस्थ  :  हों  ?

 क्री  तदण  गोगोई  :  इसे  काफी  भरत  से  दी  जा  रही
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 अध्यक्ष  महोदय  :  और  क्योंकि  दिल्‍ली  में  कोई  चीनी  को  फंक्टरी  नहीं  भी  कृपया
 बेढ  जाइए  ।  आपने  प्रश्त  पूछा  ह ैऔर  आपको  उत्तर  मिल  जाएगा  ।

 श्री  तरण  गोगोई  :  न  केवल  दिल्‍ली  में  बल्कि  ऐसे  सात  क्षेत्र  हैं  जिन्हें  पोड़ी  ज्यादा
 बोनी  दो  जा  रही  है  +  उदाहरण  के  जो  भ्रीपी०  एम«  सईद  का  निर्शाचन  क्षेत्र  .
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  जहां  से  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  भाए  हैं  तथा  कतिपय  अन्य

 बोड़ो  उद्योग  में  बाल  भर  मिकों  को  काम  पर  लगाते  पर  प्रतिबन्ध

 *३9],  झोमती  गीता  :

 आओ  पी०  भुदालगिरियप्पा  :
 क्या  प्रधान  सरज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 !.  देश  में  बोड़ीं  उच्चोग  में  कितने  बाल  श्रमिक  कार्यरत  हैं

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  कोई  निर्णय  दिया  है  जिसके  द्!रा  बीड़ी  उद्योग  में  बच्चों

 को  काम  पर  लगाने  पर  तुरन्त  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  बए  निदेशों  का  ढथौरा  क्या
 ओर

 इन  निदेशों  को  शीघ्र  लागू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं/उठाने  का

 विचार  है  ?

 ''  7  हम  सरत्रालय  में  उप  मस्त्री  पवन  सिह  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटेल  परं  रख  दिया  गया  है  ।  .

 विवरण

 उन  औद्योगिक  परिसरों  में  जहां  बोड़ो  का  निर्माण  किया  जाता  है  दीड़ी  तेवा  सिगार  कमं  कार
 की  1966  की  धारा  24  के  अंतगंत  बाल  श्रमिकों  का  नियोजन

 विद्ध  कर  दिया  तथापि  उपरोक्त  अधिनियम  की  धारा  43  में  यद  प्रावधान  है  कि  निजी

 आवास  में  अपने  परिवार  के  जिसमें  आश्रित  बच्चे  भी  शामिल  की  सहायता  से  बोीड़ी

 निर्माण  करने  वाले  स्व-नियोजित  व्यक्ति  पर  उपबंध  लागू  नहीं  होंगे  ।  उपरोक्त  मधिनियम  के  अंतर्गत

 का  आशय  उस  व्यक्ति  से  है  जिसने  14  साल  की  आयु  पूरी  नहीं  की  बालश्रम

 एवं  1986  में  बोड़ी  निर्माण  में  बालकों  के  नियोजन  संबंध्र  में  ऐसे  ही
 प्रावधान  विद्यमान  बीड़ी  निर्माण  में  परिवार  या  निजी  निवास  मुद्दों  भें  सहायता  करने  के  लिए
 निमोजितं  किए  जा  रंहे  बालकों  बारे  में  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 2.  उच्चतम  न्यायालय  ने  1987  की  रिट  यात्रिका  सं०  1262  परः  19  1991-

 को  दिए  गए  निर्णय  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निदेश  दिया  है  :--

 उट।दन  वास्तव  में  स्वास्थ्य  के लिए  हानिकारक  है  ।  भतः  जहां  तक  सम्भव  हो  इस
 व्यवसाय  में  बाल  श्रमिकों  का  नियोजन  प्रतिषिद्ध  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  बाल  श्रमिकों  का

 नियोजन  या  तो  तुरन्त  या  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  क्रमिक  तरीके  से  रोक  दिया  जाना  चाहिए
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 किन्तु  यह  कार्य  अब  से  लेकर  तीन  बर्क  के  भीतर  पूरा  हो  जाना  चाहिए  ।  बाल  श्रम  उत्सादन
 1986  के  उपबंधों  को  कड्डाई  से-लागू  किया  जाना

 3.  राज्य  सरकारों  को  बाल  श्रम  भौर  1986  के  उपव्धों  '

 का  कड़ाई  से  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।  रस

 ओमतो  गोता  मुख्ओं  :  सर्वोच्च  न्यायालय  ने.बषं  1987  में  निर्णय  दिया  था  जिसमें
 ह

 बताया  गया  था  कि  बताने  में  बाल  अ्रमिकों  का  नियोजन  प्रतिषिद्ध  है  और  कि  इसे  या  तो.तुरन्‍्त  बरढ
 कह  दिया  जाए  अथवा  राज्य-सरकारों  द्वारा  नियत  किए  जाने  वाले  चरणबढ्ध  तरीके  परन्तु  अधिक
 से;अधिक  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  अगदर  ।”  ही.चार  वर्ष  बीत  अुके  विवरण  आपने  _
 राज्य-सरकारों  को  सबतो  से  लागू  करना  सुनिश्चित  करने  को  कहा

 |

 क्या  मैं  जान  सकती  हूं  कि  सरकारों  से  कोई  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  और  यदि  किन  राष्यों
 ने  उत्तर  दिया  है  और  दी  गई  जानकारी  क्या  है  ।

 ह

 कोयला  राज्य  मनन्‍्त्री  पो०  ए०  :  सेवॉच्च  न्यायालय  ते  यह  निर्णय
 1987  में  नहीं  दिया  यह  निर्णय  19  1991  को  दिया  गया  मेरे  बिचाए  से

 माननीय  सदस्या  ने  मामला  सृंद्या  और  वर्ष  का  उल्लेख  करने  में  थोड़ी-सी  गलती  की  यह  निर्भय
 19  1991  को  दिया  गया  था  |  यह  अब  से  ठोक  एक  माह  पहले  का  राज्य  सरकारों  से

 सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  थोड़ा  भोर  समय  चाहिए  ।  हमारे  भी  इसकी  जांय
 फी  जा  रही  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।  मु

 ध्ोमती  गीता  मुख़जों  :  यदि  मामला  1987  में  पंजीकृत  कराया  गया  तो  इसमें

 ऐसी  क्‍या  बात  थी  कि  सरकार  को  इसे  पास  करने  में  चार  वर्ष  लंग  गए  ?  क्या  मैं  जानें  सकती  हूं  कि

 समय  पर  निणंय  देने  के  लिए  उस  समय  कौन-से  कदम  उठाए  गए  थें  तर

 की  पी०  ए०  संगमा  :  मैं  सर्वोच्च  नैयायालय  द्वांरा  निर्णय  हैं  हुई  देरी  पर  कोई
 टि'बणी  नहीं  कर  सकता  ।  बिहार

 |;  7  शी  ध्  न  जम  ४  हा
 !

 श्री  मंजल  लाल  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  बताया  ह ैकि  क्या  के  अधिनियभ  के  अनुसार ,

 बाल मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जिनकी उम्र वर्ष से कम है लिकिन बिहार बीड़ी उद्योग में 8 से वर्ष के लड़के भी काम में लग रहे हैं तो क्या सरकार कोई मोनेटरिंग एजेन्सी जो मोनेटरिंग करने पर रोक लगा दे ? ह ॥ | भी पी० ए० संगमा : बाल नियोजन पर हर जगह प्रतिबनध नहीं बाल नियोजन केवल उन कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रतिबंधित जहां यह श्तरनाक भोह मैरख़तरनाकप्क्षेत्रों में विशेष विशेष परिस्थितियों में बाल निय्रोजब की अनुमति यूह सम्भव है कि गेर-खतरनाक क्षेत्रों में बच्चों को नियोजित किया जा रहा ही । ॥ ] भरी सूरज मंडल : अध्यक्ष बड़ी उद्योम में थो बाल मजडुर लगे हुए हैं उनके बारे में क्या सरकार ने पूरे देश में कोई सर्वे कराया हैं कि किंतनें बाल मजदूर बीड़ी उच्योग में काम करते
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 हैं  ?  सुप्रीम  कार्ट  के  आदेश  के  बाद  भी  गरीब  लोग  जो  अपनी  मजदूरी  को  नहीं  लो  सकते  हैं

 पलिए  क्या  सरकार  की  कोई  ऐसी  योजना  है  कि  उन  बाल  मजदूरों  की  पढ़ाई-लिखाई  करके  उन्हें
 रोजयार  दिया  जा  सके  ?

 ]

 क्रो  पो०  ए०  संगमा  :  बीडी  दो  प्रकार  से  तंयार  की  जाती  एक  है  कारखाने  में

 ओर  दूसरा  है  परिवार  ठेके  के आधार  पर  |  जहां  तक  कारखाने  का  संबंध  हमने  कारबानों  में

 बाल  नियोजन  पर  प्रतिबंध  लगा  रखा  है  ।  जहां  तक  धर  पर  बोीड़ी  बनाने  का  संबंध  हमने  बच्चों

 को  उनके  माता-पिता  को  सहायता  प्रदान  करने  की  अनुमति  दी  हुई  ऐसे  बच्चे  अपने  माता-पिता

 को  बीडियां  लपेटने  में  सहायता  करते

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 आठवाँ  पंचबर्षोष  योजना  के  लक्ष्यों  में संशोधन

 ०१97.  श्री  बिजय  मबल  पाटिल  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उदार  आधिक  नीतियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  में संशोधन  करने  का

 यदि  तो  विन-किन  क्षेत्रों  मे ंसंशोधन  किए  जाने  की  सम्भावना  ओर

 तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  के  रासूय  संत्री  एस०  आर०
 जाठवीं  पंचवर्धोय  योजना  को  अभी  तेंयार  किया  जा  रद्दा  है  तथा  इसके  लक्ष्यों  को  अभी  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  रण  एककों  को  पुनः  अवक्षम  बनाने  के  बारे  में  स्थिति-पत्र

 »१93.  की  रविशव  :

 क्या  प्रधान  भर्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकारो  क्षेत्र  के  रुण  एककों  को  अधंक्षम  बनाते  और  कोयला  खातों  के

 निष्पादन  के  बारे  में  असग  अलग  कोई  स्थिति-पत्र  तैयार  किए  गए

 यदि  तो  ऐसे  प्रत्येक  पत्र  का  ब्योरा  क्‍या  भोर
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 कया  श्रमिकों  के  हितों  रक्षा  लिए  सश्काह  द्वारा  हाल  ही  में  गठित  की  गई
 त्रिपक्षीय  समिति  में  इन  स्थिति-पत्रों  पर  विचार-विमर्श  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ए०  :  से  केन्द्रीय  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  पतिष्ठानों  की  निष्पादन  स्थिति  के  ब'रे  में  सावंजनिंक  उश्चम  विभागद्वारा  तैयार  किया  गया
 मोनोग्राफ  विभाग  द्वास  के  को  ही  भेज  है  ।  उपरोक्त
 लेखा-जोखा  पर  श्रमिकों  को  प्रभावित  करने  वालो  समस्याओं  तथा  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  पर  नई
 ओद्योगिक  नीति  पर  विचार  करने  ओर  इसके  लिए  समुचित  सिफारिशें  करने  के  उद्देश्य  से  श्रम
 मन्त्रालय  द्वारा  गठित  विशेष  त्रिपक्षीय  समिति  में  विक्र-धिम्  किया  जाएगा  ।

 जहां  तक  घाठे  में  चल  कोयला  से  सम्बद्ध  कागजात  संबंध  है  कोयला
 मंत्रालय  से  संबढ़  संसदीय  परामशंदात्री  समिति  के  विचार  विमशं  के  लिए  एक  ब्यौरा  तैयार  कर
 लिया  गया  है  ।

 इण्डियन  पेट्रो  केमिकल  कारपोरेशक  लिभिडेंड  के  एकक
 *394,  थी  wo  प्रताप  साथ  :

 शरो  राख  कृष्ण  कोताला  :

 क्या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  इन्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  एकक  कित-किन  स्थानों  पर
 स्थित

 ,  क्या  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  कुछ  नए  एकक  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  इनके  लिए  राज्य-वार  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  हैं  और
 इत  पर  कितना  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 और  उवंरक  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्रों  (ere  घिन्ता  :  इण्डियन
 केमिकल्स  कारपोरेशन  लि०  के  तीन  निर्माण  एकक  हैं  जो  गुजरात

 एम०जी  ०सी  ०सी  ०,  भोर  महाराष्ट्र  में  स्थापित  हैं  ।

 और  आई  पी०  सी०  एन०  ने  6  नई  विल्तार  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  किया  जिनके  न्योरे  संजग्न  विजह्रण  में  दिए  गए

 बिवरण

 क्रम  Ho ||  परियोजना  स्थान

 .
 प्रस्ताबितਂ  पूं  जीगल  लागत

 हर

 (  करोड़  )

 पालिबुटाडाइन  रबड  विस्तार  बड़ोदा  गुजरात
 2.  फालिप्रापिलंनत  +  वह्ढी  --

 3-  इन्जीनियरी  प्लास्टिक  --

 4.  इथाइलीन  विस्तार  मद्दाराष्ट्र
 5.  एच.डी.पी  विस्तार  --
 6.  इटिग्रेटिड  गस  क्रकर  काम्पलेक्स  जिला  गुजरात  3484.37
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 गा  या  जाइंग  में  संयुक्त  उ्रक  उचम

 295+
 २  7  भी  हरिन  पाठक

 पक्की
 कर  क्या  प्रधान  भ्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 Gs)  क्या  जाडेन  में  संयुक्त  उ्ं रक  उ्चम  को  स्थापना  के  लिए  जाडेनत  के  साथ  कोई  समझ्नोता
 किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  मजदूरों  को  वहां  रोजगार  मिलने  को  संभावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रसायन  और  उर्यरक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिम्ता  :  ओर  मेसस
 सदन  पेट्रोकेमिकल्स  इन्डस्ट्रीज  कार्पोरोशन  लि०  और  मैंसस  श्लोडंन  फास्फेट  म्राइनस  लि०

 ने  एक  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  12  199;  को  एक
 समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसमें  अधिकौश  ब्लेयर  स्पिक  के  होंगे  और  जो  मुख्यतः  भारत  से

 प्लॉट  उपकरण  और  तकनोकी  सेवाएं  के  रुप  में  इस  परियोजना  को  100  मिलियन  अमरीकी
 डालर  निवेश  से  2.08  लाख  टन  पीट  ओ०  प्रतिवर्ष  के  समतुल्य  फास्फोरिक  एसिड  का  उल्पादन

 करना  बाणिउियक  उत्पादन  1994  के  आरम्भ  मे  होने  को  भाशा

 ओर  संयुक्त  उद्यम  के  परिणामस्वरूप  भारतीय  श्रमिकों  के  लिए  अकसर  उपलब्ध

 होने  की  आशा  किन्तु  इस  स्तर  पर  अभी  इसका  आकलन  नहों  किया  जा  सकता  |

 स्वरोजगोर  कार्थक्रम  बन

 ०१96,  क्री  पेन  कुमार
 क्या  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  बररेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  विभिन्‍न  स्वरोजगार  कायक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  मूल्यांकन  के  लिए  हाल  हीः  में

 कोई  अध्ययन  किया  मया

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या

 ऐसी  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  जितसे  इन  कार्यकर्मों  के  अपेक्षित  परिणाम
 निकले  ?

 स्रामीण  विकास  संज्ञालय  में  राज्य  सेतो  उत्तनभाई  एच»  :  समंन्वित

 ब्रामीण  विकास  केयं  जो  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के  समवर्ती  मूल्यांकन  का
 तीसरा  दौर  राज्यों/केस्द्र  शासित  क्षेत्रों  में  1989  1989  की  अवधि  के  दौरान
 चलाया  गया  था॥ ।  )  +
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 इस  मूल्यांकन  के  मुख्य  निष्कर्ष  निम्न  प्रकार
 अं

 (3)

 (2

 (3

 (4)

 (5  चिबनन्‍ीी

 (6)

 (7

 (8)

 (9)

 प्राथमिकता  और  तृतीय  क्षेत्रों  पर  विशेष  बल  दिया  गया  जिनके  अन्तगेंत  ऋमशः
 44  प्रतिशत  तथा  45  प्रतिशत  परिवारों  को  कवर  किया  प्रायभिक  क्षेत्र
 में  अन्य  योजनाओं  की  तुलना  में  डेयरी  इकाईयां  (20  प्रतिशत
 अधिक  लोकप्रिय  थी  |  तृतीय  तथा  द्वितीय  क्षेत्रों  में  क्रमशः  दुकानों  (17
 शत  तथा  ग्राम  उद्योगों  (6  प्रतिशत  की  तरफ  झुकाव

 राष्ट्रीय  स्तर  65  प्रतिशत  लाभाधियों  का  चयन  ग्राम  सभाओं  की  ब॑  ठकों

 में  किया  गया  ।

 लाभाधियों  के  मतानुस्तार  80  प्रतिशत  मामलों  में  उनको  उपलब्ध  कराई  गई
 परिसम्पत्तियां  अच्छी  किस्म  की

 ह

 लगभग  37  प्रतिशत  लाभाषियों  की  ओर  कोई  अतिदेय  राष्ठि  महीं  थी  तथा

 29  प्रतिशत  लाभाधियों  की  तरफ  रुपए  से  कम  राशि  अतिदेय

 थी  इस  लगभग  66  प्रतिशत  लाभाथियों  की  तरफ  रुपए  तक

 की  अतिदेय  राशि  यह  कृषि  तया  प्रामीक  विकास  बैंक  )
 के  निष्कर्थों  जिनके  अनुसार  कणों  की  बापिसी-अदायगी  69

 प्रतिशत  आकी  गई  से  काफी  मेल  खाता  है  ।

 राष्ट्रीय  स्तर  94  प्रतिशत  लाभाथियों  ने  परिसम्पत्ति  हासिल  करने  के

 बाद  निजी  स्त्रोतों  से  किसी  भी  प्रकार  का  कर्ज  नहीं  लिया

 42  प्रतिशत  मामलों  में  परिसम्पत्तियों  द्वारा  2000  दपए  से

 रखाव  की  लागत  ऋण  को  प्रतिशत  मामलों  में

 तथा  2000  रुपए  के  बीच  तथा  9  प्रतिशत  मामलों  में  तथा

 रुपए  के  बोच  अतिरिक्त  आय  सुजित  की  गई  थी  ।

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  पुराने  लाभाषियों  ने  प्रतिशत  मामलों  में  3500  रुपए

 की  गरीबी  की  रेशा  पार  कर  लो  थी  तथा  28  प्रतिशत  मामलों  में  6400

 की  संशोधित  गरीबी  की  रेश्ा  को  पार  कर  लिया

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतिशत  मामलों  में  धपात्र  परिवारों  को  सहायता  दी

 82  प्रतिशत  मामलों  में  सरकारी  रिकार्डों  के
 परिसंम्पत्ति

 की
 लागत

 तथा  साभाषियों  की  राय  में  परिसम्पत्ति  के  मूल्य  में  कोई  अ्रन्तर  नहीं  था|

 शेष  प्रतिशत  बहनों  में  कुछ  पामे  गए  थे  ।  इनमें  से

 9  प्रतिशत  मामलों  में  500  रुपये  अधिक  का  उल्लेखनीय  अन्तर  यह

 कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  कुछ  अष्टाऋर  और  कर्मियों  को  दर्शाता
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 (10)  62  प्रतिशत  मामलों  में  लाभाथियोंਂ  पूजी  की  आशब्रश्यकता  थी
 जिनमें  से  20  प्रतिशत  मामलों  में  का्मकारी  पूंजी  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई

 (11),  71  प्रतिशत  मामलों  बाद  की  देखभाल  ओर  सरकारी  मदद  की  आवश्यकता

 थी  लेकिन  53  प्रतिशत  मामलों  में  लाभाधियों  को  ऐसी  मदद  उपलब्ध  नहीं
 गई

 (12)  राष्ट्रीय  स्तर  पर  76  प्रतिशत  मामलों  में  लाभाधियोंਂ  को  सामूहिक  जीवन
 बोमा  योजना  की  जानकारी  थी  ।

 इन  निष्कर्षों  को  कार्यक्रम  के  उचित  कार्यान्वयन  के  लिएਂ  आवश्यक  उपचारात्मब

 उप्राय  करने  द्ेतु  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  को  भेजा  गया  इसके
 लिखित  उपाय  भी  किए  गए  हैं  -

 (1)

 (6)

 1.4.1990  से  कुल  सहः्यता  किए  जाने  वाले  परिबररों  में  अनुसूक्तित
 अनुसूचित  जनजातियों  कवरेज  के  लक्ष्य  को  30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  50  प्रतिशत
 कर  दिया  गया  हैं  और  महिला  लाभाधियों  की  कवरेज  के  लक्ष्य  को  30  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 *  1991-92  से  णन्‍रीरक  रूफ  विकलांग  लोगों  के  लिए  सबसिडो  की  सीमा  को
 5000  रुपए  की  वित्तीय  सोमा  के  आधार  पर  कुल  परियोजना  लागत  के  50  प्रतिशत
 तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 1991-92  में  ग्राममैण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण.योजना  के  अन्तगंत  लक्ष्य
 को  बढ़ाकर  4,25  लाख  कर  दिया  गया  है  ।

 सर्मान्वत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1.4.1991  से  भूमि  की  खरीद  को
 स्वीकायं  गतिविधि  बना  दिया  मया  है  ।

 1.4.1988  से  समान्वित्त  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रल  के  सभी  लाभाथियों  को  सामाजिक

 सुरक्षा  उपायों  के  रूप  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  सामूहिक  बीमा  योजना
 के  तहत  कमर  किया  गया  है  ।

 प्रति  व्यक्ति  निवेश  में  कृद्धि  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राजस्थान  उद्योग

 $397.  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :

 क्या  प्रधान  मंजी  +ह  कसमे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  ठौन  वर्षों  के  दौराम  राजस्थान  में  सरकारीਂ  तथा  निजी  क्षेत्रों  में स्थापित  किए
 गछ  मध्यम  तथा  भारी  उद्योगों  की  संख्या  क्या-क्या

 क्‍या  राजस्थान  सरकार  ने  उद्योगों  के  लिए  सस्ती  दरों  पर  आवश्यक  विद्युत  तथा
 घनराशि  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 28
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 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  कया  कार्मबाही  की  है  ?

 उच्चोग  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  पो०ले०  :  सध्‌  क्षेत्र  में  एककों  का
 करण  जिला  स्तर  पर  किया  जाता  तथापि  पिछले  तीन  वर्षों  1987-8९,  ९,  88-89  तथा  89-90
 के  दौरान  राजस्थान  में  डो०  आई०  सी०  कार्य  क्रम  के  अंतगंत  स्थापित  लघु  एककों  की  संख्या

 3463,  5851  और  5444  इन  आंकड़ों  में  ना  केवल  लध्‌  क्षेत्र  के एकक  शामिल  हैं  बल्कि  वी  ०

 एस०  आई०  के  अन्य  एककों  के  साथ-साथ  गैर-सीडो  एकक  भी  शामिल  जहां  तक  संगठित  क्षेत्र  के

 एककों  का  संबंध  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  बास्‍्ते

 जारी  किए  गए  औद्योगिक  ला|इसेंसों  का  विवरण  इस  प्रकार  है  :--  -

 वर्ष  राजस्थान  में  जारी  किए  गए  औद्योगिक
 लाइसेंसों  की  संब्या

 1989  foe  97  के  5  ६६.८  gy  bees  ee
 ओ

 1990
 :  .  ही

 .
 1991  6  |  हें

 और  बिजली  की  शुल्क  दर  राज्य  विद्युत  बोर्डों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है
 जो  राज्य  सरकारों  के  अधीन  स्वायतशासी  निकांय  अन्य  प्रोत्साहन  भी  उद्योगों  को  राज्य

 सरकारों  द्वारा  दिए  जाते  हैं  ।  Cs

 मई

 रेअर अर  सेग्ड्स  पर  आधारित  उच्चोग  _

 #198.  शी  एन०
 '

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेअर  अथ्स  लिमिटेड  का  विचार  तमिलनाड़  में  अर्थ  सेन्डसਂ  पर

 आधारित  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  क्या  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?
 हि

 सोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  सरजी  सागरट  :
 हां  ।

 इन्डियन  रेयर  अध्स  लिमिटेड  द्वारा  तमिलनाड़  औद्योगिक  विकास  मिगम  के  सहयोग  से
 ह

 तमिलनाड़ के विदम्बरम जिले के एक गांव में कुदिराय मोझी नामक स्थान पर खनन और खतिज पृथक्क रण परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र की पुलिन बालू में पाये जाने वाले भारी खनिजों को निकाला जा सके । गि इस कार्य पर लगने वाला समय आवश्यकता तथा देश में टाइटेनियम-आकस|हड का उत्पादन करने बाली अन्य फैक्टरियों में आगे भौर संसाधन के लिए आवश्यक मात्रा पर निर्भर करेगा । यह प्रश्न उठता ही नहीं । 329:
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 कफेलर  की  दवा

 १३9०.  श्री  देवेग्द्र  प्रसाद  घावथ  :

 भ्री  रामशरण  पादव  :

 क्या  प्रक्कान  मस्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  कंसर  की  किन-किन  दवाओं  का  आयात  कर  रही

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  दवाओं  पर  सीमा  शल्क  को  छूट
 होने  के  बावजूद  इन्हें  अधिक  दामों  पर  बेचा  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  बारे  में  क्‍या  उपचारी  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उवबरक  मन्‍्त्रासय  में  राज्य  मंत्री  चिन्ता  :  कंसर  नियन्त्रण
 कार्यक्रम  के  अन्तगेंत  सरकार  ने  कंन्‍्सर-रोधी  किसी  ओषधि  का  आयात  नहीं  किया  है  ।  फिर  भी

 डो०जी०एस०  एण्ड  डी०  ने  आयातित  कंसर-रोधी  ओऔषध  भर्थात्‌  ब्लियोसिन  के  लिए  1990
 में  एक  भारतीय  कम्पनी  के  साथ  अनुब्न्ध  किया  था  ।

 ओर  लगातार  सभी  केन्सर-रोधो  ओषधें  मूल्य  नियन्त्र्य  से  बाहर  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं  है  कि  केन्सर-रोधी  ओषपधें  महंगी  लेकिन  हन  ओषधों  को  अनुचित  रूप  से  अधिक  मूल्यों
 पर  बचे  जाने  का  कोई  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  आया  है  ।

 |
 योजना  के  अन्तगंत  फ्लेटों  का आबंटन

 *400.  श्रो  भुवन  चग्त  खड़री  :

 क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  के  अन्‍्तमंत्त  श्रेणीवार  फ्लेटों  के आवंटन  की
 नवीनतम  स्थिति  क्‍या  और

 शेष  भावेदकों  को  फ्लेट  कब  तक  आवंटित  किए  जाएंगे  ?

 शहरी  विकाश  मन्दो  शोला  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  प्राप्त

 सूखना  के  अनुसार  न्यू  पट  स्कीम  1979  के  अन्तगंत  अब  तक  किए  गए  श्रेणोगार  आवबंटनों  का
 विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 ऋ०  सं०  .  श्रणों  1-12-1991  ]  तक  किए  गए  आवंटन

 1,  मध्यम  आम  बे  20,272

 2.  निग्न  आय  करे  38,  74

 3.  जसता  47,919

 कुल  :  1,06,669  (304  बेदकल  किए
 मए  सोगों  सहित )
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 भूमि  और  मूलभूत  सेक्ाओों  की  उफसब्कता  के  अध्यप्ीन  इस  योजना  के  अंतगंत  पिछले
 बकाये  के  1994-95  तक  निपटान  हेतु  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  ठोस  योजनाएं  तंयार  की

 “  सिने  वर्क  बेश्फपर  फर

 °401,  भ्री  जाछ  फर्नान्डीज  :

 क्या  प्रधान  मण्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  क्‍या  सिनेमा  कामगरों  के  लिए  कोई  कल्याण  कोष  बना  हुआ

 यदि  तो  कोष  में  प्रतिवर्ष  कितना  अंशदान  प्राप्त  हो  रहा  है  तथा  यह  अंक्षदान
 किन-किन  स्रोतों  स्रे  प्राप्त  होता  और

 वर्कंस  वेल्फेयर  फण्ड  से  फिल्म  उद्योग  के  कामगारों  को  प्राप्त  हो  रहे  लाभों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्रों  पो०  ए०  :  जी  सिनेमा  कमंकार
 कल्याण  निधि  1981  के  अंतगंत  सिनेमा  कर्मकार  कल्याण  निश्चि  का  कझम  किया
 गया  है  ।

 इस  निधि  का  विफ्तपोक्‍ण  केम्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  कोई  के  पास  प्रमाणन  के  लिए  भेजो  गयी
 प्रति  फिल्म  पर  1000  रु०  की  दर  से  उपकर  लगाकर  किया  जाता  है  |  किसी  अन्य  स्रोत  से  अशदान
 प्राप्त  नहीं  किया  जाता  गत  तीन  वर्षों  में  सिनेमा  कमंकार  कल्याण  निधि  में  जमा  उपकर-राशि

 इस  प्रकार  है  :--

 1968-89  ना  15.35  लाख  २रु०

 1989-90  ता  5.18  लाख  रु०

 1990-9  |  न्प+  8.26  लाख  रु०

 (3)  से  स्नातकोत्तर  भोर  इ  जीनियरिंग  आदि  में  उच्च  शिक्षा  अध्ययन

 रत  सिनेमा  कमंकारों  के  बच्चों  को  प्रतिवर्ष  180  र०  से  2400  रु»  की  छात्रवृत्ति
 राशि  दी  जा  रही  पिछले  तीन  क्यों  के  दोरान  दो  गई  छावत्तियों  की  संख्या

 निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  छात्र  बत्ति  प्राप्त  करने  वालों  को  संख्या  दो  गई  राशि

 1988-89  307  1,42  लाख  २०

 1:  8५-90  350  1.63  लाख  ३०

 1990-91  307  1.47  लाख  ६०

 (ii)  टी०  बो०  सौरियल  सुल्तान  को  तलवारਂ  के  सेट  पर  मंसूर  में  8.2.1989

 को  हुई  आगजनी  से  पीड़ितों  को  अनुश्नह  अनुदान  के  रुप  में  17  पीड़ित  व्यक्तियों

 को  5000  ढ०  की  दर  से  85,000  रु०  को  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 31
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 ह
 ,  गरीबों  के  लिए  कम  लागत  बाले  मकान

 *402.  भरी  आर०  सुरेख
 ..

 क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  के  उत्तर  और  दक्षिण  कैरोलिना  में  बसे  भारतीयों  ने  गरीबों  क ेलिए  कम

 लागत  वाली  गृह  निर्माण  योजनाओं  के  लिए  1.20  करोड़  रुपए  की  राशिदी

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथं  अन्य  आदिवासी  भाश्तीयों  से  अब  तक  कुल  कितनी

 धनराशि  जुटाई  गई

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजनाथं  कोई  ठोस  योजनाएं  तैयार  की  गई
 (8)

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  कया  और

 इन  योजनाओं  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 शहरो  जिकास  अस्त्री  शीला  :  से  (EF)  सरवार  को  ऐसे  किशी  प्रस्ताव  .

 की जानकारी नहीं है । संग्दृल साइग्डिफिक मेंद्स आरमेनाइओशन श्री एस० बी० सिदनाल क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सैस्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्र मेंट्स आरगेनाइजेशन ने देश में ही मेडिकल लीनियर एक्सीलरेटर मशीन का विकास «या यदि तो क्या बाणिज्यिक स्तर पर दस मशीन का उत्पादन करने हेतु सरकारो क्षेत्र का कोई उपक्रम आगे आया है यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है । साइन्टिफिक मेंट्स आरगेनाइजेशन-ने हाल-के वर्षों में कौन से एग्रो-हलैक्ट्रोनिक उपकरण विकसित किए ह (४) कया पंजाब ट्रेक्टर्स लिमिटेड ने सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्र मेंट्स आरगेनाइजेशन द्वारा विकसित किए गए ड्राइवर रिफलैक्सेज टेस्टिंग सिस्टम का वाणिज्यिक उत्पादन शूरू कर दिया और यदि तो कब से ? लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री मार्गरंड : से जी हाँ । केखीय वेशानिक उपकरण संगठन एस० आई० ओ० ) ने इलेक्ट्रोनिकी ज़िभाग प्रायोजित परियोजना के अम्तंत सोसायटी फॉर एप्लाईड माइक्रो निक इन्जोनिप्ररिग बम्बई तथा पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूड जी० चब्डीगढ़ के
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 सहयोग  से  मेडिकल  लीनियर  एक्सीलेटर  मशीन  का  विकास  किया  ।  इसकी  तकनीकी  जानकारी  को
 इतेक्ट्रोनिकी  विभाग  द्वारा  पांच  पब्लिक  सेक्टर  उपक्रमों  के  संकाय  द्वारा  संयुक्त  बाणिज्यीोकरण  के
 लिए  लाइसेन्स  प्रदान  किया  गया  ।  ये  निम्नांकित  हैं  :--

 1,  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीपल  लिमिटेड  एच  ई०  हरिद्वार

 2  भारत  हइलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  ई०  गाजियाबाद

 3.  इलेक्ट्रानिक्स  कारपारेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  हैदराबाद

 4.  इन्स्ट्र  मेंटेशन  कोटा  और

 5.  एन्ड्रययूले  एण्ड  कलकत्ता

 हाल  ही  के  वर्षों  में  सी०एस०आइ०श्रो०  द्वारा  विकप्तित  एग्रो-इलेक्ट्रोनिक  उपकरण  इस
 प्रकार  हैं  :--

 --  पोर्टेबल  डिजिटल  सॉयल  मेलिनिटी  टंस्टर

 --  फील्ड  पी०एच०  मीटर

 --  इन्स्टेन्ट  डिजिटल  सेलिनिटी  टेैस्टर

 --  स्पेसिफिक  ऑयन  एनाल  इजर

 (=)  जी  नहों  ।

 प्र:न  ही  नहीं  उठता  ।

 |

 अनुसूचित  जातियों/अनशूचित  जनजातियों  के  लिए  भक्तान

 *404,  श्री  रास  नारायण  बेरवा  :

 क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न  रान्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  एवं  अम्य
 एजेंगियों  ने  कितने  मकान  बनाये

 क्या  ग्रामोण  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  क ेलिए  और
 आवास  योजनाਂ  के  अतिरिक्त  कोई  अम्य  आवास  योजना  सरकार  के  विचाराधोन  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  शीला  :  (१)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मकानों  के  निर्माण  में

 हुडको  सीधे  अन्तग्रेस्त  नहीं  विशेषकर  भूमिहीन  निधेनों  की  आवश्यकताओं  पर  बल  देते

 हुए  ग्रामीण  जनसंख्या  के  विभिन्‍न  क्‍यों  के  लिए  मकानों  झे  निर्माण  एवं  उल्तयन  के  लिए  यह
 जनिक  आव,स  अभिकरणों  तथा  अन्य  पात्र  संस्थानों  को  ऋण  सहायता  देता  हुडको  ने  विभिम्न
 राज्यों  से  671297  रिहायशी  एककों  के  निर्माणार्थ  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऋण  स्वीकृत  किए  हैं
 कौर  इन्दिरा  आवास  योजना  की  केन्द्रीय  योजना  जिसके  अन्तगगंत  अनुसूच्षित  जात्तियों  एवं  अनुसूचित
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 जनजातियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माणार्थ  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  दिया  जाता  पिछले  तीन

 बर्षों  में  490482  मकान  निर्मित  किए  गए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सातवीं  योजना  के

 दौरान  राज्य  सरकारों  द्वारा  22.55  लाख  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  दी  गई  थो  ।

 और  ऐसी  कोई  योजना  सरवार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 ]

 ओद्योगिक  क्षेत्र  में  सहकारी  आन्दोलन

 #405,  भ्रो  सुधोर  सावन्त  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कुथा  करेंगे  कि  :

 क्या  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  सहकारी  आन्दोलन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  का  कोई
 प्रस्ताव

 क्या  भारत  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में सहकारी  औद्योगिक  आन्दोलन  के  फलस्वरूप  उत्पन्त

 होने  वाले  रोजगार  के  अवसरों  की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  भध्ययन  कराया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  अस्त्रो  पो०  लें०  कुरियम):.(क)  सरकार  ने  हमेशा
 ओद्योगिक  क्षेत्र  में  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया  है  इस  लगातार  प्रोत्साहुन  से  भौद्योगिक

 सहकारी  समितियां  कृषि  उत्पाद  फल  सब्जियां  आदि  के  प्रश्स्करण  में

 महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  कर  रहे  सरकार  परम्परागत  दस्तकारी  ओर  उद्योग  जंसे
 खादी  और  अन्य  ग्रामीण  उद्योगों  के  विकास  हेतु  सहकारी  समितियों  को  बढ़ावा  देतो  है  |  ऋषि

 प्रसंरकरण  में  सहकारी  समितियों  के  प्रोत्साहन  हेतु  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ने  ही  838.09

 करोड़  दाये  की  धतराशि  वर  1990-91  के  दौरान  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास
 बैंक  ने  हैंडलूम  सरकारी  समितियों  को  324  करोड़  रुपए  की  धनराशि  उपलब्ध  कराई  के०
 बी०  आई०  सी०  ने  भी  25000  से  ज्यादा  सरकारी  समितियों  को  बित्तीय  सहायता  प्रदान  को

 इस  विभाग  द्वारा  ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  गया  है  ।

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं

 सरकार  अनेक  कारणों  से  जिसमें  से  रोजगार  के  अवसर  पेदा  करना  भी  शामिल  है  के

 उद्देश्य  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  बढ़ावा  दे  रहो  इस  ओर  अध्ययन  भी  किया  गया  है  ।

 भाग  में  उद्धत  विशेष  अध्ययन  को  कराना  आवश्यक  नहीं  समझा  गय्ा

 न  मकानों  का  गर  कामूनो  निर्माण  और  अनधिकृत  निर्माण

 4292.  भी  राजनाथ  सोमकर  क्ास्‍्जी  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दिल्लो  में  पिछले  छह  महीनों  के  दोरान  कितने  गैर  कानूनी  और  अनधिकृत  रूप  से  निमित
 मकानों  को  गिराया  गया

 इन  मकानों  के  निमित  होने  का  ब्यौरा  कया  है  तथा  प्रारम्भ  में  हो  इस  सम्बर्ध  में  कोई

 कार्यवाही  न  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  इसमें  दोषी  अधिकारियों  को  सजा  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 दिल्‍ली  में  शेष  अनधिकृत  मकानों  की  समस्या  से  निबटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जाएंगे  ?

 ह

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एमਂ  :  (©)  से  यह  सूचित
 किया  जाता  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ओर  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  पिछले  छः  महीनों के
 दौरान  अनधिकृत  रूप  से  निर्मित  क्रमशः  273  और  103  मकानों  विवरण  के  को

 ढहाया  गया  था  |  जहां  लापरवाही  और  चश्मापोशी  वा  मामला  ध्यान  में  आया  संबंधित  कमंचारी
 के  विरुद्ध  इन  अभिकरणों  द्वारा  आवश्यक  विभागीय  कार्यवाही  की  जाती  अनधिकृत  निर्माण  के
 सभी  मामलों  से  दृढ़ता  से  निपटने  के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 |

 विवरण

 विश्लो  नगर  निगम  द्वारा  पिछले  छः  सहोनों  ओर  दिल्‍ली  विकास  प्राप्तिकरण  हारा
 1---90  से  30  9-9!  के  दौरान  गिराए  गए  अनधिकृत  तोर  पर

 सलिभित  सकानों  के  ढपथोरे  ।

 देहली  मगर  निगम

 सिटी  जोन  4
 सिविल  लाइन्स  जोन  7

 शाहदरा  जोन  $

 सदर  पहाड़गंज  जोन  5
 करोलबाग  जोन  4

 साउथ  जोन  2

 नजफगढ़  जोन  2

 नरेला  जोन  26

 रोहिणी  जोन  29

 दिल्‍ली  विकात  प्राधिकरण  3

 सेन्ट्रल  जोन  3

 बेस्ट  जोन  35

 ॥  रोहिणी  जोन  12
 ..

 तार्थ  जोन  88
 ईस्ट  जोन  88

 साउथ  वेस्ट  ओोन  22
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 हाश  किया  गया  निर्माण  काम

 4293.  श्री  गोबिस्द  घत्ठ  सुडा  :

 क्या  प्रदान  संत्री  बह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेनुधाट  ताप  विद्युत  लालपनिया  जिला  बोकारो  में  द्वारा
 घटिया  किस्म  का  निर्माण  कायं  किए  जाने  के  कारण  (1)  सीमेंट  शेड  (2)  सी०  बढत्स्यू०  डक्‍्ट  (3)
 एप०  स्ली०  सी  ०  रूम  (4)  बार-दीबारों  तथा  कारढिनेट  15 +  6/18  ख  +  50  फंस  हो  गई  तथा
 बीमा  कम्पनी  से  मुआवजे  के  लिए  दावा  किया  गया

 टी०  एन०  एल०  के  हारा  से  को  कई  विभिम्न  वशिकायतों
 का  ब्यौरा  कया

 _  इस  मामले  में  दिए  गए  जांच  आदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  जांच  निष्कर्ष  क्‍या
 और

 दोषी  पाए  गए  ध्यक्तितयों  के  विदद्ध  की  गई  अनुशासनिक  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  परो०  कछे०  :  से  कायं  की  घटिया
 बवालिटी  के  कारण  कोई  ढांचा  फेल  नहीं  हुआ  ।  निम्नलिखित  ढांचों  के  सम्बन्ध  में  बीमा  के
 दावे  किए  गए  हैं'जो  नीचे  क्ए  गए  कारणों  से  फल  हो  कए  —

 सीमेंट  स्टोरेज
 ह

 निर्माणाधीन  अस्थ!ई  सीमेंट  ८टोरेज  शेड  को  एक  कोने  की  गेबल  स्थल  पर  चक्रव:त
 भाने  के  कारण  ढह  गई  ।

 सौ०  डच्ह्पू  ०  डक्ट

 चूंकि  सो
 ०  डब्ल्यू०  डकट  का  निर्माण  भरे  क्षेत्र  में  हुआ  था  अतः  भारी  वर्षा  से  भूमि  धंगने  का

 केवल  एक  हो  माबला

 मोटर  कम्ट्रोल  सेम्टर  सी० )

 असमतल  भूमि  के  कारण  इस  भवन  में  कुछ  दरारें  पैदा  हो

 चाशदियारी

 पानी  के  क्ष्माव  के  कारण  चारदिवारी  का  एक  भाग  ढदह  गया  ।

 चारदीवारी  के  ढहने  के  संबंध  में  टी०  वी०  एन०  एल०»  के  महाप्रवन्धक  से  एक  पत्र  प्राप्त

 हुआ  था  ।

 बो०  एच०  ई०  एल०  और  टी०  बी०  एन०  एल०  के  इन्जीनियरों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  मामले
 की  जाँच  की  गई  यह  निष्कर्ष  निकला  कि  निपात  पानी  के  जोर  से  न  कि  कार्य  की  घटिया
 क्वालिटी  के

 उपरोक्त-को  देखते  हुए  बोई  अनुणासतिक  कार्रवाई  करने  की  आवयकयकता  नहीं  है  ।
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 अनधिक्त  निर्माण  के  धारे  में  दिल्ली  लविकाल  आ्राधिकरण  हारा  दिल्ली  नगर
 निगल  को  भेजी  नई  भूखण्टों  को  सूचो

 4:94  श्री  अत  सिंह  यादव  :

 क्या  शहरों  विकास  मन्त्री  यह  ढतामे  की  कृषा  करेंगे

 कगा  दिल्‍ली  किकास  प्राधिकरण  ने  दिल्ली  गशर  निगम  को  ऐसे  भू-खण्ढों  की  सूथी  भेजी
 जिन  पर  अनधिकृत  निर्माण  किथा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्व्रा  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कया  इसके  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  का  पता  लया  लिया  गया  है.और  उनके  विशद्ध
 नियमों  वेः  अन्तगंत  कार्यवाही  की  गई  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  क्रेता  रिहायशी  क्षेत्रों  को  वाणिज्यिक  परिसरों  में  बदल  रहे  और

 (=)  यदि  तो  वस्मंब्रंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  डेंसे  फरिसरों  को  गिराने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  :  हां  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  विक!स  प्राधिकरण  से  बितरन्मम
 पार्क  की  28  समितियों  की  एक  सूश्री  प्राप्त  हुई  अनश्चिकृत  निर्माण  में  अन्तग्रंस्त  इन  संबदध्तियों
 के  विरुद्ध  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  पहले  ही  कायंवाही  आरम्भ  कर  दी  गई

 उपफ्वुभ्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ  भवत  निर्माता  अनधिक्ृत

 परिवर्सम|परिवतंन  करके  शिहायक्ो  भवतों  को  वाणिज्यिक  परिसरों  में  पश्वितित  कर  रहे
 दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  छेसा  कोई  स्नेक्षण  नहीं  किया  यथा  अनमधिक्ृत  विर्वाण  करने  के
 पता  लगते  ही  भवन  विर्माताओं  के  विरद्ध  दिल्‍ली  नथर  जिगम  अधिनियम  के  बढ़त  कार्यब्राही  को

 जाती  है  |

 रेम  असेश

 4:95.  श्री  जीवन

 क्या  शहरों  बिकाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ३

 (©)  क्‍या  सरकार  का  ध्वान  दिनांक  3  1991  को  शफ़्म्सਂ  में

 समाणार  क्षीषेंक  ए०  जी०  एश्लेलस  डो०  डी०  ए०  दू  ब्लिड  इनफ  माइट  शेस्टरक्ष '  क्षे  प्रकाशित

 समायार  को  ओर  बाकबित  किया  गम

 बंदि  सो  इतने  कम  रैन  बलेरे  विनिक्ष  करने  और  इस  हेतु  शम  को  अन्य  क्यों  के

 सिश  खर्ज  करने  के  क्या  कारण  और

 वर्ष  1991  के  दौरान  निर्भित  रैन  बसेरों  को  संस्या  कितनी  है  ओर  इसमें  कितबो  वृद्धि
 हुई  है  ?
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 विकराप्त-सात्रालय  में  शाज्य  अव़भाश्लम),:(क):  ज़ी

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरपा  फ्रेस्कम  विंग  सूचित  किया  है  कि  उसने  25  यूनिटों  के
 के  आरम्भिक  लक्ष्य  की  तुलना  में  रन  बसेरों  के  20  यूनिटों  का  निर्माण  किया  है,न  कि  15  यूनिटों  का
 जला  कि  लेखा  परीक्षा  को  रिपोर्ट  मे  उत्लेख  बिया  गया  भमि  धारक  एजेंसियों  तथा  आस-पास
 की  आबादियों  के  प्रतिरोध  के  वररणं  शेर्व  पनिर्ट  के  निर्माण  नहीं  किया  जा  सर्का  ।  निधियों  को

 क्षय  कासों  में  लगाए  जाने  के  गाया  जा  है  जिसे  सभा  पटल  परप्रख  दिया
 जाएगा  ।  कफ  ;

 ह  1994-92  के  दौरान  एक  रैन  बसेरे;को  पूरा  करते  तथा  रंग  बसेरों  दो  भवनों
 वा  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  वी  कारंवाई  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  में  स्‍लय  विंग  ने  सूचित  किया  है
 कि  जामां  मस्जिद  के  निकट  एक  रन  बंसेरे  का  निर्माण  काफ़ो  हृदर  तक.प्रगति  पर  है  और  पूर्व
 तथा  पश्चिम  दिल्‍ली  में  चार  रैन  बसेरों  के  भवनों  के  लिए  जैर्मीन  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं  ५'  7  दा  के  ाण  हे  a ४  :  ड  त्व्ल्प

 ४.  ..'.'  ::  रादी  तथा  प्रॉमोदुयोग  हारा  उत्पादित  रेशमो  कपड़

 4296.  श्री  शाम  नाईक
 ह

 !  कया  प्रधान  संत्री  यह  बतेने  भी  कब  करेंगे  कि  ॥  सह

 क्या  सरेकार  का  ध्यान  दिनाँके  के  आफ

 बध्बई  में  आई०सी०  प्रोग्रम्स  टे  बी  माकिट  ओरिएन्टड  शीर्षक  से  थबाशित  समार्चार  वीਂ

 कोर  आकधित  किया  गधाਂ  है
 ।  ञ

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं का  ब्यौना  क्या  जिन्हें  वित्तीय  रूप  से  अधंक्षम

 बनाने  निवमित  से सहायता  मांगी  ।  म

 ऐसे  स्थानों  के  ४  नाम-कपा  हैं  जहां  पर  रेशम  छत्पादन  फार्सों  की  स्थापना  हेतु  भारीए
 घनरांशि  व्यय  की  गई  है  और  उनमें  से  प्रत्मेक  फ्राम  प्र  कितनी  धनराशि  ख  की  गई  भारीए

 घनराशि  इन  फार्मों  ढाशा  प्रारम्भ  करनेंਂ  से  पहले  खादी  तथा  ग्रोमोश्चोग  आयोग  द्वारो  तंयार  वी
 गई  रेशमी  परिधानों  के  उत्पादन  और  विपणन  को  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ध

 वर्ष  के उत्पादन  और  विपणन को योजना का  के  दोरान  इन  फार्मों  द्वारा  दिए  गए
 जल्ञाभों  और  उठाये  गए  घाटों  का  ब्यौरा  क्या  और  ;  फ्रष  व  ८,

 इन  धाटों  के  क्या  कारश  हैं  उन्हें  रेकज़ेਂ  के.-लि  कृपा  कदम  उठाए  गए

 (  '।'  खच्योग  भंजाखर्य  में  राज्य  लंत्री  पहे०  ले०  ?  हां  4

 शाते  किसी  विशिष्ट  परियोजनी  के  लिए  निंशभित  क्षीत्र  से

 कोई  सहायता  नहीं  मांगी  गई  है  ।  फिर  आई  ने  विभिन्‍्तਂ  औद्योगिकः  धरानों  से

 परिद्ीजुसानों  के  कियलत्थियर्त  में  जविशेषभकाशबा  डबेकी  विपणन  संबंधी  तकनीकों  में  सुधार
 करने  ओर  आधारभूत  सुविधाओं  को  आधुनिक  बनाने  में  उनसे  किया  इसने  क्रामरेद्योगा
 उत्पादों  को  खरीदने  भ्रौर  उत्पादन  प्रौद्योग्रिकी.को  बढ़ावा  देने  में  सहायता  करने  के  लिए  भी  इत
 धरानों  से  संम्पंक  किया

 |

 3
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 ः
 ने  अब  तक  रेशम  उत्पादक  फर्मों  की  में  कोई

 सहायता  नहीं  दी  है  ।  वह्तव  में  रेशम  कार्यक्रम  के  अधीन  रेंशम  कीट  पालन  संबंधी  कार्यकलाप  का
 बिक्रास  राज्प  सरकारों  तथा  केन्द्रोव  रेशम  बोईड  के  कार्यक्षेत्र  के  अन्तगंत  आता

 वर्ष  1990  97,  1991-92  दौरान  के  अस्तेगतਂ
 रेशमी  खादी  की  बिक्री  तथा  उत्पादन  और  वर्ष  1992-93  हेतु  लक्ष्य  इस  प्रकार

 tn  ४५  न  ४  पि  '  .  ,  4  डर  :५  बिको

 १०  3000  पु  ते  हर

 पे  ७.  7.  मरुणकरोड़  ..  .  -  (%०  करोड़
 1990-91  .६  51.62.  ».  «८  :736.46

 7“  '  1991-92  ४  55.00  ४  FP  -  «४  “5  4500
 Tt  1992-91  6600

 7  "7
 5000

 है  कक  $  $  |  yo ie pe “हैदराबाव,महात्रगर वाटर HE एंड Mate बोर्ड  '._
 रेशमी  और  घादी  परिधानों  बा  अंश  अश्यन्त  नगण्य  रहा  है  ।

 )  और  उपर्युक्त  “”  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 +.  !  वाटर  बर्कूस  एंड  सीवरेज़  बोर्ड

 '._  4297,  ओीःछो०  छोक्का  ह
 *,

 क्या  शहरी  विकास  मेन्त्रीपह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -  .  जल

 क्या।हैद  रॉबाद  महांगर्गेर  बटर  ककपें  एंड  सीवरेज  बोर्ड  को  पानी  की  सप्लाई  और  जल
 निकास  प्रणाली  के  लिए  कोई  विदेशी  सहायता  दी  गई  और  भौर  |  ५  हैदराबाद  मेट्रो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  सहायता  किन  शर्तों  पर  दी  गई  है  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  भौर  हैदराबाद
 मेट्रो  जल-आपूति  एग्रं  मलनिर्याप्त  वोडे  द्वारा  कायन्वित  की  जा  रही  हैदराबाद  जल  आपूर्ति  तथा
 मल  निर्यास  परियोजवा  के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता  प्रदान  कर  रहा  के  मिलियन  अमेरिकी
 डालर  (257-06  करोड़  ३०  परियोजना  लागत  में  से  सहायता  की  कुल  मात्रा  89.9
 अमेरिकी  डालर  भारत  सरकार  के  विक्रास  की  सहायता  के  मानक  प्रबन्धों  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश
 सरकार  को  सहायता  उपलब्ध  कराई  जा  रही  परियोजना  घटकों  में  हैदराबाद  और  सिकन्दराबाद
 के  यगम  शहरों  300  की  अतिरिवत  जल-आपूत्ति  विद्यमान  जल-अपपूर्ति  और
 निर्यास  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  कम  लागत  की  पुनर्वास  कार्यक्रम  और

 संस्थानिक  सदढ़ीकरण  शामिल  है  |

 गोज्न्दिपुरी  के  झुग्गी  निवासियों  का  पुनर्वास

 ।  +  ,  भरी  सनत  कुमार  मंडल  .

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  गोविन्दपुरी  के  झुग्गी  निवाधियों  के  पुनर्वास  के  संबंध  में  दिताक

 के नई दिहली में मव इनਂ शीषक से प्रकाशित समाचार की ओर आकरबित किया गया 39
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 बया  इस  आग  के  खगये  से  नई  दिल्‍ली  में  श्ेकड़ों  झ्ग्गियों  के  राख  हो  जाने

 का  अनुवित  साभ  स्थानीय  संपद्म  एजेंस्टों  द्ारा  झुग्मी  निवासियों  की  भूमि  खरीदकर  उठावा  शौर

 यदि  तो  सरकार  हारा  ऊले  दामों  पर  भूमि  बेब्रकर  धन  बटोरने  बाले  सम्पदा

 एजेन्टों  को  रोकने  ओर  इन  झुग्गी  नियाध्षियों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 जअशथदा  उठने  का  शियार  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  हां  ।

 तथा  भूमि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  स्वामित्व  में  यह  सूचित  किया  गया

 है  कि  पात्र  झूरगी  निवासियों  के  पुर्वस  के  पश्चात्‌  भूमि  प्रहण  की  जाएगी  ।  इस  भूमि  पर

 झुग्गी  निवासियों  का  कोई  स्वामित्व  अथवा  अधिकार  नहीं  भूमि  के  लेन-देन  का  कोई  प्रश्न

 महीं  उठता  ।  अतिक्रमण  को  हटाने  के  लिए  भूमि  के  स्वामित्व  वाबी  एजेंत्ियों  से  प्राप्त  भनुरोध  के

 अनसार  झुग्गी  क्याक्षियों  को  पुनः  बसाया  जाता  है  ताकि  मास्टर  प्लान  के  अनुसार  परियोजनाओं

 की  व्यवस्था  के  लिए  परिणामिक  भूमि  वा  उप्योग  किया  जा  सके  ।

 पूर्थोत्तर  राज्यों  में  प्रति  ब्यक्ति  घोजना  निवेश

 4299.  डा०  जयम्त  रंगपी  :

 बया  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  व्ह  बताने  की  करेंगे  कि  चालू
 वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  अरुणालल  ब्रदेश  और  असभ  के  स्वायत्तशासी

 पर्बंशीय  जिलों  में  प्रति  ब्यक्ति  कितना  योजना  निवेश  किया  गया  ?

 शोजमना  ओर  कार्यक्रम  कार्वास्वजन  स्ंत्रालय  के  राज्य  संत्री  (८)  एच०  आर०  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 दाथिक  योजना  1991-92  प्रति  व्यक्ति  राज्य  योजना  परिव्यय  उत्तर  पूर्वो  राज्य

 राज्यों  के  नाम  प्रति  व्यक्ति  परिव्यथ

 (१)  सिक्किम  3038

 (2)  भेबालय  1:72

 {3)  नागालेंड  ४194

 (4)  अरुणाचल  प्रदेश  3718

 (5)  असम  के  स्वायत्त  पहाड़ो  जिले  1540

 नोट  प्रति  ध्यक्ति  आकड़े  198)  की  जनगणना  पर  आधारित  हैं  ।

 2.  *  पव॑तीय  क्षेत्र  विकास  कायं  क्रम  के  अंतगेत  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  शामिल  है  ।

 सिबिल  सेवा  परोक्षा  1991  में  बेठ  उम्मीदवारों  को  संक्या

 ,  4300.  श्रो  आानन्य  रत्न  मोये  :

 क्या  प्रश्लान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (  सिविल  सेवा  1991  में  विधयवार  कितने  उम्मीदशर  बेढें

 उनमें  से  प्रत्येक  विषय  से  उत्तीर्ण  उम्मीदवारों  को  संद्या  कितनी

 सरकार  द्वारा  अन्य  विषयों  को  तुलना  में  ऊंचे  अंकों  पर  चयन  करवे  के  कारण  उम्मीद
 बारों  को  हुईं  क्षति  की  भरपाई  करते  हेतु  क्या  कश्म  उठाए  जा  रहे

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंजन  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  भाररेट  :
 ओर  सूचना  एक  विवरण  में  अनुबंध  बर  दी  गई  है  ।

 किसी  एक  वियय  में  कोई  अलग  से  अंक  निर्धारित  नहीं  किए  गए  उम्मीदवारों  को
 प्रारम्भिक  परीक्षा  में  उनके  द्वारा  प्राष्य  कुल  अंकों  के  आधार  पर  ही  मुख्य  परीक्षा  मैं  प्रवेश  दिया
 जाता  है|

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 सिबिल  लेया  प्रारस्भिक  1991  में  बैठने  बाले  तथा  सफलता  प्राप्त  करने  बाले
 उम्मीदवारों  की  विधय-बार  सूचौ

 कु  सं०  बविक्य  उम्मोदकरों  की  संख्या

 फ्रीक्षा  देने  काले  स्फाल

 2  3  हि

 1.  कृषि  2165  246

 2,  बनस्पलि  विज्ञान  3201  304

 3.  रसायन  विज्ञान  2596  242

 4.  सिविल  इंजीनियरिंग  3566  439

 5.  बाणिज्य  5969  448
 6.  अधंशास्त्र  5256  555

 7.  इसेक्ट्रिकल  इंजीनियरिंग  2236  256
 8.  भूगोल  3770  326

 ॥
 9.  भूबिशान  976  115

 10.  भारतीय  इतिहास  32164  3779

 4  -
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 r  ५2  3  4

 13).  विधि  3558  303
 १2.  गणित  2597  186

 13.  मैकेनिकल  हृजीनियनिम  2383  272
 14.  दक्ेन  शास्त्र  677  56
 15.  राजनौतिक  विज्ञान  935

 16.  भौतिक  विज्ञान  4183  609

 .  मनोबिज्ञान  1388  167

 १8.  समाज  शास्त्र  5981  744

 19.  प्रालि  विज्ञान  3669  379
 20.  सांड्यिकी  573  49

 21.  पश्पालन  तथा  पशु  चिकित्सा  375  34

 22.  खोक  प्रशासन  4780

 आगप्न  प्रदेश  में  सीमेंट  कारखाने

 4301.  श्री  ध्मंभिक्षम  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  इृपा  करेंगे  कि  :

 आन्ध्र  प्रदेश  में  कार्य रत  सीमेंट  वारखानों  का  ब्यौरा  क्या  और

 कारखानों  की  स्थापना  हेतु  सीमेंट  के  नए  कितने  आवेदन  केन्द्र  सरकार  के  पास  लंबित

 षड़े

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  छे०  :  (१)  आनध्न  प्रदेश  में  कार्य  कर

 रहे  बड़े  सखोमेंट  कारखानों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 इसके  16  लघ  सीमेंट  जिनकी  कुल  अधिष्टापित  क्षमता  9.50  लाख
 टन  भी  उत्पादन  की  सूचना  दे  रहे  हैं  ।

 क्षीमेंट  उच्चोग  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  इसलिए  नए  सीमेंट  कारखाने  श्रू
 करने  के  लिए  इस  समय  केन्द्र  सरकार  से  कोई  आवेदन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  +

 विवरण

 (  बड़  सीमेंट  संबत्र  )

 ...
 कर

 स॑०
 सीमेंट  कारखाने

 का  वाबिक

 टन  लाख

 ध  2  3  4  5

 1.  मंचेरियल  अभदीलाबाद  3,35
 सी  लि०

 2.  अदोलाबाद  अभदीलाबाद  4.00
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 3.  तंदूर  रंगरेडडी

 4.  येरागु  तला  कुड्डापाह
 आंध्र  सीमेंट  कम्पनी  लि०

 5.  दुर्गा  सीमेंट  वकस  गुटूर
 6.  श्री  कनक  दुर्गा  सीमेंट  बक्स  विजयबाड़ा

 7,  श्री  विशाला  सीमेंट  वक्‍स  विशाखापतनम

 8.  इंडिया  सीमेंट्स  चिलमकुर  कुडडापाह
 9.  मद्रास  सीमेंट्स  जयम्तीपुरम  कृष्णा

 10.  सीमेट्स  किस्तना  क्थ्णा

 11.  केशोराम  सीमेंट  बसंतनगर  करोमनगर

 12.  लि  सी
 गुदूर

 13.  पानयम  सीमेंट्स  एण्ड  इन्ड  क्रनूल
 14.  प्रियदशिनी  सीमेंट  रामापुरम  नालगौंडा

 15.  ओरिएंट  देवपुर
 ”

 अदीलाबाद  -

 16.  रासी  सीमेंट  विष्णुपुरम  नालगौंढा

 17.  श्री  विष्णु  सोमेंट  सीतापुरम  नालेगौंडां

 18.  टैक्समैंकों  येरागू  टला  “  कुदडापाह

 हु  कुल  ;

 2.  3

 आशय  पत्र  का  जारी  करना

 4302  .  कला  प्रधानी  :

 क्या  प्रधान  मस्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  0
 कया  उर्ड  सा  सरकार  ने  पारादोप  में  इण्डस्ट्रियल  प्रोमोशन  एण्ड  इम्वेस्टमेंट  कारपोरेशन

 भआाफ  उड़ीसा  लिमिटेड  के  पक्ष  में  आशय-पत्र  जारी  करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  केक्लीय  सरकार  से
 अनरोध  किया  है

 कया  राज्य  सरकार  ने  बुनियादी  ढांचा  संबंधी  सुविधाओं  की  उपशब्धता  के  बारे  में  भी
 केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित  किया  श्लौर

 धर
 यदि  तो  जहां  तक  आशय-पत्र  जारी  करने  का  ब्श्त  उंड़ीस्ो  रीज्य  में  इस

 योजना  के  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रतिक्रिया  है  !
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 उद्योग  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  :
 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आह  ।

 व्यापार  लाइसेंस  जारो  किया  जाना

 4303.  क्री  ललित  उरांव  :

 क्या  प्रधास  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छोटे  उद्योग  लगाने  के  लिए  अरुणाचल  प्रदेश  चकमा  लोगों  को  जारी  किए  गए
 लाइसेंस  की  संख्या  राज्य  के  अन्य  लोगों  को  जारी  गिए  गए  लाइसेंसों  की  संख्या  बी  तुलना  में  बहुत

 ही  कम  और

 यदि  तो  यत  तोन  वर्षों  के दौरान  अरुणाचल  प्रदेश  के  चकमा  लोगों  को  कितने

 व्यापार  लाइसेंश  जारी  किए  गए  ?

 उद्योग  म्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  छ०  :  में  कहों  भी  लघु  उद्योग

 लगाने  के  लिए  लाइसेंस  जरूरी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 दिल्‍लो  नगर  निगम  के  कमंजारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 4309 4.  थी  जिश्वनाथ  शास्त्री  :

 क्या  शहरी  विकास  मची  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 तीन  सदस्यीय  सलिति  जिसने  1988  के  दौरान  महाकारो  के  कारणों  क्रो  जांच  को
 दिल्‍ली  विद्वास  प्राधिकरण  के  कुछ  अधिकारियों  के  नामों  का  उल्लेब  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  गई  बदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  अनेक  दोधी  अधिकारियों  को  उनके  विरुद्ध  सम्बित  अनुणासनात्मक  कायंवाही  के

 दावजूद  पदोन्‍नति  दी  गई  और

 कद  तोਂ  इंतका  जोजिश्य  बया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  एम०  ;  (१)  से  (४)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं
 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 .
 ब्यापारिक  गतिविधियों  के  लिए  स्थानीय  स्तर  पर  भंदूरी

 4305,  श्रो  बो०  तंग्कालबालू
 क्या  प्रधान  संजो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 सरकार  ने  नई  औद्योगिक  नीति  के  अनुसार  व्यापारिक  गतिविधियों  के  लिए  स्थामीय
 तर  पर  मंजूरी  दिए  जाने  *ी  अनुमति  दे  २छी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  जारी  किए  गए  मार्गनिदेशों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्री  पी०  छ०  :  भोर  सरकार  द्वारा
 24  1991  को  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  अधीन  मुख्यतः  निर्यात  कायंकलापों  में  संलरत
 व्यापारिक  में  51-/.  तक  विदेशी  इक्विटी  की  अनुमति  दी  जबकि  णोर  निर्यात
 का्यंकलापों  पर  होए  किन्तु  ऐसे  व्यापारिक  घराने  आयात-निर्यात  नीति  के  अनुसार  घरेलू  व्यापारिक
 ओऔर  निर्यात  घरानों  के  समकक्ष  होगें  ।

 सोमेंट  कारपोरेशन  आफ  इब्डिया  में  घाटा

 4306.  श्री  पोयूष  तोरको  :

 क्या  प्रधास  मंश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  कॉरपोरेशन  आफ  इण्डिया  पिछले  तीन  वर्षों  से  घाटे  में  चल  रही

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  हुए  नुकसान  का  बर्षवार  ब्यौरा  क्या

 मह  घाटा  होने  के  क्या  कारण

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  हुए  लाभ  का  ब्यौरा  क्या  और

 सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  हृण्डिया  द्वारा  प्रस्तावित  नई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 बया  है  ?

 उच्चोग  भरजालथ  में  राज्य  मनन्‍्त्री  के०  :  ओर  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  हुई  हानियों  के  वर्ष-वार  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 रुपए

 बष  नकद
 .

 1988-89  (46.63)  (22.22)

 1929-90  (62.88)  (33.74)

 1990-91  (29.33)  12.14

 और  हातियां  मूख्य  रूप  अपर्याप्त  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  की  लागत
 में  पर्याप्त  न्यून  क्षमता  उपयोग  आदि  के  कारण  हुई  ।

 (=)  कम्पनी  ने  संशोधित  आठवीं  योजना  प्रस्तावों  में  निम्नलिल्चित  नई  परियोजनाओं  का

 प्रस्ताव  किया  है  :--

 (1)  बोकाजन  विस्ष्तार  परियोजना  ।  पे

 (2)  राजबन  विस्तार

 (3)  मांढर  विस्तार-सम्परिवतंन  सहित  ।

 (4)  नई  ।  मिलियन  टन  परियोजना  ।

 जमे
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 उत्पाद  अबण  उद्योग

 4307.  श्री  थो०  भीनियास

 कया  प्रधान  लन्‍ती  पह  बताने  की  छूपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  ते  बदलते  छुए  शोद्योगिक  साहौल  के  मिणी  छोधों  और  क्षरकारी

 क्षेत्र  कै  शिए  आगासो  य॑  १बर्ध्रीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  क्रिए  जाने  वाले  कुछ  उत्पाद-ब्रथभ
 उल्लीभों  का  चता  लगा  लिया

 क्‍या  सरकार  ने  कतिक्य  भौद्योतिक  क्षेत्रों  को  गतिविधियों  और  विकास  के  में
 विदेशी  सहयोग  का  कार्यक्रम  भी  निर्धास्त  किया

 क्या  क्षेत्रीय  असन्तुणत  की  हटाते  हेशु  टन  रुयाशों  का  कक्षा  लगाने  के  लिए  कोई  निर्णय
 लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौथ  ड्ग्ा  है  ?

 उल्योश  मम्साखय  में  रास  शम्ओो  भो०  जे  24-7-91  को  संसद
 के  दोनों  सदतों  प्रें  रश्चे  गए  भौद्योगिक  नीति  वक्‍त्व्य  के  भ्रकारो  क्षेत्र  के लिए  भाठ  विशिष्ट
 उद्योग  आरक्षित  किए  गए  उद्योगों  की  एक  छीटी  सी  सूची  को  छोड़कर  शेष  सभी  औद्योगिक
 परियोजनाओं  के  लिए  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  लिए  ओऔद्योगिक  लाइसेन्स  लेने  गो  आवश्यकता
 समाप्त  कर  दी  गई  आँकि  लाइसेन्स  लेने  की  मावश्यकता  सभाध्त  कर  दी  गई  अतः  अब  यह
 उच्च  पर  ईनर्भर  ऋरशा  है  कि  शह  अपने  एच  को  के  स्थाक्षदा  स्वत  का  निर्णय  थिक  बातों
 के  आधार  पर  वक्तव्य  के  अनुबन्ध  111  में  ऐसे  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  वो  सूची  दी  गई  है  जे

 इब्िसिटी  के  51:/.  तह  प्रत्यक्ष  विदेशी  निवेश  के  लिए  अबुमोदन  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 लीम  होल्ट  जमोभ  को  को  होश्ड  में  परिजर्शित  करमा

 5308.  और  क्रे०  शामस  :
 ओोलती  मारणयस  असाशेलर  :

 डा०  लद्भी  नारायण  पाण्डेय  :

 श्री  गिरघारी  लात  आपंब  :

 क्वा  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  भूमि  तथा  विकास  कार्थालिय
 कब

 तक  ड्ल्ली
 में  लीज  होल्ड  भूमि  को  फ्री  होल्ड  भ्रूमि  में  बदलने  के  बारे  में  विश्तूत  अनुदेश  जारी

 कर  देगा  !

 जड़री  व्रिकास  मृसपरअय  यें  शा|्य  ऋत्रो  एम०  असुयाजलन  :  £00  बर्ग  मोटर  आकार
 तक  के  दिल्‍ली  +कास  प्राधिबरण  के  फ्नैटों  तथा  दिश्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  लोज  पर
 दी  गई  भूमि  पर  सामुहिक  आवास  समिति  द्वारा  निम्ित  पलैटों  गो  लोज  होल्ड  अधिकार  से  फ्री
 होल्ड  अंधिकोर  मैं  बदलने  कै  आदेशों  के  अनुसरण  अधिकार  क्षेत्र  लाभाजैंन  तथा  इन  अदिशों  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  विस्तृत  रूपात्मकताओं  सहित  कतिपय  मामले  उत्पन्न  हुए  मामला  सरकार  के
 विवाराधीन

 असम  में  गस  ऋ  कर  उच्चोध

 4309,  भरी  उद्धव  बसन  :

 बया  योजना  और  कार्यक्रण  कार्यास्थयन  मेंभ्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  असम  राज्य  सरकार  ने  अस्षम  में  एक  गैस  क्रेकर  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 योजभा  आयोग  को  कोई  प्ररताव  भेणा

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  भेंजा  गया

 क्या  प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गया  और

 इस  उद्योग  के  सह-प्रवतकों  के  नाभ  क्‍या  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्ययम  भग्जालय  के  राज्य  समत्रो  एच०  जोर०  :
 से  एक  गेस  फक्रंकर  काम्प्लेक्स  के  जिए  असम  राज्य  औद्योगिक  विकास  लिक्भ  को  पहले  हो

 आशय  पत्र  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  ।

 असम  की  राज्य  सरवार  द्वारा  प्रदान  की  गई  सूचना  के  अनुसार  सहप्रवंशकों  का  अभी
 तक  पता  नहीं  लग  सका

 हरन  ओोधोगिक  एकक
 4)  0  श्री  हाराधन  राय  :

 भी  उद्धव  बर्मन  :
 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितने  रुणण  औद्योगिक  एकक

 उनमें  से  कितने  एज्रक  बन्द  कर  दिए  गए

 इन  रुग्ग  एककों  में  विलने  श्रमिक  का  कर  रहे
 सग्प  एककों  की  राज्यवार  संख्या  क्या  और

 (ey  नियुत्रत  श्रमिकों  की  संड्या  के  अनुसार  मध्यम  अथवा  बड़ी  में  स ेआकार-बार  रुग्ण
 एककों  की  श्रेणी  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पीਂ  जें*  :  से  (४)  दैश  मैं  बंकीं  से

 सहायता  प्राप्त  रुण  औद्योगिक  एककों  से  संबंधित  आंकड़े  भारतीय  रिजयं  बैंक  एकत्र  करतों  भॉस्तीय
 रिजवं  बैंक  के  नवीनतम  आंकड़ों  1959  के  अन्त  के  दैंत  में  लंच  हक्षत्र  में

 ओद्योगिक  एकक  तथा  गंर-सघु  क्षेत्र  में  |,419  ओद्योगिक  शुकूक  रुग्य  लू  क्षेत्र  तथा
 गेर  खधु  क्षेत्र  में  रग्ण  औद्योगिक  एककों  से  संबंधित  राज्यवार  आंकड़े  संशरत  विवरथ  में  दिए  गए  हैं  ।

 रुण  एककों  में  कामगारों  की  संख्या  से  संबंधित  सूचना  केन्द्र  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  ।

 विधरण

 क्र०  सं»  राज्य/संष  शासित  क्षेत्र  और-लबु  हग्ण  एककों  लबू  जीकिमिक  रेग्य
 की  शंस्या  एककों  की  शंस्या

 2  3  है

 lw  8g  8
 «$806

 5506
 2.  मेघालय  56
 3.  बिहार  42  5250
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 2  3  4

 4.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समृह

 5.  अरुणाचल  प्रदेश  न+  26

 6.  पश्चिमी  बंगाल  182  25,649

 7.  नागालंण्क  33

 मणिपुर  न  1,220

 0.  उड़ीसा  zt  4,486

 10.  सिक्किम  _  70

 11.  त्रिपुरा  --  423

 12.  उल्र  प्रदेश  82  24,42॥

 13,  दिल्‍ली  27  4,260

 14.  पंजाब  29  4,467

 15.  हरियाणा  46  2,179

 16.  चंढोगढ़  22  276

 17.  जम्मू  और  कश्मीर  ॥  1,805

 18.  हिमाचल  प्रदेश  12  952

 38,  सजस्थानਂ  बक  11,625 25

 26.  गुजरात  १54  6,302

 21..  महाराष्ट्र  321  14,497

 22.  गोवा  1S  853

 23.  दमन  ओर  द्वीव  I  5

 24.  दादर  और  नगर  हवेली  r  8

 25,  मह्य  47  14,675

 26.  आंध्र  भ्रदेश  21,461

 27.  कर्नाटक  77  8,518
 :  78.  130  10,105

 29,  केरल  31  17,021

 30.  3  121

 1419  1,86,441
 समन  धाम  ७ सामकाे  अमकममक  आकाश
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 उद्योगों  की  स्थापना  पर  व्यय

 4311.  श्री  थी०  देवराजन  :

 क्या  प्रधान  अम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बतंमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मध्यम  एवं  बहद  उच्चोग  स्थाहित  करने  के  लिए
 बार  कितनो  राशि  आवंटित  की  और

 (w)  उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  लघु  ग्राम  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कितनी
 राशि  खं  की  जाएगी  ?

 उद्योच  सरत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  छों०  :  और  बोजना
 आयोग  राज्यॉ/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  ब्लाक  ऋणों  के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  रुशता  है
 तथा  उनकी  वाधिक  योजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  अनुदान  देता  है  जिसमें  उद्योगों  हेतु
 आबंटन  भी  शामिल  है  ।  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  बो  वाधषिक  योजना  1991-92  में  उस्योग  क्षेत्र  के

 लिए  योजना  आयोग  द्वारा  स्वीक्षत  परिव्यय  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  1  और  1|  में  दिया  गया

 क०  सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 उद्योग  तथा  लघु  जिद्योगों  के  अतिरिक्त )

 (  ९०  लाख

 वाधषिक  योजना  1991-92

 स्वीहत  परिम्यय

 ओर  3

 1.  आंभ  प्रदेश  «1843.00

 2,  अरुणाचल  प्रदेश  220.00

 3...  असम  4295.00

 4.  बिहार  66415,00

 5.  मोबा  500.00

 6,  गुजरात  2716.00

 4...  हरियाणा  778,00

 8,  हिमाचल  प्रदेश  450,00

 9,  जम्म्‌  और  कश्मीर  8278.00

 10.  कर्नाटक  3926.00

 11,  केरल  5100.00

 12,  मध्य  प्रदेश  3630.00

 15.  महाराष्ट्र  5089.00

 14,  भजिपुर  374.00
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 2  3

 15.  मेघालय  4017.00

 16...  मिजोरम  85.00

 17...  नागाल॑ण्ड  400.00

 18.  उड़ीसा  2872.00

 19.  पंजाब  2976.00

 20.  राजस्थान  3150,00

 21,  सिक्किम  225.00

 22.  हमिसनाडु  5832.00

 23.  त्रिपुरा  743.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  6450,00

 25.  पश्चिम  बंगाल  16260.00

 26.  अंडमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समझ  0.00

 27.  चंडोगढ़  4.00

 28,  दादरा  और  नगर  हकेली  100,00
 29...  दमन  ओर  द्वीव  126.09

 30.  दिल्‍ली  110.00

 31.  सक्षद्वीप  000

 32.  पांडिबेरी  595.00

 ग्रामोण  तथा  लघु  उच्चोग

 (६०  खाल

 क्रम  सं०
 ्ः

 परिव्यय

 राज्य|संष  शासित  क्षेत्र  1991-99  1

 2  3

 1  आन्भ  प्रदेश
 9011.00

 265,00

 2.  अद्णा वस  प्रदेश  265,00
 3.  असम  3000.00

 4.  बिहार  3000.00

 5,  गोवा  400.00

 6... गुजरात
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 3
 कि  *+-*--+++

 1191.00

 709.00

 2073.00

 5671.00

 3315.09

 5322.08

 35850.00

 512,00

 236.00

 740,00

 9058.00

 ३.8  53.00

 3424.09

 2460:00

 700.00

 4436.09
 3255.00

 67.00

 9.00

 $890.00

 48.00

 458.00  :

 मध्य  प्रदेश  में  स्थित  भारत  सरकार  के  उपकर्मों  में  1991  तक  कितना  निवेश

 1  2

 7,  हरियाणा
 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9...  जम्मू  और  कश्मीर

 10.  कर्नाटक

 11.  के  रल
 12,  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र
 14.  मणिपुर
 15.  सेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालेड

 18.  उड़ीसा
 19.  पंजाब

 20:  राजस्थान

 21.  मिक्किम

 22.  तमिलनादु
 23.  त्रिपुरा
 24.  उत्तर  प्रदेश

 25.  पश्चिमी  बंगाल

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 27.  चंडीगढ़  हैं

 28.  दःदरा  और  नागर  हवेली

 29.  दमन  और  द्वोव

 30.  दिल्ली

 31.  लक्षद्वीप

 32.  पांडिचेरी

 अध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकतों  में  निवेश

 4312.  भी  परस  राम  भारइफ्ा

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किया
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 इन  उपक्रमों  में  वाबिक  लाभ/हानि,  तथा  वहां  कार्यरत  कम  चारियों  संबंधी
 ब्यौरा  क्या  और

 (4)  मध्य  प्रदेश  में  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार
 नये  करने  का  है  अथवा  क्रियान्यित  की  जा  रही  केन्द्र  सरकार  की  परियोजनाओं  के  क्या  नाम

 है  तथा  इनके  कब  तक  पूरा  होने  बी  संभावना  है  ?

 उस्योग  मरत्रालय  में  राज्य  मग्ज्री  पो०के०  थु  भौर  31.3.1990  तक
 केवल  बिल  अवधि  की  जानकारी  उपलब्ध  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के

 उद्यवों  में  सकल  परिसर्म्पात्त  के  रूप  में  कुल  12,580,48  करोड़  रुपए  का  एंजीनिवेश  किया  गया

 इन  उद्यमों  की  उत्पादन  भादि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ,

 ब्द  1989-90

 (1)  लाभ  (+)।/हानि  (-  )
 रुपयों  5566

 (2)  उत्पादन  मुल्य

 प्रदायी  उद्यमों  के  मामने
 में  कुल  बिक्री  का

 रुपये  में  )  200023

 (3)  करमंचारियों  को  संख्या

 1.45
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगो

 मुख्य  स्वचालित  एक्सचेंज  का  टि्माण

 श्रो  अजुुग  चरण  सेठो  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  उडोसा  सरकार  ने  मुख्य  स्वचालित  एक्सचेंज  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्र  सरकार
 से  औद्योबिक  अनुमति  मांगी  और

 '  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  भस्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  पो०  :  और  मुख्य
 चालित  एक्सचेंज  के  विनिर्माण  हेतु  उड़ीसा  राज्य  इलेक्ट्रानिक्स  विकास  निगम  से  1989  में
 एक  आवेदन  प्राप्त  हुआ  था  उचित  विवार  के  बाद  1989  में  यह  आवेदन  रह
 कर  दिया  गया  24  1991  को  घोषित  नई  ओौद्योगिक  नीति  के  इस  मद  के
 लिए  ओद्योगिक  लाइसेंस  की  जरूरत  नहीं

 खाद्यास्तों  के  कोट  को  पुनरोक्षा
 4315.  प्रो०  राम  कापसे  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 532
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 (Ft)  क्याःसस्कार  को  मंत्री  से  खाधारतीं  के  शयर्तममन  कोंटे  तथा"हसंके  वितरण  की
 पुनरीक्षा  का  व  प्राप्त  हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पिछड़े  तथा  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  खाद्यास्नों  क ेउचित  वितरण  हेतु  क्या  विशेष

 फदम  उठ'ए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 मागरिक  पूति  और  साथ॑र्जनिक  वितरण  राज्य  कमालुद्दीन  से

 राज्यों  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  खाद्य  न्‍्न  का  आबंठन  पूल  म्में:उफ्लब्ध  विभिस्न

 राज्यों  की  पारस्परिक  मौसमजब्य  कारणों  आदि  पर.किवार  करते  हुए  मासिक
 अआध्वार  पर  किए  जाते  केन्ट्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को
 खाद्यानन्‍नों  तथा  का  आबंटन  समग्र  रूप  में  करती  सावंजनिक  वितरण  प्रशाली  को

 मजब॒त  तथा  सुव्यस्थित  करने  के  प्रश्न  पर  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 संबंधी  परामशैदात्री-समिति  की  हुई  बेठरमें  तथा  9]  में  मुझुयमंन्तियों  के  सम्मेलन
 में-विचार-विमर्श  किया  गया  दसससंबंध  क्षेत्र  ध्संबंधीदृश्छिकोण  अपनाने  का  निर्णय
 किया  गया  ताकि  विभिन्‍त  विकास  अर्थात  विकास
 क्षेत्र  कार्य  क्रम  कुछ  पहाड़ी  क्षेत्रो  तथा  समेषित  आदिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  तहत
 आने  वाले  इलाकों  मे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  थी  पहुंच  में  सुधार  लाया  जा  सके  |  इन  क्षेत्रों  को

 राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  खुना  गया  रराज्य'झस्कारोंसे  अनुरीध  किया  गया  है  कि  वे  यह
 सनिश्चित  बरें  कि  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुएं  कारणर रूप  मैं  पहुंचे  तथा

 उपलब्ध  हों  ।

 सावजनिक  परिसरों  में  अग्नि  सुरक्षा  उपांधों  का  उपयोग

 43,6.  श्री  एब०  चब्द्रशखर  मृति  :

 बया  शहरी  जिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  सावेजतिक  पहिसरों  में  विभिम्न  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  के  उपयोग  पर

 केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  रुड़की  से  रिपोर्ट  प्राप्तਂ  हुई  है

 (@)  कया  केन्द्रीय  भवन  अनुसंत्रान  सस्थात  ने  विदेशों  तथा  भारत  में  बने  दरबाजों  तथा

 छिड़कियों  पर  भी  अग्नि  सुरक्षा  के  विभिन्‍न  उपयोग  किए

 क्या  कैन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  संस्थान  को  विभिन्‍न  अग्नि  सुरक्षा  तप्रा
 खिड़कियों  के  लिए  उ  नत  किस्म  को  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  लिए  नहीं  कहा  गया  है  क्योंकि  भारतीय

 एल्गाद  प्वोकपूर्ण  पाए  गए  हैं

 क्या  पश्चिमी  देशीं  के  निर्माताओं  से  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरो  विकास  राज्य  अन्‍्त्री  एम०  :  लोक
 परिसरों  में  विभिन्न  अग्नि  सुरक्षा  उपायों  के  संबंध  में  केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  संस्थान  में  ब्यापक
 अनुलंधान  एवं  विकास  कार्य  किए  गए
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 और  केन्द्रीय  भवन  अनुसंधान  संस्थान  ने  अपने  सामान्य  क्रियाकलापों  के  भाग  के
 रूप  में  स्वयं  भारतीय  तथा  विदेशी  मुल  के  दरवाजों  पर  अग्नि  प्रतिरोध  जांचों  पर  अनुसंधान  तथा
 बिकास  कार्य  किए

 नहीं  ।

 (2)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के  उत्पादों  छा  निर्यात

 4317.  श्री  गोपीमाथ  गजपति  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  अनेक  देशों  को  अपने  उत्पाद  का  नियति  कर

 रही

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  के दौरान  इसका  निर्यात-निष्पादन  क्‍या  रहा

 क्‍या  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लि०  का  वर्ष  1991-92  और  1992-93  2-93  के  दौरान

 कुछ  अन्य  देशों  में  अपना  निर्यात  बढ़ाए  जःने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 इन  दो  वर्षों  के  दौरान  उत्पादों  को  नियत  करने  से  लगभग  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  मसत्री  के०  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  माने  निर्यात  के  कारण  री बी०एच०ई०
 एल०  का  कारोबार  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपए  में  )
 1988-89  8-8  9  1989-90  1990-91

 कारोबार  276  381  490

 हां  ।

 बी  ०एच०ई०एल०  की  वर्ष  1991-92  और  1992  93  के

 मलेशिया  और  मध्य  पूर्वी  देशों  को  अपने  उत्पादों  के  निर्यात  की  योजना

 (४)  बी०  एच०  ई०  एल०  को  वर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान
 ओर  माने  गए  )  निर्यात  से  600  करोड़  रुपए  और  700  करोड़  रुपए  अजित  करने  की
 सम्भावना  है  |

 रोजगार  दिल्‍ली  में  पंजीकृत  टेलीफोन  झापरेटर्स

 4318.  क्री  गिरधारी  लाल  भागंब  :

 क्या  श्रस्म  मंत्री  य  स्व  श्र | ।  ऊ+  x  न्ञ  q | ।  है  4  ञ  कि
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 रोजगार  दिल्ली  में  पंजीकृत  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड
 से  प्रक्षिक्षण  प्राप्त  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  पी०  बी०  एक्स०  आपरेटरों  की  गत  तीन
 बर्षों  के  क्या  संस्या

 हस  पेशे  में  उपयू कत  अवधि  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार

 क्‍या  इन  श्रेणियों  के  अनेक  उम्मीदवारों  के  नाम  अभी  तक  कहीं  नहों  भेजे  गए
 भर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कम  भअस्त्रालय  में  उप  अम्त्री  पवन  सिह  :  (१)  1988-90  के
 रोजगार  दिल्‍ली  में  पंजीकृत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 टी  भ्रापरेटरों  की  संझया  निम्न  प्रकार  है  :--

 1988  १००  61

 1989  101

 1990  116

 1988-90  की  अवधि  के  दौरान  97  अधिसूचित  रिक्षितयों  के  प्रति  उक्त  वर्ग  के  368
 उम्मीदवारों  को  प्रायोजित  गया  परन्तु  केवल  एक  व्यक्ति  की  नियुत्षित  के  बारे  में  सूचना
 दी  गई  है|

 और  इस  अवधि  के  दौरान  केवल  18  अनुसूचित  जाति  के  जो
 बरीयता  मानदण्ड  में  शामिल  नहीं  विए  गए  को  प्रायोजित  नहीं  किया  जा  रोजगार
 कार्यालयों  में  पंजीकृत  उम्मीदवारों  की  उपलब्ध  रिक्तियों  के  आधार  पर  उन*ी  वरीयता  और

 उपयुक्तता  के  अनुसार  प्रायोजित  किया  जाता  है  ।

 हू  जोनियरी  उद्योग  का  निजोक रण

 4319.  श्री  श्रवण  कुमार  पटल  :

 क्या  प्रधान  झन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इन्जोनियरी  उद्योग  बिशेषकर  सावंजनिक  क्षेत्र  में  सतर  प्रतिशत  से  भी  अधिक
 निर्माण  लागत  सामग्री  की  लागत  में  चली  जाती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  हइन्जीनियरी  उद्योगों  का  निजीकरण  करने  से  पहले
 महत्वपूर्ण  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  जेंसे  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  कोल
 राज्य  विद्युत  बो्डों  इत्यादि  का  निजीकरण  करने  का  विचार  भौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरवार  की  क्या  नीति  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मग्त्री  पी०  थु  :  (१)  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 की-सरकारी:क्षेत्रव्के  उद्यम  का  किजीकरण  स्कस्ते  की  फिलहाल  कोई  नीति

 जहीं

 स्पेन  को  सहायता  से  केरल  में  जल  सप्लाई  योजना

 4320.  श्रीडी  :  अंशलोज  :

 जया  प्रधान  मंत्री  मह-क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्पेन  की  सरकार  की  सहायता  से  केरल  के  चेरुस्थलता  तालुक  में  जल  सप्लाई  योजना

 शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 आभोग  लिकास  मंत्रालय  संजो  उ्तमभाई  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 राजस्थाम  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 4321.  श्रो  कुन्जीलाल  :

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  राजस्थान  में  फल  तथा  सब्जी  पर  आधारित  उद्योगों  कोस्सहायता  दे
 रही

 ॥
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान.प्रत्येक  वर्ष  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 क्‍या  सरकार  के  पास  राजस्थान  के  स़बाई  भस्तपुर  तथा  अलवर

 जिलों  में  फल  और  सब्जी  पर  आधारित  उद्योग  के  कुछ  अरताव्  अनुमोदन  हेतु  लबित  पड़  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  अनेक  योजना  स्कीमें  हैं  जिनके  अतगंत  राज्य  सरकारों  को

 सहायता  दी  जाती  राजस्थान  राज्य  विकास  एवं  फूंगो  न्वविश  निगम  लिमिटेड  से
 राजस्थान  में  खाद्य  प्रसंस्करण  सेबटर  वी  दशा  पर  अध्ययन  करते  के  लिए  सहायता  देने  का  एक
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  निगम  को  अपना  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  भेजने  की  सलाहउदी
 गई  राजस्थान  के  सवाई  भग्तपुर  और  अलवर  जिलों  में  फल  एवं  सब्जियों  पर

 भ्रार्धास्ति  सद्योगों-के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  श्रस्ताध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  पर्यावरण  पुरक्षा  संबंधी  मानद्ण्ड

 4322.  श्री  बोी०  कृष्ण  राव  :

 क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विधार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  भारत  में  अपने  औद्योगिक
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 कार्य  कलाप  श्रू  करने  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  विदेशी  कम्पनियां  तत्संबंधी  देशों  में  निश्चारित  पर्यावरण

 शुरुक्षा  मानरुककों  का  अनुपालन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  लें०  :  और  धारतोय  एवं
 विदेशी  सभी  कम्पनियों  से  भारतीय  कानून  के  अनुसार  पर्यावरण  संबंधी  सुरक्षा  मानदण्डों  का
 फाक़न  कसले  की  अपेक्षा  की  जाती

 )'

 स्थ-रोजगार  उत्पादन  एकक  को  दिया  गया  ऋण

 :  323.  श्री  भोगेंख  झा  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  7  1990  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  432  के  उत्तर
 के  संबंध  में  बहः  बशाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लघु  उद्योग  विभाग  ने  मधुवनी  तथा  दरभंगा  जिलों  में  13-14  फरवरी

 तथा  15-16  फरवरी  को  उचद्चमिता  शिविर  आयोजित  किए

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को  उक्त  कंम्प  आयोजित  १.रने  के  पहले  तथा  बाद  में

 स्व-रोजगार  उत्यादन  इकाई  स्थापित  करने  के  लिए  ऋण  तथा  अनुदान  दिया  गया  और

 अरई्धक्र  आबादी  वक्‍लेः  ओर  दर्मंगानकरों'में किसके  स्वरोजगार
 को  ऋण  ओर  अनुदान  रवोकृति  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  जे  :  हां  ।

 और  सूचना  सहज  उपलब्ध  नहीं  ८  और  इसे  एकत्र  किग्रा  जा  रक्ष  है  ।

 बिल्ली  कगर  बिगम  के  विकलांग  कर्ंच्ारियों  के  लिए  सरकारो  अआवश्स
 4324.  श्री  सूं  माशधणःपादल  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 )  ठिल्‍ली  नगर  निगम  में  कितने  बिक्रलंम  कर्म-बारी  क्सर्यरत  हैं  ओर  कितने  कम्मन्वारियों
 थी  ओर  से  उन्हें  सरकारी  आवास  के  आवंटन  हेतु  अवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 (@)  विकलांग  कम  खरियों  से  प्रप्त-अवेदन  पत्रों  एर  क्‍या  काग्रंवाहो  कके  गई  और

 सरकारी  आवास  तक  आकंटित  कर  दिए  जाते की  सम्भाषधा  हैं  ?

 शहरी  विफल  संत्रालय  सें  सजा  एम*  :  से

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 लतस  अपभिभ्रण  के  सम्यग्धਂ में  भोधॉलिकਂ  चिय-विशास  अनुसंधान  केंसा

 तथाਂ  केतीयਂ  लाख  तथा  थिय-विशान

 अनुशंधात  संस्थान  टी  हगरा  अध्यमन

 45  25  wero  पदना :
 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  ओद्योगिक  विष-विज्ञान  अनुसंसान  केन्द्र  तथा  केन्द्रीय
 खाद्य  तथा  विष-विज्ञान  अनुसंधान  संस्थान  )  द्वारा  श्वाद्य  अपमिश्रण  के
 संबंध  में  कई  क्षेत्रीय  अध्ययन  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इत  अध्ययनों  के  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती
 कायंवाही  की  गई

 क्‍या  भारतीय  क्रषि  अनुसंधान  परिषद  तथा  भारतीय  जिकित्सा

 अनुसंधान  परिषद  भी  अलग-अलग  एक  जेसी  परियोजनाओं  पर  बाय॑  कर

 रही

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  अन्तर-संस्थागत  समन्वय  करने  का  कभी  कोई  प्र.ास  किया  गया  है
 तथा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरफ्ार  का  विभिन्न  संस्थाओं  की  विशेषज्ञता  का  उपयोग  करते  हुए  सीमित

 सुविधाओं  के  संरक्षण  तथा  व्यापक  भागीदारी  तथा  अनुप्रयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 गिक  विष-विज्ञान  अनुसंधान  केन्द्र  द्वारा  घोषित  पर्यावरणीय  स्वास्थ्य  सर्वेक्षण
 के  संबंध  में  ऐसा  समन्वय  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  देंशन  संत्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  सागरेट  :
 और  जी  औद्योगिक  विष-विज्ञान  अनुसधान  केन्द्र  ने  पिछले

 दो  दशकों  में  खाद्य  रंग  उपयोग  पर  दो  सर्वेक्षण  किए  दस  वर्षीय  अवधि  वाले  प्रथम  सर्वेक्षण  से

 रंगीन  खाद्य  पदार्थों  क  70%  में  गंर-अनुज्ञात  रंग  का  अंधाधुन्ध  प्रयोग  पाया  द्वितीव  सर्वेतण
 से  पता  चला  कि  उनका  उपयोग  लगभग  50  प्रतिशत  कम  हो  गया  ।  गैर-अनुज्ञत  रंगों  का  अधिकतर
 उपयोग  ग्रामीण  बाजारों  मे  पाया  गया  है  ।  इन  जांच  परिण.मों  को  खाद्य  अपमिश्रण  निरोधक  समिति

 ऑफ  फूड  एडल्टरेशन  के  माध्यम  से  स्व  स्थ्य  मंत्रालय  को  भेज  द्विया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिको  अनुसंधान  केन्द्र  एफ  आइ  )  भी  अपीलीय  खाद्य

 नमूनों  का  विशलेषण  करता  है  जिसके  परिणामों  को  आवश्यक  कारंवाई  के  लिए
 को  भेजा  जाता

 जी  नहीं  |  पैनल  क्रिया-कलापों  के  क्षेत्रों  से
 संबंधित  चर्चा  करने  के  लिए  समय-समय  पर  बंठके  करके  सहयोग  से  बाय॑  कर  रहे

 के  वेज्ञानिक  कृषि  पहलुओं  को  देखते  हैं  के  बेज्ञानिकों  द्वारा  स्वास्थ्य

 पहलुओं  की  जांच  की  जाती  है  ।

 जी  हां  ।  पैनल  के  अतिरिक्त
 एण्ड  सर्वेलेन्स  ऑफ  फूड  इन  इण्डियाਂ  विथय  पर  टास्‍्क  फॉ्स  में  पंजाब  कृषि

 भागलपुर
 राष्ट्रीय  पोषण  संस्थान  नेशनल  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  आक्यूपेशनल

 हैल्प  ओ  एच  )  तया  कलकृृता  और  पुणे  की  केन्द्रीय  खाद्य  प्रयोगशालाओं  के  प्रतिनिधि
 सम्मिलित  हैं  ।
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 (=)  और  ने  दिल्‍ली  के  संबंध  में  ईको-हैल्थ  सर्वे
 स्वास्थ्य  शुरू  जिसकी  घोषणा  26.11.91  को  की  गई  ।  द्वारा
 घोषित  ईको-हैल्थ  सब  प्रयोगशाला  स्तरीय  कार्यक्रम  बतंमान  के  पास

 ईको-हैल्थ  सर्वे  के लिए  सहयोगात्मक  व्यवस्था  स॒जित  करने  की  कोई  योजना  नहीं

 होटलों  और  पयंटन  में  विदेशी  निवेश

 4320.  भ्री  बीं०  एन०  रेड्डो  :

 बया  प्रधान  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 होटलों  और  परयंटन  से  संबंधित  उद्योग  5।  प्रतिशत  विदेशों  इक्विटी  तक  सीधे  विदेशी
 निवेश  की  मंजूरी  पाने  के  पात्र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  पो०  जे  :  तथा  होटल  तथा
 पयंटन  से  सम्बन्धित  उद्योग  की  24  ।99।  को  सदन  के  दोनों  पटलों  पर  रखे  गए  भोधों
 गिक  नीति  संबंधी  वक्‍तव्य  के  में  दी  गई  इस  यह  51%  इक्विटी  तक  सीधे
 विदेशी  निवेश  की  मंजूरी  पाने  का  पात्र  है  बशतें  विदेशी  इक्विटी  में  पूंजीगत  माल  के  आयात  हेतु
 विदेशी  मूदा  करी  अपेक्षाएं  जामिल  हो  ।  इस  स्वीकृति  में  यह  शर्त  भी  होगी  कि  लाभांश  के  भुगतान
 के  कारण  बाहर  जाने  वाली  मुद्रा  का  संतुलन  समय  अवधि  में  विदेशी  मुद्रा  आय  द्वारा  किया

 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  चोनी  मिलें

 4327.  श्री  हरि  केबल  प्रसाद  :

 कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितनी  चोनी  मिलें  हैं  और  उनमें  से  कितनी  इस  समय  काये  कर

 रहो
 ~

 राज्य  में  इस  समय  कितनो  रुग्ण  चीनी  मिल

 इसके  परिणामस्वरूप  बितने  वाधिक  राजस्व  की  हानि  हुई

 क्या  सरकार  इन  मिलो  दो  स्थिति  सुधारने  हेतु  कदम  उठाने  का  विचार  रखती

 (2)  यदि  तो  इस  पर  कितना  व्यय  होगा  और  कब  तक  इस  काये  को  पूरा  कर  लिया
 और

 जाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्य  में  कितनी  चीनी  मिल  खोलने  का  प्रस्ताव

 खाद्य  मरत्रालय  के  राज्य  संत्रो  तरुण  :  30.9.91  तक  उत्तर  प्रदेश
 गाज्य  में  105  संस्थावित  चीनी  फैक्ट्रियां  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  चालू  पेराई  मौसम
 199  1-92 2  के  दौरान  इनमें  से  100  ब्षीनी  फैक्ट्रियों

 ने  कायं  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।
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 इन्डस्ट्रियल  एंड  फाइनेंशियल  रिकंस्ट्रकशन  ।  आर  )  को  रुग्ण
 औद्योगिक  कंपनी  19-5  के  उपबंधों  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से

 अब  तक  सक्ष्मी  जी  चीनी  मिल  के  बारे  में  केवल  एक  मामला  प्राप्त  हुआ

 के  अनुशार
 मिल  को  बंद  करने  का  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  उपरोक्त  अधिनियम  ओद्योगिक

 कप्पनियों  पर  लागू  होता  है  ।

 सहकारी  तथा  सावंजतिक  क्षेत्र  की  रुग्ण  फैकिट्रयों  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 क्‍योंकि  मिल  द्वारा  पेराई  का  कार्य  जारी  इसलिए  राजस्व  की  कोई  हानि  नहीं

 हुई

 (४).  ओर  इल्डस्ट्रियल  एंड  फाइवेंशिपल  रिकस्ट्रक्शन  बोड्ड  द्वारा  समुचित  कारंवाई
 की  जा  रही  है  ।

 अ!ठडीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  संस्थापित  की  जाने  वाली
 लीनी  मिलों  की  संख्या  विभिन्‍न  कारकों  जैसे  जारी  किए  गए  व  जारी  किए  जाने  वाले  आशय

 वित्त  की  उपलब्धता  तथा  मछीनरीं  आदि  पर  निर्भर  करती

 कर्मचारियों  के  छंटनो

 43:28.  भ  भक़कान  शंका  रावत  :

 क्या  प्रधान  संत्रों  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  और  सरकारी  उपक्रमों  में  कम्य्यूटरों  क ेभधिक
 उपयोग  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  अंतर्गंत  निजीकरण  पर  बल देने  के
 कारण  कितने  कमंचारियों  की  सेवाओं के  आक्मयक्रता  नहीं

 क्‍या  सरकार  फालतू  कमंचारियी  की  सेवाओं  उम्रयोग  के  लिए  कोई  योजना
 बना  रही

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  संस्थानों  और  रूण  उद्योगों  से  फालतू
 कर्मचारियों  की  छंटनी  करने  का  और

 यदि  तो  विभिन्‍न  संस्थानों  से  कितने  कमंचारियों  की  छंटनी  होने  की  सम्भावना  है
 ओऔर  उन  संस्थानों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 अस  सम्त्रालय  में  उप  भन्‍्त्री  पथन  सिंह  :  से  सरकार  को  नीति
 सरकारी  विभागों  अश्रक्वा  सबंजनिक  उपक्रतों  में  कम्प्यूटर  खाने  कारण  कमेकारियों  की  छंटनी
 करने  की  नहीं  न  ही  नई  भौद्योगिक  नीति  के  कारण  सावंजनिक  क्षेत्र  पर  सरकार  नियंत्रण  में
 के  हीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  पुनालुर  के  लिए  योजना

 4329,  क्री  कहोडो  कुस्मोलश  सुरेश  :

 बया  शहरी  मंत्री  यह  क्ताबरे  कोਂ  कृपा  करेंगे कि  :
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 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  कल्जी  एम०  :  हुदकों  हारा  ऐसी
 कोई  योजना  स्वीक्षत  नहीं  की  है  ।

 ५श्न  नहीं  उठता  ।

 लेतों  पर  उबरक्  संयंत्रों  का  प्रभाव

 4330,  श्री  आर०  धनुषकोडो  आदित्यन  :

 बया  प्रधान  भरी  यह  बताने  को  छुपा  बरेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ऐसी  उवंरक  पर  योजनाओं  के  बारे  में  रिपोर्ट  मिली  है  जो
 उद्योगोंਂ  के  अंतर्गत  भाती  हैं  और  जिनसे  सल्फर  डायोक्साइड  युक्त  धुआं  और  सल्फयूरिक  एसिड  युक्त
 धुन्ध  फेलने  से  धान  के  खेतों  भौर  वन  क्षेत्र  पर  बुरा  असर  पड़ता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  क्या  निवारक  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जाने  का  विचार

 श्रम  सन्त्रालय  में  उप  भम्त्री  पवन  लिहु  :  ओर  सूचना  एकन्र  को
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अविवाहित  व्यक्षिययों  के  लिए  एक  कमरे  का  आवास

 4331.  श्री  जी०  एस०  बालवोगी  :

 क्या  शहरी  बिक्वास  मंत्री  यह  बताते  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  शहरों/कस्बों  में  विभिल्त  के्तीय  सरकारौ
 कार्यालयों  में  कार्य  करने  वाले  अविवाहिल  ब्यक्तियों  के  लिए  एक  कमरे  प्रकार  के  भावास  का
 निर्माण  करने  का  बोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  मंज्ालय  में  राज्य  सम्त्रो  एमਂ  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विजरापोल  स्थित  सहक्कारों  श्र॒मृह  आवाश  समितियां

 4332.  भी  शिवलाल  तागजो  भाई  बेकारिया  :

 क्या  शहरी  जिश्ाश्ञ  मंधी  पह  बताने  की  कषा  करेंगे  कि  ।

 कया  पिजरापोल  में  जिन  नो  सहकारी  शमूह  आवास  समितियों  को  भूत्रि  का  आवंटन
 किया  गया  उन्होंने  भवन  निर्माण-कार्य  शुरू  करने  से  पूर्व  कोई  विकास  कार्य  किया

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  विकास  किया  गया  है  और  प्रत्येक  सभिति  हारा  इस
 पर  कितनी  धन  राशि  ख्े  की  गई
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 कया  इस  समितियों  ने  अपने  फ्लैटों  की  और  भवन  योजना  को  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  से  स्वीकृत  करा  लिया  और

 यदि  तो  कब  इन  और  भवन  योजना  को  स्वीकृति  के  लिए  दिया  गया
 और  कब  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मे  हसकी  स्वीकृति  दी  ?

 हा ि

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  से  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भुवालका  जनकल्पाण  कलकता  से  कार्यालय  का  हटाया  जाता

 4:33.  श्री  राजर  कुमार  शर्मा  :

 क्या  शहरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कलउत्ता  में  भुवालका  का  भवन  किराए  पर  लिया

 (@)  क्‍या  सरकार  ने  साल्ट  कलकत्ता  में  अपना  भवन  बनाया

 क्‍या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  का  कार्यलिय  भुवालका  जनकल्याण  न्यास  के
 भवन  में  स्थित

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  को  सरकारी  भवन  में  अपना  कार्यलिय  ले  जाने
 के  लिए  कहा  गया  और

 (2)  भूवालका  जनकल्याण  न्यास  का  भवन  कब  तक  खाली  कर  दिया  जाएगा  !

 शहरी  विकास  सस्त्रालय  में  राज्य  मसत्रो  एम०  :  (१)  ओर  जी  हां  ।

 उक्त  न्यास  का  भवन  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  कार्यालय

 एटलस  श्वण्ड  येमेटिक  मैपिंग  आर्गेनाईजेशनਂ  के  कब्जे  में  है  ।

 हां  ।

 (2)  भुवालका  जनकल्याण  कलकत्ता  का  भवन  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिछित
 संगठन  द्वारा  दो  माह  के  पश्चात  खाली  किए  जाने  की  आशा  है  |

 दिल्‍ती  में  पेश्नअल  को  कमी

 4334  श्री  तेजनारायण  सिह  :

 क्या  शहरी  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ४.

 कया  दिल्‍ली  में  लक्ष्मी  राजीब  जवाहर  लोनी  रोड  भौर
 शाहदरा  में  पेय  जल  की  भारी  कमी

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  कालोनियों  में  पेयंजल  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  जा  रहे  और
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 meme

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाया  जा  रहा  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  भग्त्री  :  से  सूचता
 एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अिभुवाद |

 है

 नई  दिल्‍लो  मगर  पालिका  के  क्वाटरों  में  अमधिक्त  कब्जा

 4335.  श्री  भर  लाल  सोणा  :

 कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  अनेक  क्‍्व्राटरों  में  इस  समय  उसके  सेवानिवृत्त  कम
 चारियों  ने  पिछले  तीन  वर्षों  से  प्राधिकृत  अवधि  से  अधिक  समय  तक  अनधिक्ृत  कठ्जा  हैभा

 (@).  यदि  तो  श्रेणीवार  तत्स॑बंधी  ब्यौरा  कया  और

 सरकार  का  विचार  इन  ववाटरों  को  शीघ्र  खाली  करवाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने
 का

 ह

 शहरों  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम०  :  और  नई
 दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  अनुसार  निम्नलिखित  मामलों  में  सेवानिवत्त  कमंचारी  प्र!धिक्रत  अवधि  से
 3  बर्ष  अधिक  समय  से  रह  रहे  हैं  :--

 टाइपन  19

 ट

 टाइप-५

 बेदखली  के  लिए  ये  मामले  सम्पदा  अधिकारी  के  न्यायालय  में  पहले  हो  भेज  जा  चुके
 1  अधिकारी  के  आदेशों  के  विरुद्ध  टाइप  1  और  प्रत्येक  में  दो  दर्ललकार  तथा  टाइप  1४

 में  |  दखलकार  ने  एडिशनल  डिरिट्रक्ट  जज  के  न्यायालय  में  आवेदन  किया  एक  मामला  हाल  ही

 में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  वापस  भेजा  गया  है  और  4  मामलों  में  स्थगनादेश

 है

 धाटे  में  चल  रहे  रसायन  और  उर्थरक  उत्पादक  उपक्रम

 4336.  श्री  रवि  मह्लू  :

 क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रसायन  ओर  उवंरक  का  उत्पादन  करने  वासे  सरकारी  क्षेत्र  क ेकई  उपक्रम  और
 सहकारी  उपक्रम  भारी  धाटे  में  चल  रहे

 (@)  यदि  तो  इन  एककों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  विगत  तीन  वर्षों  में  बर्ष-वार  इन  एककों
 का  भाटा  क्‍या  रहां  है  और  क्या  अब  तक  कोई  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गए  और
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 क्या  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रबंध  में  परिक्षतेन  और/अबवा  भिश्चित  उत्पादों  के

 पृथकीकरण  का  प्रयास  किया  गया  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसावम  और  उदरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिस्ता  :  भोर  (@)
 रसायन  और  उवंरक  बनाने  बाले  उन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  जिम्हें
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  घाटा  हुआ  क्षेत्र  के किसी  उपक्रम  को  घाटा  नहीं  हुआ  )

 (९०  करोढ़ों

 कम्पनी  का  नाम  लाभ  (-+-)/हानि  (--)
 सं०  न्ननज-+न  जन  नी  न  नीनी  न  ने  ननगन  49  अजनन  जनम  ज->-०-+->

 1988-89  1-  89-90  1990-91

 1,  हिस्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लि०  (+)  0.36  (+-)  1.51  (--)  9.39

 2.  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  (  )  168.99  (--)  163,90  (-)  167.89

 इंडिया

 2,  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  वापरेशन  (--)  156.38  (--)  169.79  (-)  231.45
 लि०

 4.  पारादीप  फास्फेट्स  लि०  (+)  12.02.  (--)  37.29  (-  )  47.07

 टिप्पणी  :  उपरोक्त  )  और  4  उपक्रमों  ने  1988-89  के  दोरात  लाभ  कमाया  ।

 निम्नलिखित  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 1,  हिस्बुस्तान  इस्सक्टीसाइड्स  लि०

 (1)  तेल  प्रज्वल्ति  बायलर  वा  प्रावधान  और  संयंत्र  एवं  उपस्थःर  का  नवीकरण  ।

 (2)  कृषि  रसायनों  में  विविधता  ।

 (3)  कच्चे  मालों  को  समय  पर  व्यवस्था  ।

 (4)  विद्युत  आपूर्ति  में  सुधार  ।

 2,  फटिलाइजर  कार्पोरोेशन  आफ  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  ओर  पारदीप

 फास्फेट्स  लि०

 (1)  हिन्दुस्तान  फदिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  के  सभी  एककों  तथा  फटिलाइजर  कार्पोरेशन
 आफ  इंडिया  के  सतालथर  एबक  में  कैपटिव  पावर  संयंत्रों  वी  स्थापना  ।

 (2)  आवश्यक  निवेशों  को  व्यवस्था  में  सहायता  ।

 (3)  उपस्करों  का  प्रतिस्थापस/गथीकरण  |

 (4)  प्रतिबन्धात्मक  तथा  भविष्य  सूचक  द्वारा  सतत  भौर

 (5)  आपरेटरों  और  तकनीशियनों  को  प्रशिक्षण  ।

 हिन्दुस्तान  इन्संक्टीसाइड्स  लि०  बुटाक्लोर  और  मोनोक्रोटोफोस्त  बंयंत्रों  की  स्थापना
 करके  कृषि  रसायनों  के  उत्पादन  में  विविधता  लायी  इन  उर्वरक  एककों  के  मामसे  रे  विविधता  को

 लक
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 बहुह-कम  गुंजाइश  है  |  हानियां  तकनीकी  कारणों  से  हुई  हैं  ।

 कर्जकार  प्रश्िकर  में  संशोक्ा

 4337.  भरी  श्रज  किशोर  त्रिपाठी  :
 क्या  प्रत्मान  भम्जी  यहू  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विच्यार  प्रवासी  कमंकारों  के  दावों  संबंधी  मामलों  को  उतके  मूल  राज्यों
 के  प्रतिकर  आयुक्त  को  अन्तरित  करने  और  अंतराज्योीय  प्रवासी  कमंकार  अधिनियम  के  अम्तगंत

 जुमनि  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कर्मंकार  प्रॉतिकर  1923  की  धारा  2!  में  संशोधन  करने
 का  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अम  मंजालय  में  उप  मंत्री  पथन  सिह  :  भर  कर्मकार  प्रतिकर
 अधितियम  1923  थी  धारा  2।  की  तपधाग  (2)  के  संशोधन  का  प्रस्ताव  किन्तु  अस्तरज्यिक
 प्रवासी  कम॑  अधिसियम  1979  में  इस  अश्विनियम  के  अन्तगंत  शास्ति  बढ़ने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 ट्रेडआार्क  का  उपयोग

 43.8.  भरी  गुश्दास  कामत  :

 क्या  प्रश्नान  भंजी  यह  बताने  थी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सम्पत्ति  अधिकारों  को  रक्षा  करने  के  अपने  तरीके  छो

 बदलने  का  बिबार

 यदि  तो  हसके  क्ष्या  क  रण

 क्‍या  सरकार  बहुराष्ट्रोय  कम्पनियों  को  अपना  ट्रं  डमार्क  इस्तेमाल  दी  श्वतुक्षति  देने

 पर  वियार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भ्रोर  ऐमो  बहुराष्ट्रीय  कम्पसितरं  संहका  खितनी

 है  ?

 उच्ोग  मंतालग  में  राज्य  धमतरी  पी०  छो०  :  (%)  नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहों  उठता  ।

 सरकार  भारत  में  चियेश  आकर्षित  करते  शोर  तेजी  अ्ेक्ोमिक  विकास

 के  लिए  24  1991  को  घोषित  सवारीकरण  की  विभिन्‍न  मोजनताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 ब्रॉड  नाम/द्रेड  मार्क  के  इस्तेमाल  पर  लगे  प्रतिबंध  को  हटाने  का  निर्णय  लिया  ही  बह
 विदेशी  अथवा  भारतीय  स्वामित्व  में  हों  बशतें  कि  इनसे  इस  देश  के  किसो  अल़वा

 बिनियमनों  का  उल्लंघन  ना  हो  ।

 जब  तक  मामल॥  विदेशी  स्वामित्व  के  ट्रेंड  मार्क  का  ता  इसमें  अश्यक्ष  अकषया  प्रो

 झप  से  विचार  न  कश्मा  अथवा  जहां  किसी  औद्योगिक  का  विदेशी  सहयोग  अनुओओोछत  में  श्षरकार
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 द्वारा  विदेशी  स्वामित्व  के  ट्रेड  मार्क  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबंध  न  लगाया  ट्रंड  मार्क  के  इस्तेमाल
 के  लिए  सरकार  की  पृ  स्वीकृति  लेने  की  जरूरत  नहीं  भारत  में  कई  विदेशी  स्वामित्व  वाले  ट्रेड
 मार्कों  का  इन  श्रेणियों  के  अन्तगेंत  इस्तेशाान्न  ही  रहा  इसलिए  ऐसा  बिबरण  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ः
 मध्य  प्रदेश  को  आबंटित  खाधाग्तों  को  मात्रा

 4339.  श्री  करें  लाल  जाटव  :
 ह

 ण्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताज़े  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत

 कितनी  मात्रा  में  मुख्य  बस्तुएं  आबंटित  को

 बं  1990-91  के  दोरान  जारी  की  गई  प्रत्येक  वस्तु  की  वास्तविक  मात्रा  क्या

 मध्य  प्रदेश  द्वारा  प्राप्त  की  गई  वास्तविक  मात्रा  क्यः  और

 बर्ष  1991-92  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  आबंटित  मात्रा  क्‍या  है  ?  पा

 सागरिक  पूति  और  सा्थंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालुददीन  अहमद
 से  वर्ष  1990-91  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  भध्य  प्रदेश  सरकार  को

 लेवी  आयातित  खाद्य  तेल  और  मिट्टी  के  तेल  का  किया  गया  आबंटन  तथा
 उनकी  उठाई  गई  मात्रा  निम्नवत  है  :--

 ह
 मो०  टन

 वस्तु  आबंटन  उठाई  गई  मात्रा

 1.  चावल  «78.0  172.0
 2,  गेहूं  410.0  290,2

 3,  लेवी  चौंती  307.91  का

 4.  आायातित  खाद्य  तेल  36.50  19.76

 5.  मिट्टी  का  '  381.03  377,56

 चोनी  की  लगभग  शत-प्रतिशत  मात्रा  उठा  ली  जाती  है  ।

 बर्ष  199  '-92  991)
 में

 लेवो  आयातित
 खाद्य  तेल  और  मिट्टी  के  तेल  का  आबंटन  निम्नवत  है  :

 भी०  टन
 a

 ,  अस्तु  ,  नि  आबंटित  की  गई  मात्रा

 1:  चाबल  247.0

 2:  गेहूं  3415.
 ज

 3.  लेबी  चीनी  239,08
 4.  भायातित  खाद्य  तेल  2407:

 का  तेल
 *

 280:15  रे
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 तमिलनाडु  को  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई

 4  40.  श्री  के०  कुप्पुस्थानी  :

 क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  को  इस  वर्ष  199।  तक  दालें  आदि  चीती
 तथा  मिट्टी  के  तेल  को  कुन  कितनी-कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  जातो  है

 कया  ये  वस्तुएं  प्रतिमाह  नियमित  रूप  से  सप्लाई  की  जाती  हैं  अथवा  भ्रमासिक  भाधार
 पर  रुप्लाई  की  जाती  है

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  में  आए  समुद्री  तूफान  के  कारण  इस  राज्य  को  सप्लाई  किए  जाने
 वाले  ख्ाधान्नों  की  मात्रा  में  वद्धि  की  .  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागरिक  और  साथंजनिकः  वितरण  मंत्रालय  में  राश्य  मंजो  कभालुद्दरीन  :
 199'  से  अक्तूबर  1991  तक  सावंजनिक  बितरण  प्रणाली  हेतु  तमिलनाडु  सरकार

 को  किए  गए  लेबो  भायातित  खाद्य  तेलों  और  प्रिट्टी  के  तेल  के  तथा
 उनकी  उठाई  गई  क्रृत  मात्रा  नीचे  दी  गई  है

 वस्तु

 ह
 कुल  मात्रा  1991  से  भकतूबर  1991

 मी०  टन
 बिन  विलनणओ  ee  अननननन  जननमनन  पनमन-मम«भ  न  विन»  ने.»  अमान  आफममन  जगा  अधााममक  अमर

 आबंटन  शा  7  7
 झठाई  गई  मात्रा

 चावल  772.5  48.7  7457

 गेहूं  हैं
 ~

 300.0  +  LIBS

 सेबी  चीनी  232.2  रु

 भायातिः  खाद्य  तेल  5.1

 मिट्टी  का  तेल  536.8  .

 *लेवी  चीनी  की  लगभग  शत-प्रतिशत  मात्रा  उठा  ली  जाती  है  ।

 +१भिट्टी  के  तेल  की  उठाई  गईं  माजा  तक  की  है  ा  हे

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों/संघ॑  राजव  श्षेत्र  प्रशांसनों  को  दलों  का  आवंटन  नहीं  करती  है  ।

 (@)  सांजनिक  वितरण  प्रभानो  के  तहत  आवश्यक  वस्तुओं  का  आवंटन  राज्यों  की
 केन्द्रीय  पूल  में  उपलब्ध  भंडार  की  राज्यों  की  परस्पर  आवश्यकता  दृत्यादि  जँसी  बातों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  माह-दर-माह  अंधार  परे  किया  जाता

 (4)  और  1991  माह  के  गेहूं  भावातित  लाद्य  तेल  ओर  भेवी
 चीनी  के  भावंटन  लगभग  199]  में  किए  गए  आवंडनों  के  स्तरों  पर  बनाए  रखे  गए  थे  ।
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 केम्द्रीय  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  अलावा  हाल  के  तूफान  के  प्रभावों  को  ध्यान  में  रखते  तमिशनाड
 को  199]  के  65,000  मी०  टस  के  मासिक  आवंटन  के  अतिरिक्त  1991  के

 लिए  26,007”  मी०  टन  का  असिभ  अबंटन  किया

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  पदों  का  आरक्षण

 4341,  भी  सुरेशानम्द  स्थासी :
 कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  प्रह्मासनिक  सेवा  में  प्रामीश  क्षेत्रों  के लोगों  के लिए

 15%  फ्दों  का  आरक्षण  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  भर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 .....  स्लेका  शिक्षकयत  तजम  पेंशन  भंजासथ  में  रश्त्य  मंत्रों  भागरेट  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्षेत्र  के  आधार  पर  ऐसा  आरक्षण  सांविधानिक  रूप  से  बंध  नहीं  होगा  ।

 |  ु
 सो  बी०  आई०  अधिकारियों  की  विदेश  यात्रा

 4342,  भो  सुशोल  अस  वर्मा  :

 क्या  प्रदान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  पंजीकृत  किए  मए  मामलों  गो  छानबीन  करने  के  लिए  सी०  बी०  थाई  के

 कितने  भधिकारियों  ने  द्थं  1989,  1990  के  दौरान  तथा  199]  तक  विदेशों  को  यात्राएं

 कितने  मामलों  की  छानबीन  भी  गई  तथा  कितने  मामलों  में  दोषस्तिद्धि  की  मई
 ओर

 उनकी  यात्राओं  पर  बर्ज-कार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्ण  हुई  ?

 लोक  शिक्षायत्त  तथा  पशन  लंजालथ  में  राज्य  मंत्री  आभरेट  :
 भास्त  में  दायर  किए  यए  मामलों  की  जांककरने  के  लिए  1989,  1990  तथा  1991

 तक  के  दोशत  केख्रीय  अम्वेषण  ब्यूरो  के  क्रमशः  14,  25  तथा  18  अद्विकाप्ियों  किदेशझों  का  दौरा
 किया  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पठल  पर  रक्ष  दी

 बष  1989,  1990  तथा  1991  तक  के  दोसभ  विदेशी  बुद्ा  में  किया  गया
 खर्च  8423,  18932  तथा  11219  अमरीकी  झालर



 रिफ्ेश्पिसिन  का  अफ्पात  औरਂ  उत्पादन

 4343.  श्री  संबद  शाहाबुद्दीग  :

 क्या  प्रधान  संत्री  20  के  अतारांकित  प्रश्न  स॑०  67  को  दिए  गए
 जबाब  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रिफेस्पिसिन  के  उत्पादन  को  स्थापित  क्षमता  तथा  उसकी  छतुमानित  मांग  कया

 देश  में  रिफैम्पिसिन  उत्पादकों  का  विवरण  क्या

 विगत  तोस  क्यों  में  वर्ष-वार  आयातिश  रिफेम्पिसिस  की  माना  कया

 बिगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्षे-वार  वास्तव  में  उत्पादित  रिफेम्पिस्िन  की  मात्रा  क्‍या

 गौर

 व  में  रिफैम्पिसिन  ओऔ  का  को  |  अप्रैल  तक  रिफैस्पिसिन  का  खुदरा  मूल्य  क्‍या

 रसायन  और  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बिम्ता  :  संगठित  क्षेत्र  में
 रिफम्पिसित  की  स्थापित  क्षमता  मंत्रालय में  मीट्रिक  टन  है  और  fave  के  दौरान  अनुमानित  मांग

 205  मीट्रिक  टन  है  ।

 रिफैम्पिसित  बिति्माता  मीट्रिक  मे०  लुपिन  लेब्स  के  बायोकेमआ  सिमेरजी  लि०
 भोर  मीट्रिक  थेमिस  केमिकल्स  लि०  हैं  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुस,र  ;988-89  के  दौरान  (il)  टन  रिफैम्पिसिन
 का  आयात  किया  बया

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुश्चार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उत्पादित  रिफैस्पिसिन  की
 मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :  --

 उपलब्ध 9  न  73.66  मी०  टत

 2,  न-+  मी ०  टन

 3.  $7.49  मी  टन

 (४)  कलर  को  रिफेम्पितिन  को  कीमत  280  की
 3500  र०/किग्रा०  भोर  850  रु०/किग्ना०  थी  ।

 ह

 आतरप्र  प्रदेश  में  उपभोक्ता  सहुकतरी  सकितियां

 4344,  श्रो  एम०  वोਂ  एस*  सूति  :

 बया  प्रधान  अंज्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  के  दौरान  आन्प्न  प्रदेश  में  शहूरी  क्षेत्रों  में  कितती  सहकारी
 समितियों  स्थापित  की  ययों  और  850  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  रखे  गए
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 ही  न  ee  --  ललित  जज  लक  ओनत

 कया  मुख्य  एजेंसी  एट०  सी०  डी०  सी०  ने  उक्त  सहकारी  समितियों  को  माजिन
 राशि  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पूति  ओर  सा्थंजलिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कभालुददोन
 सहकारिता  कया  विषय  राज्यों  के  अस्तगंत  आता  आनध्र  प्रदेश  सरकार  से  सूचना  मंगाई  गई

 है  और  जिसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 से  राष्ट्रीय  सहकारी  बिकास  निगम  ग्रामीण  उपभोक्ता  योजना  के  तहत  20-2:
 लिक  सोसायटियों  वाली  लोड  सोसायटी  को  माजिन  घनराशि  सहायता  के  रूप  में  परियोजना  भाधार
 पर  सहायता  दे  रहा  है  ।  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  में  सहकारिताओं  को  दी
 गई  माजिन  धनराशि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 बर्थ  1991-92  के  दोरात  प्रामोण  उपभोक्ता  योजना  के  तहत  राष्ट्रीय
 सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  दो  गई  निधि  का  ब्योरा

 रु

 मीण  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ता  के  वितरण  का  कार्य  करने  वाली  माजिन  धनराशि  के  रूप
 ग्रामीण  सोसायटियों  को  माजिन  धनराशि  सहायता  देने  की  में  दी  गई  राशि
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ।

 ्  ह

 हु
 ह

 2

 “()  (1)  भनम्तपुर  कोआपरेटिव  सेंट्रल  स्टोसे  लि०  सोसायटी )  2.40*

 जिला  अमंतपुर  से  सम्बद्ध  18  ग्रामीण  सोसायटियां  ।

 (2)  अंगोल  कोआपरेटिव  कंज्यूमर  स्टोसं  लि०  सोसायटी  )  1.40

 जिला  प्रकासभ  से  सम्बद्ध  1]  ग्रामीण

 (3)  विजय  कृष्णा  सुपर  बाजार  सोसायटी  ),  जिला  कृष्णा  200
 से  सम्बद्ध  12  ग्रामीण  सोसायटियां

 (4)  रंगारेडडी  सोसायटी  )  से  सम्बद्ध  1.10
 11  प्रामीण  सोसायडियां

 (5)  आदिलाबादे  से  सम्बद्ध  3,20
 32  ग्रामीण  सोसायटियां

 (6)  श्रीकाकुसम  सोसायटी  )  से  सम्बद्ध  1,10
 1  ग्रामीण  सोसायडियां

 (7)  क्रुडप्पा  डी०  सी०  एम०  एस०  से  सम्बद्ध  0.30
 3  ग्रामीण  सोसायटियां
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 (8)  मेल्लोर  सोसायटी )  से  सम्बद्ध  8  0,80
 प्रामीण  तोसायथियां

 (9)  से  शम्बद्ध  118  11.80
 ग्रामीण  सोसायटियां

 25.10

 +मंजूरशुदा

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ता  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  राष्ट्रीय  दी  गई  राशि
 ः

 सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 ्  1)  अनन्तपुर  कोआपरेटिव  सेंट्रल  स्टोसं  लि०  सोसायटी  )  0,90९
 जिला  अनम्तपुर  से  सम्बद्ध  18  ग्रामीण  सोसायटियों  को  फर्नीचर
 भौर  जुड़नार  के  लिए  सहायता  ।

 (2)  विशाखापत्तनम  कोआपरेटिव  सेंट्रल  स्‍्टोसं  लि०  1.50
 जिला  विशाखापत्तमम्  को  |  परिवहन  वाहन  ।

 (3)  अनन्तपुर  कोआपरेटिव  सेंटल  स्टोस  लि०  सोसायटी  )  1.50*
 जिला  अनन्तपुर  को  माजिन  धनराशि  सहायता  ।

 3.90

 *मंजूरस॒दा

 बस्थुआ  ममदूरों  सम्बन्धी  आयोग

 4345.  भी  सृत्युस्णय  नायक  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ै

 ,  क्‍या  सरकार:का  बन्धुआ  मजदूरों  संबंधी  एक  आयोग  गठित  करते  का  विधार

 यदि  तो  तत्संय्रंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अत  सम्भालथ  में  उप  मसत्री  पथन  सिंह  :  से  (१)  सरकार  मामले  की

 जांच  कर  रही  है  और  ब्यौरों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया
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 |

 ह  स्क्लों  के  लिए  भू
 4346,  श्री  केसरो

 गया  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोर्ट  हाऊत  बिल्डिंग  दिल्‍ली  में  एक  द्वायर  सेकैण्हरी  तथा
 तीन  निम्न  दर्जे  के  स्कूल  स्थापित  करने  के  लिए  चार  भूमि  के  प्लाटों  का  नियतन  किया  गया

 कया  भूमि  के  आवंटन  के  12  वर्षों  के  पश्चात्‌  भी  इनमें  से  कोई  भी  स्कूल  सोसायटी
 की  भूमि  पर  बनाया  नहीं  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  हायर  सेकेण्डरी  स्कूल  के  लिए  आबटित  को  गई  भूमि  को  आवास  के  लिए
 आाबेटित  किया  रहा  है  जो  कि  सोसायटी  की  प्रतीक्षा  सूची  में  भोर

 यदि  तो  सरकार  इस  संबंध  मैं  कंया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  :  विद्यालय
 के  लिए  भूमि  के  चार  टुकड़  उद्दिष्ट  किए  थे  ।

 और  शिक्षा  दिल्‍ली  प्रशासन  को  1984  में  उच्चतर
 मिक  विद्यालय  के  लिए  एक  स्थल  अबंटित  विया  गया  था  ओर  भदन  ने  निर्माण  के  बारे  में  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नहीं  ।

 (8)  प्रश्न  नहीं  ।

 डो०  ए०  पर  सगाए  गए  भञष्टायार  के  आरोप

 4347,  श्रो  तारा  चंद  खण्डलबाल  :

 भ्रो  रामललन  सिह  यादव  :

 कया  शहूरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  लगाए  गए/प्रकाश  में  लाए
 गए  भ्रष्टाचार  के  आरोप  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  सरकार  का  विचार  डी  ०डो०  ए०  के  विरद्ध  लगाए  मए  अष्टाचार  के  आरोपों  को
 जांच  करवाने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  करने  का  ओरे

 यह  जांच  समिति  कब  तक॑  मठित  कर  दी  जाएगी  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालव  राज्य  मंत्री  एुण०  :  से  (4)  सूचता
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।  सम्रिति  गठित  करने  के  प्रश्त  पर  सूचता
 एकत्र  होने  के  पश्चात्‌  हो  विधार  किया  जा  सकता  है  ।

 कृषकों  को  प्लाडों  का  आबंटर्ल

 भी  भोरेश्यर  साये
 बया  शहरी  विकास  मस्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  उस  किसामों  जिनकी  भूसि  दिशलो  शिकास  श्रधिकश्श  ने
 गृहित  कर  ली  क्षतिपूति  के  साथ-साथ  आरक्षित  मुल्य  पर  बेकल्पिक  प्लाट  दिए

 क्‍या  इनमें  से  कुछ  किसानों  ने  छश्लीमार  पोतमपुरा  और  प्रशांत  विहार  जैसी
 भालीशान  कालोनियों  में  झूठ  आधारों  पर  जमीन  अन्तरित  करा  ली

 यदि  तो  ऐसे  किसानों  की  संख्या  कितनी  है  ओर  इप्त  अन्तरण  के  क्‍या  कारण

 क्या  ऐसे  प्लाटों  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  किसी  जांच  के  आदेश  दिए  गए  आरर

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  अन्जालय  में  राज्य  भग्त्री  एमਂ  :  व्यक्तियों  ओर  उन
 जितकी  भूमि  1,1.196|  के  पश्चात  दिल्ली  के  सुनियोजित  विकास  के  लिए  भधिगुहित  की

 जाती  को  पूव॑-निर्धारित  दरों  पर  दिल्‍ली  विकास  प्र।धिकरण  द्वारा  वेकल्पिक  प्लांट  का  आबंटन
 किया  जब्बा  है  ।

 से  .¢)  संदिग्ध  अभनियमितताओं  के  7  मामले  ध्यान  में  आए  हैं  जिन्हें  थांय  के  लिए
 दिल्‍ली  विक'स  प्राधिकरण  के  सतकंता  विभाग  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अतगत  शहरों  का  बिकास

 4349.  श्री  संतोध  कुमार  गंगबार  :

 क्या  शहरी  बिक्रास  मन्त्री  ग्ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पचवर्षीय  योजना  में  राष्ट्रीय  राजधानी  योजना  के  अन्तर्गत  बिभित्त  चुनिदा
 शहरों  के  विकास  हेतु  क्या  प्रायधान  किए  गए  और

 वन  शहरों  के  विकास  हेतु  सरकार  द्वारा  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  हैं  !

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भआाठठों  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिए  प्रस्ताव  विचार-विमर्शाधीन  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजधादी  क्षेत्र  में  शामिश्  नग़रों  के  बिकास  के  लिए  सरकार  तथा  राष्ट्रीय
 रणजधानी  क्षेत्र  योजना  बोडई  द्वारा  अभी  तक  लगभग  71.70  करोड़  इपए  की  कुल  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 आधजास  योजना  का  अर्थ  सत्य  शीर्यक  समाचार

 4350.  शी  राज  सागर  :

 बा  शहरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सझकार  का  ध्यात  30  1991  के  जनसत्ता  में  आवाश

 पोजला  का  अर्थ  सत्य  शोचंक  से  प्रकाशित  समाचार  को  भोर  सग्रा  ओर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)  हां  ।

 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  अनुसार  ।

 बविधरण

 समाचार  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  अम्बेडकर  आवास
 योजना  के  अन्तगंत  पंजीकृत  व्यक्षितयों  के  सम्बन्ध  में  संसद  सदस्यों  के  6  9।  तथा  5
 91  को  भिन्न-भिन्न  आड़े  प्रस्तुत  किए  गए  यह  आरोप  अत्तत्य  है  तथा  सही  स्थिति

 नुसार  है  :  --

 प्रम्बेडकर  आवास  योजना  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  20,000  व्यक्तियों
 को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  विभिन्न  श्रृणी  के  दो  प्रकार  क्री  लाटरी  द्वारा  अर्थात्‌  प्रथम
 लाटरी  सफल  पंजीक्ृतों  को  प्राथमिकता  सूची  तंयार  करने  के  लिए  तथा  द्वितोय  लाटरो  फ्लंटों  के

 आबंटन  के  लिए  आबंटित  करने  की  परिकल्पना  की  गई  निम्न  आय  बगं  श्रेणी  तथा

 जनता  श्रेणी  के  लिए  क्रमशः  10,000  तथा  3000  पंजीहृतों  हेतु  प्राथमिकता  सूची  तेयार  करने

 के  लिए  लाटरी  निकाली  जा  चुकी  मध्यम  आय  बगे  श्रणी  के  7000  सफन  पंजीकतों  के

 प्राथमिब  ता  नम्बर  निर्धारित  ब  रने  के  लिए  लाटरी  अभी  निकाली  जानी  है|

 दिनांक  6  1991  के  लोक  सभा  के  तारांकित  प्रश्त  संख्या  146  के  उत्तर  में  अन्य  बातों
 के  साथ-साथ  यह  बताया  गया  था  कि  कुल  32,900  आवेदन  प्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  इन  भावेदकों  से

 23  करोड़  रुपए  की  राशि  प्राप्त  हुई  यह  आंकड़े  निर्धारित  तिथि  तक  प्राप्त  हुए  सभो  आवेदन

 पन्नों  की  प्रारम्भिक  सामयिक  पड़तःल  पर  आधारित  अनेक  व्यक्तियों  ने  अभ्यावेदन

 किया  कि  यद्यपि  उन्होंने  आवेदन  पत्र  समय  पर  भेजे  हैं  किन्तु  जो  कि  प्राप्तकर्ता  एजेन्ट
 हारा  ये  विलम्ब  से  अग्रेषित  किए  गए  तदुपरांत  पात्र/अपात्र  आवेदकों  की  कुल  संदुया  निर्धारित
 करने  के  लिए  प्राप्त  हुए  सभी  आवेदनपत्रों  की  विस्तृत  जांच-पहताल  की  गई  थी  ।  इस  जांच-पड़ताल
 के  प्राप्त  हुए  आवेदन  पन्नों  की  कुल  संख्या  38,018  बेठी  ।  38,018  आवेदनपत्रों
 न  कि  पंजीक्ृतों  का  यह  आंकड़ा  दिनांक  5  91  के  लोकसभा  के  अताराकित  प्रश्न  संध्या  296
 के  उत्तर  में  सूचित  किया  गया  था  ।

 ]

 गन्ने  का  स्थूनतस  सूह्य  निर्धारित  करना

 4351.  क्री  वो०  शोभनाद्रीश्वर  राब  :

 क्या  खाद्य  मन्त्री  यह  बत।ने  को  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करते  समय
 चोनी  मित्रों  द्वारा  बायो-गैस  जैसे  उत्-उत्पादों  के  उपयोग  से  पैदा  की  गई  आमदनी
 पर  भी  बिचार  किया  जाबीा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  मिलों  को  उप-ठत्पादों  से  होने  बाले  अतिरिक्त
 लाभ  के  कुछ  भाग  को  हस्तांतरित  करने  के  संबंध  में  अध्ययत  करते  और  इस  सम्बस्ध  में  सरकार  को
 सिफारिश  करने  हेतु  एक  समिति  नियुक्त  करने  का
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 यदि  तो  ऐसी  समिति  का  गठन  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद  भमत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरण  :  (१)  कृषि  लागत  और  मृल्य  आयोग
 गन्ने  के  केवल  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  की  सिफारिश  रूसश  है  और  थोई  आदि  जैसे
 उत्पादों  से  प्राप्त  अय  को  हिसाब  में  नहीं  लेता  है  ।

 चीनी  के  उत्पादन  की  अधिसूचित  लागत  का  निर्धारण  करते  समय  सह-उत्पादों  vt
 बिक्री  से  प्राप्त  अतिरिक्त  आय  को  हिसाब  में  लिया  जाता  गन्ना  1966  के
 लण्ड  में  किए  गए  प्रावधान  के  अनुसार  उपयुक्त  उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  चीनी  फैक्ट्रियों
 द्वारा  प्राप्त  की  गई  अतिरिक्त  राशि  को  गन्ना  उत्पादकों  और  चीनी  फैक्ट्रियों  के  बीव  बांटा  जाना
 अपेक्षित  होता  है  ।  इस  पहलू  के  बारे  में  आगे  अध्ययन  करने  के  लिए  किसी  समिति  को  नियुक्त  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 जम्बों  रोल्त  में  हिम्दस्तान  फोटो  फिल्मस  का  एक।धिकार

 4:52,  जो  >  कनोजिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  फोटो  फिलम्स  एक  ऐसी  संस्था  है  जिसका  फिल्म  उद्योग  के  लिए
 जम्बों  रोस्स  के  रेखा  छिद्रीकरण  और  छिद्रण  में  एकाधिकार

 यदि  हां  जो  क्‍या  सरकार  इस  क्षेत्र  में  नए  अथवा  सुस्थापित  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित
 ब_रने  का  विच.र  रखती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उच्चोग  संत्रालय  में  राज्य  सत्री  पी०  के०  :  से  हिन्दुस्तान  फोटो

 फिल्मस  पी०  आयातित  जम्बो  रोलों  से  फोटो  संवेदी  सामग्री  की  छंटाई  और  मिश्रण
 का  काम  भी  कर  रही  है  ।  इस  कार्य  को  करते  के  लिए  अब  ओद्योगिक  लाइसेम्स  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।

 बेंगलोर  जल  आपूतति  तथा  भल  व्ययम  थोड़  को  हुडकों  हारा

 सहायता  देना

 4253,  श्री  जी»  भाडेगोडा  :

 क्या  शहरो  विकास  मन्‍्त्री  प्ह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 बंगलोर  जल  आपूर्ति  तथा  मल  व्वयन  बोर्ड  ने  100  बर्क  पुरानी  पाईपों  को  बदलने  के

 लिए  हुडकों  से  5  करोड़  रुपए  की  सहायता  मांगी

 यदि  तो  क्‍या  हुडको  ने  सहायता  मंजूर  कर  दी  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  मंजूर  किया  ज'एगा  ?_
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 झहरी  विकास  संधालय  में  राज्य  मंत्री  एमर  :  बंगलोर  जल  आपूति
 तथा  मल-जल  तियासस  बोड्ड  ने  5  करोष्ट  की  अनुमानित  लागत  से  बंगलौर  नगर  में  60/
 70  वर्ष  पुराने  सी०  पाह्पों  को  बदलने  के  लिए  एक  प्रारम्भिक  परियोजना  रिपोर्ट
 पादित  की  है  भोर  हुड्को  से  3.5  करोड़  ९:  को  ऋण  सहायता  मरंणी

 कुछ  टीका-टिप्पणियों  और  सुझावों  के  साथ  हुडको  द्वारा  प्रस्ताव  को  तकनीकी  रूप  से

 मंजूरी  दे  दी  गई  बंगलौर  जल  आपूर्ति  तथा  मल-जल्ञ  निर्यास  बोड़  द्वारा  एक  विस्तृत  परियोजना
 रिपोर्श  तैधार  फरमा  तथा  उपय गत  को  शामिल  करने  के  पश्चात  उसे  हुडुको  को  प्रस्तुत  किया  जाता
 लपेजित  है  |

 इस  समय  कोई  निश्चित  समय  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 2001”

 4354.  श्री  अन्याशासु  इरा  :

 बया  शहरों  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  3  1991  के  टाइम्सਂ  समाचार-पत्र  में

 हाउस  ए  हिस्टेंट  डुम  फार  मनीਂ  जीत॑क  से  प्रशाशित  समाचार  की  ओर

 आकर्षित  किया  गया

 कया  दिल्‍ली  में  बढ़ती  हुई  जनसंस्या  से  उत्तन्त  चुनौती  का  सामना  करने  के  लिए  कोई

 क्स्शित  बोजजायें  नाई  गई  हैं  और  उन्हें  क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  (7)  हाँ  ।

 दिल्‍ली  रांद्श  2001  के  लिए  मास्टर  प्लान  में  सन्‌  2001  तक  12  2  मिलियन
 की  कुल  परिकल्पित  शहरी  आबादी  के  लिए  ।6.2  लाख  मकानों  की  आवश्यकता  को  प्रश्नेषित  किया
 कया  आष्ववीं  पंच्ष्यर्यीय  योजमा  के  दोशन  विभिन्‍न  एजेंसियों  सका  जिली  क्षेत्र  द्वारा
 १.50  लाख  अकश्मों  का  निर्माण  किए  जपने  को  सम्भावना  है  ।

 सोरो  गट  क्षेत्र  में  मकानों  को  सरम्मत

 4355,  ड०  थी०  आर२०  चोधरो  :

 कया  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  दिल्‍ली  के  मोरी  गेट  क्षेत्र  ओर  ऋक्ष्डी दी  फेट  में  कुछ  थुसने  मकान

 बहुत  ही  जीण॑-शीर्ण  अवस्था  में  हैं  जिससे  ऐसे  मकानों  की  मरम्मत  न  किए  जाने  से  इन  धरों  में  रहने
 बाले  लोगों  के  जीवन  को  खतरा

 ,  रा

 यदि  तो  क्या  इन  मकानों  के  मरस्मत  का  उत्तरदायित्व  इनके  मालिकों  पर  है
 अथवा  इन  मकानों  में  रहने  वालों

 क्‍या  हन  मकानों  की  मरम्मत  के  लिए  पुलिस  अथवा  दिल्‍ली  नगर  निभम  की  अनुमति
 आवश्यक  भर
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 (¥)  यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 शहुरो  विकास  अर्त्र लय  में  रक््य  मंत्री  एम०  :  से  सूथता
 एकत्र  की  जा  रहों  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दीं

 ह
 साबंजनिक  कषोत्र  के  उपकम

 4356.  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 भ्रो  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 बया  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 दिनांक  3]  1980  और  3]  1991  की  स्थिति  के  अनुसार  केसप्रीय

 सरवार  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  में  नियमित  कर्मचारियों  ओर  कमंचारी

 की  कुल  कितनी  सख्या

 दिनांक  3।  1980  ओर  31  1991  को  स्विति  के  अक्हार  केस्तीय

 सरकार  के  सावंजनिक  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  में  कुल  कितने  नेमिक्तिक  मजदूर  लगे  हुए

 दिनांक  21  |  1980  और  31  1991  की  स्थिति  के  अनुश्र  उक्त

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  में  कितना  लाभ/टा.न

 उन  सावंजनिक  क्षत्र  के  उतक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  गत  5  बर्षों  के  दोरान  धाडे  में
 चल  रहे

 (2)  क्‍या  सरकार  का  विदार  र/जकफोब  को  आगे  होने  वाले  घाटे  को  रोकने  के  लिस
 जनिक  क्षेत्र  के  उत  उपक्रपों  का  प्रबन्श्त  बदलने  का  है  जो  लगातार  धाटे  में  चन  रहे  थोर

 यदि  तो  तत्सँतब्ंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  बंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  ओर  31  1980
 तक  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रम  में  कबंचारियों  की  कुल  संस्या

 एवं  कमेचारी  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं
 कुछ  महत्वपूर्ण  उपयोगी  बस्तु-समृह  के  अन्तर्गत  आने  वाले  उग्चपों  के  समस्त  कर्चारियों  का

 प्रबंधकीय  कमंचारी  एवं  अनियत  कामगार  आई  वर्गों  में  ब्यौरा  लोक  उछचन
 1979-90  के  की  पृष्ठ  संख्या  337  पर  उपलब्ध  31.3.1991  तक

 की  स्थिति  के  अनुसार  उषयु क्त  विवयक्र  सूचना  संकलित  गी  जा  रही  है  तथा  संसद  के  अगले  बजट
 अधिवेशन  में  प्रस्तुत  की  जानी  है  |

 बष  1979-80  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  के निबल  लाभ
 का  ब्यौरा  उपश्विणित  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  के  के  पृष्ठ  संदया  43  से  47
 तक  पर  उपलब्ध  वर्ष  1990-91  की  उपरोक्त  विषयक  सूचना  संत्द  के  अगसे  बजट  अधिवेशन
 में  प्रस्तुत  की  जानी  है  ।

 )  विवरण  संलग्न  है  ।

 (४)  ओर  सरकार  ने  रण  औद्योगिक  कम्पनी  1985
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 के  मोजूदा  प्रावधानों  को  संशोधित  कर  सरकारी  क्षेत्र  के  रुग्ण  उच्ममों  को  श्रौद्योगिक  एवं  वित्तीय

 पुन॒ग्ंठन  मण्डल  को  सौंपने  निर्णय  किया  है  ताकि  उनके  नवीकरण/पुनस्थपित  के  सम्बन्ध  में

 योजनाएं  बनाई  जा  सके  |  इत  योजनाओं  के  निर्माण  के  एक  भाग  के  रूप  में  अन्य  बातों  के

 इन  उद्यमों  के  प्रबन्धन  में  परिवर्तन  करने  पर  विचार  बर  सबता

 विवरण

 1.  इन्डियन  आयरन  एंड  स्टील  क०  लि०

 2.  भारतीय  उवंरक  निगम  लि०

 3,  हिन्दुत्तान  फटिलाइजर  कारपो०  लि०

 4.  बंगाल  बौैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्पुटिकल  लि०

 5.  बंगाल  इम्यूनिटी  लि०

 6.  हिन्दुस्तान  सालद्स  लि०

 7,  इंडियन  डुग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल  लि०

 महाराष्ट्र  एंटीबआायोटिक्स  एंड  फार्मास्थुटिकल्स

 लि०

 9.  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एंड  फामस्युटिकल्स  लि०

 10,  भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेके  निकल
 इन्जी  ०  लि०

 11.  ब्रेथवेट  एण्ड  कम्पती

 12.  वेबड़े  लि०

 13.  भारत  पम्प्स  एंड  कंप्रशसं  लि०

 14.  टीको  लॉरी  लि०

 15.  नेशनल  इन्स्ट्र,मेंट्स  लि०

 16.  रिचर्डंसन  एंड  ऋ्र्डास  (1972)  लि०

 117.  केन्द्रीय  अंतर्देशोय  जल  परिवहन  निगम  लि०

 18.  कोदन  शिपयाई  लि०
 :

 19,  भारतीय  साइकिल  निगम  लि०

 20.  हिन्दुस्तान  शिपय'डें  लि०

 21.  हुगली  डॉक  एण्ड  पोर्ट  इंजी०  लि०

 2...  मझगांब  डॉक  लि०

 23.  भारतीय  राष्ट्रीय  बाईसाइकिल  निमम  लि०

 24.  स्क्टर्स  इन्डिया  लि०

 25,  भारत  आऑप्येल्मिक  ग्लास  लि०

 718  >>

 26,  भारतीय  सीपेंट  निगम  लि०

 27.  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो०  लि०

 28,  हुगली  प्रिटिंग  कम्पनी  लि०

 29.

 30.

 31  नेशनल  जूट  मेन्युफेक्चसे  कारपो०  लि०

 32.
 |

 33,  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपो०  आफ  इंडिया

 लि०

 .  भारतीय  टायर  निगम  लि०

 मण्डया  नेशनल  पेपर  मिल्‍्स  लि०

 नागालेण्ड  पल्प  एंड  पेपर  कम्पनी  लि०

 उद्योग  पुनर्स्पापन  निगम  लि०

 फ््

 .  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  लि०

 ,  कानपुर  टेक्सटाईल  लि०

 -  एह्गिन  मिल्स  कंपनी  लि०

 ater  नेटेका  पें.रल  एवं

 लि०

 .  नेटेका  पंजाब  एवं  लि०

 w आर  60

 ९,  नेटेका  लि०

 41,  नेटेका  लि०

 .  नेटेका  लि०

 .  नेटेका  लि०

 .  नेटेका  लि०

 ater  नेटेका  बिहार  एवं

 लि०
 ह  ह

 46.  भारत  लेदर  कारपो०  लि०

 47.  उत्तर  पूर्वी  हस्तशिल्प  एवं  हथकरधा  विकास

 निगम  लि७
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 48,  दिल्‍ली  परिवहत  निगम  52.  इस्जीनियरिंग  प्रोजेक्ट  लि०

 49.  बायुदूत  :  3.  भारतीय  होटल  निगम  लि०

 50.  हिन्दुस्तान  स्टील  बक्से  कंस्ट्रक्शन  लि०  54.  आटिफिशियल  लिम्ब्स  मैम्युफेक्बरिंग
 51,  भा  सडक  निर्माण  निगम  लि७  पोरेशन  आफ  इण्डिया

 सी०  बो०  एम०  फरोदाबाद  के  वैज्ञानिक

 4357,  श्री  पशवम्त  राब  पाटील  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  वैज्ञानिकों  ने  नेशनल  काउन्सिल  फोर  सोमेंट  एण्ड  बिल्डिंग

 फरीदाबाद  से  नौकरी  छोड़  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 कया  फरीदाबाद  में  इस  परिषद  के  वेश्ञानिकों  और  अन्य  कमेंचारियों  के  उत्पीड़न  के

 संबंध  में  कोई  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ओर  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  को

 गयी  है  ?

 उद्योग  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  जें०  :  नेशनल  काउ सिख  फोर

 सौमेंट  एंड  बिल्डिंग  मेटीरियल  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1991  से  इन्जीनियरों  तथा

 वैज्ञानिकों  की  श्रेणी  के  19  अधिकारियों  ने  संगठत  को  छोड़  दिया

 एन०सी०बी०एम०  के  रजिस्टरों  पर  बेज्ञानिकों  तथा  हृजीनियरों  को  मिलाकर  लगभग

 ८50  अधिकारी  19  अधिकारियों  का  संस्यान  को  छोड़  जाना  करमंचारियों  की  संख्या  का  लगभग

 5.2  प्रतिशत  होता  अहंक  कामिकों  के  लिए  उद्योग  में  उपलब्ध  रोजगार  अवसरों  को  देखते  हुए
 यह  संख्या  असामान्य  नहीं  है  ।

 और  एनब्सी/बो०  एम०  के  प्रबन्धकों  के  विद्ध  एक  कमंचारी  से  शिकायत
 प्राप्त  हुई  थी  ।  जाँच  करने  पर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  सरकार  को  इस  शिकायत  पर  आगे  कोई
 कार्यवाही  मरने  की  आवश्यता  नहीं  है  ।

 ग्रामीण  बेरोजगारी

 4358,  भ्री  चेतन  पो०  एस०  चोहान  :

 श्रीमती  नहेसा  कुमारी  :

 कुमारी  दीषिका  चिखलिया  :

 क्या  प्रधान  सभी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  कुछ  चुने  हुए  सूखा  प्रवण  क्षत्रों  में  जहां  प्रामीण  बेरोजमारी  की
 भीषण  समस्या  कृषि  मजदूरों  को  रोजगार  की  गारंटी  देने  के  लिए  इस  बीच  कोई  वोजना  बनायी

 भोर
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 बदि  तो  तस्संबंधी  ब्योश  क्‍या  है  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सपत्री  जो०  बेंकट  :  जो

 (@)  प्रश्न  नहीं  उटता  |

 ४७७४७७७७ए्एभशशणशणशणणण"णणाण॑ाणणणााणणा

 महाराष्ट्र  में  भूभिहोत  किसात

 4.59.  श्रो  बिलासराब  नागमाथ  राज  गूंडेबार  :

 क्या  प्रधान  मम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  अनुमानतः  कितने  भूमिहीन  किसान

 क्‍या  सरकार  की  इन  किसानों  को  भूमि  प्रदात  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 झन्हें  कब  तक  भूमि  प्रदान  किए  जाने  को  सम्भावग  है  ?

 दछामोण  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  कत्रो  बेंकट  :  (%)  महाराष्ट्र  के

 भूमिहीन  किसानों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  नहीं  की  गई  1991  को
 जगगणना  के  अनन्तिम  परिणामों  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  करष  मजूदरों  की  धंरुषा  8,  311,

 402  है  ।

 से  राज्यों  में  भूमि  सुधार  उपायों  के  अन्तगंत  पात्र  लाभाधियों  को  भूमि  वितरित
 की  जा  रही  इसके  समन्बित  ग्रामीण  विकास  कायंत्र्म  के  सक्षित  वर्ग  के  भूभिद्वीन

 परिवारों  को  भूमि  खरीदने  तथा  उसके  वितरण  की  गतिविधि  अब  सर्मा  बत  ग्रामीण  विकास  काय॑  क्रम
 के  अम्तमंत  एक  अनुमेय  कार्यकलाप  44  5  1991  को  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  पिछले

 सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  जिसे  राज्य  सरकार
 में  अपने  कब्जे  में  ले  लिया  वो  31  1992  तक  पात्र  ग्रामीण  गरीबों  में  बितरित  कर  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 कृषि  विपणन  बोर्ड  अधिनियम

 4360.  श्रीमती  बासवा  राशेश्वरी  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  का  विधार  देश  में  किसानों  का  शोषण  सम|प्त  करने  के  लिए  एक
 जखिल  भारतीय  कृषि  विपणन  बोर्ड  अधिनियम  बनाने  का  _

 यदि  तो  यह  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  भर

 इससे  देश  के  गरीब  किसानों  की  कितनी  मदद  मिलेगी  ?

 प्रामीभ  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  उत्तमभाई  एल  :  (१)  से  (२)  राज्य
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 सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  कानून  बताने  का  अधिकार  प्राप्त  है  और  अधिकांश  राज्यों  मे  कानूब
 बना  लिए  हैं|  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  केस्ट्रीय  व्यानुस  अनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  लेकिन  यह  राज्य
 सरकारों  जहां  ऐसे  कानून  पहले  से  विद्यमान  हैं  बढ़ां  अधिनियमों  के  प्रायधानों  को  प्रभावी  रूप
 से  लागू  करने  तथा  जहां  ऐसे  कानून  नहीं  वहां  ऐसे  कानून  बनाने  के  लिए  राजी  कर  रही  है  ।

 [  हिम्दी  ]

 उत्तर  प्रदेश  में  भूमि  सुधार  के  लिए  विशेष  सहायता

 4361,  श्री  चिस्मयानंद  स्थामो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  चालू  वित्तोय  बष  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  धूमि  सुधार
 के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  जाएगी  तथा  कब  प्रदान  की  जाएगी  ?

 ग्रामीण  बिकास  सरतरालय  में  राज्य  मस्ती  जो०  बेंकट  :  (१)  ओर  (w)
 भारत  सरकार  द्वारा  भूमि  सुधार  कयंक्रमों  को  कार्यान्यित  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में
 निम्नलिखित  तीन  योजनायें  कार्यान्वित  की  जा  रहो  चाल  वर्ष  के  दोरान  दी  जाने  बाली  प्रस्तावित
 वित्तीय  सहायता  की  स्थिति  भी  नीचे  दर्शायी  गई  है  :  --

 (1)  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  भूदान  भर  सरकारी  बंजर  भूमि  के

 अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  आब॑ंटितियों  और  उन  अनुसूचित
 अनुसूबित  जनजाति  के  जिनकी  अधिग्रहित  भूमि  उन्हें  बापस  दिला  दी  गई
 को  वित्तीय  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  ३---

 इस  योजना  के  अन्तगंत  चालू  बर्थ  के  दोरान  केन्द्रीय  अंश  के  रुप  में  24.37
 लाख  रुपए  की  वित्तीय  सहायता  पहले  हो  दी  जा  चुकी  है  ।

 (2)  राजस्व  प्रशासन  को  सुदृढ़  बनाने  ओर  भूमि  अभिश्लेखों  को  अद्यतन  बनाने  की  केस्ट्रीय
 प्रायोजित  योजना  :  --

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  से  चालू  वर्ष  के  लिए  प्रस्ताव  भेजने  का

 अनुरोध  किया  गया  गया  तथापि  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 भूमि  अध्ययनों  और  भूमि  अभिलेखों  के  कम्प्यूटरीकरण  हेतु  संस्थाओं  को  अनुदान
 सहायता  देने  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  :--

 इस  योजना  के  अम्तगंत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  1989-90  के  दौरान  देवरिया
 जिले  में  भूमि  अभिलेशों  के  कम्प्यूटरीकरण  हेतु  25  लाख  रुपए  विए  गए  थे  ।  चालू
 वर्ष  के  दौरान  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  इस  योजना  के  अंतर्गत  वित्तीय

 सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दर  w
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 हायरों  का  निर्षात

 4362.  शी  पी०  सी०  थामस  :

 क्या  प्रधान  अम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मोटर  वाहनों  के  टायरों  के  निर्माण  में  टायर  उद्योग  द्वारा  किन-किन  संधटकों  को

 प्रयोग  में  लाया  जाता  और

 क्‍या  टायरों  का  नियति  किया  जाता  है  और  यदि  तो  कित-किन  देशों  को  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  टायर
 उद्योग

 द्वारा  मोटर

 गाड़ियों  के  टायर  बनाने  में  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  घटक/वग.सजे  माल  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  प्र'कृतिक/सिथेटिक  रबड़

 (2)  कान  ब्लेक

 (3)  रेयन/ठायर  याने/नायलॉन/ऊार्ड |वा्ष  शी  ड़

 (5)  बोड  वायर

 (5)  पिगमेंट  रसायन

 (6)  जिंक  आवसाइड

 हां  ।  जिन  मुख्य  देशों  को  टायरों  का  नियति  किया  जा  रहा  है  वे  इस  प्रकार

 (1)  भफगानिस्तान
 |

 (2)  अमेरिका

 (3)  सोवियत  रूस

 (4)  बंगला  देश

 ()  मध्य  पूर्व  तथा  अफ्रिक।ई  देश  तथा  कुछ  यूरोपीय  देश  भी  ।

 सरकारी  कार्यालयों  में  कार्य  के  घंटों  का  सश्तो  से  पालन  करना

 4363. शी  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  प्रधान  भस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  कि  उसके  सभी  कार्यालयों  में  कार्य  के  घंटों  का  सबती  से  पालन  किया
 जाए  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  भार्गरेह  :
 कार्यालय  में  समय  पर  तथा  नियमित  रूप  में  उपस्थित  होने  के  सम्बन्ध  में  समयन्समय  पर  निर्देश
 जारी  किए  पयंवेक्षी  अधिकारियों  को  इस  बात  के  लिए  अनिवायं  रुप  में  जिम्मेदार  बनाया  गया

 है  कि  वे  हाजिरी  रजिस्टरों  की  जांच  पड़ताल  और  कमंतरारियों  की  अचानक  जांच  करें  ।  ऐसे  सरकारी
 कमंचारी  जिन्हें  कार्यालय  भे  निश्चित  समय  पर  हाजिर  होने  को  आदत  नहीं  उन्हें  कर्तेंब्य  निष्ठा
 के  अभाव  में  दण्ड  दिया  जा  सकता  है  |
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 बिहार  को  प्रति  व्यक्ति  केम्टीय  सहायता

 4364.  भी  रामदेव  राम  :

 कया  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  हा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  तथा  केन्द्र  प्रशासित  प्रदेश  के  लिए  वितनी  वाबिक  श्रति  ब्यक्तत  केन्द्रीय

 सहावता  प्रदान  की

 कया  अन्य  राज्यों  वी  तुलना  में  बिहार  को  दी  जा  रहो  वाबिक  प्रति  व्यक्षित  केग्द्रीय

 सहायता  का  भौसत  सबसे  कम  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 ;

 योजना  ओर  कायंक्रम  कार्यास्ययन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  ।
 प्रत्येक  राज्य  तया  संत्र  राज्य  क्षेत्र  को  1992-91  तथा  1991-92  के  दोरान  प्रदान  की

 गई  वाबिक  व्यक्ति  केन्द्रीय  सह  यता  मंलग्त  तथा  1|  में  दी  गई  है  ।

 से  नहीं  ।  गैर  विशेष  श्रंणी  राज्यों  में  जिनके  लिए  सहायता  का  आाबंडन
 मानदंड  आधारित  होता  बिहार  राज्य  को  आबंटित  प्रति  व्यक्तित  केन्द्रीय  सहायता  मौ  राज्यों  से
 अधिक  लेकिन  चार  राज्यों  अर्थात  उड़ीसा  तथा  राजस्थान  से  कम  लेकिस  इन
 राज्यों  की  1990-91  के  आबंटनों  की  तुलना  में  बतंमान  व्यं॑  199  !-92  के  दौरान  बिहार  राज्य
 को  '4!  करोड़  रु  की  सर्वाधिक  वृद्धि  मिली  यह  संलग्न  में  देखा  जा  सकता  है  ।

 बिहार  सहित  राज्यों  को  क्रेन्द्रीय  सहायता  का  आबंटन  फामूला  के  आधार  पर  किया  जाता  है  जो

 पिछड़े  राज्यों  के  पक्ष  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  फामू'ले  में  कुल  में
 से  कुन  95  प्रतिशत  अधिमार  प्रति  व्यक्ति  आय  तथा  विशेष  विकास  समस्याओं
 के  मानदण्ड  को  शामिल  करते  हुए  अत्यश्चिक  अधिभारित  होता  पूर्व  संशोधित  गाडगिल  फामूले
 में  यह  कुल  90  प्रतिशत  फामूले  में  किसी  प्रकार  का  परिवतंत  केवल  राष्ट्रीय  विकास  परिषद
 के  अनुमोदन  से  ही  किया  जा  सकता  जिसके  सदस्य  मुख्यमन्त्री  होते  हैं  ।

 बिबरण  -1

 199(-0]  तथा  1991-92  के  दौशान  राज्यों  को  प्रति  व्यक्ति  सामास्य
 कंद्रोय  सहायता  का  आवंटन

 |  1990-91% ..  1991-92"

 1  2  3

 के  -  विशय  श्रेणी  राज्य
 1,  अरुणाचल  प्रदेश  3519  5021

 2.  भसम  430  514
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 2  3

 3.  हिमाचल  प्रदेश  637  746

 4.  जम्मू  और  कइमीर  1212  1550

 $.  मणिपुर  1454  1819

 6.  गेबालय  1665  1759

 7.  मिजोरम  3160  4578

 नागालेंड  2425  3202

 9,  सिक्किम  3243  4210

 10.  चिपुरा  1053  1257

 सख--गर-विशेत्र भेणी  राजड

 [.  आन्ध्र  प्रदेश  103  125

 2.  114  139

 3,  गोआਂ  1258  560

 $  गुजरात  76  88

 5.  हरियाणाਂ  103  118

 €..  कर्नाटक  80  92

 केरल  124  141

 8.  मध्य  क्रदेए  104  124

 9,  महाराष्ट्र  70  85

 १९७  उड़ीसा  129  156

 11.  पंजाब  85  129

 12.  राजस्थान  134  149

 13.  तमिलनाड  98  109

 14.  उत्तर  क़्देश  118  124
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 15.  पश्चिमी  बंगाल  71  86
 eee  3

 *  संशोधित  गाडगिल  फामू ले  पर  भाधारित
 **  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सबंसम्मत  फाम ूले  पर  आधारित

 टिण्पणी  :  1.  1971  की  जनसंदुया  पर  आधारित  प्रति  व्यक्ति  भावंटन  ।

 2.  अतिरिक्त  भाबंटनों  में  भादशें  गांवों  तथा  सहकारिता  समितियों  के  लिए
 एक्विटी  सहायता  शामिल

 3.  बाह,य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  आवंटित  केम्द्रीय  सहायदा
 शामिल  नहीं  ।
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 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  ;990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  सामास्य  सहायता
 का  प्रति  व्यक्षि  आबंटस

 संध  राज्य  1990-91...
 1991-92

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  7697  5889

 2.  चंडीगढ़  866  1012

 3.  दादगा  व  नगर  हवेली  975  1614

 4,  दमन  और  द्वीव  1320  1698

 5  दिल्‍ली  955  1098

 6.  लक्षद्वीप  4519  4716

 7.  पांडिचेरी  949  1153

 टिप्पणी  :  प्रति  व्यक्ति  आवंटन  केन्द्रीय  सहायता  के  बजट-अनुमानों  तथा  1971  की  जन»
 संख्या  पर  आधारित  है  ।

 विवरण  -111

 1990-91  को  तलना  में  19>  1-92  में  सामान्य  केस्रीय  सहायता

 राज्य

 --  विशेष  अेणी  राज्य

 .  अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 .  हिमाचल  प्रदेश

 .  जम्मू  और  कश्मीर

 »  मणिपुर
 .  मेघालय

 .  मिजोरम

 «  नागालेंड

 .  सिक्किम

 10.  त्रिपुरा

 ७

 60

 +7

 ७०,

 ९»

 +

 (०

 >>

 ०-

 में  बढ्धि

 करोड़  रुपए  में

 नि  सक्‍क्‍  कस  तल  तहत

 क  594.41
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 कल  नल  लत

 \
 रा

 2

 सः-रेर  विशेष  भेन  h. wier Tia

 रर॒ः

 2.  क्रांश्र  प्रःश  141.07
 2.  बिहार  55,50

 3,  गोआ  55.50
 4.  गुजरातਂ  32.26

 5.  35.12

 6,  37,05

 7.  केरल  85.80

 8.  मध्य  प्रदेश  85.80

 9.  महाराष्ट्र  77.60

 11.  उडीसाः  58.90

 12.  पंजाब  58.90

 593.  राजस्थान  38,44

 P4,  तमिलनाडु  45.47

 15.  उत्तर  प्रदेश  46.84

 35.  पश्चिम  बंगाल  68.77

 जोड़  :  ख  784,22

 कुल  योग  :  gate  63

 केंद्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  के  का्यकरण  को  पुनरोका

 4355.  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :

 श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :

 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  के  कार्यकरण  +  पुनरीक्षा
 की

 या  तो  इसके  कार्यकरण  में  कोई  खामियां  होने  के  कारण  बहां  मामलों  के  निपटाने
 में  विलम्ब  होसे  और  बड़ी  संख्या  में  मामले  हकट्ठे  हो  जाने  की  जानकारी  मिली  और

 थदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भामंरट  :

 से  हाक्लांकि  अभी  तक  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  के  कार्यकरण  की
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 कोई  ओपचारिक  पुनरीक्षा  नहीं  की  फिर  भी  केन्द्रीयप्रशासनिक  अधिकरण  में  मामलों  को  द।यर
 उनका  निपटान  करने  तथा  उनके  लम्बन  के  सम्तन्ध  में  सरकार  द्वारा  कड़ी  निगरानी  रखी

 जा  रही  माभशों  के  निपटान  में  विलम्व  के  भूरु्य  कारण  सदस्यों  की  अपर्याप्त  ख्ंक्या  तथा  विभिस्त
 न्वायपीठों  में  रिक्तियों  का  न  भरा  जाता  अतः  चुनिन्दा  स्थानों  पर  केस्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण
 की  कुछ  और  न्यायपीढें  स्थापित  करने  तथा  उपाध्यक्ष  और  सदस्यों  की  सभी  रिक्तियों  को  ही
 शीघ्र  भरने  का  प्रस्ताव

 निजी  क्षेत्र  में  रोजगार  के  अवसर

 4366.  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :

 क्या  घोमजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्‍्वयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  निजी  क्षेत्र  में  शिक्षित  बेरोजगार  अ्यक्षितयों  को  अतिरिक्त
 रोजगार  के  अवमर  और  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  काय॑क्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इम  संबंध  में  कोई  योजना  बनाने  के  लिए  किटी  उच्च  स्तरीय  समिति
 का  भी  गठन  किया  ग  ।  और

 यदि  तो  तत्पंबं बी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पोलना  ओर  कायक्रम  कार्यान्ययन  सस्तालय  में  राज्य  बन्‍्त्री  आर०  :
 और  सरकार  का  रोजगार  लक्ष्य  अगले  दस  वर्षों  के  दोशान  देश  में  समग्र  रूप  में  भौसतन

 प्रति  वर्ष  एक  करोड़  नए  काम  सूजन  करने  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  इस  लक्ष्य  को  परिलक्षित
 करने  का  प्रयास  करेगी  ।  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  रोजगार  कार्यनीति  के  ब्यौरे  योजना
 दस्ताबेज  में  शामिल  किए  तथाषि  योजना  आयोग  ने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को
 अतिरिक्त  काम  के  अबसर  तथा  अन्य  सुविधाएं  मुहैया  कराने  के  लिए  निजी  क्षेत्रक  के लिए  इस
 प्रकार  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  बनाया  है  ।

 और  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  रोजगार  बढ़ाने  हेतु  हाल  ह्वी  में  एक  समिति
 का  गठत  किया  गया  है  |  समिति  में  योजना  आयोग  तथा  सात  मंत्री  शामिल  समिति
 शिक्षित  युवकों  के लिए  रोजगार  सुजन  करने  के  प्रघ्ताओजें  की  जांच  करेगी  तथा  उन  मुद्दों  पर  भी
 विचार  जारी  रखेगी  जिन  पर  रोजगार  के  अबसर  बढ़ने  के  लिए  1981  में  गठित  पूर्व
 समिति  ने  विचार  किया  था  परन्तु  अपने  कार्यकाल  में  अस्तिम  रूप  नहीं  दे  सकी

 ]

 फसल  को  कटाई  के  बाद  होने  थालो  हानि

 4367.  ब्रो०  अशोक  आतम्दराब  देशमुख  :

 क्या  ख्ाग्म  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दे
 देश  में  कसल  की  कटाई  के  बाद  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कितने  प्रतिशत  हानि  होती

 भौर
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 बाद्यान्नों  के  नुकसान  को  बचाने  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  आधुनिक
 गिकी  और  उपकरणों  के  लिए  सरकार  ने  क्या  नीति/कार्य  योजना  तैयार  की  हैं  ?

 अम  सम्त्रालय  सें  राज्य  भगजो  तरण  :  (१)  सरकार  द्वारा  अतीत  में  स्थापित
 की  गई  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  रू्यान्नों  की  हानियों  का  निम्नानुसार  अनुमान
 लगाया  था  :---

 गहाई  के  ढडौरान  न  1.68%
 विधायन  के  दौरान  --  0.92%

 परिवहन  के  दोरान  न  0.15%

 अहों  से  न  2.50%
 पक्षियों  से  न  085%

 कोटाणुओं  से  2.5%
 नमी  के  कारण  न  0.68%

 जोड़  9.33%,

 खाद्यान्‍्नों  की  हानियों  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिश्ित  प्रमुख  तकनीकों  का
 विकास  किया  गया  है  और  उनका  अन्न  सुरक्षा  अभियान  के  जरिए  प्रचार  किया  गया  है  :--

 (1)  धात्विक  बिनों  और  गेर-धात्विक  भंडारण  ढांचों  के  कई  डिजाइनों  का

 (2)  कीड  नियंत्रण  के  लिए  प्रधूमक  मिश्रण  अर्थात  ई०डी०बी०  प्लस  का

 (3)  एल्यूमीनियम  मालाथियन  और  डी०  डी०  बी०  पी०
 जेसी  कीटनाशक  दवाओं  को  खुराक  का

 (4)  घूहामार  दवाइयों  के  कई  एक  घोलों  की  खुराकों  का  परीक्षण  और

 (5)  खाद्यान्नों  के  सुरक्षित  भंडारण  के  लिए  विधियों  की  कई  संहिताओं  का

 (6)  खाद्यान्नों  का  वेशानिक  ढंग  से  भंडारण  करने  के  लिए  ग्राम  स्तरीय
 गारों  आदि  का  और

 (7)  रेडियो  टी०  बी०  प्रेस  फिल्म/सलाइड  शो

 आदि  के  जरिए  सूचना  का  प्रथार  और  प्रसार  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  रिक्त  पड़े  आरक्षित  पद

 4368.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :

 डा०  असीम  बाला  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के
 उम्मीदवार  के  लिए  आरक्षित  लगभग  दो  लाख  पद  विभिन्‍न  संवर्गों  में  रिक्त  पड़े  और
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  विशेष  अभियान
 चलाया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  जो  31-3-1991  को
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  बकाया  रिक्तियों  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  अ।रक्षित  केवल  12,149  रिक्तियां  भरी  जाती  बाकी  थीं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  के  लिए
 आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  1989  तथा  19:0  में  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाए  गए  थे  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  चालू  वर्ष
 के  दौरान  एक  और  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया  जा  रहा  सूचित  को  गई  12,149  रिक्तियों
 में  से  1,542  रिक्तियां  अब  तक  भरो  जा  चुकी  है  ।

 पोलियो  के  टीके  के  लिए  संयुक्त  परियोजना

 4369  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  1988  में  जँब  प्रौद्योगिकी  विभाग  आई०  पी०  सी०  एल०  ओर  पेरुच्यूर  पेरियुक्स
 अ.फ  फ्रांस  के  सहयोग  से  पोलियो  के  टीके  बनाने  की  कोई  संयुक्त  परियोजना  प्रारम्भ  की  गई

 यदि  तो  उपरोक्त  परियोजना  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  उत्पाद  को  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  और

 कया  केस्रीय  सरकार  का  विचार  ऐसी  परियोजना  के  उत्पाद  को  राष्ट्रीय  टीकाकरण
 कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरेट  :
 हां  ।

 पोलियो  टीका  सहित  विषाणुक  टीकों  के  विनिर्माण  के  लिए  संयुक्त  क्षेत्रीय
 योजना  भारत  सरकार  द्वारा  1989  में  अनुमोदित  की  गई  यह  संयुक्त  उद्यम
 लॉजी  विभाग  इ  डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  बढ़ीदा  तथा  पाश्चर

 मेरियू  सीरम्स  एण्ड  वेक्सीन्स  फ्रांस  द्वारा  प्रवतित  किया  गया

 वेक्सीन्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  नामक  संयुक्त  क्षेत्रीय  कम्पनी
 को  कम्पनी  अधिनिमम  के  अधीन  निगरमित  किया  इस  परियोजना  के  लिए  हरियाणा  के  गुड़गांव
 जिला  स्थित  मनेसर  गांव  में  भूमि  अधिग्रहोत  की  गई  संयंत्र  तथा  सुविधाओं  के  सिबिल  निर्माण
 काय  में  भारी  प्रगति  हुई  है  ।  कामिक्ों  की  भर्ती  त्रथा  प्रशिक्षण  भौर  उपस्करों  एवं  मशीनों  की  खरीद
 भी  शुरू  हो  गई

 जी  हां  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  ६स  कम्पनी  के  उत्पाद  मिश्व  को  अनुमोदित  कर  दिया  यह
 अनिवाये  है  कि  देश  में  इस्तेमाल  करने  से  पहले  कम्पनी  के  स्वदेशी  उत्पादों  को  भौषधि  नियंत्रण
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 करण  द्वारा  परीक्षण  तथा  प्रमाणन  किया  जाना

 दहृबकॉल  निम्नलिबशित  टीकों  का  उत्पादन  करेगी  :  --

 निष्कृत  पोलियो  टीका  100  लाख

 खतरा  टीका  20  लाख

 रंबीज  टीका  20  लाख

 पी०  टी०  पी०  400  लाख

 इबकॉल  द्वारा  विनिभित  किया  जाने  बाला  खसरा  टोका  एक  अनुमोदित  उत्पाद  है  तथा
 ओषधि  नियंत्रण  प्राधिकारियों  द्वारा  अनिवायं  किस्म  प्रमाणन  के  बाद  उसे  प्रतिरक्षण  कार्य  क्रम  में  शुरू
 किया  जाएगा  ।  प्रतिरक्षण  कार्य  क्रम  में  आई०पी०बी०  तथा  डी  ०पी०टी  ०पी०  को  शुरू  करने  का  निश्चय

 चालू  व्यवहायंता  सम्बन्धी  अध्ययनों  के  परिणामों  के  आधार  पर  किया  चुंकि  रेब्रीज  राष्ट्रीय
 प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  का  अग  नहीं  कार्यक्रम  में  इबकॉल  द्वारा  विनिमित  किए  जाने  वाले  बेहतर
 ऊतक  संबधंन  रंबीज  टीके  को  प्रस्तुत  किए  जाने  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  है  ।

 द्वारा  विनिमित  आई०  पी०  वी०  का  उपयोग  करते  हुए  केट्ल  संखूपणों  के  रूप  में
 तथा  भारत  में  अन्य  विनिर्माताओं  से  खरीदा  गया  डी०  पी०

 दिल्‍ली  में  रिज  क्षेत्र  का  बिकास

 4370.  भरी  श्लोबहलभ  पाणिप्राहो  :

 क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  ब  रेंगे  कि

 क्या  दिल्‍लो  के  प्रथम  मास्टर-प्लान  में  दिल्‍ली  में  रिज  क्षेत्र  को  न्यूयाक  में  स्थित

 सैन्ट्रल  पाक  की  तरह  विकसित  करने  की  बड़ी  योजना

 यदि  तो  इसे  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 सरकार  का  रेज  को  एक  प्राकृतिक  जंगल  के  रूप  में  उत्तित  महत्व  देने  तथा  इसके
 संरक्षण  और  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  रिज  का  लगभग  40%  से  50%  तक  हास  हो  चुका  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍ली  वृहृत्त  योजना
 ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  रिज  के  बड़े  हिस्ते  को  अपने  प्राकृतिक  स्थिति  में  ही  रखा  जाना  चाहिए  ।
 योजना  में  इस  प्रकार  की  सिफारिश  की  ।

 इनमें  से  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  ऊपरी  रिज  है  जिसे  क्षेत्रीय  पार्क  के  लिए  सुरक्षित  रखा  जाना

 चाहिए  |  इसे  छोटे  अवांछित  उपयोगों  के  द्वारा  नष्ट  किए  जाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  भाहिए

 अपितु  इसे  लन्दन  के  हाइड  पेरिस  के  बोइसड  बोलोग्ने  या  न्यया्क  के  सेन्‍्ट्रल  पाक  की

 तुलना  दिल्ली  के  एक  केन्द्रीय  सार्वजनिक  पाके  के  रूप  में  विकसित  किया  जाना  फिलहाल
 इसके  छोटे  हिस्सों  का  बुद्ध  स्मारक  पाक  के  समान  विकास  किया  जाना  चाहिए  भौर  इसके  शेष  भाग
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 झाड-शंथाड़  को  साफ  करवाकर  सै  र-सपाटे  की  सुबिधा  के  लिए  इसके  प्राकृतिक  स्थिति  में  ही  बने

 रहने  देना  चाहिए  ।

 और  दिल्‍ली  :001  संदर्श  बृहत  योजना  रिज  को  इसके  प्राकृतिक  रूप  में  संरक्षण
 प्रदान  करने  पर  विचार  करती

 नहीं  ।
 ह

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 बिना  पारी  के  फ्लेटों  का  भाबंदन

 4371.  भरी  शिव्ष  शरण  शर्मा  :

 डा०  कृपासिधु  भोई  :

 भरी  हरपाल  सिह  पयार  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिहली  विकास  प्राधिकरण  के  चेयरमैन  द्वारा  बिना  पारी  के  मकान  आवंटित  करने
 के  लिए  1991  से  :991  तक  जारी  किए  गए  आदेशों  का  अब  तक  अनुपालन  नहीं
 हुआ  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  (१)  भौर  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  कुछ  मामलों  में  आवंटन/नियतन  अभी  किए  जाने  यह

 सूचित  किया  जाता  है  कि  अनुमोदित  श्रेणी  के  अन्त्गंत  आबंटत/नियतन  हेतु  पलट  उपलब्ध  होते  ही
 ये  मामले  समाविष्ट  किए

 उड़ोसा  में  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग

 4372.  कुमारी  फ्लिड़ा  सोमना  :

 शो  गोपीनाथ  गजपति  :

 गया  श्ास  प्रसस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  उड़ीसा  में  खाद  प्रसंस्करण  इकाइयां  लगाने  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  प्राष्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  राज्य  में  कितने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  लगाने  का  प्रस्ताव

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इनमें  कोई  एकक  लगाए  जाने  की  संभावना  भर
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  गिरिधर  :  से

 उड़ौसा  राज्य  में  13  आवेदन  बोयर  बनाने  के  और  7  आवेदन  पेय  अल्कोहल  बनाने  के  प्राप्त  हुए

 ओर  यह  मन्त्रालय  प्रत्यक्ष  रूप  से  संसाधन  उद्योगों  की  स्थापना  नहीं  करता  है  ।

 लेकिन  हस  क्षेत्र  में  मन्त्रालय  द्वारा  बनाई  गई  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगंत  राज्य  सरकारों/सावें-
 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/सहकारी  समितियों  को  सहायता  प्रदान  की  जाठो  वर्ष  1990-91  में

 उड़ीसा  को  निम्नलिखित  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।

 (1)  मशरूम  के  संसाधन  और  आंतरिक  संरचना  विकास  के  लाख  रु०

 (2)  मशरूम  का  निर्जलन  आचार  के  94  लाख

 (3)  संसाधन  इकाईयों  को  कच्चे  माल  की  आवश्यकताओं  की  पूति  लाख  रु०

 (4)  मशरूल  के  प्रचार  भौर  विज्ञापन  के  खर्चों  के  लिए  -0.47  लाख  रुपए

 घड़ियों  के  अतिरिक्त  कल  पुर्जों  को  कथित  तस्करी

 4373.  श्रीमती  घन्द्र  प्रभा  असं  :

 क्या  प्रधाम  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  घड़ियों  की  फैक्टरी  से  घड़ियों  के  अतिरिक्त

 कल-पुर्तों  की  तस्करी  से  संबंधित  एक  घोटाले  का  पर्दाफाश  किया

 यदि  जो  इसमें  कितने  लोगों  का  हाथ

 कितने  मूल्य  के  अतिरिक्त  कल-पु्जों  की  तस्करी  की

 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  काठंवाही  की  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कायंवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  भोर  लगभग  दो  माह

 पूर्व  पुलिस  ने  घड़ी  के  विभिन्‍त  एककों  से  सम्बन्धित  घड़ियों  के  कलपुर्जों  की  चोरी  का

 पता  लगाया  जिसमें  तीन  व्यक्ति  शामिल  थे  ।

 घड़ियों  के  चुराए  गए  कल-पुर्जों  को  अनुमानित  लागत  60,000  रुपए  थी  ।

 ओर  कम्पनी  के  दिहाड़ी  के  एक  कामयार  को  जो  इस  चोरी  में  शामिल  हटा
 दिया  गया  है  ओर  द्वारा  कड़े  सर्तकता  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  भविष्य  में  इस

 तरह  की  घटनाएं  न  हों  ।

 मध्य  प्रदेश  में  छोटे  ओर  मझोले  शहरों  का  विकास

 4374.  श्री  महेल्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :

 पु  चंधीो क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  छोटे  और  मझोले  नगरों  के  विकास  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  सतसंबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रश्येक  बर्थ  छोटे  भौर  मझ्तोले  नगरों  के  बिकास  पर  जिलाबार
 कितनी  धनराशि  ख्ं  को  गई  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  भगत्रो  एम*  :  भौर  छठी
 योजना  के  दोरान  हुई  छोटे  और  मध्यम  दर्ज  के  कस्यबों  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  केग्द्र  द्वारा  प्रबतित

 एक  चालू  योजना  राज्य  सरकारों  से  योजनाओं  की  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्टों  क ेसाथ
 प्राथमिकता  प्राप्त  नगरों  की  प्राप्त  सूची  के  आधार  पर  और  इल  प्रयोजन  के  लिए  भारत  के  पास
 बजट  नियतनों  पर  निर्भर  करते  हुए  इस  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता  के  लिए  नगरों  का  चमन  प्रतिवर्ष
 किया  जाता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  को  सहित  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  कुल  497,55
 लाख  श्पए  की  राशि  रिलीज  की  गई  थी  ।  तीन  वर्ष  के  दोरान  प्रत्येक  नगर  को  जिलेबार  रिलीज  की
 गई  राशि  अनुबंध  में  दी  गई

 भांप्र  प्रदेश  में  छोटे  भोर  भष्य  दज  के  करवों  को  स्वीक्षत-विक्रास  योजना  के
 अगत्तगंत  शामिल  किए  गए  प्रत्येक  कस्ये  में  जिला-बार  पिछले

 3  बर्चों  के दौरान  रिलोज  की  गई  केगद्रीय  सहायता

 केन्द्र  द्वारा  रिलीज  को  गई  सहायता
 लाशों

 क्रल  सं०  कस्बे का  नाम  जिल ेका  नाम  1988-89  1989-90  1990-01  योग
 न्‍अनन-+मम-मम-नननननन-मनन नमन  «मा  कक  ५++++ननकनमननन  मनन  विनननननीनननीननगनगभगनगनगनगननन न  वनननननकननन  नयी  भीम  7

 2.  2  3  4  5]  6  7

 के  बिलासपुर  बिलासपुर  —  4.00

 2.  कोटा  कोटा  --  24.00  _
 न

 3.  छज्राहो  छतरपुर  _  _  न+  _

 4.  छतरपुर  छतरपुर
 न  24.00  न  24.00

 5.  देबास  देवास  न  न्जे  न  20.

 6.  इटारसी  होसंगाबाद  = :  न  न  24.00

 7.  हरदा  -  2.00  न  न  2.00 .
 8.  होसंगाबाद  --  न+

 :  24.00  24.00

 9.  पंचमडो  न  -

 रेवा  रेवा  न
 ना

 कटनी  जबलपुर
 +-  -.
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 1  2  3  4  5  6  7

 12.  अरहानपुर  पूर्वीनी  मर  1.00  न  न  1.00

 13.  मोरेना  मोरेना  16.00  न  न  16.00
 14,  तोगर  गढ़  राजेन्द्र  गांव  5.00  न  न  5.00
 15.  राजेसा  भांव  7.00  बन  न  7.00

 16.  बालाघाट  बालाधाट  2.00  —  न  2.00
 17.  छिन्दवाडा  छिन्दबाड़ा  3.50  —  _  3.50

 18,  बृना  ञ्‌्ना  2500.  --
 --  25.00

 19.  सिंधी  सिधी  8.00  न  न  8.00

 20,  बेधन  --  2.00  न  न  2.00  -

 21.  गदरबाड़ा  नरशीमपुर  न  23.00  न  23  00

 22.  सहडोल  सहडोल  25.00  न  25,00
 23.  अमर  कंट्क  15.00  न  _  15.00
 24.  भनदेर  न्यालियर  ~  न  न  —

 25.  बहू  इन्दोर  न  न्‍+  न  न

 26.  जगदखपुर  बस्तर  25.82  न  न  25.82

 27,  रतलाम  श्तलाम  —  10.00  जा  10.00
 28:  भिलाई  दुख  दुगं  —  29.75  न  29.75
 29.  सतना  सतना  न  29.75  न  29.75
 30.  बेतूल  बेतूल  न  15.00  15.00
 31.  रायसेन  उबेदृल्ला  मंज  +-  +-  25.00  25.00
 32.  निम्मण  मंदशोर  न  न  27.50  27.50

 33,  भिन्‍ड  भिन्ड  न  न  27.50  27.50
 34.  दमोह  दमोह  न  न  27.50  27.50

 35.  सिहोर  सिहोर  —  --  25.00...  25.00
 36.  बिदीशः  बिदीशा  —  —  10.00  10.00 :
 37.  पन्‍ना  ब्म्ना  —  —  27.50  27.50

 130.23  182.23  185.00  497.55

 जांध  प्रदेश  में  जोगनो  बिल

 4375,  थी  ९०  श्रत्मक  साथ  :

 भी  रामइृब्ण  कोंताला  :

 थी  धर्मतिलन  :

 क्या  साश्च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 आंध्र  प्रदेश  में  कितनौ  चीनी  मिलें  हैं  भौर  उनमें  से  कितनी  रुग्णावस्था  में

 रुग्ण  भोनी  मिलों  का  पुनरुद्धार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इनके  पुनरद्धार  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  भौर
 प्रत्येक  बर्ष  इनमें  से कितनों  को  निपटाया  गया  भौर

 चीनी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उपरोक्त  अवधि  में
 भांध्र  प्रदेश  में  गन्ने  के  विकास  के  लिए  प्रत्येक  मिल  को  कितनों  धनराशि  दी  गई  है  ?

 लाश  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  तरुण  :  से  भांध्र  प्रदेश  में  30-9-
 1991  तक  34  संस्थापित  चीनी  फैकिट्रियां

 इन्डस्ट्रियल  एंड  फाइनेंशियन  रिकृस्ट्रेंकगन  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है
 कि  आंध्र  प्रदेश  से रण  औद्योगिक  कंपनी  1985  के  प्रावधानों  के  तहत
 अभी  तक  दो  मामले  प्राप्त  हुए  इन  मामलों  में  ने  उक्त  अधिनियम  के
 धानों  के  तहत  समुचित  कारंवाई  की  उक्त  अधिनियम  औद्योगिक  कंपनियों  पर  सामू  होता  है  ।

 सहकारी  एवं  सावंजनिक  क्षेत्र  में  रुण  चीनी  मिलों  के  बारे  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरात  चोनी  विकास  तिधि  से  गन्ना  विकास  योजनाओं  के  लिए
 आंध्र  प्रदेश  की  विभिन्‍्त  फैकिट्रयों  को  मंजूर  की  गई  तथा  बांटी  गई  ऋण  सहायता  का  विवरण  उपबंध
 पर  है  ।

 विवरण

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  की  चीनो  फेक्ट्रियों  को  ममता  विकास
 घोजनाओं  के  लिए  चीनी  विकास  निधि  से  मंजूर  को  गई  तथा

 बांटी  गई  ऋण  सहायता  (15  199,  को

 क्र  सं०  चीनी  मिल  का  नाम  मंजर  की  गई  राशि  बांटी गई  राधि

 (९०  लाख  (२०  साथ

 2  3  4

 या  1988-89
 दर

 1.  श्री  वेंकटेशवर  को०  सुग्स  लि०  173.93  172.26
 जिला  वित्तुर

 2.  एट्रीकोप्पका  को»  एश्रीकल्चरल  एंड  61.20  36.68

 इडस्ट्रियल  ल्‍ोसाइटी

 3.  कोब्र  को०  चीनी  फैक्ट्री  लि०  55.76  55.76

 नैल्लूर

 4,  थन्‍न्डाबा  को०  सुगस  लि«  69.12  34.56
 जिला  विशाअापट्टनम
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 rh.

 32.

 83.

 «14.

 जाराता  सुगसे  सनक  जिला  222.16
 पश्चिम  बोदायरो

 .  भअम्दलकाल्सा  को»  सू्स  147.46

 ओऔीकाकुसर

 729,63

 3989-90

 दककन  डिविजन  आफ  48,50

 नक  भास्त  फेरो  एलॉयस

 सुगर
 जिला  पूर्थी  गोशवरीः

 शो  विज्यरामा  गजकीत  को ०  97.6%

 सुगर्स  लि०  विजक्तमस्म्‌

 चोदावरम्‌  को०  कस  63,86
 जिला  विशाखापट्टनम्‌

 जेपोर  सुमर  के  ०  31,54
 पी०  एस«

 जिला  फहिधम  गोदाकरी

 सरवास्या  खुबसे  बेल्लूरू  380.00

 रसाकाकरम  प्मि०  पूर्की  मोगाकरी

 किरलासपुडी  सुगर  मिलल्‍स  65.45

 मोदा

 536.99

 7990-91

 सागाजु न  को»  सुगर  फेक्ट्री  44.93

 जिला  मुन्दूर

 के०  सी०  फी०  89.55

 जिला  कृष्णड़  ---+----

 134,48

 1991
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 फूलबुर  में  भारी  उच्चोग

 4376  थ्री  राज  पूजन
 क्या  प्रधान  अस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  में  भारी  उच्चोग  स्थापित  करने  के  लिए  शीघ्र  से  शीघ्र

 बहू  सर्वेक्षण  कराने  का

 यदि  तो  वहां  उक्त  उद्योग  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 उच्योग  संत्रालब  सें  राज्य  मंज्ौ  :  भारो  उच्चोग  खबाने  के  लिए
 फूलपुर  में  सवक्षण  कश्ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 बरेलो  जिले  का  विकास

 4377.  श्री  राजबोर  सिंह  :

 गया  शहरो  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ढणा  बरेली  जिले  को  एक  सर्वसुविधायुक्त  श्र  के  रुप  में  विकासत  करने  के  लिए  कोई
 पोजना  तेयार  को  बयी  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरों  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  एथ०  :  नहीं  |
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  भाय  के  रुप  में

 एक  काउण्टर-मंगनेट  नगर  के  तोर  पर  बरेली  कस्बे  के विकास  के  लिए  परियोजना  का  प्रतिपादन  किया
 गया  है  ।

 बरेली  काउण्टर-मेगनेट  क्षेत्र  क ेबिकास  के  लिए  परियोजना  में  मुख्य  मर्दे  इस
 प्रकार  हैं  --

 (1)  सांस्थातिक  ओर  परिवहत  प्रयोजनों  के  लिए  भूमि
 अधिग्रहण  तथा

 (2)  नेशनल  हाई  वे  बाई  पास  का

 (3)  रेलवे  ओबर

 (4)  दूर  संचार  सुविधाओों  का  तथा

 (5)  स्थानीय  प्राकृतिक  »द्धसंरचता  ज॑ंसे  सड़कों  का  मलिन  बर्तियों  का
 पातायात  ठोस  अपशिष्ट  नालियां  तथा

 भवन  निर्माताओं  के  विच्रद्ध  शिकायते

 4378.  जी  शंजगोपाल  नाप  रामासामी  :

 की  हसतान  भोल्लाह  :

 थी  जयन  लाल  खुराना  :

 कया  शहरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 (©)  क्या  दिल्‍ली  में  कुछ  भवन  निर्माताओं  द्वारा  अनधिकृत  जरीददारों  से

 धोखाधड़ी  भोर  भवन  नियमों  का  उत्लंधन  करने  की  शिक्रायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  बरञ्ी  एम०  :  (१)  से  नई  दिल्‍ली
 नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  स्कीपर  22,  बाराखम्ना  नई  दिल्ली  के  निर्माता  के
 विरुद्ध  स्कीपर  भवन  फ्लेट  बाय  एसोसियेशन  से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिसमें
 नियमों  ओर  विनियमनों  तथा  भवन  उपनियमों  के  उल्लंघन  में  भ्रष्टाथार  का  भारोप  लगाया  गया  है  ।

 नई  दिल्‍ली  नबर  पालिका ने  पूर्णता  प्रमाणपत्र  जारी  करने  का  उसका  अनुरोध  रदृद  कर  दिया  है  ।
 दिल्‍लो  नगर  निमम  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसी  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  यद्थापि  कोई  अलग  ब्यौरे  नहीं
 रखे  जाते  किन्तु  जब  भी  अनधिकृत  निर्माण/भवन  उपनियमों  के  उल्लंघन  की  कोई  शिकायत  प्राप्त

 होती  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  के  उपबंधों  के  तहत  आवश्यक  कार्मवाही  की  जाती  है  ।

 उन  वाणिज्यिक  भूखण्डों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  जिनके  संबंध  में  दिल्‍नी  विकास
 प्राधिकरण  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  जहां  कहीं

 यह  पाया  गया  कि  नीलापी  जिक्री/क्रता/मवत  निर्माता  ने  भवत-उपनियमों  का  उल्लंघन  किया
 अतिक्रमणों  को  हटाने/विचलनों  के  सप्ंंजन  के  लिए  कारण  बताओो  नोटिस  दिया  गया  बज्टियों
 की  समाप्त/दूर  करने  में  उनके  विफल  रहने  पर  आवंटन  पट्टा  निरस्त  कर  दिया  गया  भवन

 '
 निर्माताओं  द्वारा  धोखाधड़ी  से  संबंधित  शिकायतें  उपयुक्त  कार्यवाही  हेतु  दिल्‍ली  पुलिस  की  अपराध
 शाखा  को  भेजी  गई

 दिनांक  18-12-91  के  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4318  के
 उत्तर  में  उह्सिलित  अनुलग्गक

 उन  सामलों  की  सूचो  जिसमें  पह्टा/आबंटन  मनिरस्त  किया  गया  है

 क्र  सं०  प्लाट  नं  |स्कीम  पट्टाधारियों  के
 ्

 2  3

 1.  16,  प्रीत  मैससं  जेना  प्रोपटिस  लि०

 2:  17,  प्रीत

 2.  18,  प्रीत  ---
 4.  पश्चिम  बिहार  ---

 5.  --  वही  --

 6.

 7.

 8.  ९-14,
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 9.  Uli,

 10.  --  वही --
 11.

 12.  --

 13,  --  वही --

 14.  --

 15.  29,  वजीरपुर  औद्योगिक  क्षेत्र

 16.  30,  --

 17.  कालका  जी  विपणन  केन्द्र

 18.  3  दिलशाद  गाईन

 19.  यूपुफ  सराय

 20.  29  बजीर  पुर

 21.  30  रजीर  पुर  -  )
 22,  3  दिलशाद  गाडंत

 23,  16  प्रीत  विहार

 21,  17,  प्रीत  बिहुर

 25.  18,  प्रीत  बिहार

 ---

 न  बही  लिकब

 --

 +बही  --

 —  वही  --

 मेससं  राज  सुधा  टाबरस  प्राईवेट  लि०

 +-बही  --

 मंसस  राजेस्द्रा

 मैससं  अपाटमेंट्स  लि०

 मेससं  राजसुधा  टाबर्स  लि०

 --

 मेससं  जैना  प्रोपर्टीस  प्रा०  लि०

 --

 +  बही --
 --

 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  कार्याम्थयन  को  पुनरीक्षा

 4379.  श्री  सुधीर  गिरि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषद  ने  उपभोकता  संरक्षण  1986  के
 क्रियान्वयन  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  को  यदि  तो  तत्संबंधी  ६५रा  क्‍या

 जिधान्वित  करने  के  लिए  प्रस्तावित  उपाय  कया  है  ?

 सागरिक  बूति  ओर  सा्जमिक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  कमालुद्दीन  :
 जो  हां  |  केन्द्रीज्र  उंपभोवता  संरक्षण  परिषद  अपनी  प्रत्येक  बेठक  में  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  के
 कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा  करती  है  ।

 कया  राज्य  आयोग  और  जिला  मंत्रों  की  कार्यकरण  की  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  क्या  राज्य  आयोग  के  कार्यकरण  के  बिदद्ध  कोई  शिकायत  मिली  भौर

 आने  बाले  वर्षों  में  उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  के  उपबन्ध  को  प्रभावी  ढंग  से
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 ओर  सरकार  को  कुछ  राज्य  आयोगों  और  जिला  मंत्रों  के  असंतोषजनक  ढंग  से
 कार्य  करने  के  संबंध  में  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  से  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 हैं  ।  चूंकि  यह  मामला  राज्य  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  अतः  उनसे  इस  मामले  में  उपयुक्त
 कारंबाई  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  ।9$6  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  संतोषजनक

 उपलब्ध  सूचना  के  27  राज्य  आयोगों  और  351  जिला  मंबों  ने काम  करना  आरम्भ  कर

 दिया  शेष  4  राज्य  आयोगों  भोर  :  8  जिला  मंचों  को  भी  अधिसूचित  कर  दिया  गया

 भारत  हैबो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  उत्पादन-लक्ष्य

 4380.  श्ोमतो  सुसित्रा  सहाजन  :

 बया  प्रधान  भन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 बष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  भारत  हैबी  इलेबिट्रकट्स
 लिमिटेड  का  क्‍या  उत्पादन-लक्ष्य  निर्धारित  किया  और  कया  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया

 ओर

 भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  कुल  परिसम्पत्तियों  एव  देयताओं  का  ब्योरा

 बया  है  ?

 उद्योग  मग्तालय  में  राज्य  संत्री  पोः  के०  :  के  भापाल

 संयंत्र  में वष॑  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  लिए  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य  इस

 प्रकार  है  :--

 रुपये  में  )
 1988-89  8-8 9  1989-90  1990-91

 लक्ष्य  520  610  673

 यह  लक्ष्य  पूरे  कर  लिए  गए  हैं  ।

 बष  1990-91  के  अन्त  तक  की  प्रत्येक  बुल  परिसम्पत्तियां  भोर

 देवताएं  4625  करोड़  रुपये  तक  पहुंच  मई  ।

 ]
 बछावत  बेतन  जोड  को  सिफारिशों  को  लागू  न  करना

 4381,  कुमारी  दीपिका  चिलालिजा  :

 डा०  रमेश  चरद  तोमर  :

 कया  प्रधान  लंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ह्यान  4  1991  के  टाइम्सਂ  में  “1200

 बछाबत  रिकुमेंडेशन  डिफात्ट्सਂ  शीबंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिखाया  गया
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 यदि  हां,'तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 बछावत-बेतन  बोर्ड  की  सिफ़ारिशों-का  सभी  समाचार  प्रबंधनों  लागू  किया
 जाना  सुनिश्चित  करने के  लिए  कया  क्रारंव!ई  करी  है  ?

 मंत्रालय  में  उप  संत्री  गन सिह
 :  जी  हां  ।

 प्राप्त  सूचता  के  अनुसार  1670  समाखार  पत्र  प्रतिष्ठानों  में  से  1065  ते  बछाबत  बेतस
 बोर्ड  की  सिफारिशों  को  लागू  नहीं  किया  है  ।

 बछावत  सिफारिशों  के  कायरिबयस'का  दायित्व  राज्य  सरकारों  का  तथापि  केन्द्र
 सरकार  समय-समय  पर  राज्य  सरकारों/संघ  याज्य-श्रशसनों  पर  सिफ़ारिशों  के  तेजी  से  कायस्वियन
 के  लिए  जोर  देती  रहती

 ]

 Go  के०  उत्तर  प्रदेश

 4282.  लाल  बहादुर  राबल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  में  जें०  के०  पेट्रोकेलिकल्स  स्थापना  से
 संबंधित  कार्य  भारम्भ  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब-के  हैं  तथा  करने  का
 विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उर्रक  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  :  कंपनी
 के  अनुवार  भूत  के  मुद्दा  को  संबंधी  स्वीकृति
 प्राप्त  बित्त  और  प्रोद्योगिकी  के  सहयोग  भादि  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  गए  उपस्करों
 भादि  के  आयात  के  लिए  पर्टी  से  अभी  प्रस्ताव  आना  है  |

 )

 ओद्योगिक  बिस  ओर  पुमनिर्मान  ऑ्यूरो-को  सोंपे  जाने

 सरकारी  क्षेत्र  के  रण  बूमिट

 4383.  क्रो  शरद  विध  :

 थी  सुरेश  पाल  पाठक  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  औद्योगिक  वित्त  और  पुमनिर्माण  सौंपने-के  लिए  सरकारी
 रेत  की  जिरकाल  से  रण  यूनिटों  का  पता  लगा  लिया  और

 यदि  तो  इन  यूनिटों  के  नाम  क्या  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  भोर  बय॑  1989-90
 तक  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्यमों  के  कार्यनिष्पाइदन  के  आधार  पर  तथा  रुण  ओऔद्योगिक  कम्पनी

 1985  में  दी  गई  रग्णता  की  परिभाषा  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकारी
 क्षेत्र  के  50  उद्यमों  को  लम्बे  समय  से  रुग्ण  माना  जा  सकता  है  तथा  हसके  पुनरुद्धार  अथवा  पुमर्स्थापन
 के  लिए  उक्त  अधिनियम  के  मौजूदा  उपबन्धों  में  संशोधन  करने  के  बाद  ओद्योगिक  तथा  वित्तीय

 पुनर्गठन  मण्डल  को  भेजा  जा  सकता  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  ऐसे  उद्यमों  के  नाम  दिए

 गए  हैं  ।

 विवरण

 ऋ०  संਂ  सजातीय  समूह/सरकारों  क्षेत्र  क ेउपक्रम  का  ताब
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 इस्पात

 इण्डियन  ऑयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लि०

 खनिज  एवं  धात्‌
 .  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०

 उबरक

 भारतीय  उवंरक  लि»

 हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपो०  लि०

 रसायन  एवं  भजज

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फर्मास्यूटिकल्स  लि०

 बंगाल  इस्युनिटी  लि०

 हिन्दुस्तान  फ्लोरोकाबंन्स  लि०

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फामस्युटिकल्स  लि०

 «  महू  राष्ट्र  एण्टीबायोटिक्स  एण्ड  फार्मास्वूटिकल्स  लि०

 «उड़ीसा  इरस  एण्ड  केमिकल्स  लि०

 .  स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०

 सदन  पेस्टीसाइड्स  कारपो०  लि०

 भारी  इस्जोनियरी
 भारत  प्रोसेस  एण्ड  मेकेनिकल  इजीनियस  लि०

 .  ब्रेथवेट  एण्ड  कंपनी  लि०

 «बने  स्टेष्डड  कंपनी  लि०

 माइनिम  एंड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लि०

 .  ज़िवेशी  स्ट्रक्भरल्स  लि०

 बेबर्ड  (  इंडिया

 18  1991
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 ऋ०लसं०  सलातोय  सम्‌  ह/सरकारी  क्षेत्र  क ेडपकल  का  नाम

 19.

 20.

 21.

 22,

 23,

 24.

 235.

 26.

 27.

 28,

 29.

 30.

 31.

 32.

 33.

 34.

 35.

 36.

 37  °

 38.

 39.

 40.

 41.

 42.

 सध्यण  तथा  हल्की  इम्जोनिपरी

 भारत  ब्रे  कस  एण्ट  वाल्ब्स  लि०

 भारत  पम्प्स  एण्ड  कंप्रैशर्त  लि०

 बीको  लारी  लि०

 नेशनल  इन्स्ट्र  मेंट्स  लि०

 रिचंसन  एंड  कडास  (1972)  लि०

 बिग्नयन  इंडस्ट्रीज  लि०

 परिवहन  उपस्कर

 कोचोन  शिपयार्ड  लि०

 भारतीय  साइकिल  निगम  लि०

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०

 हुगली  डाक  एंड  पोर्ट  इजीनियस  लि०

 भारतोय  राष्ट्रीय  बाइसिकल  निगम  लि०

 स्कूटर  इण्डिया  लि०

 उपभोक्ता  सामान

 भारत  ऑपथाह्मिक  ग्लास  लि०

 बड़  जूट  एंड  एक्सपोट्स  लि०

 हुगली  ब्रिटिंग  कंपनी  लि०

 मण्डया  नेशनल  पेपर  मिलल्‍्स  लि०

 नागालेड  पल्प  एंड  पेपर  मिल्‍्स  लि०

 नेशनल  जुट  मैन्युफंक्चरसं  कारपोरेशन  लि०

 उद्योग  पुनस्थापन  निगम  लि०

 एंड  फुटवीयर  कारपोरेशन  भाफ  इंडिया  लि०
 टायर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 कपड़ा
 ब्रिडिश  इंडिया  कारपोरेशन  लि०

 कानपुर  टेक्सटाइल्स  लि०

 एलगिन  मिल्स  कंपनी  लि०

 43.  केरल  एण्ड  लि०

 44.  पंजाब  एण्ड  लि०
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 सजातोय  समूह/सरकारो-क्षत्र*्के-  का  नास

 45,  ने,टे  लि०

 46.  लि०

 47.  लि०

 48.  महाराष्ट्र  )  लि०

 49.  लि०

 50.  ने.,टे  बिहार  एण्ड  लि०

 गुजरात  को  खाद्य  तेल

 4384.  डा०  खुशीरास  डंगरोमल  जस्वाणो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  को  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेलों  की  आपूर्ति
 कौ

 गुजरात  में  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  कमी  रही  और

 जेल्द्रीय  सरकार  द्वारा  गुजरात  को  खाद्य  तेलों  की  (१  तनी  आपूर्ति  की  जाएगी  ?

 नागरिक  पूति  और  सावजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दोन  :
 पिछले  तोन  तेल  वर्षों  के  दोरान  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत

 मुजरात  को  आवंटित  कौ  गई  भायातित  खाद्य  तेल  की  मात्रा  तथा  उसके  प्रति  उनके  द्वारा  उठाई  गई
 मात्रा  निम्नवत  है  :--

 तेल  बर्द  आवंटन  उठाई  गई  मात्रा

 1988-89  9  36,700  मी  टन  28,404  मी०  टन

 1989-90  78,450  मी ०  टन  66,443  मी ०  टन

 1990-9}  15,800  मी०  टन  18,797  मी०  टन

 गुजरात  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  अनुमान  के  चालू  मौसम  के  दौरान
 उक्त  राज्य  में  मूंगफली  का  उत्पादन  13  से  15  लाख  मी०  टन  के  औसत  उत्पादन  की  तुलना  में  6  5
 लाख  मी०  टन  होगा  ।

 गुजरात  को  किए  जाने  बाले  ब्लाद्य  तल  के  आवंटन  को  मात्रा  केन्द्र  के  पास  आयातित
 भंडार  को  उपलभ्यता  पर  निर्भर  करेगी  ।  तथापि  राज्य  सरकार  को  ऐशਂ  के  निर्यात  के  बदले

 30,000  मी  ०  टन  पामोलीन  की  मात्रा  सीधे  क्लायात  करने  की  भी  अनमतति  दी  है  ।

 ]
 जेर  पोध  का  संरक्षण

 4385.  श्रो  चग्देश  पटल  :

 क्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  नमक  उद्योग  द्वारा  छोड़  जाने  वाले  अपशिष्ट  पदार्थों  क ेकारण  तटवर्ती  क्षेत्रों  में
 पाया  जाने  वाला  नामक  पोधा  लुप्स  होता  जा  रहा

 यदि  तो  सरकार  इसके  संरक्षण  के  लिए  क्‍या  उपाय  कर  रही

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  इसके
 क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 उद्योग  मनत्रालय  में  राज्य  मत्नरी  पी०  जे  :  से  सूचना  एकत्र  बी
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ]

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेलिए  आरक्षित  बस्तुओं  की  सूची
 4386.  क्री  लोक  गाथ  चोधरी  :

 क्या  प्रधान  संजौ  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  की  संद्या
 को  कम  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सस्त्री  ले०  और  सरकारो
 क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  लिए  आरक्षित  वस्तुओं  की  संध्या  को  कम  करने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  सरकारें  के

 विज्षाराधीन  नहीं  है  ।

 तमिलनाडु  में  औद्योगिक  विकास

 4387.  श्रो  के०  तुललिए या  बास्डायार  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाइ  में  औद्योगिक  विकास  की  गति  बहुत  मम्द

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 केन्द्र  सरकार  ने  वहां  पर  औद्योगिक  विकास  को  तेज  करने  के  सिए  राज्य  सरकार  का
 क्या  स्रोत  उपलब्ध  कराए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे  :  केन्द्रीय  सांख्ियकीय
 संगठन  भौद्योगिक  उत्पादन  का  राज्यवार  मासिक  सूचकांक  संकलित  नहीं  करता  ।  उद्योग  मन्तालय
 के  बारे  में  राज्यवार  सूचना  नहीं  रखता  केन्द्रीय  सांडियकोय  संगठन  से  प्राप्त  समग्र  भौद्योगिक
 इत्वादन  सूखकांक  के  अनुसार  1991  के  दोरान  ओऔद्योगिक  उत्पादन  की  कुल  विकास  दर

 (--)  1.0  प्रतिशत  थी  जबकि  1990  में  यह  12.4  प्रतिशत  थी  ।

 विकास  दर  में  गिरावट  के  कई  कारण  थे  ।  कई  क्षेत्रों  में  यह  कच्चे  विशेष  कर  आयातित
 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  हुई  क्योंकि  विदेशी  मुद्रा  संबधी  कठिनाइयां  थी  ।  कुछ  अस्य  क्षेत्रों  में
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 विकास  दर  को  कसी  का  कारण  बह  कहा  जा  सकता  है  कि  पिछले  वर्षों  में  तो  विकास  की  दर  काफी
 ऊंची  थी  लेकिन  उसके  बाद  मांग  अचामक  बहुत  कम  हो  भुगतान  संलग्म  की  स्थित्ति  को  देक्षते

 हुए  कुछ  बिशिष्ट  आयातों  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  पड़ा  जिसकी  बजह  से  कुछ  क्षेत्रों  में  विकास  की  दर
 कम  हो  कुछ  अन्य  क्षेत्र  बिजली  भौर  कोयले  जैसी  मूलभूत  सुविधाओं  के  अभाव  प्रभावित

 हुए  जबकि  कुछ  अम्य  क्षेत्रों  में  ओौद्योमिक  संबंधों  की  समस्या  का  प्रमाव  पढ़ा  ।

 पोजना  आयोग  द्वारा  लिर्धारित  बाधिक  योजना  1990-91  के  अनुसार  1990-91  में

 तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  और  खनिजोंਂ  के  लिए  4984  करोड़  रुपये  की  राशि  का  आवंटन
 किया  गया  है  जबकि  1989-90  में  4506  करोड़  रुपये  का  आवंटन  किया  गया

 ]

 संसद  सदस्यों  से  लिया  गया  लाइसेंस  शुल्क

 4388. श्री  शुब्हा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवों  लोक  सभा  के  अंग  होने  को  तिथि  से  लेकर  नई  लोक  सप्ना  के  चुनाव  परिणामों

 के  अधिसूचित  होने  तक  संसद  सदस्यों  से  आठवीं  लोक  सभा  के  अन्त  तक  आवास  के  लिए  लाइसेंस
 किस  दर  से  लिया

 जया  यह  दर  निम्नलिखित  पर  समान  रूप  से  लागू  होती

 (1)  जो  संसद  सदस्य  आगामी  चुनाव  लड़ते  है  ओर  जीत  ज़तते  हैं  (१)  जो  संसद  सदस्य

 छनाब  लड़ते  हैं  भोर  हार  जाते  हैं  (3)  जो  संसद  सदस्य  आगामी  चुनाव  लड़ने  के  इच्छुक  नहीं  होते
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है

 गत  लोक  सभा  के  संसद  सदस्यों  की  उपरोक्त  श्रेत्रियों  में  निस  नीति  का  पालन  किया

 क्या  यह  नीति  पहले  अपनाई  गई  नीति  से  भिन्‍न  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  यह  सुनिश्चित  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक

 कदम  उठाये  जायेंगे  कि समान  नीति  का  अनुपालन  हो  ?

 शहरो  विद्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंभी  एम०  :
 ओर  नियमों

 के  अनुसार  लोक  सभा  के  भंग  होने  पर  इसके  सदस्य  सरकारी  आवास  को  एक  महींने  की  भवधि  के

 लिए  अपने  पास  रखने  के  हकदार  होते  उसके  बाद  उनसे  बाजार  दर  पर  लाइसेंस  फीस  प्रभारित

 जाती  छठी  लोक  सभा के  त्संसक्ष  सदस्यों के  प्मामले  हमें  यह  सिखेंग्र  सिप्रात्गया  था  कि
 जो  संसद  शबस्य  चुनाव  सड़  रहे  हैं  उसको  लोक  सभा  के  गठन  तक  तसश्कारी  आवास  अपने
 पाश  च्लें*रहंने  की  अनुमति  दे  दो  आए ।  जिन  सदस्यों  ने  सातवीं  सोक  नसभा  में  जुमाव  भहीं  लड़ा
 उन्हें  नई  शोक  सभा  के  लिए  श्ामांकन  भरने  की  तारीख  तक  सरकारी  आवास  में  बने  रहने  की
 मति  दी  गई  किसी  राज्य  विशेष  में  लोक  समा  चुनावों  के  स्थगित  होने  की  संभाग्फ्ता  को  ध्यान
 अं  खाते  हुए  क्ससी  जिल्लेष  सिर्वाचनत  क्षेत्र  में  खताब्ों  के  प्रत्यादेशत  के  कारण  इस  प्रकार  के

 राज्यों/तिवालत  क्षेत्र  के  संसद  सदस्यों  को  उन  तिबचित  क्षेत्रों  में  रिक्तियों  को  भरते  के  लिए  चुनाव
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 होने  सक  सामान्य  लाइसेंस  फोस के  भुग्तात  पर  को  अबने  पास  रखे  रहने को  अनुमति दी
 जाती  हैं  ।

 से  (2)  पिछली  लोक  सभा  के  संसद  सदस्यों  के  क०्जे  भें  सरकारी  आवास  को  नई  लोक
 सभा  के  गठन  20  6.91  तक  रखे  रहने  की  अनुमति  सम्बन्धी  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ध्याहे  इन्होंने

 लोक  सभा  में  बुनाव  लड़ा  हो  अथब्रा  जहों  ।

 रोहिणी  आधास  पोजना  के  अम्तर्गंत-पंजीकृस्ण

 क्री  सूरजभानु  सोलंकी  :

 क्या  शहरी  विकास-मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+१)  रोहिणी  आवास  योजना  के  अभ्तगंत  पंजीकृत  व्यवित्यों  की  संख्या  कितनी  :

 बितने  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  अब  तक  भूखंड  आवंटित  नहीं  किए  गए  भर

 क्या  प्रतीक्षा  सूची  में  पड़े  हुए  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  प्लेंट-आवंटित  करने  की  कोई
 योजना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  यह  उल्लेश  किया
 जाता  है  कि  रोहिणी  आवास  योजना  के  त्तहत  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  82,384  ब्यंगित  पंजीकृत  हैं  ।

 40,116  पंजीकुत्तों  को  अभी  भुल्ंड  भावंटित  किए  जाने  हैं  ।

 नहीं  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  अन्‍्तंत  पंजीकृत  सहकारी  आवास  सबितियां

 4390.  एल०  शर्मा  :

 गया  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  पंजीकृत  सहकारी  आबास  सम्रितियों  संकया
 षया

 कया  इन  सभी  समितियों-को  भूमि  का  आवंटन  कर  दिया  गया  है  भौर  यदि  तो

 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 तो  उपके  क्या  कारण  हैं  और  इन  समितियों  को  भूमि  का  आबंदत  कब  तक

 करने  वे  संभावनां  है  ?
 ह

 शहरी  व्रिकास  भंभालय  सें  राज्य  संत्री  से  हालांकि
 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  सहकारी  दिल्‍ली  सहकारी  सम्रोति  1972  के

 अधीन  पंजीकृत  की  जाती  उनवा  कायं  क्षेत्र  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  तक  ही  सीमित  राभ्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  सहभागी  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  सहकारी
 समितियों  के  पंजीकरण  विषय  सम्बन्धित  राज्यों  हालांकि  इन  तीन  राज्यों  में  राष्ट्रीय
 राजधानी  क्षेत्र  के  अन्तर्गेत  पड़ते  वाली  सहकारी  समितिप्रों  से  सम्बन्धित  उपलब्ध  नहीं

 किन्तु  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  कुल  मिलाकर  2027  सहकारी  सामूहिक  आव्रास  समितियां  पंजीकृत

 107



 लिखित  उत्तर  18  1991

 की  गई  है  जिनमें  से  518  समितियों  को  भूमि  आवंटित  कर  दी  गई  अन्य  260  समितियों
 को  द्वारका  फंज

 |
 में  भूमि  आवंटन  म्याय  निर्याध्रीन  शेष  समितियों  को  भूमि  का

 इस  प्रयोजनाथं  और  भूमि  अधिग्रहित  करने  पर  किया

 बरोजगार  शिक्षित  युवाओों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना

 4391.  भौमती  सहेसा  कुमारी  :

 थी  दसातेय  बंडार  :

 क्या  प्रधान  अम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1990  भोर  1991  के  दोरान  झिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए
 रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  आंध्र  प्रदेश  और  राजस्थान  में  लाभान्बित  युवाओं  का  ब्यौरा  कया
 भोर

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  इस  योजना  के  अन्तगेंत  केवल  निर्धन/जरूरतमंद  लोगों
 को  ही  सहायता  दो  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मब्जी  पो०  जें०  :  जंसा  कि  राज्य  सरकारों
 मे  बताया  है  भांध्र  प्रदेश  ओर  राजस्थान  राज्यों  में  स्वरोजगार  योजना  के
 अंतर्गत  1989-90  और  1990-01  के  दोरान  लाभान्वित  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  ब्योरे  नी  ने

 दिए  गए  हैं  :--

 शबम्ब  :  आंध्र  प्रदेश

 ऋण्सं०  वर्ष  लक्ष्य  मामलों  की  संख्या  बेकों  द्वारा  स्वोकृत  राशि
 साख

 8650  7404

 2.  9500  8040

 राज्य  ;  राजरथाम
 842.  7

 2,  5300  5330

 उक्त  योजना  के  अन्तगंत  पात्रता  के  लिए  प्रत्येक  परिवार  हेतु  मुख्यतः  रुपए  वाधिक
 जाय  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  की  मई  है  ताकि  इस  योजना  के  अस्तमंत  मुख्यतः  मरीब/जरूरत

 मंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा सके । राजस्थान में नई भोद्योगिक मीति के अंशर्गत पंजोकृत उश्योग 439), श्री अयूब सां :
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 राजस्थान  में  नई  भच्योगिक  नौतिਂ  के  अनन्‍्तमंत  पंजीएत  उद्योगों  गी  संध्या  बितनी

 और
 ह

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसमें  से  कितने  उद्योग  झुगशुत्‌  जिले  में  पंजीकृत

 हुए  हैं  ?

 उस्योग  मंत्रालय  राज्य  संत्री  ८  :  भाज  की

 स्थिति  के  अनुसार  नयोीओसोमिक  नोति'के  तहत  राजस्थान  राज्य  उद्योगों  की  लिए

 कुल  234  आांवेदन  प्राप्स  हुए  इनमें  से  2  हकक  राजस्थान”के  शुभझुनु  जिले  के  लिए हैं  ।

 हैदो  ह  जोनियरिंग  को  क्षमता  का  उपयोग

 54393,  श्री  उपेश  गाथ

 क्‍या  प्रधान  खरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  हैबी  इन्जीनियरिंग  रांची  की  स्थापना  से  लेकर  अब  तक

 कुल  कार्यकारीਂ  क्षमता  का  45  प्रतिशत'ही  उपयोग  किया जा  रहा  भोर

 यदि  जो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इसकी  पूरी  अधिष्ठापित  क्षमता  के  झपयोग  के

 लिए  कया  कायंबाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ओर  हैवी  इन्जोनिय
 रिंग  कारपोरेशन  का  काययंशील  क्षमता  उपयोग  विभिन्न  वर्षों  में  क्रयादेश  स्थिति  और  डिलीवरी
 कार्यक्रम  के  अनुसार  घटता  बढ़ता  एच०ई०सी०  के  तीन  निर्माणकारी  संयंत्रों  में  पिछले  पांच
 वर्षों  में कायंशील  क्षमता  उपकोग  नो  ने  विया  गया है

 या

 संयंत्र

 ह  रा

 एफ०एफ०पी  ०  एच०एम०टी  पी  ०
 में  )

 ह

 1986-87  59.6  45.0  72.3

 198  7-88  55.7  38,7  708

 1988-89  64  7  48.7  70.8

 "1989-90  528  '44,7  69.5

 1990-91  24.4  36°6  69.8

 हाल  हो  में  सरकार  के  हस्तक्षेप  से  और  कम्पनी  के  प्रयासों  से एच०ई०सी०  क्रपादेश  स्थिति
 में  पर्याष्त  सुधार  हुआा है  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  केंद्रीय  निवेश

 4394,  गया  प्रसार  कोरी  :

 क्या  घोजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  केन्द्र[संघ  शासित  क्षेत्र  में  पिछले  सीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  केन्द्रीय
 निवेश  का  कया  प्रतिशत  रहा
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  किया  यया  निवेश  वहां  को  अतसंदया  के  अनुपात  में  कम  है  तथा

 बहां  पर  संसाधनों  की  उपलब्धता  कितनी  भौर

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  निवेश  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  बोजनायें  बनायी  जा
 रही  हैं  ?

 घोजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याम्थयन  संत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  एच०  :
 केन्द्रीय  योजना  निवेश  राज्यवार  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  है  और  इसलिए  सही

 ब्यौरे  देना  संभव  नहों  फिर  केन्द्रीय  योजना  व्यय  के  राज्यवार  अनुमानित  जाकलनों  के
 ब्योरे  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  तीन  बर्षों  जेसे  1085  86  1986-87

 और  1987-88  से  संबंधित  उनकी  प्रतिशतता  को  दशनने
 बाला  एक  विवरण  संलग्न  यह  भनेक  परिकल्पनाओं  पर  आधारित  है  ओर  इस  प्रकार  यथा
 संकलित  आंकड़े  ज्यादा  से  ज्यादा  स्थिति  का  केवल  एक  आयामी  मूल्यांकन  प्रस्तुत  करते  हैं  ।

 भोर  नहीं  ।  केन्द्रीय  योजना  .  निवेश  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  समूचे  देश  के  लिए  किया  जाता  इसके  केन्द्रीय  निवेश  कार्यक्रम/परियोजनाओं
 में  मुख्यतः  उन  क्षेत्रों  में  जहाँ  आवश्यक  आविक  कारक  अनुकूल  रूप  से  उपलब्ध  अधिकांश
 मामलों  में  ये  कार्यक्रम  परियोजनाएं  राज्य  सीमाओं  से  परे  होती  हैं  रेल
 राजमार्ग  आदि  )।

 विवरण

 केग्द्रीप  पोजना  व्यय  का  राज्यवार  भ्योरा

 सातबों  पंचवर्षीय  योजना  :  1985-86  से  1927-88  7-88

 नकल्किलजा  कभ  अआनजन--+  5  +  तल  न  तन  लव  नी  नमन  नल  त+  विधा  RR  नी  आअननज+  >>
 ऋ०्सं०  राज्य/संघ  बात्तविक  संशोधित  बजट  तीन  बषों

 शासित  प्रदेश  ब्पय  अनुमान  अनुमान  का  मोम

 1985-86  1986-87  7  1987.88  7.8 8

 2  3  4  5  6

 आंध्र  प्रदेश  (11.44)  8583.49

 15 97  28-62  54.49  99.08

 2.  अशर्णाचल  प्रदेश  (0.10)  97  28-62  54.49  99.08

 621,80  (0.27)  2065.99 )

 3.  असम  (3.24)  730,50  2065.99

 (4.43)  (3.24)  (3.60)  (3.72)

 4.  बिहार  (7.04)  (7.21)  (6.87)  (7.04)

 (7.04)  1573.98  (6.87)  (7.04)

 $.  गुजरात  (6.89)  (8.20)  8  (7.81)  4269.60

 (6.89)

 (8.20) (7.68 )
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 2  3  4  5  6

 6...  हरियाणा  253,14  249.46  329.64  832.24

 (1.57)  (1.30)  (1.62)  (1.50)
 7.  हिमाचल  प्रदेश  200.71  298.54  325.79  825,04

 (1.57)  (1.56)  (1.61)  (1.48) )
 8,  जम्मू  ब  कश्मीर  197.11  167,02  :30.64  594.77

 (1.22)  (0.87)  (1.14)  (1.07)
 9.  बूनटिक  558.13  687.32  809.89  2055,34

 (3.47)  (3.58  )  (3.99)  (3.70)
 10.  केरल  441.61  529.34  531  66  1502°61

 (2.74)  (2.76)  (2.62)  (2.70)
 11.  मध्य  प्रदेश  1976.29  2508.83  189  5.79  (

 (13.07)  (9.34)  (11.48) )

 महाराष्ट्र
 -  1202.28  1522.80  2020.66  4845.74

 (8  09)  (7.93  )  (9.95)  (8.72)

 13.  मणिपुर  34.33  50.21  69.04  153.58

 (021)  (0.26)  (0.34)  (0.28 )

 14,  मेघालय  24,50  26,49  34,36  85.35

 (9,15)  (0,14)  (0,17)  (0,15)

 15.  मिजोरम  13,38  22.13  16,45  51,96

 (0.08)  (0,12)  (0,08)  (0,09)

 16,  नागालैंड  27.60  30,08  55,46  113,14

 (0.17)  (0,16)  (0°27)  (0.20)

 17,  उड़ीसा  1176,.75  951,76  1126, 29  3254,80

 (7.3.)  (4.9८)  (5.55)  (5.85)

 18,  पंजाब  254,87  326.03  473,79  1054.89

 (1,58)  (1.70)  (2.33)  (1.90)

 19,  राजस्थान  532.23  648,12  773,42  1953.77

 (3.30)  (3.38)  (3.81)  (3.51)

 20,  सिविकम  716  7.62  34,56  49,34

 (0,04)  (0,04५)  (0.17)  (0,09)

 21,-  .._  तमिलनाड़  827,80  964,75  1089,  2862.19
 *  (5.03)  (5.27)  (5.15)

 22,  ...  ज़िप्रा  56.82  54,75  58.23  169,80

 हु  (0.35)...  (०.29)  (०.29).  (0.31)
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 1  3  3  4  5  6

 1702,30  2568.40  2452.45.  :6723,15

 24,  पश्चिम  अंबाल  974,70  (13,38)  (12,08)  3497,56

 (6.05)  (6.43)  (6.35)  (6.29)
 सभी  राज्य  (6,05)  (6.43)  (6.35)  53936,09

 25,  अडणष्मान  और  15640,94  63.62  19682,30  53936.09
 निकोबार  द्वीप  16,62  (0.33)  (0.09)  98.87

 26,  चंडीगढ़  (0.10)  (0,33)  (0.09)  37,27

 (0,08)  (0.06)  (0.06)  (0.07)

 27.  दादर  व  नगर  ह॒बेली  (0.08)  (0,06)  (0,06)  $.59

 1.79  2.10  1.70  $.59

 28.  दिल्ली  (0.01)  442,38  (0.01)  (0,01)

 (2.27)  (2.30)  (2.60)  (2.40)

 29.  वमन व  द्वीप  (2.27)  (2.30)  39,42  (2.40)

 (0,35)  (0,28)  (0,  (0,27)

 30,  लक्षद्वीप  (0.35)  2.43  9.29  (0,27)

 1,69  2,43  (0.05)  (0.02)

 पाॉडिचेरी  (0,01)  (0,01)  7.00  24,38

 (0.05)  (0.05)  (0,03)  (0.04)

 ओड़  संचध  शासित  463.96  585.56  (0.03)  (0,04)

 जोड़  आवंटित  585,56  615.81  1665.33

 अन्राबंटित  राशि  16104,90  58  19198,41  4977,43  55601.42

 कुल  जोड़  3002.58  4467.82  (25275,54)  12448,83 25)

 आवंटनीय  राशि  में  कोष्ठकों  में  दिए  गए  आंकड़े  प्रतिशतवा  भागों  को  दशते  हैं  ।

 (*)  विकासਂ  के  मामले  में  वास्तविक  उ्यय  प्रतिशतवा  6)  के  आंकड़े  भुगतान
 तथा  लेखा  कार्यालय  द्वारा  दिए  गए

 (**)  जोड़ों में  ये  शामिल  प्रणालीਂ  के  लिए  वास्तविक  (**)
 तथा  (2)  विकासਂ  पर  केन्द्र  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रशासनिक  व्यय  के

 संशोधित  विकासਂ  ।

 (***  )  जोड़ों  में  ये  शामिल  है  :  प्रणालीਂ  के  लिए  संशोधित  अनुमान  व्यय

 (2)  विकासਂ  पर  केन्द्र  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रशासनिक  व्यय  के  बजट
 विकासਂ  |
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 टिप्पणी  --

 चूंकि  केन्द्रीय  योजना  निवेश  राज्यवार  आयप्रलत  या  अकिलित  सहों  किया  जाता  इस

 लिए  ऐसे  ब्यौरे  देने  में  कुछ  कल्पनाएं  की  गथी  है  जड़कि  इस  प्रकार  के  कार्य  के  आधार  के  रुप  में  वे

 सर्वोत्तम  सम्भव  कल्पनाएं  प्रतीत  होती  उनकी  प्रमाणिकता  निश्चित  रूप  से  सौमित  स्वरूप  की

 है  ।  कुछ  उदाहरणों  को  नीबे  दिया  गया  है  :--

 (1)  रेलवे  के  मामले  में  जहां  रोलिंग  स्टाक  किसी  वर्ष  के  परिव्यव  का  महत्वपूर्ण  हिस्सा
 होता  वहां  बितरण  का  अनुमान  किसी  विशेष  राज्य  से  भुजरने  बाले  ट्रक  के  रूट
 कि०मी०  के  आधार  पर  लगाया  जाता  है  ।

 (2)  इसी  प्रकार  विमानन  के  मामले  में  जहां  बिमानों  के  कारण  अधिकांश  बरिब्यय  होता
 बितरण  विशेष  राज्य  के  क्षेत्र  में  लेंडिग्स  की  संडणा  के  अनुभान  के  आधार  पर

 किया  जाता  है  ।

 (3)  ढक  सेवाओं  श्रें  व्यय  के  ब्योरे  क्षेत्रवार  अनुभ.न्‍नित  किए  जाते

 चूंकि  परियोजना  में  केन्द्रीय  निवेश  उन  क्षेत्रों  में  हैं  जहां  गायश्यक  आधिक

 कारक  इच्टतम  रूप  में  उपलब्ध  ऐसे  मामलों  में  क्षेत्रीय  संतुलन  के  उदेश्य  का  केवल  शीनित

 ओबिट्य  हो  सकता  है  ।

 ]
 उत्तर  प्रदेश  में  चोनो  मिलों  को  अधिष्ठापित  क्षमता

 4395.  श्री  शामनिहोर  राय  :

 क्या  स्ादय  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  ध्देद्  यें  गम्ने  को  पिशाई  की  अ्रश्िष्ठ  पित  क्षक्ता  राज्य  में  गन्ना  उत्पादन
 की  क्षमता  की  तुलना  में  पर्याप्त  नहीं  ज॑ंता  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को

 अनुरोध  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  समस्या  का
 समाधान  करने  के  लिए  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाए  गए  भौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 खाद्य  मंत्रालय  में  राज्य  शंजो  तरण  से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में
 30-9-91  तक  आधधिक  चीनी  उत्पादन  को  संस्थापित  क्षमता  24.493  लाख  टन  थी  जबकि

 1990-91  के  दौरान  गन्ने  गा  उत्पादन  99,00  मिलिधम  षन  हुआ  का  ।  उत्तर  प्रदेश
 शाक्ष्य  में  शाइलेश  शुदा  ओर  शंस्थापित  श्षमता  में  उत्तरोत्त  बृद्धि  हो  रही  है  वष्चा  यो  1980-81

 से  77.09  लाख  टन  सथा  62.37  लाश  टन  थी  बह  बढ़कर  1989-90  में  *  162.229
 साख  तथा  93.413  लाख  टन  हो  गई  चीनी  फैकिट्रयों  द्वारा  पेराई  किए  कह  बनने
 का  प्रतिशत  भी  19६0-81  के  20.2  प्रतिशत  से  बढ़कर  वर्ष  1989-90  में  34.2  प्रतिशत  हो
 गया  है  ।
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 नानक

 सिकिकिल  को  पामोलिन  का  कोटा

 4396.  भीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :

 वया  ब्रद्यान  मंत्रों  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 गया  सिक्किम  को  पामोलिन/रेपसीड  तेल  का  कोटा  काफी  कम  कर  दिया  गया

 (@)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  तथा  यह  अवधि  के  लिए  की  गई

 क्‍या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  खाद्य  तेलों  को  दूसरों  किसमें  क्रम  आदमी  की  पहुच  के

 बाहर

 यदि  तो  क्या  सरकार  खाद्य  तेलों  को  निश्चित  मूल्य  वी  नियंत्रित  वस्तुभों  को

 सूथी  में  लाने  का  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सागरिक  पूति  और  सार्वजनिक  वितरण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालहीन  :
 भोर  (w)  जी  नहीं  |  सिक्किम  को  किए  जाने  वाले  श्ााद्व  तेल  के  मासिक  आवंटत  की  मात्रा

 में  कमी  नहीं  की  जून  9]  से  91  तक  किसी  भी  राज्य  की  थ्ाघ्व  तेल  का
 जावंटन  नहीं  किया  क्योंकि  न  तो  सरकार  के  पास  खाद्य  तेल  का  कोई  भंडार  था  और  न  ही
 उस  समय  उसका  आयात  किया  जा  रहा  था  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  गत  वर्ष  को  तुलना  में  बाजार  में  देशीय  खाद्य  तेलों  के  मल्यों  में

 बड्धि  हुई  है और  सरकार  इससे  अवगत

 जी  नहीं  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिलचर  में  भारतीय  खास  निगम  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 4397.  क्रो  कबोसा  पुरकायस्थ  :

 बया  खास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  !

 क्‍या  सिलचर  की  भोगोलिक  स्थिति  को  देखते  हुए  वहां  भारतीय  खाद्य  निगम  का
 क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  की  तत्काल  आवश्यकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कदम  उठावा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 उक्त  क्षेत्रीय  कार्यालय  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 सास  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरण  :  भारतीय  शाह  निगम  के  क्षेत्रीय
 कार्यालय  प्रमुख  राज्यों  के  मुस्यालयों  में  स्थित  चूंकि  गुबाहाटी  में  पहले  से  ही  एक  क्षेत्रीय
 कार्यालय  इसलिए  सिलचर  में  एक  अतिरिक्‍त  का्यलिय  खोलने  की  आवश्यकता  महसूस  नहीं  को
 जाती  है  ।  ६

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 कृषि  पर  आधारित  उद्योग

 4398,  श्री  धर्मण्णा  भोंश्म्पा  सादुल  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  महाराष्ट्र  के  शोलापुर  क्षेत्र  में  कृषि  पर  आधारित  बड़े  अथवा  मध्यम
 दर्जे  के  उद्योग  बी  स्थापना  करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  व्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरात  इन  उद्योगों  की  स्वापना
 की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  इस  क्षेत्र  में  अधिकारियों  का  एक  दल  भेजने  का  विचार

 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुरियम):(क)  भर  महाराष्ट्र  के
 पुर  क्षेत्र  मे ंघीनी  कारखाने  स्थांपित  करने  के  लिए  नौ  आवेदन  सरकार  के  पास  भ्रक्रिया  के  बिभिरन
 चरणों  में  नीतिगत  होने  के  जब  तक  इनका  अन्तिम  रुप  से  निपटान  नहीं हो
 जाता  है  इनके  ब्यौरे  बताना  संभव  नहीं

 और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 रामगुंडम  उबरक  एकक  को  धाटा

 4399,  श्री  दत्तात्रय  बंडारू  :

 क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  भारतीय  उवंरक  निगम  का  राम  गुहम  एकक  भारी  धाटे  में  बल  रहा

 पिछले  तीन  यर्षों  में  वषंघार  इसमें  कितना  घाटा  हुआ  ओर  उसके  क्या  कारध
 ओर

 इस  संबंध  में  कौन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  ओर  उदयरक्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  चिस्ता  :  हां  ।

 एफ०  सी०  आाई०  के  रामागण्डम  एकक  द्वारा  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  उठाई  गई

 हानियां  निम्न  प्रकार  है  :--

 बर्ष  हानियां  (२०

 1988-89  2680
 1989-90  3994

 1990-9  |  4619

 एफ०  सी०  भाई०  के  रामागुण्डम  एकक  की  हानियों  के  मुस्य  कारण  निम्नलिश्ित  --

 (1)  डिजाइमनों  की  कसी  :  यह  कोयले  पर  आधारित  प्रथम  सीड़ी  संयंत्र  हैजो  1980  में
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 चालू  किया  गया  ।  शुरूअत  से  हो  यह  डिजाइन  कमी  तथा  उपस्कर  असंतुलन  से  ग्रस्त
 है  जिससे  उत्पादन  तथा  बित्तीय  रूप  से  भारी  हानियां

 (2)  इसके  पावर  की  उपलब्धि  को  बिरकालिक  समस्या  आन्ध्र  प्रदेश
 राज्य  बिद्युत  बोर्ड  द्वारा  रामागुष्डम  एकक  में  100  प्रतिशत  पावर  कटौती  लगायी  है
 जिससे  संयंत्र  को  एक  क््ष  में  4  से  7  महीने  बन्द  करना  पड़ा  ।

 एफ०  सी०  आई  ने  एक  पुनर्वास  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  60  प्रतिशत  क्षमता
 उपयोगिता  प्राप्त  करने  के  लिए  171.94  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  राजागुष्डम  संयंत्र  के  लिए
 40  जेनायाट  कपटिव  पावर  संयंत्र  भी  शामिल  है|

 राष्ट्रीप  लप  उच्चोग  निगम  हारा  कच्ये  माल  का  भायात

 4400.  श्री  मोहन  सिंह  :

 क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  लघू  लयोग  नियम  अपनी  आई०आर०एम०ए०सी०  प्रोजना  के  अन्तर्गत

 कब  क्षेत्र  के लिए  अनेक  प्रकार  का  कच्चा  माल  आयात  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  बतंमान  तथा  अस्ताबित  इकाइयों  को  प्रदाव  की  ग

 मायातित  एवं  देशी  कच्चा  माल  सहायता  योजना  तथा  प्रदात  की  गई  सुबिधाओों  का  ब्योरा  क  ।

 क्‍या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  सामान्य  खुले  लाइसेंस  के  अंतर्गत  अनेक  प्रकार  का

 कण्चा  माल  आयात  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (=)  क्या  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लघु  क्षेत्र  के  लिए  नई  औद्योगिक  नोति  की  घोषणा  के

 वश्यात  लघु  उद्योग  इकाइयों  के  लिए  सरकारी  उच्यमों  ने  क्या  जाल  खरोदने  हेतु  कोई  समझौता

 कर  रहा  है  अथवा  गम्भीर  प्रयास  बर  रहा  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भर

 क्या  राष्ट्रीय  लघु  उच्चोग  निगम  के  माध्यम  से  सु  क्षेत्र  को  कुछ  कच्णा  माल  भेजा
 बदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्योय  क्‍या  है  ?

 उस्योत्त  अंचासय  में  राज्य  मंत्री  :  हा  ।

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  मिगम  के  अनुसार  आई०  आर०  एम०  €०  सो०  योजना  के  अधीन

 लाइसेंसों  से  प्रीसीजन  बेंद्स  का  आयात  किया  है  ।

 निगम  अपनी  कच्चा  माल  सहायता  योजना  के  अश्वीन  लघु  उद्योग  को  उनकी  विशिष्ट
 आवश्यकताओं  के  लिए  आयातित  ओर  स्वदेशी  दोनों  प्रकार  का  कच्चा  माल  देती  सहायता  का
 उपयोग  करने  वाले  एककों  को  20  से  30  प्रतिशत  के  बीच  सीमांत  धन  राशि  के  रूप  में  जमा  करनी

 होती  है  ।  इस  राशि  पर  प्रचलित  बेंक  दर  के  अनुसार  ब्याज  लिया  जाता  निगम  की  सेवा  शुल्क
 ]  से  3  प्रतिशत  के  बीबर  है  जो  सहायता  की  माजा  पर  निर्भर  करता  है  ।

 हां  ।
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 (४)  खले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  एककों  को  आवश्यकताभों  के  अनुसार  आयात  की
 जाने  वासी  मुख्य  बस्तुओं  में  इलेक्ट्रोनिक  पी  ०बोी०  सी  ०/ओलियोपीन  एकलिक
 सी०  भआार०  जी०  भो०»  कच्चा  लोहा  इश्यादि  झामित्र

 हां  ।  निगम  पोलीमर  और  जिक  हस्यादि  प्रष्त  करने  के  लिए  भ्राई०  पी०  सी०

 एल»  हिन्दुस्तान  जिक  के  साथ  समझोता  वार्ता  कर  रही

 जी  नहीं  ।

 सरकारो  क्षेत्र  को  परियोजनाओों  की  लागत  में  बढ़ि

 4401.  श्रीमती  वसुस्धरा  राजे  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्याम्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  स्केकृति  तथा  कार्यान्‍्बयन  में  विलम्ब  के  कारण  सरकारी  क्षेत्र  की  330
 योजनाओं  वी  लागत  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  के  नाम  कया  इन  परियोजनाओं  की  मूल  लागत

 कौर  बढ़ी  हुई  लागत  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरक'र  ने  हन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  देने  तथा  कार्यास्वित  करने  के  लिए
 कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कायग्वयल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०
 नहीं  ।  |  ।99।  को  कायंक्रम  कार्यास्वयन  विभाग  की  प्रवोधन  प्रधाली  के

 अनुसार  प्रस्येक  20  करोड़  रुपए  ओर  उससे  अधिक  लागत  बाली  308  केरद्रीय  परियोग्नगाएं
 कार्यान्ययनाधीन  हैं  |  इनमें  केवल  152  परियोजनाभों  ने  भपनी  सरवीकृत  लागत  के  संदध्  में
 लागत  बढ  दर्शायी  यह  लागत  वृद्धि  केक्‍ल  स्वोकृति  और  कायन्बियत  मे  विशम्ब  के  कारण  नहीं
 कही  जा  सकती  हैं  ।

 उपर्युक्त  152  परियोजनाओं  के  नाम  जिनमें  लागत  वृद्धि  हुई  उनकी  मूल  लागत
 भौर  बढ़ी  हुई  लागत  बृद्धि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ।

 कार्य क्रम  कायस्वियन  विभाग  प्रस्येक  20  करोड़  रुपए  और  उससे  अधिक  भागत  बाली

 चालू  सभी  केन्द्रीय  परिपोजनाओं  के  कार्यान्वयन  का  प्रवोधन  करता  शम्बरिधत  ब्राधिकारियों
 द्वारा  उच्ति  ओर  सामविक  कारंवाई  करने  के  लिए  समस्याय्स्त  क्षेत्रों  पर  प्रसक्ष  ढाज्ा  जाता
 परियोगनाओं  के  सभध  पर  कार्यान्वयन  में  आने  बाली  अस्तर  मंत्रालयी  अ्रकृति  की  समस्याओं  को

 सुलमाने  में  विभाग  भौ  काययंवाही  करता
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 20  करोड  और  उससे  अधिक  लागत  वालो  प्रत्येक  केस्द्रीय  परियोजनाओं  की  क्षेत्र-बार
 सूची  जिसमें  अश्चतन  स्वीकृति  के  संदर्भ  में  ल!|गत  वृद्धि  दी  हुई  है  ।

 ]  1991  के  अनुसार

 ऋ०्सं०  अभिकरण  लागत

 मूल  बद्धि

 1  2  3  4  5

 परमाणु  ऊर्जा

 1.  नरोरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  एन.की.सो  .  209.89  745.00

 2.  ककरापार  परमाणु  विद्युत  परियोजना  कर  387.52  1078.00

 3.  राजस्थान  परमाणु  विद्यूत  परियोजना  श्र  711,56  100५७,00

 3  और  4

 4.  कैसा  परमाणु  विद्यत  परियोजना  फ  730.72  1000.00

 सागर  बिमानन

 5.  12  छयर  बसों  ए  32  का  अधिग्रहण  958.78  1070.30

 कोचला

 6.  भारबोरा  बी  46.22  127,00

 7,  क्वरिया  »  112.  5  173,82

 8,  कटरास  क्र  26.04  91,81

 9.  कॉप्टीव  विद्य त  संयंत्र  कि  49,20  61,53

 10,  मधुबंद  बासरी  ह  71,90  163,00

 11.  अम्लो  थोरी  पश्चिम  33.१0  14,92

 12.  न्यू  कल्याणो/सेल  शोरी  सी  हि  24.38  53.13

 153,  हसलंग  क्स्तिार  कु  37.56  52.01

 14,  कदला  वासरी  छः  32.27  94,03

 15,  झ्ाांधरा  ई,सी  184.55  573,89

 16.  राजमहल  छः  562,70  886.30

 17.  सोनपुर  बाजारी  कि  192.96  442,41

 18.  कँप्टीव  विद्युत  संयंत्र  कि  49,20  53.57

 19.  दुधीचहा  289.68  357,9॥
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 निजता

 1  2  3

 20.  खादिया  कि

 21.  केन्द्रीय  कमंशाला  सिगंरेली  +

 22.  निगाही
 a

 23,  अम्लाई

 24.  बंगवार  फ

 25.  बालगी

 26.  बेंलपहार  सी  हि

 28.  चुर्चा  पश्चिम  |

 28,  धनपूरी  ५

 29,  दीपका  हि

 30.  पद्मपुर

 25.  सिलेवारा  हि

 22,  टांडसो  के

 33,  केन्द्रीय  कमंशाला  चंद्रपुर  कि

 34,  नवेली  स्तरना

 35,  दूसरा  रूर-वा  कि

 36,  गोदाबरीखानी  ए  सी

 लाईन

 37.  मनुगरू  |  कि

 38,  रामागू  ड्म-२  सी  कि

 39,  रबीन्द्रखानी  कमंशाला  क्र

 34,  रामागु  इमना

 उबरक

 हल्दिया  उवेरक  परियोजना

 सूचना  ओर  प्रसारण

 43,  49८  500  संचरण

 42,  दिल्‍ली-आई,सी./सी.बी,
 पफबन

 44,  सिमला  स्टूडियो  कि

 संचरण

 4

 400,00

 30.38

 462.39

 30.82

 30.82

 28.00

 57,38
 32.64

 32.64

 $6,05

 50,  74

 38.06

 23,87

 474,  53

 638,95

 27,31

 132,00

 147,16

 29,78

 256,94

 88.03

 46,18

 34,15

 13,32

 लिखित  उत्तर

 5

 588.76

 68.72
 580  00

 47.34

 38.23

 30.50

 126.27

 59,59

 54.70

 85,92

 68,88

 5  91

 70,00

 34,80

 500,92

 1363,74

 85,69

 199,94

 512,02

 46,02

 258,76

 624,00

 62,20

 162,54

 22.14

 119



 लिखित  उतर  18  1991

 1  2  3  4  5

 सान

 45,  रामपुरा  अयु का  चश्देरियम  लिड  जिके  585.33  705.42
 परियोजना

 इस्पात

 46.  क्शालापट्टनम  इस्पात  परियोजना  2256,00  8130.28

 47.  दुर्मापुर  इस्पात  संबंध  आधुनिकीकरण  एस  1357,00  3421.28

 48.  भिलाई  इस्पात  संबंध  :  6  बालयर  न  32.10  32.61
 ओर  स्टेशन

 49.  स्खेम  :  कि  69.37  72,27

 50,  दुर्वापुर  इस्पात  संबंध  कोक  ओवर  »  33,06  45,13
 बेंटरो  1  का  पुरनिर्माण

 रसायन  ओर  पेट्रो  रख्ायत

 51.  स्पेनडेक्स  याने  परियोजना  34,85  7*.00

 बेदी  और  प्राकृतिक  रसायन

 52.  सी  पी  पी.-वियान  एच  सो  42,90  58.08

 53,  अतिरिक्त  सुरक्षा  संसाधन  सुविधा  635.00  757,24

 54.  गैस  स्थीटबिंग  204,65  260.27

 55.  W131  विकास  कर  52.14  59,80

 56,  विकास  ”  74,96  79,31

 बिदुत
 57.  छाटं  सकिट  जाँच  स्टेशन  22.26  97.44

 58.  बोॉकारों  पी  186.93  356.25

 59.  मेजिया  छः  566  00  1134.00

 60.  पंचहेत  हिल  कर  16.03  54.35

 61.  दोबांग  ई.ई.पी.सी  96.31  251.01

 62.  कत्यलमुरी  जीबी  +  23.17.-  989.03

 63,  रमंनदी  फ  312,78  516.49

 64,  रंघनदी  संचरण  लाईन  हट  47.34  71.04

 65,  दोयांग  संचरण  लाईन  कर  40.87  69.66

 66.  कसक्‍लमुरी  संचरण  लाईन  301.38  $65.41.

 67,  भागमेरा  पी  809.29  1725.50
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 68.  कोश  कारो  हि  439,91

 69.  टनकपुर  कि  178.75

 70,  ऊरी  कि  “1718.72

 71.  दुलहरुती  संचरण  शाईन  "  166/57

 72.  नथप्वा  जाकरी  1678.02

 73,  फरकक्‍का  $  68,48

 74.  कहलशांब  कि  $84.15

 75,  सलचर  एस.टी.पो  वि  पृ

 एन.सी,आर.टी पी  पी  कि  1063.57.

 77.  क्‍्वास  )  (373.98

 78,  केन्द्रीय  संचरण  लाईन  भर  354.85

 79,  फरक्का  संचरण  हि  134.91

 80.  कहलगाँव  संचरण  के  174.48

 81.  औरैया  संचरण  लाईन  "  100,64

 82.  अतिरिबंत  विध्याबल  संचरण  ५  339.69

 कागज  सीमेंट  और  आटो
 83.  सदूरतटीय  परियोजना  38.44

 84.  येरागु तला  विस्तार  75,72
 85.  टायर  निगम  का  66.74

 रेलवे

 86.  श्रुमदफुर-न्य्‌  दोहरी  रेलवे  42.92

 87.  दोहरी  न  #4,38  38

 88.  तेंदूर  मालबंड  रोड़  दोहरी  कि  2.3.00

 89,  क्वूदपुर-जमालपुर-भागलपुर  दोहरी  न  16.66

 90.  साहिबगंज-लिक  कैजिन-मालदा  दोहरी  कि  29.81.

 91,  मेरहबा  दोहरी  "  48,89

 92,  लखनऊ-कानपुर  कि  49.05

 93.  बिकाराखाद-तंदूर  े  लिन  41.37

 94.  भोलाई  ओकड़िया  दोहरी  ,,.  .  22:02.

 95.  रायपुर-विजय-नमरम  दोहरी  ह  %2.60

 लिखिश  उत्तर

 1249.36

 359.08

 2072.00

 772.83

 2140.60

 1334.31

 15£2.38

 1721.19.
 |

 1364.10
 877.25

 453.00*
 '

 199.06

 217,45

 “110,66

 424,36

 45.06

 240.68

 _

 80.29  .

 60,55

 3601

 32.20  -

 39.90

 $102

 96.80  .

 53.59

 73,56
 6787
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 96.  की  रतगढ़-काला-अख्र  और  कर  57.96  69.42
 भाराबाड़ा  दोहरी

 97.  कायनकु  लम-कुईलोन  दोहरो  भर  34.11  45.76

 98.  कुईलोन-भिवेन्द्रम  दोहरी  ”  45.76  76.41

 99,  मनमद-पा  रली-बेजनाथ  मोज  कोनब्यू  कर  ५8.00  99.95

 100.  मैसूर  योज  कोनब्यू  ओ  14.00  58.86

 101.  कलकशा  भूमिमत  मेट्रो  »  140.30  1330.84

 102,  मद्रास  बीच-लुज  लाइन  »  53.46  104,

 मेट्रो  परियोजना

 मनदद-बेलपुर  विस्तार  मेट्रो  परियोजना  कि  120.00  287,11

 104,  अतिरिक्त  लाइन  अभधघेरी-बांद्रा  परियोजना  कि  46,61  75.00

 105,  जम्मू  तबवी-उद्चयमपुर  नई  लाईन  भर  50.00  130.00

 106,  जोगीमोपान्गोहाटो  नई  लाईन  »  117.30  444,22

 107.  कडड़ी  नमल-तूती  कोरोन  नई  लाईन  कि  46.63  205.71

 108,  कोटा-चित्तोरगढ़-तोमुथ  नई  लाईन  द्व  41.09  167.00

 109.  मथुरा-भलबर  नई  लाईन  नि  34.75  70.50

 110.  नंगलडेम-तलबार  नई  लाईन  कर  37,68  137.68

 111,  रामपुर-नई  हल्दबानी  नई  लाईन  कि  1  .98  56.00

 112,  तलचर-संभलषुर  नई  लाईन  कि  46,39  160,00

 113.  अलष्पो-कायमकुलम  नई  लाईन  कक  1',10  59.07

 114.  तमलूक  डीगा  नई  लाईन  कि  43.72  77.13

 115,  जितरा  दुर्गं-राय  दुर्म  नई  लाईन  न  16,92  53,24

 116,  मना-इटावा  नई  लाईन  च्ि  158.77  253,08

 117,  लक्ष्मीकांतपुर-नमखाना  नई  लाईन  कि  40.90  41,13

 118,  नई  लाईन  कि  30,00  30,00

 199,  बग्या-चितोंनी  नई  लाईन  दि  6,74  99,95

 120,  कोंकण  नई  लाईन  फ  968.(0  1043.00

 121,  इटारसी-भुसावल  विश्व  तिकरण  रेलवे  के  48,23  87,37

 122,  नागसपुर-दुर्ग  विद तिकरण  रेलवे  »  74,38  124,88

 123,  जोलार-पेट्टी-बंगलोर  विद्यू  तिकृत  रेलवे  ह्  32.01  50,00

 124,  शोनमगर-पत्तरातु  विद्यू  तिकृत  रेसवे  नर  110,50  112,45

 122
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 134,

 135,

 135.

 2

 बिजाग-रेल  यातायात  सुविधा

 इस्पात  संयंत्र  के  लिए  विजाग
 पैरी-फायर  ल  याई

 ,  कुरला  चौथा  यात्री  टभिनल  रेलवे  यातायात

 सुविधा
 गोदावरी  पर  नणा  सेतु

 वद्ध  मान  यार्ड  यातायात  सुविधा  को
 दोबारा  तैयार  करना

 हाबड़ा-बन्‍्देल  मुख्य  लाईन  की  बद्धि
 याड  स्तर-ा  का  वद्धा  मान

 आधुनिकीकरण
 अजमेर  कमंशाला  का  आधुनिकोक रण
 डीजल  सघटक  कमंशाला

 इन्टेग रल  को भर  फैक्टरी  आधुनिवीकरण
 पेराम्ब्र

 पोनम्लाई  कमंशाला  का  आधुनिकोकरण
 जगाधरी  बर्मशाला  वा  अ'धुनिकीकरण

 भूटल  परियहन

 137.

 138.

 139,

 140.

 141.

 जलयानों  का  केन्द्रीय
 अम्तदेंशीय  जल  यातायात  निगम

 कलकशा-पशन  ड्राफ्ट  सुधार

 कलकतसा-पत्तन-कनटेनर  हैडलिम

 सहूलियतें

 तृतीकोरीन  पत्तन-बगल  की  4  बे

 का  निर्माण

 कोचीन  पत्तन-एक  ड्रेंडजरी  की  प्राप्ति

 14%  कोचोन  कनटेनर  चरण-]ा

 143,

 144,

 महबा  शीया  पत्तन  परियोजना

 कॉडला  पततन-7वीं  जनरल  कारनो  वर्ण

 का  निर्माण

 पत्तन

 लिखित  उत्तर

 31,44

 27,18

 24.38

 26.37

 20,00

 18,26

 26.92

 26.05

 133.84

 37,00

 21.00

 19.02

 63,80

 40.50

 10.36

 21.76

 21..9  .9

 506.00

 29.80

 59,89

 41,38

 24.95

 48,50

 24,  59

 59.56

 33.64

 235,78

 79.75

 28.48

 37.82

 68.80

 62.00

 57.00

 97.00

 80  00  ..

 83.50

 1056.00

 69.70
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 145,  अहमदाबाद-बड़ोदरा  ऐक्सप्र सवे  137.20  207,00

 146.  हुगली  पुल  57.00...  340.00

 147.  4  लेन-अ'कापलली-विशाखापश्तनम  सड़क  तथा  पुल  51.99  64.42
 का  विस्तार

 148.  3  टेंकरों  का  अधिग्रहण  111.30  138,41

 149,  बल्क  केरियरों  रा  अधिग्रहण  व  46.57  52.96

 150.  3  बल्क  केशियरों  का  अधिग्रहण  ्  2253  .  24.56

 151.  3  पैसेंजर  कम  कारगो  जलयानों  का  कि  50.00

 अप्ििप्रहण

 दूर  संझार

 152.  इलैक्ट्रानिक  स्वीच  प्रणाली  149,19

 शोषक

 जी,--भूभिषत

 ओपन  कास्ट

 बमंल  विद्युत  परियोजना

 ट्रान्‍्समिशन  संचरण  लाइन

 हा  इड्रो  इलेक्ट्रिक  परियोजना

 टी,--स्तर

 मोड--आधुनिकोक  रण

 डबल--डब्लींग

 पी  परिड्रोझना

 ऐक्प्रार्टेशन  ---  बिस्तार

 सड़क

 कोम--कन  बंद्वक+
 एडल  -  ऐडोश्नल

 239.36

 विहार  की  पेय  जल  बोलना

 4402.  थी  सृरण  भंदल  :

 क्या  भ्रवाप्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रामीण  लोगों  को  पीने  का  कनी  उफसमः  कराने  के  लिए  कहर  के
 भागलपुर  भौर  मुशेर  जिलों  में  तीन  क्यों  दौरान  कौन-कोन  श्री  वोज॑नाएं  शुरू

 की

 उम  योजनाओं  पर  कितनी  धनराशि  खबं  की  गई  ओर  इससे  कितने  गांवों

 क्लि

 क्‍या  योजना  के  अंतर्गत  कुएं  श्ोदने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  क ेलघु  और  पिछड़ी
 श्रेणी  के  किसानों  को  धन  और

 ञ  ञ्ँ  व

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  हस  संबंध  में  कोन  से  उपच्चाराश्मफ  कदम  उठाए
 मए  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  उत्तम  भाई  एच०  :  से

 बिहार  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जियुक्द  |

 नए  चोगो  कारखाने

 4403  री  मुकल  बासमनिक  :

 बया  छ्लाश  मन्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आतरों  पंचरदर्षीय  योजना  फे  अन्त  तक  देश  में  चीनी  उद्योग  की  सृजन
 जाने  काली  क्षमता  का  कोई  आंक्रलनत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबं>ी  ब्योरा  क्या  है  और  आठवीं  योजना  के  दौरान  चींनी  के  नए
 कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  गितने  लाइसेंस  जारी  किए  जायेंगे  ?

 खाश  में  राज्य  मन्त्री  तरुण  :  भोर  भाठ  |
 पंचकर्थीय  योजना  के  अ्त  तक  देश  में  चीनी  उद्योग  को  लाइसेंस  शुदा  क्षमता  तथा  संस्थापित  क्षमता
 का  लक्ष्य  क्रमशः  155.66  लाख  टन  तथा  [98.67  लाख  टन  निर्धा(त  किया  गया  आठवीं
 पंचवर्धीप  योजना  के  अंत  तक  198,67  ला  टन  के  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  अतिरिक्त  लाइसेंस
 जारी  करने  का  प्ररताव  है  ।

 [  हिस्दी

 साथ  जनिक  बांड  जारी  करने  की  महाराष्ट्र की  पोजना

 4404.  श्री  बिलास  मुस्तेमबार  :

 क्या  योलना  ओर  कायल  फायध्थियत  मंत्रीਂ  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महा  राष्ट्र  राज्य  सरकार  ने  जाटवीं  पंचवर्थीय  यीजता  में  740  करोड़  क्षपये  और
 नौयीं  पंचवर्धीय  योजना  में  1590  करोड़  रु०  के  साबजलिक  कांड  जारी  करके  छत  जुटालेਂ  की  कोई
 पोजना  केन्द्रीय  सरकार  को  भंजो

 (@)  यदि  तो  कत्संघंधी  ब्योरा  क्‍्य  ओर
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 इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्या्थयन  मंत्रालय  में  राज्य  स्त्री  एच०  आर०  :

 हां  ।

 प्रस्ताव  में  यह  बताया  गया  है  कि  महाराष्ट्र  का  अन्तिम  लक्ष्य  सिंचाई  के  अस्तगंत
 लगभग  70.61  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  लाए  जाने  का  1962  में  अनुमानित  इस  सिंचाई  क्षमता  का
 लगभग  50%  सातबीं  योजना  के  अन्त  तक  लगभग  4260  करोड़  ३०  के  निवेश  द्वारा  प्राप्त  कर
 लिया  गया  4800  रु०  की  शेष  लागत  में  से  महाराष्ट्र  सरकार  प्रतिवर्ष  300-350  करोड़  ब०
 का  परिव्यय  प्रदान  करती  प्रस्ताव  के  अनुसार  सरकारी  ऋणों  जैसे  वंकल्पिक  तरीकों  के  जरिए
 संसाधनों  को  जुटाना  आवश्य  5  हो  गया  महाराष्ट्र  सरकार  समझती  है  कि  कम  से  कम  750  करोड़
 रुपए  की  राशि  आठवीं  योजना  के  दौरान  जुठाई  जानी  होगी  तथा  आगे  नौंबी  योजना  के  दोरान  हस
 प्रयोजनाथ  अन्य  1500  करोड़  ९०  या  इतनी  राशि  जुटाने  के  लिए  प्रयास  तेज  किए  जा  सकते  हैं  ।

 चूंकि  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  दोनों  के  लिए  बाजार  ऋण  कायंत्रमों  के  लिए  कुल
 निबेश  योग्य  संताधन  सीमित  है  इसलिए  वतंमान  में  बाड़  का  प्रस्ताव  अनुकून  नहीं  समझा  गया  है
 तथा  पहले  से  अनुमोदित  ऋण  कार्यक्रम  के  अलावा  महाराष्ट्र  सरकार  को  किसी  अन्य  आवंटन  की

 मंजूरी  की  कोई  गुजाइश  नहीं  है  ।

 बिहली  के  निकटबवर्तों  क्षेत्रों  मे ंसरकारो  उपक्षन्तों  की  स्थापना

 4405.  श्री  बलशाज  पासी  :

 क्या  प्रधान  मगत्री  यह  बताने  बी  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्‍ली  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में कुछ  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी
 उपक्रमों  की  स्थापना  का  और

 यदि  तो  वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जायेंगे  तथा  तल्ल्बंधी  ब्योरा
 क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  चालू  ब्ष  को  शेष  अवधि  के
 दौरान  दिल्ली  के  निक्टवर्तो  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  नया  उपक्रम  स्थापित  किए  जाने  का
 कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  ओर  गुजरात  में  ओद्योगिक  दग्णता

 4406,  भरी  राम  लखन  सिह  पादव  :

 श्री  हरिन  पाठक  :

 कया  प्रधान  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  )

 क्या  बिहार  ओर  गुजरात  में  बड़े  प॑माने  की  भोौद्योगिक  रुग्णता

 तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ओर  उसके  क्या  कारण  भौर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  रुग्णता  दूर  किए  जाने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  क्या  मार्ग  निर्देश
 जारो  किए  जा  रहे  हैं  ओर  प्रदान  किए  गए  साधनों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 जप  ...  ली जपपथपथथतपिपययया  कक

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  अस्त्री  पौ०  छे०  :
 ओर  भारतीय  रिजवं

 बेंक देश  में  बैंकों  स ेसहायता  प्राप्त  रूण  ओश्ोगिक  एककों  के  संबंध  में  आंकड़े  एकत्र  करता  भारतीय
 रिजवं  बेंक  के  आंकड़ों  के  1989  के  अस्त  तक  बिहार  और  गुजरात  राज्यों  में
 रुग्ण  औद्योगिक  एबकों  के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 ----~
 राज्य  का  नाम  लघु  क्षेत्र  में  रुग्ण  एककों  गेर  लध्‌  क्षेत्र  में  रुग्ण

 की  संख्या  एक्कों  की  संख्या

 बिहार  5,  250  42

 गुजरात  6,  302  154

 को  बाज
 बाहय  तथा  आंतरिक  दोनों  कई  कारण  भौद्यागिक  रुग्णता  के  लिए  उत्तरदायी  बेंकों  दरा

 दी  गई  सूचना  के  प्रमुख्ध  क।रण  श्रम  एवं  उत्पादन  संबंधों  प्रबंध  में
 क्षिजली  की  मांग  में  कमी  तथा  प्राकृतिक  विपदाभों  से  संबंधित  है  ।

 जहां  तक  गेर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  रोगी  एककों  का  संबंध  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य

 सरकारों  को  कोई  धन  नहीं  दिया  जाता  ।  सीमान्त  धन  योजना  के  लधु  उच्योग  क्षेत्र  में  रोगी

 एककों  को  चालू  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  को  धन  उपलब्ध  कराती  छोटे
 एककों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  सीमांत  धन  योजना  के  अधीन  मान्च  1991  के  अन्त  तक  केरद्र
 सरकार  ने  बिहार  सरकार  को  कुल  23  लाख  रुपए  की  राशि  स्वीकृत  वी  ।  इस  योजना  के  अधीन  धन

 दिए  जाने  के  वास्ते  गुजरात  के  संबंध  में  उद्योग  मंत्रालय  को  गुजरात  सरकार  +ी  ओर  से  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  नहों  हुआ  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद  प्रसंस्करण  उधोग

 4407,  श्री  राम  बदन  :

 क्या  लाश  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्री  यह  बताने  फो  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  उत्तर  प्रदेश  के  मऊ  और  आजमगढ़  जिलों  में  फल  एवं  सब्जियों
 पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  ब.रने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  उद्योग  कायंरत  हैं  ओर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उन्हें  दी  गई
 सहायता  का  व्यौरा  क्या

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  उद्योगों  को  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के

 विचाराधीन  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  देने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ््ि

 साध  प्रसंस्करण  उसोग  मंत्रालय  में  राज्य  अम्त्रो  गिरिध्वर  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उत्तर  अद्देश  में  फल  उत्पाद  आवेश  के  अधरेम  साकलेंस  दिए  गए  335  फल  कुषं  सब्जी

 प्रसंस्करण  यूनिट  हैं  ।  विछले  होन  बबषों  के  दोराग  हत्तर  प्रदेश  सर्क/र  हारा  फल  एवं  सझजो  शसंस्कस्य

 कुनिहों  की  स्थापना  के  लिए  केसद्र  सरकार  से  कोई  सहायता  बढ़ीं  मांयी  सई  ।

 नहीं  ।

 ($)  ऋ़न  नहीं  उठता  ।

 सभी  उत्पादों  के  सानकों  का  दर्जा  बढ़ाना

 4408.  झञ०  कातिकेश्यर  पात्र  :

 क्या  प्र्लान  लंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सभी  घरेलू  औद्योगिक  और  कषि  उत्पादों  को  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  के

 अनुरूप  उन्नत  बनाने  के  लिए  नीतियां  तथा  मार्ग  तिर्देश  तैयार  करने  हेतु  भारतीय  मानक
 भारतीय  कृषि  अनुश्नंधान  परिथद  ओर  वेज्ञामिक  तथा  ऑद्रोगिक  अनुसंधान  परिषद

 का  एक्रीकरम  करने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यूरोपीय  अधिक  समुदाय  से  प्राप्श  सुझावों  का
 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वलाशिक  पूर्ति  ओर  सात्रंजनिक  बितरण  संत्रालय  में  राज्य  अन्त्रो  काहुददोम  :
 जी  नहीं  ।

 इस  संबंध  में  यूरोपीय  अधिक  समुदाय  से  कोई  सुझाव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 डो०  डो०  ए०  में  कथित  अनियमितताएं

 4409.  श्री  मदल  लाल

 थो  जोड़त  शर्मा  :

 क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को:कृपा.  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  14  1991.  के  हिन्दुस्ताक  टाइम्स  में  डी०  ए०  हैज
 मेनी  हाऊसेस  बिल्ट  आन  पेपर  ओनलीਂ  झोर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  समाचार  में  प्रकाशित  प्रमुश्ध  बातें  क्या  हैं  तक  कहां  तक  सही  पायी
 गयी

 इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  और

 (§)  क्या  1990-91  के  दौरान  कोई  निर्माण  कार्य  नहों  क्रिया  बा  90  करोड़
 रुपए  विकास  कार्य  पर  तथा  250  करोड़  रुपए  निर्माण  पर  ख्र  किए  हुए  दिखाये  मए  थे  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  :  हां  ।

 से  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  मुख्य  मुद्दे  इस  प्रकार  हैं  :--
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 (1)  यद्यपि  धन  ख्षत्रं  किया  किम्तु  मकानों  का  निर्माण  गहीं  किया  गया

 (2)  कामगारों  की  भविष्य  निधि  से  लगभग  30  करोड़  रुपए  व्यय  के  ब्यौरे  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 (3)  अम्बेडकर  अ।वास  योजना  के  अन्तगंत  आबंटन  नहीं  किए  गए  हैं  भौर  जिनको
 भाबंटन  नहीं  बिया  गया  है  उनको  पंजीकरण  राशि  नहीं  लौटाई  गई

 (4)  पदोन्‍तति  के  अवसरों  को  प्रभावित  करते  हुए  सहायक  निदेशक  के  तर  तक  बाहुर
 से  सीधी  भर्ती  के लिए  दिहली  विब.स  प्राधिकरण  के  नियमों  में  परिकर्तंत  किया  जा

 रहा  है  ।

 (5)  के  मामले  की  सी०  बी०  आई०  जांच  कराई

 >  समाचार  में  उल्लिश्वित[मुद्दों  की
 जांच  की  जा  रही

 फर्श  साफ  करने  बालो  मशोने

 44  0.  डा०  राजगोपालन  श्रोधरण  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  ३  पा  करेंगे

 कया  स्व.शी  बाजारों  के  लिए  देश  में  हैंਂ  फर्श  साफ  करने  वाली  मशीनों  का  उत्पादन
 किया  जाता  न

 यदि  तो  इन  मशीनों  बा  उत्पादन  बरने  वाली  फर्मों  के  नाम  क्‍या  तथा

 इन  बस्तुओं  की  विदेशी  ब'जारे  में  क्‍या  मांग  हैं

 उच्चोग  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  वंक्‍्यूम  क्लीतरों  का  निर्माण
 किया  जा  रहा  परन्तु  फ्लोर  स्क्र  बिग  मशीनों  का  निर्माण  नेहीं  जा  रहा  है  ।

 (8)  मै  यूरेका  फोर्बीज  भीमताल  और  मै०  फेसिट  मद्रास  बेक्यून  बलो  तरों
 वा  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  *

 पड़ोसी  देशों  को  बेक्यूम  बलीनरों  के  निर्यात  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।

 भविष्य  निधि  पर  ध्यान  को  दर  में  बुद्ध
 4411.  श्रीमती  सुशोला  गोपालन  :

 बया  प्रध्ञाम  भम्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विद्यार  श्रमिकों  के  भविष्य  निधि  योगदान  पर  ब्याज  की  दर  में  वृद्ध
 फरने  का  रे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 श्रतर  मंत्रालय  में  उप  अंत्रो  पथन  सिह  से  केन्द्रीय
 बारी  भविष्य  निधि  अंशदाताओं  के  खातों  में  जमा  करमे  के  लिए  आवधिक  रूप  से  ब्याज  की  दर
 की  घोषणा  करती  इस  समय  ब्याज  की  दर  12%  प्रति  वर्ष  राष्ट्रीय  अधंव्यवस्था  के  शंपूर्ण
 हिस  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बतेमान  ब्याज  दर  पर्याध्त
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 एच  एफ०  सी»  क्षी  दुर्पापुर  इकाई  का  अम्द  किया  जाना

 4412.  2.  हा०  असीभ  बाला  :

 कया  प्रद्चान  लंजों  मह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विद्यार  हिन्दुस्तान  उयंरक  निग्रस  की  हुर्गापुर  इकाई  को  बरद  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 ग्रदि  नहीं  क्या  सरकार  इस  इकाई  को  चालू  करने  का  विचार  रखतो
 ओर

 ह

 (4)  यदि  दो  तत्स॑बंधी  न्यौरा  क्‍या  है  ?

 रसायन  और  उयरक  मंत्रालय  में  राज्य  भगत  जिम्ता  :  (१)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  1988  में  परामशंदाताओं  ने  हिन्दुस्तान  फटिलाइजर  कारपोरेश

 शौल  एककों  1]  को  के  पुनर्वास/पुनरद्धार  की  सिफारिश  की  दुर्गापुर  एकक े
 के  लिए  अंतग्रेस्त  लामत  171.30  करोड़  रुपये  थी  जो  फरबरी  की  स्थिति  के  अनुसार  213  5।  करोड़
 रुपये  हो  गई  है|  चूंकि  इसमें  भव  ब्रृहृत  नियेक्त  अंतग्रंस्त  थे  इसलिए  कोई  निर्भय  नहीं  लिया

 प्लूटोनियम  के  पुन  प्रसंस्करण  हेत  प्रोशोंगिकी

 श्री  ध्रमेपाल  सिह  मलिक  :

 क्‍या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :

 कियान

 क्‍या  परमाणु  अपशिष्ट  से  प्लुटोनियम  अलग  किया  जाता  है  भौर  इस  प्रक्रिता  पर  भारी
 लागत  थाती

 क्‍या  इस  पुनःसंसाधित  प्रोद्योगिकी  को  शेष  विश्य  से  गुप्त  नहीं  रखा  जा  सकता

 यदि  तो  इस  समय  विश्व  में  किन-किम  देशों  के  पास  यह  सुबित्रा  उपलब्ध

 क्‍या  ईरान  के  पास  भी  ऐसी  प्रौद्योगित्रो  धोर

 (४)  यदि  तो  भारत  द्वारा  ईरान  को  10  भेगाबाट  का  रिएक्टर  सप्लाई  न  करने  के  क्‍या
 कारण  जिसके  फलस्वरूप  बट  उच्च  प्रौशोगिकोी  नियत  में  शामिल  हो  जाता  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राउ्प  संत्री  भागंरेट  :  (१)
 किसी  भी  ऐसे  अनुप्रबोग  के  खिए  जिसमें  प्लूटोनियम  का  उपयोग  करना  आवश्यक  न्यूक्लियर
 रिएक्टरों  से निकलने  वाले  भकतलेष  इंधन  को  पुनसंसाधित  करना  एक  पू॑-अपेक्षा  इंधन  को

 पुन:संसाधित  करने  के  गामले  में  भारत  का  अनुभव  यह  दर्शाता  है  कि  भारत  में  इसकी  लागत  उस
 विकाससी ल  देशों  में  इंधत  के  पुनसंसाधन  पर  आई  लागत  से  काफी  कम  है  थो  इस  प्रोशोविदी  के  बारे
 में  अनृशंघान  काय  कर  रहे  हैं  ।

 यद्यपि  रसायन  को  संसाधित  करने  संबंधी  मूल  प्रक्रम  चित्र  की  जानकारी  सबको

 कक  री  द्
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 प्लुटोनियम  के  बारे  में  श्रसार  संबंधी  समस्याओों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पुनसंसाधन  की  यह  तकनीक
 अन्तर्राष्ट्रीय  रतर  पर  सहयोग  के  लिए  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विश्व  में  बहुत  कम  देश  इस  रूप  में  जाने  जाते  हैं  जिनके  पास  बढ़े  बाणिम्मिक  स्‍तर  पर

 पुनत॑साधन  करने  की  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  भारत  के  अतिरिक्त  संयुक्त  राज्य
 सोवियत  संघ  बेल्जियम  और  इटली  के  पास  इस  प्रोछ्योगिकी  के

 उपलब्ध  होने  की  जानकारी  हालांकि  बे  सभी  इस  प्रौद्योगिकों  को  आगे  बढ़ाने  में  सक्रिय  रुप  से
 काम  नहीं  कर  रहे

 ईरान  के  इत  प्रौद्योगिकों  में  सन  होने  के  बारे  में  कोई  प्रकर  जा  री  नहीं  है  ।

 (8४)  ईरान  को  अनुध्ंघान  रिएक्टर  को  आपूति  करने  संबंधी  कार्रवाई  अभ्वेषणात्मक  चरण
 पर  है  और  इसका  संबंध  पुमसंसाधन  संबंधी  प्रौद्योगिकी  से  नहीं  है  ।

 अमुसूचित  जातियों/अनुशूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  फ्लैटों/प्लाटों  का  आवंदन

 4414,  श्री  जगबोर  सिह  :

 प्रो०  प्रस  अमल  :

 कथा  शहरी  बिकाल  मंत्रो  यह  बताने  बे  हुषा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  फ्लैंटों  सहित  प्लाटों  भौर  पलटों  के  आबंटन  से  संबंधित
 सभी  योजनाओं  में  2  प्रतिशत  कोटे  के  भारक्षण  में  ब,।या  बला  आ  रहा  यदि  तो  इसका
 अलग-भलग  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इममें  बितने  लोगों  ने  पंजुं.गरण  कराए

 रोहिभी  अ  बासीय  योजना  ओर  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  पलैटों  दत्पादि  सहित
 सीय  पलेटों  के  भाबटन  में  बुल  कितना  बबाया  चला  भा  रहा  है  तथा  इसका
 योजना-वार  और  ब्यौरा  कया

 कया  सरकार  ने  आवासीय  फर्लटों  और  अन्य  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  प्लैंटों
 इत्यादि  के  संबंध  में  बकाया  आवंटन  को  पूरा  करने  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  अनुवेश  जारी

 किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  इस  अनुदेशों  का  अनुपालन  किया  है  भौर  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 सरकार  इन  अनुदेशों  को  कब  तक  दिल्‍ली  बिकास  ब्राधिकरणदे  कार्यान्वित  करा

 बाएगी  ?

 शहरी  विकास  बाजालय  में  राज्य  भग्जी  एम*  :  (१)  ओर  ()  सूचता
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रक्ष  दी  जायेगी  ।

 भर  (७)  सरकार  ने  89  में  निर्भय  लिया  वा  ओर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को

 सूमिश  किया  था  कि  दिस्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  पतेटों  ओऔ  भूखण्डों  के  भावंटनाथं  ऐसी  योजनाओं

 के  बंबंध  केशल  अनुसूचित  भाति/मनुसूणित  जनजाति  के  व्यक्तियों  से  ही  भावेदत  आमंत्रित  करने
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 चाहिए  जिनमें  इन  श्रेणियों  से  सम्बन्धित  पंजीक्षृतों  की  पर्याप्त  संख्या  न  होने  के  कारण  पूर्ण  आरक्षित
 कोटा  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  सरकार  का  यह  निर्णय  आवास  योजनाओं  की  सभी  श्रेणियों
 अर्थात  निम्न  आय  मध्यम  आय  तथा  स्व.वित्त  पोषित  योजना  पर  लागू  होना  था  ।

 और  न्यू  पेट्न  1979  के  अन्तगंत  पिछले  बकाया  को  निपटाने  के  लिए
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अस्येडकर  आवास  योजना  नामक  एक  स्क्रीम  के  अन्तर्गत  निभ्न

 आय  वर्ग  ओर  मध्यम  आय  वर्ग  श्रेणी  के  20,000  प्लेटों  के  आबंटनाथ  मात्र  अनुसूचित  जाति/अनु-

 सूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  से  89  में  आवेदन  आमंत्रित  किये  अन्य  आवास

 योअनाथों  के  अम्तगंत  पिछले  बकाया  को  न  निपटाए  जाने  के  कारणों  का  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण

 से  पता  लगाया  जा  रहा  है  और  वे  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  सरकारो  क्षेत्र  की  पूतिटों  को  बंद  किया  जाता

 4415.  5,  प्रो०  भालिनों  भट्‌टालायं  :

 कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  वी  कृपा  बरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  में  स  कारो  क्षेत्र  के  सात  यूनिटों  को  बंद  करने  अथवा  उन्हें
 अन्यत्र  सौंपने  का  विचार  कर  रही

 (@)  क्या  इन  यूनिटों  को  प्राइवेट  एजेन्सियों  को  बेचने  का  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  राज्य  सरकार  अथवा  कामगारों  के  प्रतिनिधियों  से

 विधार-विमर्श  का  आयोजन  किया  गया  और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 ...

 उदच्चोग  संत्रालय  सें  राज्य  मन्त्र  पो०  छे०  :  ओर  (७)  नहीं  ।

 और  प्रश्त  हो  नहीं  उट्ते  ।

 ममक  के  उपकर  का  उपयोग

 4416.  डा०  महाबीर  सिह  हरिसिहजो  गोहिल  :

 क्या  प्रधान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  सरकार  ने  नमक  पर  लगने  बाले  उपकर  के  संबंध  में  कोई  मांग  की

 हे  यदि  तो  कब  और  गुजरात  में  नमक  पर  लगने  वाले  उपकर  से  कितनी  आमदनी

 हुई
 ः

 ह  अमदनी  की  कितनी  राशि  जमा  की  गई  और  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  पूर्व
 अनुमति  से  डपकर  की  कुल  कितनी  राशि  को  राज्य  योजनाओं  में  निवेश  किया

 क्‍या  नमक  के  उयकर  से  राज्य  के  हिस्से  के  बितरण  को  करने  के  लिए
 कोई  मागंदशंन  सिद्धान्त  जारी  किए  गए

 हि
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 (8)  यदि  तो  तरसंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  का  नमक  पर  किए  जाने  वाले  उप+र  की  रशिको
 राज्य  और  बे  सदर  के  बीच  समान  रूप  से  वितरित  करने  हेतु  मार्गदर्शत  सिद्धान्त  जारी  करने  का
 किचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सरत्री  पी०  ओ०  :  (+)  से  गुजरात  सरकार
 राज्य  में  विकास  श्रमिक  कल्याण  और  समुदाय  विकास  काय  करने  के  लिए  नियमित  छूप  से  नमक
 उपकर  आय  से  सहायता  की  मांग  करतौ  रही  है  ।  गुजरात  से  लगभप  1,46,8  3,735  औसत
 वाधिक  न4क  उपकर  इकट्ठा  होता

 उपकर  आय  का  केन्द्र  और  राज्यों  के  बं.न्र  बंटवारा  नहीं  किया  जाता  और  न  ही  ऐसे  बंटवारे
 की  अपेक्षा  किन्तु  केन्द्रीय  ओर  क्षेत्रीय  नमक  सलाहकार  बोड़ों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  नमक
 उपकर  1953  की  धारा  4  भौर  (@)  तथा  समय-समय  पर  भारत  सरकार  द्वारा
 बनाई  गई  नियम  संहिताओं  के  अधीन  विशिष्ट  प्रबोजनों  के  लिए  सरबारों  को  उपकश  आप  से  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती

 ]

 ताशापुर  प्रभाणु  ऊर्जा  संयत्न  के  जिस्यावित  व्यक्तियों  को  रोजनार

 4417.  श्री  मोहन  राबले  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  तारापुर  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  से  विस्थापित  हुए
 सभी  व्यवित्ों  बो  तायपुर  महाराष्ट्र  भे  नियंत्रित  र  जगार  उपलब्ध  कराए

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  उसके  क्या  क।रण  भौर

 (8)  तारापुर  में  विस्थापि  को  तश्काल  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  बारे  में  धुनिश्चित  करने
 के  लिए  कस  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 लोक  शिक्षायत  ओर  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  भा्रेट  (१)
 तारापुर  में  तारापुर  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  और  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  अन्य  परियोजनाओं  की
 स्थापना  के  कारण  परियोजना  से  प्रभावित  ध्यकितियों  को  रोजगार  देने  में  प्राथमिकता  दी  गई  है  भोर
 उन  अ्यक्तियों  को  पदों  की  उपलब्धता  तथा  अहूंता  भोर  अनुभव  संबंधी  न्यूनतम  मानदण्डों  को  पुरा
 करने  के  आधार  पर  नौकरी  दी  गई

 तथा  परियोजना  से  प्रभावित  कुल  45]  व्यक्तियों  को  ताशापुर  स्थिश्ष  तारापुर

 परमाणु  बिजलीधर  |  तथा  तारापुर  परमाणु  किद्वत  परियोजता  3  तथा  4  सहित  प"माणु
 ऊर्जा  बिभाग  की  विभिन्त  संस्थापनाओं  में  नौकरों  दी  गई  है  ।

 (8)  तारापुर  परमाणु  विद्युत  परियोजना  की  धूनिट  3  तथा  4  के  संबंध  में  भूमि  का

 प्रहण  करने  तथा  पुनर्वास  संबंधी  कारंवाई  प्रारम्भिक  बधरणों  में  ह ैऔर  अभी  पूरी  नहीं  हुई  तारापुर
 परबाणु  विद्युत  परियोजना  की  यूनिट  3  तथा  4  को  स्थापित  करने  की  वजह  से  प्रभावित  हुए  ध्यक्तियों
 को  रोजगार  देने  के  मामले  में  प्राथमिकता  दी  जाएगी  अ्चतें  कि  पद  उपलब्ध  हों  और  वे  ध्यक्तति  अहँता
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 न्‌ਂ
 व  संबंधी  मानदण्डों  को  पूरा  करते  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  तारापुर  स्थित  अन्य

 तथा  परियोजनाओं  के  बारे  में  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  तथा  पुनर्वास  संबंधी  कारंबाई  पूरी  को

 चुकी  है  और  इसलिए  भौर  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 था  भਂ
 संयंत्र

 सध्य  भवेश  के  शहरी  भागों  एबं  शहरों  का  विकास

 4418,  श्री  भोम  सिह  पटेल  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  शहरी  सड़कों
 के  विकास  के  लिए  किसी  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केरद्रीय  सरकार  का  शहरों  के  विकास  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  कोई  वित्तीय

 सहायता  देने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्तंबंधी  ब्यौ  ।  क्‍या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री  एम०  :  से  छोटे  तथा

 मध्यम  दर्जे  के  नगरों  की  एकीकृत  बिकास  योजना  डो०  एस०  एम०  की  चालू  योजना
 के  भारत  सरकार  अद्धंसंरचनात्मक  जिसमें  यातायात  तथा  परिवहन/सड़क  विकास
 शामिल  के  लिए  असान  शर्तों  पर  समा  आवबार  परराज्य  सरकारों  के  लिए  प्रतित्ररं  ऋण

 46  लाख  को  ठप्वध्यां  करती  र'ज्य  सरकारों  से  विशतुत  परियोजता  रिपोर्टों

 सहित  वर्ष  के  दौरान  उन  नगरों  की  प्राथमिकता  जिनको  सहायता  दो  जानी  की  प्राप्ति  के

 भ्राधार  पर  नगरों  का  चयन  प्रतिवर्ष  किया  जाता  च्यनित  नगरों  की  संख्या  सरकार  के  पास  इस
 प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध  वाविक  बजट  प्रावधानों  पर  निर्भर  करती  वर्ष  1990-91  के  दोरान

 आई०  डी०  एस»  टी०  के  अन्तमंत  मध्य  प्रदेश  में  निम्नलिश्लित  नगरों  को  सहायता  प्रदान  की

 गई  थी  :--

 लाखों

 नगर  का  नाम  कुल  अनुमोदित  निवेश  यातायात  तथा  रिलीज  की  गई

 परिवहन  संघटक  केन्द्रीय  सहायता

 1.  बेतूल  96  53  15
 2.  अबदुल्ला  गंज  63.8  14,40  25

 3.  नीमच  11407  07  46.2  27.5

 4...  भिन्‍्ड  87  96  झून्य  27.5

 5.  दमोह  124.15  83.46  27.5
 6.  सेहोर  85.79  27,35  25.0
 7,  विदिशा  90.08  20  10

 8...  पन्‍्ना  101.33  11.04  27.5
 ः  ....

 763.18  255.45  185
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 बनती  न  समन  ननन++त+-नीीनान  नमक  नਂ  नकनकनन  कक  33  न  कक  कक  नमक  ५३3  न  मन  अणण  ययणयणण  चना

 बालू  बर्ष  के  लिए  नगरों  के  चयन  का  निर्णय  अभी  किया  जाना  है  ।

 ]
 सारति  उसोग  लिमिटेड  के  अल्यल  और  प्रदन्ध  निदेशक

 4419.  डा*  कृपासिधु  भोई  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  बरेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  भोर  प्रबःधघ  निदेशक  के  विरुद्ध

 लगाए  गए  भ्रष्टाचार  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  2  1991  के  में  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 हु

 यदि  जो  तथ्य  क्या

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराए  जाने  का  प्रस्ताव

 (9)  यदि  जो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  भम्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  पी०  के०  :  दिनांक  2-1  2-91  के
 में  प्रकाशित  समाचारों  में  बिहित  शिकायतें  सरकार  को  पहले  प्राप्त  हुई  थीं  और  उतकी

 जांच  की  गई  उनमें  से  कुछ  पर  कार्रवाई  चल  रही  है  ।

 सधुमक्खी  के  छत्तों  में  रोग

 4420,  श्री  के०  मुरलोधरन  :

 क्या  प्रधान  सन्‍्त्रो  महू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानवारी  है  कि  फाउल  ब्रडਂ  नामक  भयंकर
 बीमारो  के  कारण  मधुमक्ल्ली  पालकों  के  बच  खाली  ही  रहते  भौर

 इसके  उपशयन  के  लिए  क्या  कयंवाही  बरने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंजालय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  छ०  :  फाउल  बड़
 नामक  बीमारी  का  सबसे  पहले  1970  में  महाराष्ट्र  के  महाबलेशवर  में  पता  लगा  था  ओर  फिश  यह
 कर्नाटक  राज्य  में  कासलरॉक  में  फेल  हाल  ही  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  किए  गए
 सर्वेक्षण  से  पता  चला  है  कि  केरल  के  कुछ  भाग  उक्त  बीमारी  से  प्रभावित  हुए

 चीनी  घोल  में  टेरामाइसीन  का  हस्तेमाल  करके  इस  बीमारी  का  इलाज  किया  जा  सकता
 है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  यह  ओऔषधि  अत्यधिक  प्रभावशाली  पायी  गई  |  इस  बीमारी  को  निम्त
 लिखित  उपायों  से  भी  रोका  जा  सकता  है  :  --

 (1)  कमजोर  कालोतियों  को  संबधंक  शक्ति  से  जोड़ना  ।

 (2)  अक  ले  के  समय  उचित  देखभाल  करना  जैसे  कालोनियों  को  कृत्रिम  योनी  घोल  देता
 अथवा  कालोनियों  को  समृद्ध  क्षेत्रों  में  ले जाना  इत्यादि  ।

 (3)  कुछ  दिनों  के  लिए  रानी  मक्खी  को  कालोनी  से  बाहुर  निकाल  देना  भौर  फिर  स्वस्थ
 रानी  मकखी  को  कालोनी  में  छोड़  देता  जिसमें  मधुमक्खियों  को  यह  मौका  दिया  जा
 सके  कि  वह  इन  कालोनियों  को  स्वच्छ  कर  सके  ।
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 (4)  प्रभावित  कालोनियों  को  अलग-थलग  करना  ।

 (5)  छत्तों  अथवा  उपकरणों  को  अदला-बदली  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  ।

 (6)  मधुमक्थियों  को  कण्ची  श्रहुद  नद्टीं  लिलाई  जानी  द्राहिए  अथवा  कच्ची  शहद  पर  नहीं
 छोड़ना  चाहिए

 (7)  बीमार  कालोनियों  को  मधुमक्खियों  को  शहद  खिलाने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 इसे  90  डिग्री  सेलसियस  वाले  पानी  में  कम  से  कम  तीस  मिनट  तक  उचित  रूप  से  गर्म
 किया  जाना  चाहिए  ।

 (8)  फार्मालीन  अथवा  कार्बोलिक  एसिड  का  इस्तेमाल  करके  उपकरणों  को
 उबालना  और  इसका  प्रयोग  करने  से  पहले  इन्हें  सुल्या  लेता  ।

 (9)  प्रभावित  क्षेत्रों  से  अन्य  भागों  में  कालोनियों  का  एक  साथ  शिफ्ट  करने  पर  प्रतिबन्ध
 लगाता  ।

 (10)  कालोनियों  का  टोक  प्रकार  से  छितराव  करके  और  उन्हें  समय  पर  तथा  ठीक  प्रकार  से
 भोजन  देकर  डिफ्टिंग  इत्यादि  को  निबंजित  कश्ना  4

 आरो  इम्जोनियरों  निगम  को  बन्द  करने  का  बिलय  करना

 4421.  श्री  राजशखर  रेड्डी  :

 क्या  प्रधान  संत्रोी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारी  इजीनियरी  निगम  को  बन्द  करने  अथवा  हसका  भारतीय  इस्पात  प्राधिबरण
 लिमिटेड  में  विलय  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 बदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उदधोग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  पी  के०  :  (१)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आठथों  योजना  को  अग्तिन  रूप  देने  के  बारे  में  विचनार-बिमरा

 4422.  थो  चसालोत  यादव  :

 कया  घोलना  और  कायक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  योजना  आयोग  ने  अाठवरीं  पंचमर्षीय  योजना  बी  नीति  और  कायंक्रमों  के  बारे  में
 राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार  विमर्श  पूरा  कर  लिया

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योअना  को  अन्तिम  रूप  देने  की  प्रक्रिया  के  दोरान  अपने  देश  में
 उद्योग  भौर  विकास

 के
 क्षेत्र  में  काय्यं:त  कुछ  विशेषता  प्राप्त  संगठनों  और  संस्थाओं  के  सुझाव

 भो  मांगे  गए

 कया  योजना  आयोग  ज्ाठ॒वों  पंचवर्षीय  योजना  में  विज्ञान  और  श्रोश्चोगिकों  के विकास
 को  भ्रध्चिक  प्राथमिकता  देने  तथा  अधिक  वित्त  नियतन  करने  पर  विश्ञार  कर  रहा  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?
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 योजना  और  कायक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 नहीं  ।

 योजना  की  तंयारी  की  प्रक्रिया  में  बिभिन्‍्न  क्षेत्रों  मे ंसंगठनों  क ेसाथ  पारस्परिक  संबंध
 आठव्रीं  योजना  के  महत्व  तथा  बुहृत  आथिक  आयामों  पर  23  और  24  1991

 को  आयोजित  की  गई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  में  विचार  किया  जाएगा
 ओर  उसके  निदेशों  को  ध्यान  में  रब्षते  हुए  आठवों  योजना  तेयार  की  जाएगी  ।

 तथा  योजना  आयोग  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  के  प्रोत्साहन  के  लिए  प्राथमिकता
 प्रदान  करता  जहां  तक  बित्तीय  आवंटनों  का  संबंध  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप
 दिया  जाना  है  ।

 भारतोय  सर्वेक्षण  विभाग  के  असम  ओर  गुजरात  विदयक  प्रकाशन

 4423,  श्री  रतिलाल  कालोदास  बर्मा  :

 क्या  प्रधान  संतज्ी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  असम  और  गुजरात  राज्यों  विषयक  प्रकाशनों  का  ब्योरा

 क्या

 क्‍या  भारतोय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  हाल  में  भा  त  के  साथ-साथ  असम  ओर  गुजरात
 राज्यों  के राजनीतिक  मानवचित्रों  के संशोधित  संस्करण  प्रकाशित  किए  गए  यदि  तो कब  और

 उनके  के  स्थानों  सहित  ब्योरा  क्‍या

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभ.गद्वारा  प्रकाशित  असम  ओर  गुजरात  राज्यों  के  बिभिम्त

 तगरों  के  नगर/पयंटन  सबधी  मानजित्रों  का  ब्योरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  असम  के  दूसरे  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  नगर  डिब्रगढ़  का  नगर

 मानचित्र  प्रकाशित  करने  का  यदि  तो  कब  ओर

 (2)  यदि  ता  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्नालय  में  राज्य  सरजो  मा्भरेट  :

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  प्रकाशनों  की  एक  सूची  संलर्त  मे  दी  गई  है  ।

 मानचित्रों  के  संशोधित  सस्करण  में  दिए  अनुसार  हूं  भरबवेक  मानबित्र

 का  विक्रय  मूल्य  उसके  सामने  लिखा  हुआ  भारतोय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  मानचित्र

 महत्वपूर्ण  नगरों  ओर  क्यों  के  अधिकृत  मानचित्र  विक्रप  एजेस्टों  के  प्रास  बिक्री  के  लिए  उपलब्ध

 है  तथा  ये  संलग्त  विवरण-]॥  उल्लिखित  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  कार्यालयों  स्ले  भो  प्राप्त  किए
 जा  सकते  हैं  ।

 भारतोय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  असम  और  गुजरात  राज्यों  के  विभिन्‍न  नगरों/कस्बों
 पर  प्रकाशित  किए  गए  राज्य/पयंटक  मानाचत्र  के  ब्यौरे  संलग्न  विवबरण-]]|  में  दिए  गए

 ओर  (३)  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  सरकार  का  समर  मानथिषरों

 उदाहरण  के  तौर  पर  डिब्रूगढ़  के  मानसित्र  प्रकाशित  करते  का  विचार  नहीं  है  ।
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 भारतीय  सर्वेक्षण  बिभाग  के  असम  और  गुजरात  राज्य  बिषयक  प्रकाशनों  का  ब्यौरा  नीचे
 दिया  गया  है  :--

 1.  भारत  का  राजनीतिक  मानचित्र  1:4  मिलियन  स्क्रेल  अंग्रेजी  संस्करण  )-1988,
 हिन्दी  संस्करण  )-1989,  गुजराती  Fo
 असमी  में  भारत  का  राजनीतिक  मानचित्र  मुद्रण  के  अन्तिम  चरण  में

 2.  चार  भागों  में  भारत  और  सीमावर्ती  देश  1:2.5  मिलियन  स्केल-अंग्रेजी  (1.8  एम०  »
 1.7  एम०  )  द्वितीय  मूल्य  38.00  रु०  ।

 3.  भारत  और  सीमावर्ती  1112  मिलियन  स्केल  हिन्दी  और
 अंग्रेजी  (0,5  एम०»  0.5  मूल्य  क्रशः  1.75/
 5.00  ९०  ।

 4.  भारत  और  सीमावर्ती  1:16  मिलियन  स्केल  हिन्दी  और
 भग्रेजी  988  प्रत्येक  (0.4  एम०  x  0,4  एम०  ),  मुल्य  2.00  रु०  ।

 5.  भारत  और  सीमाबर्ती  1:8  मिलियन  स्केल  हिन्दी  और
 अग्रेजो  (0.7  एम०  x  0  6  एम७  ),  ९०  ।

 6.  भारत  भौतिक  1:15  मिलियन  स्केल  अंग्रेजी  (0,3  एम०  X  0.4  रु»
 अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।)

 7,  भारत  1:15  मिलियन  स्केल  अंग्रेजों  (0.3  x  1.4
 1.60  रु०  अभी  उपलब्ध  नद्दों  हैं  ।)

 8,  भारत  का  भोतिक  1:4.5  मिलियन  स्केल  हिन्दी
 भौर  अंग्रेजी  संस्करण  )-1979  प्रत्येक  (0.9  एम०  x  0.9  एम०  ),  रु०

 अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।)

 9.  भारत  का  रेलवे  मानचित्र  1:3.5  मिलियन  स्केल  हिन्दी  संस्करण  )-1989
 और  अ ग्रेजो  प्रत्यके  (0.9  एम०>८1,2  एम०  ),

 10/-  २०  |

 10,  2  भागों  में  भारत  का  सड़क  1:2,5  मिलियन  स्केल  पर  अग्रेजी

 (1,2  एम०>८  1,5  ०  ।

 11,  प्लास्टिक  रिलीफ  मेप--भारत  1:15  मिलिपन  ६०  ॥

 12.  प्लास्टिक  रिलीफ  मंप--भारत  1:15  मिलियन  मूल्य  20,00  रु०  ।

 डिस्कवर  इण्डिया  सिरीज  के  अल्तगेंत  पबंतीय  शंखला  और  1:5  मिलियन
 स्केल -  मूल्य  12,00  ९०  ।

 14,  डिस्कवर  इण्डिया  सिरीज  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  उद्यान  भौर  1:5  मिखियन

 मूल्य  12.00  ।

 15,  भारत  भौतिक  गहराई  1:15  मिलियन  स्त्रे  मूल्य  22,00  रु०  ।
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 16,  समस्त  असम  और  1:1  मिलियन  श्रृद्धला  मानचित्र  ।  मूल्य
 10,CO  से  20,00  रुपए  ।

 17,  समस्त  गुजरात  11  मिलियन  श्रृंखला  मातबित्र  ।

 मल्य  !0,00  से  20,00  रु  ।

 18,  समप्त  असम  और  गुजरात  1:2:0,000  स्केल  स्थलाकृतिक  मानचित्र  ।  मूल्य  10,00

 19,  समस्त  असम  और  1:50,000  स्केल  स्थलाकृतिक  मानलित्र  ।  मूल्य  10,00

 राज्य  सानचित्र

 1,  दादरा  और  नागर  गुजरात  और  म्हाराष्ट्र  प्रषम  संस्करण  1977
 (1.5  एम०  x  1,2  मूल्य  8,00  रु०  ।

 2,  भरुणाअल
 मिजो  नागालेंड  ओर  त्रिपुरा

 दूसरा  संस्करण  1984  (0,8  एम०  X  1,0  मूल्य  4,00

 शाज्य  मानचित्र  श्र  ऋला

 3,  गुजरात  प्रथम  मूल्य  र०  ।

 पैमाने  पर  पर्यंटल  मानचित्र  भ्‌  खला

 4,  प्रथम  मूल्य

 सागं  दर्शक  सासचित्र

 5,  प्रथम  संस्वरण  ।  मूल्य  रु०  ।

 शाज्य  प्रभारी  मानचित्र  अभिलेख  और  निकासन  मानचित्र  प्रकाशन
 भारतीय  सर्वेक्षण  हाथी  बड़कला  न्यू  केंट

 248001  के  मुख्य

 2,  कार्यालय  मानचित्र  विक्रय  भारतीय  सर्वेक्षण  जनपथ  बेरक
 प्रथम  नई

 3,  मानचित्र  विक्रय  दक्षिणी  भारतीय  सर्वेक्षण  81,
 रिश्रमंड

 4,  पूर्वी  भारतीय  सर्वेक्षण  13,  वुड़

 5,  मानजचित्र  विक्रय  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  हुढा

 6.  मानचित्र  विक्रय  द्वारा  76  पार्टी  भारतीय
 सर्वेक्षण  ल्यूज

 7,  मानचित्र  विक्रय  द्वारा  89  पार्टी  भारतीय
 सर्वेक्षण  अरेरा
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 8,  मानचित्र  विक्रय  द्वारा  91  पार्टी  पोस्ट  बाक्स
 सं०  328,  पराग  नारायण

 हा  .  मानचित्र  विक्रमन  हारा  9  भारतीय
 सर्वेक्षण  48,  6,

 10,  मानलित्र  बिक्रम  द्वारा  83,  पार्टी
 भारतीय  सर्वेक्षण  34  मुक्तानंद  गोपाल  बाई

 .  प्रभारी  21  पार्टी  भारतोय  सर्वेक्षण
 31506,  डाकधर

 1  —

 12.  मानचित्र  विक्रय  द्वारा  उत्तर-पूर्वी  भारतीय  सर्वेक्षण

 १9,

 13,  मानचित्र  विक्रय  द्वारा  31  पार्टी  मध्य
 भारतोय  सर्वेक्षण  फुल्ले  अलंदि  06

 14,  94  पार्टी  दूसरा
 पृष्या  मदनगीर  नई

 15,  मेससं  बाल  गोविंद  बुबर  दास  एण्ड  सेल्स  273,  गाँधी

 भहमदाबाद-3:९000।

 16,  न्यू  अ'डेर  बुक  एलिसे  अहमदाबाद  ।

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  असम  भोर  गुजरात  राज्यों  में  विभिन्‍न  शहरों/कस्थों
 पर  प्रकाशित  किए  गए  राज्य/पयंटन  मानचित्र  का  ब्यौरा

 राज्य  मान  जित्र

 राज्य मान जित्र  दादरा  और  नागर  गुजरात  भौर  महाराष्ट्र  प्रथम  1977

 (1.5  »  1.2  मुल्य  8  रुपए  ।

 (2)  अरुणाचल  नागालेंड  और  त्रिपुरा
 दूसश  1984,  (0.७  एम०  X 1.0  एम०  )  मूल्य  4,00  रुपए  ।

 राज्य  मानचित्र  माला

 (3)  गुजरात  प्रथम  संस्करण  1990  मूल्य  12.00  रुपए  ॥

 वर्थटन  मानचित्र  साला  स्केल  !::0,000

 (4)  प्रथम  संस्करण  1990 1  मूल्य  12.00  रुपए  ।

 लागंदशक  सानचित्र

 (5)  प्रथम  1980  |  मुल्य  |  रुपए  |
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 गज

 a.  .  ......  -  0...

 दिहली  बिकास  प्राधिकरण  हू।रा  स्वयं  विस्तवोधण  योजना  के  क्तगत
 फ्लेटों  का  आबंटन

 4424,  श्री  मोती  शास  लिह  :

 क्या  शहरी  विकास  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  स्वयं  वित्तपोषण  योजना  के  अन्तगेंत  फ्लैटों  के  आवंहन
 के  लिए  कया  प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 आवंटित  फ्लैटों  को  रह  करने  की  क्या  प्रक्रिया  .

 स्वयं  वित्ततोषण  योजना  के  भन्तमंत  पिछले  दो  षबों  के  दौरान  कितने  आवंटित  फ्लैडों
 को  रह  किया  गया  और  पुनः  आवंटित  किया  और

 इन  शिकायतों  को  दूर  करने  और  आवंटन  में  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या
 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  शाज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  स्वयं  वित्त  पोषित
 योजना  के  अंतर्गत  फ्लेटों  का  प्रत्येक  योजना  में  पात्र  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  वरीयता  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  और  स्वयं  वित  पोबिन्न  फ्लेटों  के  नियतन  के  लिए  पंजीकृत  अ्यक्तितयों  द्वारा
 आवेदन  पत्रों  में  दर्शाई  गई  इलाके  की  पसन्द  के  आधार  पर  पफ्लैटों  की  प्रत्येक  अलग-अलग  रिलीज  के

 लिए  लाटरी  के  माध्यम  से  किया  जाता

 भुगतान  करने  तथा  अन्य  ओपचारिकत.एं  पूरी  करने  के  विए  सफल  पंजीकृत  व्यक्तियों  को

 माँग  एवं  नियतन  पत्र  जारी  किए  जते  हैं।फ्लंटों  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  उन  आवंटितियों  के

 मामलों  जिन्होंने  भुगतान  तथा  ओऔपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  फ्लैटों  के  विशिष्ट  आबंटन

 लिए  विचार  किया  जाता  है  |

 आबंटियों  द्वारा  समय  पर  किश्तों  का  भुगतान  न  करने  तथा  बिनिदिष्ट

 भौयचारिकृताओं  था  अनुपालन  न  करने  पर  प्राबंटन  रह  कर  दिए  जाते  प्रत्येक  मामले  के

 दोष  के  आधार  पर  सक्षम  प्राधि  द्वारा  आबंटन  की  बहाली  पर  विचार  किया  जाता

 सामान्य  रचस्था  यदि  आाबंटी  विनिदिष्ट  अवधि  के  भीतर  पांचवीं  तथा  अन्तिम

 किएत  का  भुगतान  करने  में  असफल  रहता  है  तो  बहाली  नहीं  को  जा  सकती  है  ।

 और  सूचना  एकत्र  बी  जा  रही  है  तथा  पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।

 ]

 डो०  डौ०  ए०  और  वदिल्‍लो  नगर  निगम  के  क्ावासीय  उष  नियों  में  संशोधन

 4425,  झी  जगत  बोर  सिंह  द्रोण  :

 बया  शहरो  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  क्कास  प्राधिकरण  और  दिल्‍्खी  मबर  निगम  के  आवासीय  सप-नियमों  में

 संशोधन  कर  विया  गया  गया  है  ताकि  अधिक  आचछादित  क्षेत्र  को  अनुमति  दी  जा  सके  और  गृह
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 स्वामियों  की  छोटी-छोटी  चूकों  को  अनदेखा  किया  जा  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  दिल्ली
 नगर  निगम  ने  दिनांक  13  1990  की  अपनी  अधिसूचना  संदया  एफ-8/2/90-एल०
 एस०  जी०  के  तहत  भवन  उपनियमों  के  परिशिष्ट  में  संशोधन  किया  जिसके  अनुसार
 आयुक्त  द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  शुक्रक  के  भुगतान  पर  माफ  किए  जाने  बाले  प्रति  तल

 20%  तक  अधिक  अच्छादन  450  वर्ग  फीट  तथा  अधिकतम  2  फीट  तक  आवतंन
 के  अतिलेषन  की  अनुमति  दी  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वार  किए  गए  संशोधनों  पर  पुनविचार
 किया  जा  रहा  है  ।

 भारतोय  उपग्रह  पर  मजाधारित  विनाश  चेताबनो  प्रणाली

 4426,  थभ्रो  राधिका  रंजन  प्राभाणिक  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  में  पश्चिम  बंगाल  और  उड़ीसा  के  तूफान-प्रवण  तटीय  क्षेत्रों  में
 पर  आधारित  विनाश  चेतावनी  प्रणाली  गर्सीवर  स्थापित  किए  है/करने  का  विचार

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इनमें  से  कितने  रिसीवर  स्थापित  किए  चुके  हैं  और  ये  कहां-कहां  स्थापित  किए
 गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरेट
 नहीं  ।

 और  1992  2  के  मध्य  तक  ब्रश्चिम  बंगाल  में  “5  और  उड़ीता  में  *5  बिताश
 ब्रेताबनी  प्रणाली  रिसीवर  स्थापित  करने  की  योजना  है  |  आठवीं  पंचवर्षीप  अवधि  में  पश्चिम
 बंगाल  में  25  और  उड़ीब्वा  में  25  विनाश  चेतावरी  प्रणाली  रिसीवर  स्थापित  करने  का  भी
 विचार  है  ।

 स्वोकृति  हेतु  लंबित  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति

 4427.  श्री  रमेश  चेम्निसला  :

 बया  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्‍्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेन्ट्रीय  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  पास  स्वीकृति  हेतु  लंबित
 योजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदात  करने  में  होने  वाले  बिलम्व  को  कम  करने  के  लिए  कोई  शअक्िया
 अपनाने  का  भौर

 (¥)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  सभ्जालय  के  राज्य  भम्त्री  एच०  मार०  :
 और  जल  भूतल  जल  संधाधन  इत्यादि  जैसे  मंत्रालयों  ते  परियोजनात्रों
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 को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  पहले  से  ही  एक  प्रक्रिया  अपनाई  हुई

 जल  भूतल  मंत्रालय  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  हुई
 जिन्होंने  विभाग  के  साथ  समझौता  झापत  पर  हस्ताक्षर  किए  5  करोड़  रु०  तक  को  राशि  के

 लिए  निवेश  निर्णय  लेने  के  लिए  पत्तनों  को  अधिकार  दिए  गए  सड़क  क्षेत्रक  में  विदेशी  सहायता
 प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  मंत्रिमंडल  से  अनुमोदन  प्राप्त  किए  वित्त  मंत्रालय  के  परामर्श  से
 प्रस्तावों  के  अनुमोदत  के  लिए  भी  एक  प्रक्रिया  अपनाई  गई  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  एक  ही  स्थान
 पर  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  कायंदल  प्रक्रिया  की  शुरुआत  की  जल  संसाधान  मंत्रालय  ने

 1990  में  सिच.ई  परियोजनाओं  के  अनुमोदन  और  स्वीकृति  के  लिए  अपने
 दिशानिर्देशों  को  संशोधित  किया  है  ।  ये  सभी  छपाय  सम्बद्ध  मंत्रालयों  में  विभिन्‍न  परियोजनाओं  की
 स्वीकृति  की  गति  तेज  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बिहार  में  थोनो  सिलें  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस

 4428.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिह  :

 श्री  राम  टहल  चोधरो  :

 क्या  खाद्य  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेगे  कि  ;

 पिछले  तीत  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  सहकारी  चीनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए
 श्रेणी-वार  जारी  किए  गए  लाइसेसों  की  संख्या  क्‍या

 क्या  भारतीए  रिजवं  भ।रतीय  भौद्योगि+फ  बिकास  बेंक  और  भारतीय  बाणिज्य
 और  उद्योग  मण्डल  जैपे  वित्तीय  संस्थनों  ने  इन  मिलों  को  स्थापित  करने  के  लिए  ऋण  देने  से  यह
 कहकर  मना  कर  दिया  है  कि  न  तो  यह  व्यवहा-क  है  भोौर  न  ही

 यदि  तो  क्या  इन  मिलों  को  लाइसेंस  दिए  जाने  के  कारणों  की  कोई  जांच  करने
 के  आदेश  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लाचय  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्रो  तरुण  :  बिहार  में  सहकारी  चीनी

 फैबिट्रयों  को  स्थातना  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  भी  आशय  पत्र/आऔद्योगिक  लाइसेंस
 जारी  नहीं  किया  गया  है|

 से  (5)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बल्क  भोषधियों  को  कोमतें

 4429  श्री  राम  प्रकाश  चोधरी  :

 क्या  प्रधान  मनन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बल्क  ओषधियों  के  मूल्यों  के  बारे  में  कोई  अधिधूचना  जारी  करती

 क्‍या  हाल  ही  में  बल्क  ओषधियों  के  अधिसूचित  मूल्यों  में  कोई  परिवर्तन  किया
 गया

 143



 विखिल  उत्तर  18  1991

 यदि  तो  इन  ब्रिवतंनों  के  झ्िए  क्या  मानदंड  मिर्धा(रित  किये  और

 किसमी  अवधि  के  बाद  औषध  निर्माण  तदनुझूुप  परिवर्तन  प्रभारी  होते  हैं  ?

 रसापनत  और  उबेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  चिम्ता  :  हां  ।

 (a)  से  डी  1987  के  उपयम्धों  के  अनन्‍्तगंत  प्रपुज  ओषधों  औः  मृषयोगों
 के  मूल्यों  का  ध्ंश्ोधन/निर्धारण  एक  सतत  प्रक्रिया  और  ये  की  सिफ़ारिलों  पर

 और  उनके  परामर्श  से  किए  जाते  हैं  ।  इन्हें  समय-समय  पर  उचित  जांच  के  बाद  अधिसूचित/विर्धारित
 किया  ज़ाता  है  ।

 बिहार  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 4430.  भरी  राम  टहल  चौधरी  :

 थी  ललित  उरांव  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  इस  समय  कितने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  कार्य  कर  रहे

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  बिहार  में  नए  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  स्थापित  करने  के

 लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कायंबाही  की  है  ?

 खास  प्रसंस्करण  उद्योग-भन्‍्भा/स्तय  में  राज्य  भन्‍्त्री  गिरिधर  :  बिद्दार  में

 फल  उत्पाद  आदेश  के  अधीन  लाइस्रेंत  दिये  गये  29  फल  एवं  सब्जी  सस्त्रण  यूनिट  और  10  मुद्ु
 बातित  जल  यूनिट  हैं  ।  बिहार  में  41  रोलर  आटा  आधुनिक/भावुनिकीकृत  चावल

 हनर-कम-शेलसं  सहित  4872  चावल  मिलें  बिहार  के  रांची  मामक  स्थान  में  एफ

 बड़ा  ब्रेड  निर्माता  एकक  और  एक  सूअर  मांस  प्रसंस्करण  संयंत्र  सूभर  sta  से
 कार्यरत  दूसरे  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  संत्रंव  में  सूचना  एकत्र  वी  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भोर  (२)  बनजाहीय  ग्रामीणों  द्वारा  शुम्वी  की  छोती  और  प्रसंस्करण  के  लिए

 बुनियादी  सुविधाओं  के  विक्रास  हेतु  सहायता  के  एक  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  छोटा

 नागपुर  के  जनणातोय  क्षेत्र  में  फल  एवं  सब्जी  प्रसंस्करण  के  विकास  के  लिए  सहायता  के

 दूसरे  प्रस्ताव  की  जाँच  की  जा  रही  माडन॑  फूड  इन्हस्ट्रीज  लिमिटेड  बिहार  में

 हार/उर्जादायक  आट्र  संयंत्र  को  स्थापना  के  छक  प्रस्ताथ  वी  जाँच  कर  रही  मन्त्रालय  ने
 रांची  स्थित  नमकीन  सूअर  मांस  फंक्टरी  में  एक  अतिरिक्त  सूअर  मांस  प्रसंस्करण  लाइन  स्थापित
 करने  के  लिए  बिहार  सरकार  को  सुझाव  भी  दिया  है  ।

 उड़ीता  में  उद्योग  लगाने  को  स्वीकृति  के  लिए  आवेदन  पत्र

 4431,  क्रो  श्रीकांत  जेता  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :
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 हि  उड़ीसा  में  उच्योग  लगाने हेतु  केन्द्र  को  तीन  क्यों  के  दौरान  कितने
 आवेदन  पत्र  प्राप्त  रथ

 कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृत  अथवा  अस्वीक्षत

 इन  आवेदन  पत्रों  के  काफी  लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  और

 ओऔद्योगिक  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ें  आवैदन  पत्रों  के  शीघ्र  निपटारै  के  लिए  सरकार
 ने  अब  तक  क्‍या  प्रयास  किए  हैं  ?  .  दर

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  और  (७)  1988  से  1991

 (30  नवम्बर  की  अवधि  के  उड़ीसा  में  औद्योगिक  एककों  को  स्थापना'के  लिए  आशय
 पन्र  लेने  हेतु  कुल  180  आवेदन  प्राप्त  हुए  इनमें  से  45  आवेदनों  का  अनुमोदन  कर  दिया  गधा

 है  और  93  आवेदन  नामंजूर/अन्यथा  निपटा  दिए  गए  हैं  ।

 और  24  199)  क्रो  तथी  ओद्योगिक  नीति  के  अधीन

 सुरक्षात्मक  तथा  सामाजिक  कारणों  के  आधार  पर  उद्योगों  को  एक  छोटी  सूची  को  छोड़कर  शेष
 उद्योगों  के  लिये  औद्योगिक  लाइतेंस  की  अवश्यकता  को  समाप्त  कर  दिया  गया  जिन  मदों  के

 लिए  भौद्योगिक  लाइसेंस  आवश्णक  है  उनके  बारे  में  सरकार  को  प्राप्त  हुये  सभी  प्रस्तावों  फे  निपटान
 के  लिए  विनिदिध्ट  समय  सीमायें  निर्धारित  की  गयी  हैं  ।

 ६]  े
 गोदामों  में  ठके  जारी  रखता

 4432,  डा०  बसरत  पवार  :

 क्या  खाद्य  मन्‍्त्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :  ॥
 क्या  किराए  पर  लिए  गए  गोदामों  के  बारे  में  बि७भन्‍न  पा्ियों  के  साथ  किये  गए

 मौजूदा  करारों  को  जारी  रखने  की  सम्भावना  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 की  एजेंसियों  द्वारा  इस  समय  उपयोग  में  लाए  जा  रहे  प्राइवेट

 गोदामों  के  आरे  में  किराया  भार  आदि  की  मौजूदा  शर्तों  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 साथ  मन्त्रालय  के  राज्य  मगत्री  तरुण  :  दो  प्रमुख  केन्द्रीय  एशेस्सियों

 अर्थात्‌  भारतीय  खाद्य  निगम  और  केन्द्रीय  भंडारण  निगम  द्वारा  गोदामों  को  किराए  पर  लेना  और

 दाजक्नी  करना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  और  इसका  निर्धारण  अमुक  अवस्था  में  भष्डारण  क्षमता  की

 आवश्यकताओं  और  पहले  से  उपलब्ध  क्षमता  के  आधार  पर  किया  जाता

 भारतीय  खाद्य  निगम  और  केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  का  किराये  पर  लिए  गए  गोदामों

 के  संबंध  में  वर्तमान  करारों  की  अवधि  के  दौरान  प्रभारों  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।
 :  सरकारी  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा

 4433,  प्रो०  राता  सिह  राबत
 :

 wit  सोहन  सिह  :  न  े  कि
 क्या  शहरी  बिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डे
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 ———  अनननननाननमननननयन-नननननकन+ नम  नन-ं+  कन--+-न+  नम

 क्या  सरकार  को  डी०  बो०  ब्लाक  हरी  जो  ०  बी०  राजोसी

 नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जे  कों  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  भी  इस  अनधिकृत  कब्जे  के  बिरुद्ध  शिकायतें  मिली

 भौर

 (१)  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  ?

 शहरी  विकास  संजालय  में  राज्य  असत्रो  एम०  :  (१)  से  अर्र ल
 में  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  दोरान  इसने  इन  अतिक्रमणों  का

 पता  लगाया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  अतिक्रमणों  को  हटाने  के  लिए

 भाबंटितियों/फ्ट्राधारियों  को कारण  बताओनो  मोटिस  जारी  किए  गए  हैं  तथा  यदि  अतिमण  जारी

 रहता  है  तो  आवंटन/पट्टा  रह  कर  दिया

 साहास्तों  का  सुरक्षित  भण्डार

 443,  क्रो  सनत  कुमार  खंडल  :

 क्या  खाद्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छाद्यान्तों  के  सुरक्षित  भण्डार  में  1,9  मिलियन  टन  की  कमो

 यदि  तो  यह  सुरक्षित  भण्डार  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  के  निर्धारित  स्तर  से
 कितना  कम  भौर

 बिभिन्‍न  खाद्यान्न  के  भण्डारों  में  आई  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  उन्हें  नीति
 द्वारा  निर्धारित  स्तर  तक  लाने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  तदण  :  (+%)  भौर  सरकार  द्वारा  अपनाई
 गई  बफर  स्टाक  रखते  की  नीति  के  अनुसार  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  रखे  जाने  बाले  स्टाबः  बी  स्थिति
 नीचे  दी  गई  है  ।

 भीटरो  उन

 तारीख  घायल  गेहू  जोड़
 पहली  अक्तूबर  6.0  10,6  16,6

 पहली  1991  की  स्थिति  के  अनुप्तार  सरकारी  एजेंसियों  के पास  15.6  मिलियस
 मीटरी  टन  खाद्यान्नों  का  स्‍्टाक  था  जिसमें  7,00  मिलियन  मौटरी  टन  चावल  और  8.6  मीथ्री
 ज्ञ  शेड लग  8  था  1

 यज्ञपि  गेहूं  लौर  चावल  के  बरतंमान  स्टाक  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  उपयुक्त
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याष्त  समझा  जाता  है  लेकिन  राज्य  सरकारों  के  लहयोग  से
 केस्द्रीय  पूल  के  लिए  अधिकतम  बसूली  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास  किए  जा  रहे

 सूखा  प्रथण  क्षेत्र  कार्यकण

 4435.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  शुरू  किए  गए  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  को  अच्छी  वर्षा  ने  वर्षों  में  कृषि
 उत्पादन  को  बढ़ाने  भौर  पर्याप्त  वर्षा  न  होने  की  स्थिति  में  फसलों  को  हुई  हानि  और  विज्ञान  पर
 आधारित  मिट्टी  और  नमी  के  संरक्षण  से  कम  खर्जीले  उपायों  की  कोई  समीक्षा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  उपरोक्त  कार्यक्रम  को  जारी  रखा  जाएगा  ओर  यदि  तो  कार्यक्रम  शुरू  करने
 से  अब  तक  राज्यों  को  कितनी  वित्तीय  और  तकनीकी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 सामोण  विकास  संजालय  में  राज्य  मत्री  बेकट  भोर  जी

 नहीं  ।

 सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्य क्रम  को  राज्यों  को  हस्तान्तरित  करने  की  सिफारिश  करने  बाली

 राष्ट्रीय  समिति  की  रिपोर्ट  पर  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  कार्यक्रम  के
 आरम्भ  होने  से  लेकर  199]  तक  सम्बन्धित  राज्यों  को  619.21  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  है  ।

 जल  बरें  निर्धारित  करने  सम्बन्धो  मानरण्डों  को  सिफारिश  करने  हेतु
 विशेष  सलिति  का  गठम

 4436.  भी  आार०  धुरेसा  रेडडो  :

 बया  थोजना  ओर  कायक्रम  कार्य  न्वियनम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  योजना  आयोग  ने  सिंचाई  जल  दरों  को  तकंसंगत  बनाने  हेतु  जल  दरें  निर्धारित
 करने  संबंधी  मानदंडों  की  सिफारिश  करने  हेतु  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  समिति  द्वारा  अपना  अम्तरिम  प्रतिवेदन  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना
 भौर

 समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  होंगे  ओर  इसके  निदेश  पद  क्या  होंगे  ?

 पघोजना  ओर  फायक्रण  कार्यास्थयम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :(*)
 हाँ  ।  योजना  आयोग  ने  सिंचाई  जल  संबंधी  एक  मूल्य  निर्धारण  समिति  का  गठन  23.10.91

 को  किया  है  ।

 यह  समिति  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट-अधिसूचना  को  तारीशक्ष  से  चार  महोने  के  अम्दर

 प्रस्तुत  करेगी  ।

 समिति  का  गठन  और  विचारःर्थ  विवग  शलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 सिचाई  जल  सम्बन्धी  मूल्य  निर्धारण  समिति  का  गठन

 1.  मद्रास  विकास  अध्ययन
 मद्रास  79.  दूसरी  मेन  गांधी  आडियार

 ***  सदस्य
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 2.  श्री  रामास्‍्थाणी  विजिटिग  ओफेसर
 नौति  अनुसंधान  के  धर्म
 नई  10021  ***

 सदस्य

 3.  श्री  बी

 भूतपूर्व  अध्यक्ष
 S11,  चन्द्र  मौली  सोसायटी

 नवा  »**  सदस्य

 4.  श्री
 अपर
 जल  शंसाधन
 श्रम  शक्षित  नई  दिल्‍ली  ***  सदस्य

 5
 सलाहकार  एंड  डी )
 योजना  नई  दिल्‍ली  oe  सदस्य

 6.  श्री
 सदस्य

 डब्ल्यू  सेवा  भवन

 नई  दिल्‍ली  »**  सदस्य

 7.  कृषि  मंज्रालक  का  एक  प्रतिनिधि
 सचिव  के  स्तर  के  से  कभ्न  ws  सदस्प

 8.  थ्री  धर्मंवी
 केन्द्रीय  राजस्व

 इन्द्रप्रस्थ
 नई  दिल्‍ली  110002  oe  सदस्य

 9,  सिचाई
 आँध्र  प्रदेश  सरकार

 हैदराबाद  ।  ***-  सदस्य

 590.  सिंचाई
 असम  ***  सदस्य

 hi.
 उत्तर  प्रदेश  ससस्‍्कार  ५०.
 लखनऊ  **  सदस्य

 )2.  सिंचाई
 हु

 महाराष्ट्र  सरकार

 »**  सदस्य
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 ह़,७-७४७४ए-ल्‍ए"रश"नन्‍शशणणणणणणशणशणणणर्ण गान मत  तन  द  किक  किक  कि  किक

 सिवाई तथा जलमांर्ग पश्चिम बंगाल सरकार शाइट्स शंदस्प जोबराज पटेल कृधि-बानिव सुरेन्द्र जिला भावनगर किसान *** सदस्य श्री मुख्य अभियंता ) जल संसाधन लोक नाथक नई दिल्‍ली *** सदस्य-सबचिव सलिति के विज्यारा जिदम 2. सरकार तथा सावं जनिक क्षेत्रक सिचाई परियोजनाओं में मौजूदा जल दर ढांचे तथा इमदाद की सीमा की समीक्षा करना | निम्न के लिए सुझाव देना : जल दरें निर्धारित करने के लिए किफायतों जल दरों के ओ० एंड एम० कम्पोर्नेट में लागत बढ़ि के लिए मानदण्ड ; (८) विभिन्‍न कृषि-अलवभायबीय क्षेत्रों के लिए फश्लभार/क्षेत्रवार अल दरों की आयतनी आपूर्ति के परिवर्तन के लिए किफायती जल दरों की सफल बसूली के लिये क्रियाविधि सहित संगठनात्मक तथा राज्यों द्वारा उपयुक्त सिंचाई जल दरों की उगाही सुनिश्चित करने के लिए प्रथालन नियंत्रण । संयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सतही भर भूमिगत दोनों के लिए एक युक्तियुक्त जल दर ढांचा विकसित करना । विभिन्‍न राज्यों में सिचाई परियोजनाओं के रखरखाव के बतंमान स्तर की समीक्षा करना । पूर्यंबर्ती समितियों तथा विभिन्न विश आबोगों हारा सिफारिश किए गए रखरखाव के मानदण्डों की समीक्षा करना । विभिन्‍न राज्यों में विविध सिंणाई प्रभालियों के लिए कम बारी स्थापना सम्बस्धी व्यय के लिए करम्मांड की प्रति हैक्टेयर ऊपरी सीमा नियत करने सहित रखरखाव प्रभार निर्धारित करने के लिए मानदंड सुझाना ।
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 नल  नससनन  न  नमन  नमन  नम  Sot are मन्त्री यह बताने की कृपा  नई

 चौनी  परियोजना लों  के  लिए  सबिति

 4437,  घुरेसा  रडडी  :

 बया  साध  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जिल्त  मंत्रालय  ने  महाराष्ट्र  में  चीनी  को  नई  सहकारिता  परियोजनाओं  को

 समस्याभों  की  जांच  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की
 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  कया  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्रालय  ने  वर्ष  1989

 में  36  परियोजनाओं  के  लिए  आशय  पत्र  स्वीकृत  किए

 यदि  तो  क्‍या  वे  छत्बोस  एकक  जो  100  करोड़  रुपयों  का  निवेश  कर  चुके  हैं  अब
 आगे  नहीं  बढ़  पा  रहे  हैं  क्योंकि  आवधि  ऋण  देने  वाली  संस्थाओं  उन्हें  ऋण  देने  में  अपनी
 असमथ्ंता  व्यक्त  की

 क्‍या  इस  संबंध  में  समिति  ने  कोई  सिफारिश  की  भोर

 (=)  यदि  तो  समिति  ने  चीनी  सहकारिता  परियोजनाओं  की  समस्याओं  को  टूर  करने  के
 लिये  किस  हद  तक  कदम  उठाने  बी  सिफारिश  को

 खाद्य  मंत्रालय  के  राज्य  ससत्री  तरण  :

 केन्द्र  सरकार  ने  सातवीं  पंत्रत्र्थीय  योजना  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  नई
 चीनी  फैक्ट्रियों  की  स्थापना  के  लिये  :6  आशय  पत्र  जारी  किये  इनमें  से  20  आशय  पत्र  1989  के

 दौरान  जारी  किये  गये  थे  ।

 इस  समय  वितीय  सहायता  की  मंबूरी  के  लिये  महाराष्ट्र  राज्य  के  27  आवेदन  पत्र

 वित्तीय  संस्थाओं  के  पास  लंबित  वित्तीए  संस्थाओं  ने  परियोजना  लागत  में  हुई  तीम्र  वृद्धि  के

 कारण  चीनी  फैक्ट्रो  की  ब्यवह'यंता  पर  संदेह  ब्यक्त  किया  अतः  वे  कुछ  नई  परियोजनाओं  को

 ऋण  देने  में  समर्थ  नहीं  हो  पाई

 और  (8)  प्रश्न  ही  नहीं

 मगरपालिकाओं  को  वितोयष  अधिकार

 4438.  क्री  धर्मभिक्षम  :

 कया  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  बरेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विधवार  नगरपालिकाओं  को.और  अधिक  वित्तीय  अधिकार  देने

 का  ओर

 यदि  तो  तश्ब्ंबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठ  ये  गये  हैं  ?

 शहरों  विकास  संत्रालच  हैं  राज्य  मंत्री  :  भोर  स्थानीय
 सरकारों  के  विषय  अर्थात  उनके  संविधान  तथा  शक्तियाँ  आदि  राज्य  की  सूची  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।

 यह  राज्य  सरकारों  के  लिए  है  कि  वे  अपने  स्थानीय  स्र्वायत्त  सरकार  के  संस्थानों  को  अधिक
 शक्तियां  प्रदान  तथावि  शहरी  स्थानीय  निकायों  बल  प्रदान  के  उद्देश्य  से  दिनांक

 16.9,1991  को  लोकसभा  में  पेश  किया  संविधान  199)  इस  बात
 की  ब्यवस्वा  करता  है  कि  राउय  का  विधान  मण्डल  कानून
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 किसी  नगरपालिका  को  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  तथा  सीमा  के  अधीन  कर  लगाने
 तथा  इस  प्रकार  के  उपयुक्त  महसूल  तथा  फीस  बसूल  करते  के  लिए  प्राधिकृत  कर
 सकता  (@)

 किसी  नगरपालिका  को  ठुस  भ्रकूर  को  शर्तों  सीमाओं  के  अधीन  ऐसे
 प्रयोजनों  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  तथा  वसूल  किये  गये  इस  प्रंकार  के

 महसूल  तथा  फीस  वसूल  बंरने  का  काम  सौंपा  जा  सकता

 नगरपालिका  को  राज्य  की  संवित  निधि  से  इस  प्रकार  को  सहायता  अनुदान  देने
 की  ब्यवस्था  कर  सकता  और

 ॥

 नगरपालिका  द्वारा  अथवा  उसको  ओर से  प्राप्त  किये  गये  सारे  धन  को  जमा  करने
 के  लिए  इस  प्रकार  की  निधियों  के  संघटन  और  उसमें  से  कानून  में  यथाबिनिदिष्ट  तरीके  से
 ऐसे  धन  को  निकालने  की  भी  व्यथस्था  कर  सकता  है  ।

 संविधान  1991  के  प्रारम्भ  होने  के  एक  बर्ण  के
 भीतर  प्रत्येक  राज्य  में  विस  आयोग  के  गठन  और  उसके  बाद  प्रत्येक  पांच  वर्ष  की  समाप्ति  पर  नयर
 पालिकाओों  को  बितोय  स्थिति  की  समीक्षा  तथा  सिद्धांतों  की  सिफारिश  करने  की  भी
 ग्यबस्था  करता  है  :  --

 (1)  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाये  जाने  वाले  महसल  तथा  फीस  को  शुद्ध
 आय  का  राज्य  तथा  नगरपालिकाओं  के  बीच  वितरण  जिसे  इस  मामले  के  अन्तर्गत  उसमें  बांदा
 जा  सकता  है  और  ऐसी  आय  का  तगरपालिकाओं  के  बोच  उनके  सम्बन्धित  अशों  सभी  स्तरों
 पर

 महसून  तथा  फीस  का  निर्धारण  जिसे  नगरपालिकाओं  को  सौंपा  जा

 सकता  है  अथवा  उनके  द्वारा  विनियोजित  किया  जा  सकता  है  ।

 राज्य  की  संचित  निधि  से  नगरपालिकाओं  को  सहायता

 (1५)  नगरपालिकाओं  को  सुदृढ़  वित्त  के  हितों  में  राज्यपाल  द्वारा  बिल  को

 सौंपा  गया  कोई  भी  अन्य  मामला  ।

 हैवराबाद  में  जल  निकास  प्रणाली  हेतु  विश्य  बेंक  से  सहायता

 4439.  श्री  धंशिक्षष  :  “7”

 क्या  शहरी  बिक्कास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  जल  निकास  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  हेतु  विश्व  बैंक  की

 सहायता  की  मांग  की  और
 ॥

 *  यदि  तो  सम्-न्धित  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  े  मर  है

 शहरी  विकास  संत्ालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  (१)  जी  नहीं  |

 बालू  विश्व  बंक  सहायता  प्राप्त  हैदराबाद  जल  आपूर्ति  तथा  स्वच्छता  के  अन्तर्गत  मौबूदा
 मल-जल  निर्यात  पद़ति  को  स्थापित  तथा  सम  करने  हेतु  66.68  करोड़  रुपये  की  लागत  के  एक
 भटक  का  प्रस्ताव  है  ।
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 (w)  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 बिहार  को  गाडगिल  फाम्‌ ले  के  अम्त्गत  आवंटन

 44  10.  भरी  जाओ  फर्माग्डोज  :

 क्या  योलगा  और  कार्यक्रण  क्षार्याभ्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  ह्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  संशोधित  गाड़गिल  फाम्‌ले  के  अम्तगंत  राज्यों  हेतु  किये  गये  योजना  आवंटन  के
 परिणामस्वरूप  बिहार  में  प्रतिब्यक्सि  निम्नतम  निवेश  क्या  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्‍या  है  ?

 घोलना  ओर  कार्यकन  कार्यासथयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एज०  आर०  :
 क्षोर  नहीं  |  संशोधित  गाडगिल  फाम्‌ ला  तथा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के

 फामू लाਂ  के  तहत  बिहार  सहित  पिछड़  राज्यों  के  साथ  अनुकूल  व्यवहार  क्या  गया  था  क्योंकि  इस

 फामू ले  में  जनसंद्या  प्रति  ब्यक्ति  आय  तथा  विशेष  समस्याओं  के  मापदंड  को  शामिल  किया  गया  था
 जिम  सबके  लिये  कुल  का  90  से  95  प्रतिशत  हक  अधिभार  दिया  जाता  गेर-विशेष  श्रेणी  राज्यों
 के  बीच  बिहार  को  1990.91  तथा  1991.92  के  दौरान  आवंटित  की  गई  प्रति  ब्यक्ति  सहायता  15
 शाज्यों  में  से  9  राज्यों  की  तुलना  में  अधिफ  थी  जेसाकि  संलग्न  में  देखा  जा  सकता  है  ।

 .  इसके  अलावा  गैर-विशेष  श्रणी  राज्यों  में  ढिहार  ने  1990-91  के  आवंटनों  की  तुलना  में  1991-92
 के  दौरान  141  करोड़  रु०  गो  सबसे  अधिक  बढ्धि  प्राप्त  की  जेसाकि  संलग्न  से  स्पष्ट  होता

 2.  दिनांक  31.3,1990  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  राज्य  में  कंन्द्रीय  निवेश  योग्य  निधियों
 का  आवंटन  कुल  केन्द्रीय  निवेश  का  8.50  प्रतिशत  था|  कुल  मिलाकर  आवंडिन

 खनराशि  9637,74  करोड़  रु०  थी  जिससे  केवल  सातवीं  योजनाबधि  क॑  दौरान  3804  करोड़  २०
 को  बृद्धि  का  पता  चला  है  ।  सकल  पूंजी  निवेश  के  राज्यवार  बितरण  में  बिहार  का  चतुर्थ
 स्थान  है|  जेसा  कि  अन्य  राज्यों/क्षेत्रों  के लिये  ये  आवंटन  परियोजन  भों  की  तकनीकी-भावधिक
 उपादेयता  के  आधार  पर  किये  जाते  इनमें  राज्यों  के  क्षेत्रीय  पिछड़ेपन  को  भी  ध्यान  में
 रखा  जाता  है|

 विवरण  -1

 199C-91  था  1991-92  के  दौरान  राज्यों  फो  भागदंड  आधारित  सामान्य

 सहायता  का  प्रति  व्यक्ति  आवंटन

 a
 4990-91"  .  1991-928

 1  2
 ्ः

 3
 ह

 विशेष  की राब्य

 1,  अश्णाचल  प्रदेश  3519  5021
 2.  असम  430  514

 3.  हिमाचल  प्रदेश  637  746
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 ,  जम्मू  और  कश्मीर 4

 5

 6.

 7

 8.

 9,

 .  मणिपुर

 मेघालय

 .  मिजोरम

 नागालेंड

 सिकिकम

 त्रिपुरा

 खौ--गर-विशेष  क्रेणी  राज्य

 6०

 व

 ०७9

 (४

 +

 (०

 (२

 9.

 )0,

 आन्ध्र  प्रदेश

 «  बिहार

 .  गोआ

 .  गुजरात

 .  हेरियाणा

 कर्नाटक

 .  केरल

 .  मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाड

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  बंगाल

 *  संशोधित  गाडग्खि  फाम ूले  पर  आधारित  ।

 लिखित  उश्र

 2  3

 3160  4578

 2425  3202

 3243  4210

 4053  4578

 2425  3202

 3243  139

 8053  560

 76  88

 £03  als

 8258  560

 76  88

 803  4

 80  92

 424  456

 85  424

 70  8$

 98  456

 85  124

 71  449

 98
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 विवरण

 18  1991

 1990-91  को  तुलना  में  1991-92  में  सामान्य  केसीय  सहायता

 राज्य

 2.  असम

 3.  हिमाचल  प्रदेश

 4.  जम्मू  और  कश्मौर

 «  मणिपुर

 मेधालय

 .  नागालैंड

 ,  सिक्किम

 त्रिपुरा

 ५]

 6

 7.  मिजोरम

 8

 9.

 स.--गेर  विशेष  श्रेणी  राज्य

 आंध्र  प्ररेश

 2.  बिहार

 3,  गोआ

 4.  गुजरात

 5.  हरियाणा

 6.  कर्नाटक

 7;  केरल

 8.  मध्य  प्रदेश

 9.  महाराष्ट्र

 उड़ीस॥

 विशेष  भ्ेणी  राज्य

 2.  अश्णाचल  प्रदेश

 )  में  बद्धि

 करोड़  रुपए  में
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 जशाशिश जल  जल  किन  कल  अल  ओिन हि  SR

 2

 राजस्थान
 ः

 38,44

 ह

 तमिलनाडु  45.47

 उत्तर  प्रदेश  46.84

 पश्चिम  बंगाल  68.77

 :  ख  784,22

 कुल  योग  ;

 हारा  उत्तरकाशी  के  भूकम्प  पोड़ितों  को  राहुत  सहायता
 444  ',  थ्रो  जाज्ष  फर्नान्‍डोज  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15.  क्या  ने  उत्तरकाशी  के  भूकम्प  पोड़ितों  को  उनके  नष्ट  हुए  मकानों  के  पुननिर्माण
 के  लिए  कोई  राहत  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  बिकास  मन्जालय  में  राज्य  ससत्री  एस  :  हुए  ओर  गढ़वाल
 क्षेत्र  चमोली  तथा  देहरादून  में  भूकम्प  के  कारण  पूर्णतया  क्षतिप्रस्त  हो
 गए  20000  मकानों  के  पुनर्तिर्माण  के  लिए  हुडकों  त ेलगभग  30  करोड़  रुपए  का  ऋण  स्वीकृत  किया

 है  |  लाभ-ग्राहियों  को  सहायता  का  संवितरण  उत्तर  प्रदेश  ग्रामीण  भावास  बोड़े  के  माध्यम  से  किया
 जायेगा  ।  राज्य  अभिकरण  को  संवितरण  करोड़  रुपए  के  ऋण  की  प्रथम  किस्त  पहले  ही  रिलीज  की

 जा  चुक्री  है  ।

 इसके  उपयुक्त  प्रौद्योगिको  के  अन्त  के  कारीयरों  के  कोशल  उम्मयन  तथा  प्रशिक्षण
 ओर  भूकम्प  रोधी  मकानों  के  पुननिर्माण  के  लिए  भवन  निर्माण  संघटक  तथा  अस्य  घटक  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  हुडको  ने  इस  क्षेत्र  में  43  नि्मिति  केन्द्रों  और  6  उप  केन्द्रों  की  स्थापनाथं  तकतोको

 सहायता  प्रदान  की  हुडको  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  भूकम्प  रोधो  मकानों  के  लिए  उपयुक्त
 डिजाइन  भी  उपलब्ध  किए  गए  हैं  ।

 अच्डमान  निकोथषार  के  लिए  परिबहम  राज-सहायता

 4442  श्री  भनोरंजन  भक्त  :

 क्या  प्रधान  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सध  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान  भर  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  से

 क्या  तक  परियहन  राज-सहायता  प्रदान  करने  सम्बन्धी  कुछ  दावे  श्राप्त  हुए  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  घतराशि  कब  तक  रिलीज  कर  दो  जाएगी  तथा  यह  धनराशि

 कितनी  होगी  ?
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 उद्योग  सन्जालय  में  राज्य  मम्त्री  पी०  छे०  :  और  संघ  शासित  क्षेत्र
 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  ने  2,04,83,318  रुपये  की  परिवहन  राज-सहायता
 का  दावा  भेजा  यह  दावा  कुछ  संशोबन  करने  के  लिए  प्रशासन  को  वापस  कर  दिया  गया  है  ।
 पात्र  दावों  को  भदायगी  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  से  स्पष्टीकरण  प्राप्त  होने  पर  कर  दी  जाबेगी  ।

 असम  के  स्वशासोी  जिला  परिषद  के  लिए  आठवों  योजना  का  प्रारूप

 4443,  डा०  जयन्त  रंगपी  :

 क्या  योजना  और  कार्यक्रम  क्रियान्ययन  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 क्‍या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  को  स्वशासी  जिला  परिषद  को  अपने  क्षेत्र  के लिए  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तैयार  करने  की  अनुमति  दी  गई

 क्या  असम  की  कार्बी  अंगलौंग  तथा  उत्तर  कचार  पर्वतीय  स्वशासी  जिला  परिषद  की

 भी  अपने  क्षेत्र  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तैयार  करने  की  अनुमति  देकर  इसी  प्रकार

 की  कार्यवाही  को  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 (9)  क्या  सरकार  का  विचार  असम  को  स्वशासी  जिला  परिषदों  को  अपने-अपने  क्षेत्रों  के

 लिए  आठवीं  योजना  के  प्रारूप  तंयार  करने  की  अनुमति  देने  का  है  ?

 योजना  अरो  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  एच०  आर०
 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  योजना  आयोग  को  भेजी  गई  उनकी  योजनाएं  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजना  प्रारूप  में  पहले  ही  शामिल  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  बो०  सो०  आर-/वो०  सो०  पी०  परियोजना

 4444,  श्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  प्रधान  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  कोणाक॑  टी०  वी०  और  उड़ीसा  राज्य

 इलैक्ट्रोनिक्स  विव्रास  निगम  लिमिटेड  के  सहयोग  से  बी०  सी०  आर०/वी०  सी०  पी०  परियोजना

 स्थापित  करने  के  विचार  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस्रके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सारगरेट  अल्या):(क)
 से  उड़ीसा  सरकार  ने  अपने  दिनांक  23  !989  के  पत्र  के  जरिए  इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड
 एण्ड  टेक्नोलॉजी  डेलपमेंट  कार्पोरेशन  टी०  एण्ड  विभाग  के  अन्तगंत  एक
 सावंजनिक  क्षेत्र  बा  द्वारा  उड़ीसा  में  वी०-सी०आर०/वी०सी  ०पी  ०  के  विनिर्माण  की  परियोजना

 156
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 स्थापित  करने  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  बी०  सी०  आर०/बी०  सी०  पी»  के
 बिनिर्माण  की  परियोजना  स्थापित  करने  के  संबंध  में  ई०  टी०  एण्ड  टी०  का  प्रस्ताव  सरकार  द्वारा

 अनुमोदित  नहीं  किया

 चोनो  इत्यादि  में  मिलावट

 444  5.  थ्रो  ज०  चोक्‍का  राव  :

 कया  प्रधान  अन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  धान  तथा  मसालों  में  मिलावट  के  लिए  वेधानिक  स्वीकृति  मिलो

 हुई  यदि  तो  उसका  प्रतिशत  कया

 क्‍या  इसका  लाभ  उठा  कर  व्यापारी  खाद्य  पदार्थों  में  कंकर  तथा  ऐसे  ही  पदार्थों  की
 मिलाबट  कर  रहे  भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  जानबूझकर  मिलावट  को  अपराध  घोषित  करके  मिलावट  पर
 प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ?

 मागरिक  पृति  और  सावंजनिक  वितरण  सन्त्रालय  में  राज्य  लम्भो  फजालुद्दीन
 खाद्य  अपमिश्रण  नियारण  1955  के  तहत  धान  तथा  मसालों  के  मामकों

 में  बाहरी  जिनमें  कंकड़-पत्थर  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  सामग्री  शामिल  को  मिलावट  की
 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  |  यह  इस  प्रकार  है  :---

 (1)  चाबल--वजन  के  अनुसार  3  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  हो  और  उसमें  से  अकामिक

 सामग्री  जसे  कंत्र  ड-पत्थर  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  सामग्री  का भार  1.0%  से  अधिक

 नहीं  होगा  ।

 (2)  वजन  के  अनुसार  0.1%  से  अधिक  न  हो  ।

 (3)  धान--बजन  के  अनुसार  60%  से  अधिक  न  और  उसमें  से  अका्यनिक  सामभ्री

 कंक  ड़-पत्थर  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  सामग्री  का  भार  1.0%  से  अधिक  नहीं

 होगा  ।

 (4)  मसाले  प्रत्येक  मसाले  के  स्वरूप  पर  निर्भर  करते  हुए  मिलावट  की  अधिकतम  सीमा

 भार  के  अनुसार  2.0%  से  ४.0%  के  बीच  है  |

 ओर  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  मिलावट  वाली  खाद्य  वस्तुओं  को  लाश

 अपमिश्रण  निवारण  954  के  उपबन्धों  के  तहत  दण्डनीय  अपराध  राज्यों/धंष  राज्य

 क्षेत्रों  के  खाद्य/स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  से  बार-बार  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  विनिर्माताओं/बोक
 विक्रेताओं  तथा  खदरा  विक्रेताओं  के  स्तरों  पर  खाद्य  सामग्री  को  गुणबता  के  बारे  में  कड़ी  निगरानी

 रखें  ।

 सोरा  के  मूल्य

 4446.  भरी  ०  चोक्का  राज  :

 क्या  प्रधान  जन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सौरा  के  बिनिकभित्त  मूल्य  और  बाजार  मूल्य  में  बहुत  अधिक  अन्तर

 क्‍या  अधिकतर  सहकारी  चीनी  फैक्टरियां  इस  वजह  से  नुकसान  में  जा  रही  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विद्यार  इन  चोनी  फैक्टरियों  को  अपनी  मर्जी  से  खुले
 बाजार  मैं  सीरा  बेघने  की  अनुमति  देने  का  है  ?

 रसायन  ओर  उयरक्त  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  चिम्ता  :  सीरा  के  मूल्य  सीरा
 नियन्त्रण  1961  द्वारा  विनियमित  किए  जाते  नियन्त्रण  आदेश  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन
 का  कोई  मामला  हाल  में  सरकार  को  नजर  में  नहीं  आया  है  ।

 भोर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 राज्यों  में  लथ  उच्योग

 4447.  कुमारो  बिभला  बर्सा  :

 क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मह्य  प्रदेश  वर्ष  ओर  आठबीं  पंचयर्धोम  योजना  के  दौरान-सक्ोले  भौर  बड़े
 अच्योगों  की  स्थापना  के  छिए  कुल  कितनी  धनराशि  निवेश  करने  का  प्रस्ताव  और

 इसी  अवधि  के  दौराम  राज्य  में  लघु  ग्रामीण  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  कितनी  राशि
 व्यय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पीਂ  :  और  योजता  आबोग
 को  ब्लाक  ऋणों  के  रूप  में  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराता  है  तथा  उनकी  वःविक  योजनाओं

 को  विक्तीय  सहायता  देने  के  लिए  भन॒दान  देता  है  जिसमें  उद्योगों  हेतु  आवटन  भी  श्लामिल  है  ।  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  को  मी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  तश्ापि  योजना

 आबोग  ले  प्रदेश  को  1991-92  को  बादिक  योजना  के  लिए  मध्यम  तथा  बड़  उद्योगों  हेतु
 :  3639:00  लाख  रुषए  के  परिव्यम  ओर  ग्रामीण  एवं  लघु  उद्योगों  के  बास्ते  5322.00  लाख  रु०  के

 परिव्यय  की  स्वीक्ृति  दी  है  ।

 ]

 सिविल  सेथा  अधिकारियों  के  क्शिड  सामले

 4448.  भी  ललित  उरांब  :

 कया  प्रधान  अन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सतर्कता  विधान  द्वारा  गत  तोन  बर्षों  के  दोरान  प्रश्येः  कर्य  राज्यवार  सिविल  खेवा
 अधिकारियों  के  विरुद्ध  पकड़  मह  मामलों  की  संख्या  कितनी  भौर

 सरकार  द्वारा  इन  अधिकारियों  के  बिखड्ध  गया  १  रंवाई  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  शाज्य  भाग स्ट  :
 भोर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  प्रटल  पर  रख  दी

 158



 27  1913  लिक्षित  रत्तर

 अनृसूलित  लातियों/अगुसृश्वत  शगजातियों  के  जिए  आरकित  फरों  को  भरते  क ेलिए
 राज्यों  को  निर्देश

 4449.  श्री  ललित  उदरांद  :  |
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  संध  सरकार  ते  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  उक्त
 पदों  को  भरने  हेतु  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  किया  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कण  है  ?

 लोक
 शिकायत

 तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  बंतरों  आारेड  :
 भोर  राज्यों  के  मुध्य  सबिवों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  मामले  को  राज्य

 सरकारों  के  सामने  रखें  ओर  अनुसूचित  जातियों  तथा  भनुसूचित  जनजातियों  की  बकाया  आरक्षित
 रिक्ितयों  को  भरने  के  लिए  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाने  के  लिए  यधाशी  घ्र  उपयुक्ष  अनुदेश  जारी
 करें  |

 कर्नाटक  में  भ्रति  मौद्योगिक  लाइसेंस  नियेश

 44  0.  श्री  सिदनाल  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 1990  में  बर्नाटक  में  कितने  ओद्योगिक  लाइसेंसों  को  स्वीकृति  दी

 (@)  उन  औद्योगिक  लाइसेंधशों  मे  कुल  निवेश  कितना

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  प्रति  औद्योगिक  लाइसेंस  भौसत  निवेश  कितना

 इस  अवधि  के  दोदान  कर्नाटक  में  कितनी  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  गई  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  बनत्रो  पी०  छे०  :  (5)  कर्नाटक  में  उद्योगों  क॑
 स्थापना  करने  के  लिए  वर्ष  1990  के  दोरान  30  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  मंजूरी  दी  गई

 तथा  उद्योगों  में  किए  गए  वास्तविक  निवेश  संबंधी  आंकड़े  उद्योग  मंत्रालय  में
 केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  ।

 ओद्योग्रिक  लाइपेंसों  के
 कायस्वियन  सम्बन्धी  प्रति  को  मियरानों  सम्बद्ध  रा्य  सरकार

 तथा  प्रशासनिक  मन्त्रालय/विभाश  द्वारा  की  जाती  स्वापित  किए  यद  उद्योगों  को  कास्तविक
 संदया  सम्बन्धी  केन्द्र  सरकारद्वारा  नहीं  रक्षी  जाती  ।

 ह

 दिल्‍लो  में  बेरोजगार  जुककों  का  शोषण

 4451.  श्री  अर  न  सिह  पादण

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  निजो  कम्पनियां/ब्यापार  गृह  बेरोजगार  युवाओं  को  कम  वेतन  पर  नियुक्त
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 करके  ओर  बिना  किसी  अतिरिक्त  मुआवजे  के  उनसे  एक  दिन  में  आठ  घंटे  से  अधिक  कार्य  लेकर
 उनका  शोषण  कर  रहे  भौर

 मदि  तो  बई  पैमाने  पर  बेरोजगारी  का  लाभ  उठाने  वाली  संस्थाओं  व्यक्तियों  से

 निपटने  के  लिए  क्या  कदम  ढठाए  गए  हैं/उठ  ने  का  विचार  है  ?

 अ्नम  लंत्ालय  में  उपमंत्री  पथम  सिह  :  (१)  दिल्ली  प्रशासन  को  सूचता  के

 अमूसार  उनके  ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  आया  कमकारों/बूनियनों  से समय-समय

 पर  ऐसो  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  जिनमें  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  कुछ  नियोजक  दिल्‍ली  प्रशासन

 द्वारा  न्‍्बूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  की  गई  दरों  से  कम  भुगतान  कर  रहे  हैं  तथा
 किसी  अति  क्त  पारिश्रमिक  की  अदायगी  बिए  उनसे  एक  दिन  में  आठ  घटे  सै  भी  अधिक  कार्य
 करवा  रहे  हैं  ।

 जब  भी  कभी  ऐसी  शिकायतें  ब्राप्त  होती  हैं  तो  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  तहकीकात  की
 जातो  है  और  नियोजकों  से  कमियों  में  सुधार  करने  के  लिए  बहा  जाता  फिर  भी  यदि  प्रबन्धतन्त्र

 समझाने-बुझाने  के  बाद  भी  उद्ध  कमी  में  सुधार  नहीं  करता  तो  न्यूनतम  मजदूरी  1948
 के  संगत  उपबन्धों  के  अधीम  चुक़बता  नियोजकों  के  छिलाफ  अभियोजन  चलाए  जाते

 अशोक  पेपर  मिल  का  खोला  जाना

 4452,  श्री  उद्धव  बसन

 क्या  प्रधान  अम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  समझौते  के  अनुसार  असम  जोगिभमहोपा  स्थिति  अज्लोक  पेपर  मिल  के  पुनः  खोले
 जाने  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  स्वीक्षत  की  गई

 भव  तक  कितनी  धनराशि  ब्रदान  की  जा  चुकी

 उक्त  धमराशि  किस  प्रयोजन  के  लिए  जारी  की  गई  और

 शेष  राशि  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍जी  पो०  जे*  :  (१)  अशोक  पेपर
 जोगोधोपा  के  चालू  करने  के  लिए  बनाए  गए  पुनस्थपिना  पैबेज  के  अधोन  भारत  सरकार  द्वारा
 67.08  करोड़  रुपये  मंजूर  किए  गए

 (@)  ओर  जंसी  कि  पुनस्थपना  पंकेज  में  व्यवस्था  प्रबःघकों  के  अशदान  तथा
 दूरियों  आदि  के  कारण  कुल  बकाया  कानूनी  भुगतानों  (2.10  करं,ड  रुपए  जमा  8,39  करोड़
 के  रुप  में  30%  देनदारियों  के  लिए  अंशिक  भुगतान  के  तौर  पर  असम  सरकार  को  10.69  करोड़
 की  राशि  दे  दी  गई

 ढ

 शेव  राशि  का  भगतान  वास्तविक  वितरण  एवं  जरूरत  पर  निर्भर  करेगा  ।
 असम  में  उ्ोगविहोन  जिले

 4453.  क्रो  उद्धव  बसंन  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने ७  १:  ब्कणकी  हैः  वन्य  हि  alt  टी  ~  ञँ
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 असम  में  ऐसे  जिलों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्हें  जिलोंਂ  की  सूची  में  शामिल
 किया  गया

 क्‍या  उत  जिलों  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन

 यदि  तो  कब  तक  इन  ओऔद्योगिक  एककों  की  स्थापना  की  और

 (%)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्जी  पो»  शें०  :  असम  में  लखीमपुर  और
 उत्तरी  कछार  पहाड़ियां  उद्योग  रहित  जिले  हैं  ।

 से  किसी  विशिष्ट  जिले/क्षेत्र  का  भौद्योगीकरण  करना  मृख्यतया  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  का  उत्तरदायित्व  केन्द्र  सरकार  उनके  प्रयासों  में  बथा  सम्भव  मदद  करती

 लघु  ओद्योगिक  एककों  के  पंजोकरण  के  लिए  मानदंड

 4455.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  लपु  औद्योगिक  एककों  के  पंजीकरण  के  लिए  नए  मानदंड

 निर्धारित  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  जं०  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शान्ति  और  भोजन  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  के  अनुसंधान  दल  के  निष्कय

 4456.  श्री  आर०  सुरेख  रेड्डी  :

 क्या  योजना  और  कायक्रम  कार्यास्वयन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शान्ति  और  भोजन  पर  अंतर्राष्ट्रीय  क्रायोग  के  अनुसंधान  दस  ने  बह  निष्कर्ष
 निकाला  है  कि  सभी  के  लिए  रोजगार  तथा  गरीबी  उन्मूलन  की  प्राप्ति  क  लिए  2000  ईसवी  तक

 असंगठित  क्षेत्र  में  कम  से  कम  10  करोड़  नए  रोजगार  अवसरों  की  आवश्यकता  जैसाकि  19
 1991  के  टाइम्सਂ  में  सूचित  किया  गया

 यदि  तो  हम  दल  के  अन्य  निष्क्व  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  जांच  कौ  और

 यदि  तो  इन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहें  हैं  ?

 योजना
 और  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :

 से  हां  ।  शांति  तथा  खाद्य  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  आयोग  एक  अस्तर्राष्ट्रीय
 गेर-सरकारी  संगठन  जिसके  अध्यक्ष  डा०  एम०  एस०  स्वामीनाथन  उक्त  रिपोर्ट  डा०  वी०

 161



 लिखित  उत्तर  18  1991

 ग्रामीण  प्रयन्ध  संस्थान  आवर०  आनन्द  द्वारा  199]  में

 भायोजित  सेमीनार  में  प्रस्तुत  की  गई  दल  के  निष्कर्ष  एक  कार्यनीति  विवरण  के  रूप  में  जिसमें

 इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  अब  तक  शामिल  न  किए  गए  क्षेत्रों  में  सिंचाई  तथा  हरित  क्रांति
 का  परती  भूमि  विकास  तथा  उद्यान  रेशम  कृषि  प्रसंस्करण  आदि
 जैसी  अन्य  उत्पादक  गतिविधियों  में  कृषि  के  विविधीकरण  के  माध्यम  से  उच्च  उत्पादकता  आय  तथा
 रोजगार  सृजन  पर  जोर  से  रोजगार  अवसर  बढ़ने  की  सम्भावना  आठवीं  जो
 धीन  के  दोरान  कृषि  हेतु  महत्व  के  क्षेत्रों  मे ंउपयू बत  पहलुओं  पर  समुचित  इयान  दिया

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक  मों  के लिए  धनराशि

 4457,  भरी  आर०  सुरेख्र  रेड्डी  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 दया  सरकार  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  को  कोई  अतिरिक्त
 धनराशि  नहीं  प्रदान  कर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसा  कोई  निर्णय  लिया  है  कि  किसी  सरकारो  क्षेत्र  का
 बिस्तार  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नहीं

 यदि  तो  इसके  प्रमुख  कारण  क्या

 कया  सरकारो  क्षेत्र  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  लाभ

 (2)  कया  सरकार  घाटा  उठाने  वाले  सरकारी  उपक्रमों  को  रुण  मानने  पर  विचार  कर  रही
 भोर

 यदि  हां  तो  अब  कितने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  लाभ  दिखाया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  :  जो  नहीं  ।  सरकार  ने  यह  निर्णय

 नहीं  किया  है  कि  वह  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकर्मों  के  लिए  अतिरिक्‍त  निधि  की  व्यवस्था  कर  पाने  में
 सक्षम  नहीं  हो  पाएगी  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  हां  ।

 (2)  जी  नहीं  ।  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  के  प्रावधानों
 के  अनुसार  रुप्णता  को  कम्पनी  के  रूप  में  पारिभाषित  किया  गया  है  जिसका  अथे
 एक  ऐसे  उद्योग  सात  वर्ष  के  लिए  /  पंजीकृत  कंपनी  से  है  जिसने  किसी  वित्तीय  बर्ष
 के  अन्त  में  अपने  समस्त  निवल  मूल्य  के  ब्रराबर  या  उससे  अधिक  संचयी  घाटा  उठाया  हो  तथा  उस
 वित्तीय  बे  में  और  उस  वित्तीय  वर्ष  के  ठीक  पहले  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  नकद  घाटा  भी  उठाया

 उपयु  कत  अधिनियम  के  अनुसार  सिर्फ  वही  उद्यम  रुण्ण  माने  जायेंगे  जो  उपरोक्त  परिभाषा  के  द।यरे  में
 भाते  हैं  ।

 वर्ष  1989-90,  केवल  जिस  अवधि  तक  की  जानकारी  उपलष्ध  3,  के  दौरान  सरकारो
 क्षेत्र  के  131  उद्यमों  ने लाभ  अजित  किया
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 संघ  मु  बई  को  मांगें
 4458.  क्री  राम  माईक  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  ने  सेवा  वेतन  संघ  मुम्बी  की  मांगों  की

 जांच  कर  ली  जो  उन्हें  लोक  शिकायत  भौर  पेंशन  नई  दिल्‍ली  द्वारा  |  भर
 को  अग्रेषित  की  गई

 यदि  तो  संघर्ष  समिति  द्वारा  की  गई  मांगें  क्या  और

 सरकार  द्वारा  क्या  फायंवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पवनतिह  :  सेवा  वेतन  संघर्ष
 मुम्बई  की  मांगों

 से
 सम्बन्धित  कोई  अभ्यावेदन  श्रम  मन्‍्त्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुआ

 दे

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओषध  नीति  को  पुनरीक्षा
 4459,  श्री  राम  नाईक  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  औषध  नीति  को  पुनरीक्षा  के  लिए  एक  सचिवों  की  समिति  नियुक्त
 की

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  कया  हैं  तथा  इसके  निदेश  पद  क्या

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों/दिए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 (2)  यदि  तो  रिपोर्ट  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रसायन  और  उ्ंरक  संत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  चिन्ता  :  से  (४)  भोषध
 1987  की  समीक्षा  से  संबंधित  सभी  विषयों  ओर  अनुसूचीबद्ध  श्रेणियों  में

 भौषधों  को  शामिल  करने/अलग  करने  सहित  1987  से  संबंधित  विभिन्‍न  नीति
 विषयक  मामलों  पर  दिए  गए  अभ्यावेदनों  पर  विचार  करते  के  लिए  सरकार  ने  एक  स्थाई  समिति
 गठित  की  समिति  में  अध्यक्ष  के  रूप  में  ओर  और
 प्रौद्योगिकी  अपर  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  और

 के  बरिष्ठ  भारतीय
 रसायन  प्रौद्योगिकी  केन्द्रीय  ओऔषध  अनुसंधान  लखनऊ  भादि
 शामिल  थे  ।  समिति  की  सिफारिशें  सरकार  के  विदाराधीन  हैं  ।

 जब  प्रोद्योगिको  को  संभावना
 4

 4460,  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  देश  में  कृषि  उत्पादन  में  बृद्धि  के  लिए  जैब  प्रौद्योगिकी  की  प्रबल  संभावनाएं
 भौर

 यदि  तो  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  जैव  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करने  और  उसमें

 सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरेट  :
 उत्पादकता  बढ़ाने  में  जेव  प्रौद्योगिकी  को  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करनी  है  ।

 बायोटेक्नोलॉजी  विभाग  ने  फसल  जैव  प्रौद्योगिकी  में  1989  से  अनेक  संकेन्द्रित

 अनुसंघान  एवं  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किए  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद

 इन  कार्यक्रमों  के  साथ  पूर्णतः  सम्बद्ध  रही  इन  कार्यक्रमों  का  उद्देश्य  मौजूदा  पादप  प्रजनन  प्रयासों
 में  तेजी  लाने  के  पादप  प्रजनन  सहायक  साधन  तथा  पूर्व  प्रजनन  आनुवंशिक  स्टाक  तैयार  करना

 विभिन्‍न  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  पीड़क  जन्तु  तथा  रोग  प्रतिरोधी  अधिक  पैदावार  वाली  किसमें  तंयार  करने  के  लिए
 राष्ट्रीय  महत्व  की  चार  सफेद  घना  तथा  गेहूं  पर  आनुवं  शिकीय
 तथा  जैव  प्रौद्योगिकीय  पद्धतियाँ  लागू  की  जा  रही  हैं  ।

 (2)  जैव  प्रोद्योगिकी  अनुसंधान  क्षमता  तथा  प्रशिक्षित  जन  शक्ति  पैदा  करने  के  लिए  देश
 भर  की  मौजूदा  संस्थाओं  में  1990  से  छः  पात्य  आण्विक  जोव  विज्ञान  केन्द्र

 स्थापित  किए  गए  हैं  प्रत्येक  को  समस्योनन्‍्मुखी
 आधारभूत  तथा  अनुप्रयुकत्त  अनुसंधान  कार्यक्रम  वाली  कुछ  फसलों  का  कार्य  सौंपा
 गया  है  ।

 (3)  बायोटेक्नालाजी  विभाग  ने  एकीकृत  पीडक  जल्तु  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  पीड़क  जन्‍्तुओं  एवं
 रोगों  के  जंब  वेशानिक  नियंत्रण  संबंधी  नेटवर्क  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।

 (4)  बायोटेक्नालाजी  विभाग  ने  आंध्र  प्रदेश  और  कर्ताटक  राज्य  में  तेल  ताड़
 प्रदर्शन  परियोजना  की  इन  परियोजनाओं  का  उद्देश्य  प्रत्येक  राज्य  में  लगभग
 1000  हेक्टेयर  क्षेत्रफल  में  सिचित  स्थिति  के  अन्तगंत  तेलताड़  कृषि  की  व्यवहायंता
 प्रदर्शित  करना  है  ।

 (5)  विभाग  द्वारा  ऊतक  संवर्धन  इलायची  उत्पाद  प्रदर्शन  परियोजना  1989  में  शुरू  की

 गई  थी  ।

 (6)  बायोटेक्नोलानी  विभाग  ने  जेब  उवंरकों  के  प्रौद्योगिकी  विकास  एवं  प्रदर्शन  के  संबंध  में
 में  प्रमुख  कार्यक्रम  शुरू  किया  है  ।

 (7)  अनेक  परियोजनाओं  के  क्षेत्रीय  कार्यकलापों  एवं  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  में  अच्छी  प्रगति  हुई
 है  और  इसके  परिणाम  आठवों  योजनावधि  के  दौरान  देखे  जा  सकते  हैं  ।

 ओद्योगिक  क्षेत्र  का  कार्य-निष्पादन

 4461.  श्री  गोपीयाय  गजपति  :  +

 क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  में  मत.तीन  वर्षों  के  दौरान  औद्योगिक  क्षेत्र  के  असंतोषजनक  कार्य-निव्पादन  के
 क्या  कारण

 आठवीं  योजना  के  दौरान  भीद्योगिक  क्षेत्र के  विकास  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने का
 विधार

 कया  आगामी  वर्षों  में  औद्योगिक  विकास  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करते-केलिए-आदधिक
 सुधार  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  ममत्री  पो०  ल०  :  ससे  आाप्त
 भौच्योगिक  उत्पादन  यूचकांक  के  पिछले  तीन  वर्षों  (1988-89  से  1990-91)  के  दोरान
 विकास  की  ओसत  दर  8.6%  थी  ।  यह  सातवीं  योजना  के  औसत  विकास  8.5%  तथा  छठी  योजना
 के  औसत  विकास  6.5%  से  कुछ  अधिक  थी  ।

 से  नई  औद्योगिक  तथा  व्यापारिक  मीतियों  के  प्रावधानोंका  उल्लेश्य  भोद्योगिक

 उत्पादन  को  बढ़ावा  देना  इस  नीति  संबंधी  प्रणाली  में  आवश्यकताओं  ओर  परिस्थितियों  पर  निर्भर

 करते  हुए  समय-समय  पर  परिवतंन  किए  जाते  हैं  ।

 द्वारा  एम०  सो  ०  सी०  भजन  का  सिर्माण

 4462,  श्री  गोविन्द  चन्द्र  मृडा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  द्वारा  तेनुघाट  ताप-विद्युत  लालफनिया  जिला  बोकारों  में
 निर्मित  प्रोट्रीटमेंट  प्लांट  के  एम०  सी०  सी०:भवन  में  धंस  जाने  के  कारण-अनेक  स्थानों  पर
 दरार  पड़  गई

 यदि  तो  भूतल  की  भारवहन  क्षमता  की  जांच  न  किए  जाने  के  क्या  क्षारण

 क्‍या  इस संबंध  में  शिकायतें  दर्ज  की  गई

 क्या  पूरे  ढांचे  को  नामंजूर  किया  जाना  चाहिए

 (2)  क्‍या  ऐसा  नहीं  किया  गया  ओर  ठेकेदार  को  दोषपूर्ण  निर्माण  किये  जाने  पर  भी  भुगतान
 कर  दिया  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  दोषी  पाये  गए  व्यक्तितयों  के  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  :  (6)  हां  ।

 ठोस  मिट्टी  की  भारवहन  क्षमता  का  अभिकल्प  में  बिचार  किया  गया  था  और  निर्माण

 शुरू  करने  से  पूर्व  ठोसता  परीक्षण  किये  गए  थे  ।

 ठेकेदार  से  संशोधन  कार्य  करने  के  लिए  कहा  गया

 नहीं  ।
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 (४)  और  ठेकेदार  को  भुगतान  भवन  के  निर्माण  के  बाद  कि और  ठेकेदार  को  भुगतान  भवन  के  निर्माण  के  बाद  किया  निर्माण  के

 लगभग  आठ  महीनों  के  बाद  कुछ  दरारें  देखी  ठेकेदार  ने  संशोधन  कार्य  करता  स्वीकार  कर

 लिया  अतः  कोई  अनुशासनात्मक  कार्रवाई  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 भारत  हेथो  इलक्ट्रिकल्स  द्वारा  किया  गया  बांधਂ  निर्माण  कार्य

 4463,  श्री  गोविस्द  चस्र  मुडा  :

 क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लि»  द्वारा  तेनुधाट  विजलो  परियोजना  पर  बनाए  गए
 बांधਂ  में  प्रयोग  की  गई  घटिया  सामग्री  और  किए  गए  घटिया  कायें  के  संबंध  में  शिकायतें  दर्ज  की

 गई

 क्या  बांध  की  संरचता  नमूने  के  अनुसार  की  गई  थी  ओर  संरचना  के  लिए
 पर्याष्त  मशीनरी  प्रयोग  की  गई

 क्या  बांधਂ  में  प्रयोग  को  गई  घटिया  भौर  बढ़िया  मिट्टी  नमूने  के  अनुसार

 क्‍या  एश  बांध  में  प्रयोग  की  गई  फिल्टर  सामग्री  नमूने  और  अपेक्षित  मोटाई  के

 अनुसार

 कया  इस  प्रकार  कोई  रहकरण  नहीं  किया  गया  और  ठेकेदार  को  घटिया  कार्य  के  लिए

 भुगतान  किया  और

 इन  जिनसे  घटिया  किस्म  का  का  हुआ  को  पास  करने  के  दोषी  पाये  गए
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 उद्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  के०  :  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  ।

 से  हां  ।

 (2)  काय  विनिर्दशों  के  अनुसार  पूरा  किया  जा  रहा  दोषधपूर्ण  कार्य  के  लिए  ठेकेदार  को
 कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भेल  हारा  लिभित  ढांचों  में  सधुमक्खी  के  छत्ते

 4464,  श्री  गोविन्द  चस्र  मुंडा  :

 क्या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  तेंनुघाट  थर्मल  पावर  स्टेशन  के  केंटीन  भवन  की
 छत  में  मधुमगथ्ली  के  छत्ते  लग  गए

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  दर्ज  की  गई

 क्या  1978  के  आई०  एस०  456  के  खंड  संद्या  15.7  के  अनुसार  सम्पूर्ण  ढांचे  को
 अस्वीकार  कर  दिया  गया
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 के  लिए  भुगतान  कर  दिया  गया  भौर

 (2)  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  या  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?
 -  उद्योग  भरत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  पी०  के०  :  कंटीन  भवन  के  एक  ब्लाक

 में  मधुमक्थी  के  छत्ते  लग  गए  हैं  जिनका  सिविल  ढांबों  में  होना  असामान्य  नहीं  है  ।

 ठेकेदार  को  अपनी  लागत  से  इस  खराबी  को  दूर  करने  के  लिए  कहा  यया  था  ।

 नहीं  ।

 चूंकि  जिस  ब्लाक  में  मधु  मक्‍द्ी  के  छत्ते  लगे  थे  उसे  ठेकेदार  द्वारा  खराबियों  को  दूर
 करवाए  जाने  के  पश्चात्‌  स्वीकार्य  पाया  गया  इसलिए  ठेकेदार  को  भुगतान  किया  गया
 ठेकैदार  को  दोषपूर्ण  कार्य  के  लिए  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हारा  नि्भित  बंकर  बोस  में  लामियां

 4465.  श्री  गोबित्द  चन्द्र  मुडा  :

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  तेनुघाट  विद्युत  निगम  लिमिटेड  के  सी०  एस०  डी०  ने  द्वारा  निर्मित  बंकर
 बीम  में  खामियों  तथा  में  कार्य  की  घटिया  क्वालिटी  के  बारे  में  16  1991  को

 अधिकारियों  को शिकायत  की  थी  जिनके  परिणामस्वरूप  आर०  और  आर०  एच०  में
 भारी  सीलन  आ  गई

 यदि  तो  तेनुधाट  विद्युत  निगम  लिमिटेड  के  सौ०  एम०  जे०  द्वारा  को  की

 गई  विभिन्‍न  शिकायतों  का  ब्योरा  क्‍या

 इस  मामले  में  दिए  गए  जांच  आदेशों  और  उनके  वरिणामों  का  ब्यौरा  क्या  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  से  तेनुधघाट  विद्युत
 निगम  लि०  के  अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध  निदेशक  ने  आर०  और
 4  के  बंकर  बीम  और  सिविल  कार्यों  के  संरचनात्मक  कार्य  के  पर  कुछ  टिप्पणियां  की  ।

 इस  मामले  की  स्वतन्त्र  गुणता  नियम्त्रण  एजेन्सी  मैसस  राइट्स  इण्डिया  लिमिटेड  और  टी०बौ०एन०
 एल०  द्वारा  जांच  की  इन  दोषों  को  दूर  करने  के  लिए  उपचारी  कारंवाई  की  गई  और  इसकी

 सूचना  टी०  वी०  एन०  एल०  को  दे  दी  गई  थी  ।

 चूंकि  दोष  ठीक  कर  लिए  गए  थे  किसी  प्रकार  की  अनुशासनिक  कारंवाई  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।  ह

 दरषिण  दिल्‍लो  में  कथित  अवध  निर्माण  तथा  अतिकमण

 4466.  भरो  भोबन  शर्मा  :

 झो  राजनाथ  सोनकर  शारत्री  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्‍ली  उच्चन्यायालय  ने  दिल्ली  नगर  निगम  से  विगत  में  दक्षिण  द्हली  में  अवध
 निर्माण  की  अतिक्रमण  की  जांच  करने  के  लिए  कहा

 तो  तत्संबंधी  ब्यौराक्‍्पा  है  और  दिल्ली  मगर  निगम  द्वारा  संबंध  में  क्‍या

 कररंबर्ई कही  गई

 उन  भवनों  की  संख्या  कितनी  है  जो  स्थीकृत  योजना  से  अधिक  निर्मित  है  ओर  ऐसे
 भवनों  की  संध्या  कितनी  ज्निका  वाणिज्यिक  उद्देश्यों  के  लिए  अवेध  रूप  से  इस्तेमाल  किया  जा

 रहा  और

 कया  नियमों  के  अन्सर्गत  रिहायशी  क्षेत्रों  मे ंवाणिज्यिक  परिसरों  के  निर्माण  की  अनुमति
 दे.दी  गई  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कारयंबाद्दी  की  गई  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  हां  ।

 से  कैलाश  डिफेंस  कालोनी  तथा  चितरन्जन  पार्क  के  विभिन्न  रेजिडेंट्स
 एसोसिएशनों  द्वारा  दायर  किए  गए  मामलों  के  आधार  पर  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  कतिपय  संपत्तियों
 के  निरीक्षण  तथा  इन  सम्पत्तियों  में  अनधिक्ृत  निर्माण/किए  गए  परिवतंतों  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के
 आदेश  दिए  उच्च  न्यायालय  में  सूचीबद्ध  सम्पत्तियां  इस  प्रकार  हैं  :  --

 डिफेन्स  कालोनी  न  27

 बितरन्जन  पार्क  न  30

 केलाश  कालोनी  न  है

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  इस  बात  के  होने  की  सूचना  दो  है  कि  54  सम्पत्तियों  में  अतिरिक्त

 विश्तार  किया  गया  है  और  11  सम्पत्तियों  का  उपयोग  अवध  तरीके  से  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए
 किया  जा  रहा  दिल्‍ली  वृहत्त  दिल्‍ली  वुहत्त  योजना  के  उपबन्धों  के  अनुसार
 आवासीय  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  परिसरों  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  कुछ  आवासीय/क्षेत्रों
 पॉकिटों  में  अनधिकृत  वाणिज्यिक  परिसरों  का  निर्माण  किया  जाता  जिन  पर  दिल्‍ली  नगर  निगम

 को  इस  प्रकार  के  उल्लंधनों  की  जानकारी  मिलते  हो  दिल्ली  नगर  निगम  अधिनियम  उपबन्धों  के

 अधीन  कार्यवाही  की  जातो

 सरकारों  कसंचारियों  को  पात्रता  से  एक  भ्रेणी  ऊपर  के  सरकारी
 आवास  का  आवंटन

 4467.  श्री  अजु  न  सिह  यादव  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  सरकारी  कमंचारिमों  को  पात्रता  से  एक  श्रेणी  ऊपर  का  सरकारी  आवास
 सामान्य  किराए  पर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  विगत  में  ऐसे  व्यक्तियों  से तिगुता  किराया  वसूल  करने  के  आदेश  जारी
 किए

 यदि  तो  क्या  इन  आदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  भर
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 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विक्वर  ऐसे  सरकारी  सरकारी  कमंच।रियों
 से  भिन्‍न  व्यक्षिययों  भर  संसद  सदस्यों  जिन्हें  ऐसे  आश्यास्र  भावंटित  किए  गए  तिगुना  किराया

 वसूल  करने  का  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  भोर  सरकारी

 कमंचारियों  को  पात्रता  से  एक  टाइप  उच्च  बास  के  कुछ  भावंटत  किए  गए  हैं  ।

 (a)

 हां  ।  लेकिन  कुछ  अपबादों  के  प्ताथ  ज॑प्ते  मंत्रियों  के  निजी  स्टाफ  ।

 (3)  संसद  सदस्यों  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  के  अलावा  व्यक्तिययों  पर  उपर्युक्त  उल्लिखित
 आदेश  लागू  नहीं  है  क्योंकि  वे  पृथक  नियमों  द्वारा  शासित  हैं  ।

 गहन  समुद्र  में  मछलो  पकड़ने  बाले  ट्रालर  देता

 4468,  थ्री  एम०  बी०  बो०  एस०  मूति  :

 क्या  जाद  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैससे  इस्ट  कोस्ट  बोट  बिल्डज  एण्ड  इन्जोनियर्स  लिमिटेड  ए०
 एस०  डोी०  एफ०  सी०/एस०  सी०  आई०  सी०  आई०  से  ट्रालरों  की  लागत  का  लगभग  80%
 (10  करोड़  ले  लेने  के  बावजूद  भी  1986  से  17  इण्डियन  फिशिंग  कम्पतियों  के  लिए  गहन

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  20  ट्रालर  देने  में  असफल  रही

 कया  मैसज  ई०  सी०  बी०  बो०  ई०  ने  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  यह  एक  निर्धारित
 दर  ठका  कीमत  बढ़ने  के लिए  विवात्तक  धारा  के  अंतर्गत  न्यायालय  के  माध्यम  से  इसे  विधिमास्य
 बना  दिया  भोर

 18  ट्रालरों  की  सप्लाई  करवाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  करने  का
 विचार  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  हां  ।  न

 दिए  गए  20  जलयानों  के  लिए  मेससे  ईस्ट  कोस्ट  बोट  बिल्डर्ज  एण्ड  इजोनियसे  )
 फो  1986  से  3,36,00,9 19 /-एपये  को  सब्सिडी  दी  गई  इसके  अलाया  ती./एस.

 आई  द्वारा  उपयुक्त  जलयानों  के  संबंध  में  17  मात्स्यिकी  कम्पनियों  को  स्वीकृत  ऋण
 में  से  मैसस  को  6,09,79,769.25  .25  रुपये  भी  रिलीज  किए  गए  हैं  ।

 और  हां  ।  जहां  तक  कीमत  बढ़ाने  का  प्रश्न  है  मंसत्ष  ने

 बिवाचन  के  लिए  मुकदमा  दायर  किया  है|  मंसरस  ने

 मात्स्यिकी  कम्पनियों  और  भारत  सरकार  के  विरुद्ध  दिल्ली  उच्च  स्वायाअब  में  वाचिका  भी  दायर  की

 है  और  मामला  अब  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।

 ए०  में  अनियमितताय

 4469.  प्रो०  राम  कापसे  :

 डा०  जो  ०  एल०  कनोजिया  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जप  एप  --.

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  7  1991  के  टाइम्स  आफ  इश्डिया  में
 डी०  एज०ਂ  रूपीज  50  करोड़  गोज  डाउन  दी  ड्रेनਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  आर्का
 किया  गया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है और  डी०  ढडो०  ए०  द्वारा  की  गई
 अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  हां  ।

 इस  समाचार  का  सम्बन्ध  मुख्य  रूप  से  लक्ष्मीनगर  तथा  भीखाजी  कामा  प्लेस  वाणिज्यिक
 केसदों  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  की  गई  कुछ  प्लाटों  की  नीलामी  से  मामले  की  छानबीन
 की  गई  है  ओर  यह  पाया  गया  है  कि  नेहरू  झंडेंवालान  तथा  भीखाजी  कामा  प्लेस  में  प्लाटों  की
 नीलामी  के  संबंध  नीलामी  नीलामी  की  शर्तों  का  अनुपालन  करने  में  असफल  रहे  हैं  भौर  वे

 दिल्‍ली  जिकास  प्राधिकरण  के  विरुद्ध  अदालत  में  भी  गए  दिल्‍लौ  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इन  मामलों
 पर  न्यायानय  में  सफाई  पेग  की  जाती  है  तथा  मामा  न्याय  लक्षमीनगर  के  प्लाटों  के
 सम्बन्ध  में  नीलामी  के  प्लाट  विकसित  नहीं  थे  और  नीलामी  क्रेताओं  ने  बोली  की  धनराशि  का

 भुगतान  करने  में  कुछ  कठिनाइयां  व्यक्त  को  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सांसदों  को  डो०  डो०  ए०  से  प्लाटों/फ्लैटों  का  आवंटन

 4470,  भी  राज  कुमार  शर्मा  :

 बया  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ३

 )  क्‍या  सरकार  ने  पिछले  दो  वर्षों  में  सांसदों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  डी०डी  ०ए०
 के  पलेट  या  प्लाट  आवंटित  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसे  आवंटनों  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  एम०  :  नहीं  ।

 भोर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 फर्जी  चालानों  पर  प्लेटों  का  आवंटन

 4471.  श्री  गुर  दास  कामत  :

 शो  सदन  लाल  ख्राता  :

 भी  सुरेख  पाल  पाठक  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 हर  ६

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  में  फर्जी  चालानों  पर  बड़ी  संध्या  में  पंलैट  आव॑ंदित
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  प्रत्येक  ऐसे  कितने  फ्लैटों  का  आवंटन  किया  गया  भौर

 दोषी  पाये  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  से  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  के  ध्यान  में  6  ऐसे  मामले  आए  हैं  जिनमें  जाली  बेंक  चालानों  के  आधार  पर
 पत्र  जारी  किए  गए  दो  अधिकारियों  को  निलम्बित  किया  गया  मामलों  को  और  आगे  जांच
 के  लिए  पुलिस  को  भेज  दिया  गया

 प्राम्मोण  सड़कों  का  निर्माण

 4472,  श्री  राजनाथ  सोनकर

 क्या  प्रधान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यवार
 कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  तथा  कितनी  राशि  का  वास्तव  में  उपयोग

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  पक्की  सड़कों  द्वारा  जोड़े  गए  गांवों  की  जिलावार  संख्या
 क्‍या

 आठवों  योजना  के  दोरान  राज्यों  को  इस  उद्देश्य  हेतु  राज्यवार  कितनी  आधिक  सहायता
 प्रदान  की  और

 उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  इस  अवधि  के  दौशत  कितने  गांवों  को  सड़कों  द्व।रा  जोड़
 दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 क्षामीण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  उत्तम  भाई  एच०  :  ग्रामीण  सड़कों

 सहित  सड़कों  का  निर्माण-कार्य  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  क॑  अन्तगंत  राज्य  का  विषय  है  और

 इसके  लिए  निधियां  राज्य  योजना/बजट  में  उपलब्ध  कराई  जा  रही  हैं  ।

 बूंकि  सड़कों  का  निर्माण  करना  राज्य  का  विषय  अतः  केन्द्र  सरकार  जिला  स्तरਂ

 पर  सड़कों  के  निर्माण  के  बारे  में  कोई  आंकड़े  नहीं  रख  रही  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अभी  बनाई  जा  रही  है  भौर  इसे  अभी  अन्तिम  रूप  दिया

 जाना  बाकी  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लघु  उच्चमियों  हारा  अनुसंधान  ओर  विकास  कार्य

 4473.  श्री  पथ्नन  कुमार

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लघु  उद्यमियों  के  अनुसंधान  और  घिकास  कार्य  को  भी  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  नीति  बनाई
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 (a)  यदि  तो  उन्हें  इस  प्रयोजनाथ  क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  हैं  कि  चण्डोगढ़  प्रशासन  से  युवा  और

 गतिशौल  उद्यमियों  द्वारा  अपने  भौद्योगिक  शेडों  के  निर्माण  में  छोटे-छोटे  परिवतंन  करने  जत

 देने  से  इन्कार  कर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 (४)  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  मार्गरेट  :
 और  सरकार  लघु  उद्यमियों  सहित  उद्योग  में  अनुसंघान  और  विकास  क्रिया-कलापों  को

 प्रोत्साहित  करती  रही  इस  दिशा  में  उद्योग  को  दिए  गए  प्रोत्साहनों  में  निम्नांकित  सम्मिलित  हैं  :
 उद्योग  को  घरेलू  अनुसंधान  व  विकास  यूनिटों  को  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  शुरू  को

 गई  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  अनुसंघान  ओर  विकास  के  लिए  आरम्भिक  संयंत्र

 सहित  उपस्कर  और  कच्ची  सामग्री  का  वेज्ञानिक  उपस्कर  और  पूजीगत  परिसंपत्तियों  पर

 किए  गए  निवेश  तथा  वेज्ञानिक  अनुसंधान  पर  किए  गए  खर्च  पर  कर  उल्लेखनीय
 लब्धियों  पर  औद्योगिक  अनुसंघान  व  विकास  यूनिटों  को  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित
 प्रतिस्थाधित  संयंत्र  और  मशीनरी  पर  बधित  त्यरित  अबमूल्यन  ।

 से  ओद्योगिक  शेडों  के  निर्माण  में  परिवतंन  हेतु  अनुमति  या  तद्विषयक  अस्वीक्षत
 दिया  आना  चण्डोगढ़  प्रशासन  के  आबंटन  तथा  भबन  उपविधि  की  शर्तों  के  अनुसार  किया  जा

 रहा

 स्कूटर  निर्माता  कम्पनियों  हारा  बुकिंग  राशि  रुप  में  प्राप्त
 धन-राशि  की  वापसी

 4474.  भी  हरीश  सारायण  अ्रभु  झांत्य  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  कुछ  स्कूटर  निर्माता  कम्पनियों  के  आडंरों  को  बुकिंग  के  साथ  जमा-सशि  स्वीकार
 की  भोर  -

 यह  जमा-राशि  ब्याज  सहित  जमाकर्ताओं  की  मांग  पर  समय  पर  वापस  दिलाने  के  लिए
 सरकार  कया  कदम  उठा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  पो०  लें०  :  हां  ।

 बुकिंग  के  विरुद्ध  अग्रिम  धनराशि  स्वीकार  करने  को  ग्राहकों  और  कम्पनी  के  बीच

 कानूनी  दायित्व  समझा  जाता  किन्तु  ग्राहकों  के  द्वितों  की  रक्षा  करने  के  उद्द  श्य  से  सरकार  ने
 आटोमोबाइल  निर्माताओं  द्वारा  बकिंग  के  विरुद्ध  अश्विम  धन  राशि  स्वोकार  करने  भर  इस  राशि  का
 इस्तेमाल  करने  के  लिए  संशोधित  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए

 मारुति  उद्योग  लिबिटेड  द्वारा  अजित  विदेशी  स॒द्रा

 4475,  ध्ो०  राम  कापसे  :

 क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  ससकार  को  इस  बात  की  जासकारी  है  कि  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  की  स्थापना  के

 कई  वर्ष  बाद  भो  विदेशी  मुद्रा  का  बहिगंमन  मुद्रा  के  अन्तर्यमन  से  ढाई  शु्ता  श्यादा  है  और  मात्रा  के

 हिसाब  से  निर्यात  भी  कुल  उत्पादन  मात्रा  का  केवल  6  प्रतिशत  ही  हो  पाता

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  माध्यम  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 का  अन्तगगंमन  तथा  बहिर्गेमन  हुआ  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  और  मादति  उद्योग
 लिमिटेड  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  वाहनों  सहित  उपकरणों  के  आयात
 पर  व्यय  को  गई  विदेशी  मुद्रा  स ेअधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जिसके  आंकड़े  £01.12

 करोड़  रुपए  और  122.78  करोड़  रुपए  उसी  अवधि  के  दोरान  62;000  वाहनों  का  उत्पादन
 तथा  10,729  वाहनों  का  निर्यात  किया  गया  जो  लगभग  17%

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अजित  विदेशी  मुद्रा  तथा  उपकरणों  के  आयात  पर  व्यय  की
 गई  ब्िदेशी  मुद्रा  के  आरे  में  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  है  :--

 बर्ष  आयातित  उपकरणों  पर  व्यय  भजित  विंदेशी  मुद्रा
 की  गई  विदेशी  मुद्रा  रुपये

 रुपये

 1988-89  162.59  9  13.78

 1985-90  171.99  39.89

 1990-91  171.14  72.91

 1991-92*  10J,12  122,78

 (30-9-91  _
 &  अनतिम

 या

 तमिलनाडु  में  बन  पर  आधारित  उद्योग

 4476  श्री  सी०  के०  क्रुष्पुस्थामी  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  वनों  पर  आधारित  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  का  विचार

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  उस  पर  केस्लीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 फी  गई  ओर

 ह
 इस  संबंध  में  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ख्लोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  पिछले  कुछ  समय

 में  उस्यो्  शैंत्रलय  में  तमिलनादु  में  पुरी  तरह  और  अथवा  ध्राशिक  रुप  से  सकड़ी  पर  आधारित

 परिवीकक्षायं  स्थापित  करने  के  लिए  निम्नलिथित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  वे  :--
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 कऋ०  सं०  पार्टी  का  नाम  और  निर्माण  की  मद  टिप्पणी
 आवेदन  की  तारीख

 1,  .  मेससे  तमिलनाडु  न्यूजप्रिट  अखबारी  कागज  कम्पनी  को  6,11,90

 एंड  पेपस  लि०  ओर  को  एक  आशय  पत्र

 18,10,89५)  छपाई  फागज  मंजूर  किया  गया

 2,  मेससे  विजय  प्लाइवुड  प्लाइबुड  कच्चे  माल  की  बाधा
 प्रा०  लि०  थोरईड  फन्‍्टरीवड  के  कारण  नामंजूर

 16.7.90)  फ्लशडोर

 3,  मेससंे  तमिलनाडु  अखबारी  कागज  कंपनी  को  16.9.91
 प्रिंट  एंड  पेपर्स  लि०  ओर  लिखाई/छपाई  को  भौद्योगिक  उद्यम

 12,1,91)  कागज  बनाने  के  शापन  प्रस्तुत  करने  की

 लिए  क्षमता  का  सलाह  दी  गई  क्‍योंकि
 पर्याप्त  विस्तार  इसके  लिए  लाइसेंस

 लेना  अनिवायं  नहीं

 4,  मेससे  प्लाइवुड  आफ  कच्णे  भाल  को  बाधा

 प्लाइवुड  प्रा०  लि०  रबड़  सेन्‍्डविच्ड  के  कारण  नामंजूर
 23.9.91)

 वीनीर

 प्लाइवुड  पाटिकल
 बोर्ड  ओर  इसी
 प्रकार  के  वृड  बोर्ड

 ब्लाकों  में  ढेंसी  फाइड
 बुढड  ओर  ब्लाक

 बोडस  |

 विल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  को  भवन  मिर्माताओं  पर  बकाया  धनराशि

 4477.  श्री  राजनाथ  सोनकर

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भवन  निर्माताओं  से  करोड़ों  रुपए  एकत्र  किए  जाने ॥

 यदि  तो  उनका  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या

 यह  धनराशि  कब  से  बाकी  है  और  इन्हें  नहीं  दिए  जाने  का  कारण  क्या

 क्‍या  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  के  हाल  के  निर्णय  में  दिल्‍ली  विकास  प्राध्रिकरण  के  संबंध
 में  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  गयी
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 (5)  यदि  तो  तत्स॑ंबंधो  ब्यौरा  क्‍या तो  तत्स॑बंधो  ब्योरा  क्‍या  ओर  इस  सम्बन्ध  में सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 क्‍या  सरकार  का  ध्यात  |  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  टेल्स  प्रन्सल्स

 टूपे  15  करोड़  डी०्डो०ए०ਂ  शीर्षक  के  अन्तगेत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया
 भौर

 यदि  तो  वे  मुख्य  मुद्दे  क्या  हैं  जिन  पर  उच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  और  इस
 निर्णय  के  कार्यान्वयन  सम्बन्धी  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मरञी  एम०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 से  नेहरू  प्लेस  में  नीलामी  किए  गये  प्लाटों  क ेएक  मामले  में  उच्च  न्यायालय  मे
 देखा  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  याचिका  कर्त्ताओं  के  प्रति  नितान्त  कृपालु  रहा  न्यायालय
 का  यह  निर्णय  1  1991  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  हुआ  हसी  प्रकार  के  एक
 झण्डेवालान  टावर  प्लाट  से  सम्बन्धित  दूसरे  मामले  में  दिल्‍ली  उज्च  न्यायालय  ने  प्राइवेट  निर्माताओं  से
 बकाये  राशि  की  वपूली  से  सम्बन्धित  कुछ  टिप्पणियां  की  थी  |  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अब  तक
 उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  आधार  पर  निर्माताओं  से  8  करोड़  रुपए  वसुल  किए  आगे  की
 कारंवाई  करने  से  पहले  ही  प्रभावित  पक्ष  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  विशेष  अनुमति  यातिका  दायर  की

 है  और  मामला  जनवरी  1992  में  स्यायालय  द्वारा  सूचीबद्ध  किया  जाना

 आर०  डो०  पो०  के  अंतर्गत  कुओं  का  निर्माण

 4478,  श्री  बो०  देवराजन  :

 श्री  हरि  केवल  प्रसाव  :

 भी  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  राज्य
 कितने  कुओों  का  निर्माण  किया

 राज्य-वार  कुओं  का  वर्गीकरण  क्‍या  है  और  उन  पर  कितनी  राशि  शर्ध  की

 अब  तक  कितने  कुएं  समाप्त  हो  चुके  हैं  अथवा  बेकार  हो  गए

 पहले  से  बनाए  गये  कुओं  की  कार्य-निष्पादन  रिपोर्ट  क्या  भौर

 (2)  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  राज्य-बार  कितने  कुएं  खोदने  का  प्रस्ताव  है  औरं  इसमें
 कितनी  राशि  खचे  की  जाएगी  ?  कुछ

 प्रामोण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  उत्तमभाई  एच०  :  ग्रामीण  विकास
 मन्त्रालय  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्य  म  के  अन्तगंत  बनाए  गए  कुओं  के  बारे  में  बषंबार  तथा  राज्य

 बार  सूचना  एकत्र  नहीं  करता  है  ।

 से  (४)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 ७०००-००  मई

 नई  होद्योगिक  मोति  को  उदार  बनाना

 4479,  क्री  बी०  श्रोनिवास  प्रसाव  :

 अन«>««मममब,

 थी  इसाजीत  गुप्त  :

 क्या  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  नयी  क्रौद्योगिक  नीति  को  उदार  बनाने  के  प्रभाव  के  बारे  में  देश  के
 विभिन्‍न  ट्रेंड  यूनियन  नेताओं  के  साथ  बातचीत  की

 क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  वंमान  उद्योगों  पर  परिवरतित  नीति  के  ठोस
 प्रभावों  के  बारे  में  तथा  सरकार  के  रीजगार  के  अवसर  पैदा  करने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  बारे  में  पता
 लगाया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जच्चोग  मंजालय  में  राज्य  अंत  पी०  ल०  :  से  केन्द्रीय  वित्त
 सन्नी  मे  ट्रेंड  युनियन  तेताकओं  के  साथ  17.8,1991  को  एक  बेठक  की  थी  जिससें  तग्री  औद्योगिक
 बीसि  पर  विज्ञार  घिमरश  किया  गया  सरकार  ने  श्रमिकों  को  प्रभावित  क्ररमे  बाली  समह्याओं  पर

 नमी  औद्योगिक  नीति  के  असर  ओर  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार  करने  तथा  उपयुक्त  सिफारिशें

 देबे  के  लिए  हाल  में  श्रम  मन्त्रालय  में  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियन  संगठनों  नियोक्‍त्रा  संगठनों  तथा  केन्द्र
 सरकार  के  विभागों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  विशेष  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  किया

 ]
 नयी  चोनी  सिलें

 4480,  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्रीमती  बासवा  राजश्वरी  :

 क्या  खाबय  मन्त्री  यह  बसाने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  नई  चीनी  मिलों  की  स्थापना  करने  तथा  वतंमान  चीनी  मिलों  का  विस्तार
 करने  के  लिए  पृथक-पृथक  रूप  से  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 इस  सम्बर्ध  में  निर्धारित  किए  गए  नए  मानदंडों  के  अनुसार  इस  आवेदन  पत्रों  को  कब
 तक  मंजूर  किए  जाने  को  सम्भावना  ओर

 सरकार  के  प्रास  नई  चोसी  भिलमें  को  स्थापना  तथा  वर्तमान  भिलों  का  विस्तार  करने  के
 लिए  पूजरात  के  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित  पड़े  हैं  ?

 खास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तरण  :  थ्वाद्य  मन्ऋलघ  में  30,9.91
 तई  घोनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  642  आवेदन  पत्र  तथा  वर्तमान  चीनी  फंक्ट्रियों  को  क्षमता
 में  विस्तार  के  लिए  53  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 लम्बित  आवेदन  पत्रों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  जांच  समिति  अपनी  बैठक  ससथ-सम|
 पर  बुलाएगी  ।
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 30.9.91  तक  गृजरात  राज्य  में  नई  कमी  फ्ेक्ट्रयों  को  स्थापना  के  लिए  औद्योगिक

 लाइसेंस  प्रदान  करने  हेतु  10  शभ्रावेदन  पत्र  तथा  मौजूदा  फेह्चिट्रियों  में  विस्तार  के  लिए  2  आवेदन  पत्र
 लंबित  थे  ।

 हि

 कोटमाशकों  की  कमो

 448),  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कीटनाशकों  की  काफी  समय  से  कमी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाकर  कमौ  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कुछ  और  पेट्रो-रसायन  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 '
 (४)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  भोर  इसके  लिए  किग-किन  रैथालों  का  क्यन  किया

 यया  है  ?

 रसायन  ओर  उथरक  मन्जालय  में  राज्य  सम्त्री  छिन्ता  :  से
 साइडस  के  उत्पादन  और  उपसब्धता  को  सरकार  निरन्तर  मॉनीटर  कर  रही  है  और  पेस्टिसाइडों  का
 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अतिरिक्त  लाइसेंस  कच्चे  माल  की  बेहतर  भादि  जैसे  कदम

 ठा  रही  पेस्टिस।इड  को  समय  पर  ओर  उचित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कृषि  एवं
 कारिता  विभाग  राज्यों/केग्द्र  शासित  प्रदेशों  के  साथ  बेठकें  बुलाता  पेस्टिसाइड  की  कम
 सप्लाई  की  हालत  में  समस्‍या  पर  काबू  पाने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों  को  इन  मर्दों  की  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  की  सम्बन्धित  विनिर्मावाओं  को  सलाह  दी  जाती

 और  देश  में  पेट्रो-रसायन  एकक  स्थापित  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ओर
 नीकी  आ्थिक  बातों  के  आधार  पर  ऐसे  अस्तावों  की  सिफारिश  को  जाती  गई  भौद्योगिक  लाइतेंसे
 नीति  के  अम्तगेंत  अनेक  पेट्रो  रसायन  मर्दे  अब  लाइसेंस  के  उपबंधों  श्रे  मुक्त  ऐसे  मामलों  में
 उद्यमियों  के  लिए  सरकार  के  पास  केवल  एक  समझोता  ज्ञापन  प्रस्तुत  करना  अवश्यक  है  ।

 महाराष्ट्र  में  पेट्रो-रसायन  उद्योग

 4482.  श्री  विलास  राव  तागनाथराब  भु  डेबार  :

 क्या  प्रश्नान  भन्‍त्री  यह  बताने को  कृषा  करेंगे कि  :

 (+)  क्‍या  महाराष्ट्र  में  विभिन्‍न  स्थानों  पर  सरकारी  और  निजी  क्षोत्रों  में  पेड्रो-रक्माश्नन  उद्योग
 के  स्थापना  हेतु  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  के  पास  विभिरन  चरणों  में  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 ये  प्रस्ताव  किन-किन  चरणों  में  विभाराधीन  भौर
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 इन  प्रस्तावों  को  शीघ्रातिशीध्र  म्रंजूर  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  है  !

 रसायन  और  उवरक  मंत्रालय  में  राज्य  संस्त्रो  चिस्ता  :  से  महाराष्
 में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  परियोजनाओं  सहित  विभिन्‍न  पेद्रोकेमिकल्स  के  बिनिर्माਂ

 हेतु  जिनके  लिए  अभी  भी  लाइसेंस  आवश्यक  भौद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  समय-समय  पर  आवेदन
 प्राप्त  होते  हैं  ।  वतंमान  नीतियों  के  अनुसार  इनकी  जांच  की  जाती  है  और  तकनीकी-आधिक  आधार
 पर  निर्णय  लिए  जाते  हैं  जो  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 ]

 अरहर  के  मूल्य  में  वद्ध

 4483,  शी  विलासशाब  नागनाथराव  गु  डेवार  :

 क्या  खाच्च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अरहर  के  मूल्य  में  निरन्तर  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  इसका  मूल्य  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  भन्‍त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तरुण  :  ओर  अरहर  के  मूल्यों
 में

 वृद्धि
 मुख्यतया  इस  तथ्य  के  कारण  हुई  है  कि  स्वदेश  में  अरहर  का  उत्पादन  देश  में  इसकी  मांग  के  अनुरूप
 नहीं  हुआ  देश  में  दालों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  चूंकि

 दालों  का  आयात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  किया  जाता  है  इसलिए  भ्ायात  द्वारा  भी  दालों  की

 उपलब्धता  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  यूनिटों  के लिए  निधियों  का  आबंटन

 4484,  भरी  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  विकासशील  उद्योगों  के  लिए  और  अधिक  निधियां
 आवंदित  करने  पर  रोक  लगा  दी

 क्या  हसके  परिणामस्वरूप  सरकारो  क्षेत्र  को  कुछ  ऐसी  यूनिटों  ने  कमंचारियों  की  छंटाई
 करने  अथवा  अपने  कार्यकलापों  के  क्षेत्र  को  गैरसरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  विख्यात  समूहों  को  सौंपने  का
 निर्णय  ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संज्ालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  के०  युगन):(क)  जी  नहीं  ।

 जी प्रश्न ही नहीं उठता ।



 27  1913  लिखित  उत्तर
 व  ड:,स  कस  नल  क््ननन--+  न ्च्नत्नततेन  लत  ााी  अन्‍वखि७त७;?,कछकखछफखं७िओ७ UREN  ७  २७२७०  अननगनरफगए--+०-++

 ]
 उत्तर  प्रदेश  और  बिह!र  में  विकास  केसा

 4483.  श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 करी  रामसलखन  सिह  यादव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विकास  केंद्रों  की  परियोजना
 रिपॉर्टे  भेज  दो  ह

 उतर  प्रदेश  औरं  बिहार  सरकारों  द्वारा  केन्द्र  सरकार  के  पास  जिन  बिकास  केंद्रों  के
 प्रस्ताव  भेजे  हैं  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 ॥

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  प्रस्तावों  पर  क्‍या  कार्यंवाहों  की  गई  भर

 इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  दी  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे  :  अब  तक  आंध्र

 जम्मू  तथा  मध्य

 त्रिपुरा  और  उत्तर  प्रदेश  की  राज्य  सरकारों  से  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त

 हो  चुकी  हैं  ।

 से  नई  विकास  केन्द्र  योजना  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  को  8  भर

 6  विकास  केन्द्र  आवंटित  किए  गए  अंतिम  चयन  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  किया  गया  है  ।
 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  13  प्रस्ताव  भेजे  थे  जो

 कानपुर  पौड़ी  गढ़वाल  भौर  शाहजहांपुर  के  बारे
 में  थे  ।  इनमें  से  पौड़ी  गढ़वाल  भर

 शाहजहांपुर  जिलों  को  चुना  गया  है  ।

 बिहार  की  राज्य  सरकार  ने  14  प्रस्ताव  भेजे  थे  जो

 बिहार  मुजफ्फरपुर  और

 पूणिया  के  लिए  राज्य  सरकार  से  व्यापक  चर्चा  के  बाद  इनमें  से  हजारीबाग

 मुजफ्फरपुर  और  पूर्णिया  जिलों  को  चुना  गया  बिहार  में  छठें  विकास  केन्द्र  के  स्थापना  स्थल  हेघु
 राज्य  सरकार  ने  अभी  अपना  अन्तिम  प्रस्ताव  भेजना

 गोरखपुर  और  जौनपुर  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  विकास  केन्द्रों  के  लिए  1990-91  में  केखदर
 सरकार  ने  प्रति  विकास  केन्द्र  50  लाख  रुपए  दिए  इनकी  परियोजना  रिपोर्ट  31  1991  से

 पूर्व  प्रगप्त  हो  गई  चुने  हुए  विकास  केन्द्रों  के  लिए  बिहार  राज्य  सरकार  ने  परियोजना  रिपोर्ट  नहीं
 भेजी  हैं  ।  ॥

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  कर्मचारी  चयन  आयोग  में  भ्रष्टाजार  के  मासले
 4486.  श्री  अर्जुग  सिह  यादव  :

 श्री  राम  टहल  चोधरो  :

 क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ४
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 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  भ्ंघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  कमंचारी  कषयन
 आयोग  में  भ्रष्टाचार  के  मामलों  का  पता  चला

 यह  भ्रष्टाचार  किस  प्रकार  के

 कितने  अधिकारियों  को  दोषी  पाया  गया  है  और  उमके  बिदद्ध  क्या  कारंबाई  की  गई
 और

 प्रभावित  प्रत्याशियों  को  क्‍या  राहत  दी  गई  है  ?

 .....  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  भागरेट  :
 गत  तौने  वर्षों  के  दौरान  संध  लोफ  सेवा  आयोग  तथा  कर्मचारी  चयन  आयोग  दोनों  में  अष्टाचार  के

 एक-एक  मामले  का  पता  चला

 विवरण  संलग्न  है  ।

 भू  कि  केस्वीय  जांच  ब्यूरो  ने  दोनों  मामलों  में  जांच  पुरी  नहीं  को  है  अतः  किसी
 अधिकारी  के  श्विलाफ  कोई  कारंवाई  नहीं  कौ  गई  है  ।

 (%).  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 "

 विवरण

 कमंचारो  खयन  आयोग

 1990  के  दोशन  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  जिनमें  यह  आरोप  लगाया  श्या  था  fi

 केस्त्रोव  सुत्पाद  शुल्क  परीक्षा  1988  के  आधार  पर  लिए  गए  कुछ  उम्मोद

 बारों  मे  आयोग  में  कार्यरत  कुछ  कमंचारियों  वो  मिली-भगत  से  अनुचित  साधनों  का  प्रयोग  किया  था  ।
 कैरद्रीय  अम्वेषण  ध्यूरो  ने मामला  दर्ज  कर  लिया  है  तथा  इसकी  आंच  को  जा  रही  है

 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  1991  में  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  स ेअधिक  अनुपात  में

 अ्म्पत्तियां  रखने  के  लिए  एक  डेस्क  अधिकारी  के  विरुद्ध  मामला  दर्ज  किया  इस  मामले  की  जांच
 की  भा  रही

 अमेरिकी  मछली  उद्योग  हारा  भारत  में  लछली  पकड़ते  का  कार्स  श्रू  करना

 4467.  भरी  नोपोनाय  नजपति  :  -

 कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बतःमे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  अमेरिकी  मछली  उद्योग  को  भारत  में  अपना  कुछ  व्यापार  शुरू  करते  के  लिए
 क्षामंत्रित  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  शर्ते  निर्धारित  की  गई

 क्या  ये  शर्ते  अमेरिकी  मछली  उद्योग  को  स्वीकार्य  ओर

 बदि  तो  इस  पर  अमेरिकी  मछली  उद्योम  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भिरिधर  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मारियल  के  छिलके  के  लिए  तोन  सूभ्रोय  लेबी  पद्धति
 4488.  श्री  सी०  पी०  मुदालगिरियप्पा  :

 भरी  के०  एजच०  सुत्यिप्पा  :

 प्रधान  मंत्र  वह  क्लामे  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेन्द्रीय  सरकार  ने  नारियल  के  छिलके  के  लिए  एक  तोन  सूत्रोय  लेबी  पद्धति  लागू  को

 (a)  गादि  तो  तत्सम्क्खी  ब्योरा  क्या  ओर

 क्‍या  इस  नई  लेबी  पद्धति  का  सुझाव  नारियल  जटा  उद्योग  कीं  समस्याओं  का  अध्ययन
 करते  हेतु  निगुकक्‍त  किए  यए  विशेष  कृकक  बल  द्वारा  दिया  यया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  छे०  :  से  श्री  अशीम  चटर्जी
 समिति  की  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  के  माछझार  तीन  सूजोक  लेको  पद्धति  की  वेघता  जो  30  सितंबर
 1990  को  समाप्त  हो  गई  को  31  अक्तूबर  1992  तक  जारी  रखने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 यह  संशोधित  तीन  सूत्रीय  लेवी  पद्धति
 तथा  कसारगोड़ा  जिलों  के  अतिरिक्त  केरल  में  कार्यान्वित  को  तींक  खृतीच  लेवी  पद्धति  को
 जारी  रखने  के  प्रश्न  की  जांच  करते  समय  श्री  अशीक  चटर्जी  स्तिशि  को  केरल  सकक्षार  हश्रा  गठित

 बल  को  रिपोर्टਂ  भी  भेजी  गई  है  ।

 अरण्डी  तेल  की  भांग  और  उत्पादन

 4489,  श्री  यशबम्त  राब  पांढिल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अरण्डी  के  तेल  की  बहुत  मांक

 क्या  देश  में  अरण्डी  के  तेल  का  अधिकतम  उत्पादन  होने  के  बावजूद  भी  भारत

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  पिछड़ा  हुआ

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 (3)  इस  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ानें  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सागरिक  पूति  ओर  सार्वजनिक  दितरण  भंतासव  में  राज्य  मंत्री  कमालुहोतन  :

 हां  ।

 जौर  (1)  हमारा  देश  भरुण्ड  के  तेल  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  हम  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  पीछे  नहीं  क्योंकि  कुल  विश्व  व्यापार  में  हमारा  हिस्सा  65%  हमें
 चीन  तथा  थाईलैंड  से  मगातार  प्रतिस्पर्डा  का  सामना  फरना  पड़  महा
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 एरण्ड  के  तेल  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए
 उठाने  का  प्रस्ताव  है  :--

 (1)  विलायक  निष्कक्षित  खाद्य  चूर्ण  नियन्त्रण  1967  के  तहत  पंजीक्षत
 प्रयोकता  प्रमाण  पत्र  जारी  किए  जाते  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा
 सके  कि  एरण्ड  के  तेल  का  उपयोग  भओद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिए  किया  जाए  ।

 (2)  राज्यों  को  तिलदन  उत्पादन  कार्यक्रम  के  जरिए  अच्छी  किस्म  के  बीजों  के  उत्पादन
 तथा  पौध  संरक्षण  जिनमें  पौध  संरक्षण  रसायनों  की  आपूर्ति  शामिल

 तथा  उन्नत  प्रौद्योगिका  के  प्रदर्शन  के  आयोजन  हेतु  उपकरणों  की  आपूर्ति  के  लिए

 सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 (3)  तिलहनों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  को  तेज  करना  ।

 (4)  तिलहन  उत्पादन  कायंक्रम  के  अनुरूप  आवश्यक  संसाधन  तथा  बुनियादी  सुविधाएं
 स्थापित  करना  ।

 (5)  एरुण्ड  की  खली  के  निराबिषीकरण  से  संबंधित  अनुसंधान  ब  विकास  योजनाओं  के  लिए
 संस्थाओं  विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 संयुक्त  क्षेत्र  में  तेल  निकालने  के  एकक

 4490.  श्री  सुधीर  सावन्त  :

 क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  क्षेत्र  मे ंतेल  निकालने  का  एकक  स्थापित  किया  जा  रहा  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मागरिक  पू्ति  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  कमालुददोत  :
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  संयुक्त  क्षेत्र  में  तेल  निषकर्षण  एकक  लगाने  के  लिए  कोई  आवेदन

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्लूटोनियम  तकनोक

 4491.  झी  श्रवण  कुमार  पटल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बतेमान  ऊर्जा  संकट  का  सही  विकल्प  प्लूटोनियम  तकनीक

 यदि  तो  रिएब्टर  में  प्लूटोनियम  के  उत्पादद  ओर  इसके  विलगन  और  विद्युत
 रिएक्टरों  में  ईन्घन  के  रूप  में  इसका  प्रयोग  करने  के  लिए  इस  तकनीक  का  विकास  करने  देेतु  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  भर  इस  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  भर

 प्लूटोनियम  को  ईन्धन  के  रूप  में  प्रयोग  करने  की  भावी  क्‍या  योजना  है  ?
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 लिखित  उत्तर  18

 कद  तो  कपर  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  भार्गरेट  :
 भोर  जो  कैपिटल  फाउण्डेशन  सोसायटी  नामक  एक  निजी  संगठन  ने

 1991  में  भारत  में  विषम  पर  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  आयोजन  दिल्‍ली
 में  किया  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  को  सम्बोधित  आयोजनकर्ता  के  पत्र  के  अनुसार  इस  सम्मेलन  का

 उद्देश्य  राष्ट्रीय  महत्व  के  मुहों  पर  विचार  विमर्श  प्रतिभागियों  के  साथ  विचारों  का
 प्रदान  करना  और  नीति  निर्धारण  में  सहायता  प्रदान  करना  था  ।

 से  यह  विचार  ग्यकत  किया  गया  कि  इलेक्ट्रानिकी  और  दूरसंचार  उद्योग  को
 अपेक्षित  प्रोक्ष्ताहुन  देने  लिए  सीमा  शूल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  के  ढांचे  में  भारी  परिवर्तन  करना

 जरूरी  है  |

 विभि्नਂ  उद्योगों  की  आवश्यकताओं  की  लगातार  समीक्षा  कर  रही  लिखें

 इलेक्ट्रालिकी  कथा  दृस्तंचार  उक्कोंग  शामिश्र  हैं  कोर  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  फकपात  निम्न

 वस्तुओं  की  शू्रूक  सूची  में  भरे  स्मथ-सभय  पर  संशोध्षन  किया  जाता

 केरल  में  बिटाशिन  का  मूल्य

 449 3,  क्रो०  के०  बी०  बालस  :

 क्या  प्रधाम  मंत्रो  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमठ  केरस  सरकार  ने  केरल  स्टेट  ट्रम्स  एण्ड  फार्माल्यूटिकल्स  अमिटेड  में
 विटामिन  का  मूल्य  बढ़ाने  का  अन  सेघ्ठ  किया

 कया  राज्य  सरकार  ने  केरल  स्टेट  ड्रग्स  एण्ड  एलेप्पी  में  विटामिन
 के  उत्पादन  के  लिए  आवश्यक  कच्चे  माल  पर  आयात  शुल्क  वापस  लेने  का  अनुरोध  किया  ओर

 यदि  तो  अभी  तक  अनुरोध  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  और  उदवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिम्ता  :  ओर

 नहीं  ।  केरत  सरकार  से  इस  प्रकार  के  अनुरोध  इस  मन्त्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पोलियो  के  टीके

 4494,  शय  के०  प्रश्यक्ी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पोलियो  के  टीके  का  उत्पादन  द्रेश  में  किया  जा  रहा

 कदि  तो  कयह  देशਂ  कीः  कं  की  पूर्ति  हेतु  ये  टीके  पर्वाप्त  मात्रा  में

 हे  (")
 यदि  तो  देश  में  पोलियो  के  टीके  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  क्‍या  कदमਂ  उठायें

 जा  रहे
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 का  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  शज्य  मंत्री  मार्भरेट
 भौर  देश  में  पोलियो  वेक्सीन  का  स्वदेशी  उत्पादन  अभी  तक  उतना  नहीं  जो  देश  को  ;  ..
 श्यकताओं  को  पूरा  कर  सके  ।  देश  में  बड़ी  श्रश्त्रा:में  भावात  से..ओरल  पोलियो  देकतीन  के
 मिश्रण  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ।

 ओरल  पोलियो  वेक्सीन  पी०  के  स्वदेशी  विनिर्माण  की  .  एक  प्ररियोजना
 भारत  सरकार  द्वारा  1987  में  आरम्भ  की  गई  थी  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  की  भारत  इम्यूनोलॉजिकल्स
 एण्ड  बायोलॉजिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  नामक  कम्पनी  को  कम्पनी  अधिनियम  के
 अधीन  निगमित  किया  गया  यह  कर्पनी  ओ०  पी०  बो०  की  1000  लाख  खुशकों का  उत्तादन
 करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  एक  विनिर्माण  अनुसंघान  तथा  विकास  एककਂ  की
 स्थापना  कर  रही  है  ।  संयंत्र  तथा  सहायक  सुविधाओं  का  सिविल  '  निर्माण  कार्य  लगभग  बरस  होने  .

 वाला  इस  एकक  द्वारा  स्वदेशी  उत्पादतਂ  1992  के  दोशानः  आरम्भ  हो  जायेगा  4

 ओ०  पी०  वी०  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  लिए  हाफकित  बायोफार्मास्पुटिकल्स
 बम्बई  में  भौ  सुविधाओं  का  सृजन  किया  जा  रहा  इस  एकक  की  वाधिक  क्षमता  300-  '

 500  लाख  छराक  होगी  ।

 ओषधियों  का  बिना  स्थीकृति  के  विपणन

 4395. भी  प्रभुंबपाल  कठेरिया  :

 डा०  रमेश  चन्द्र  तोभर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  ओषध्नियों:*।
 गौर  फामु  लेशन  तेयार  किए  जा  रहे  हैं  ओर  उत्तका  बिना  बंध  स्वीकृति-के  विपणन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वर्ष  1991  के  अब  श्रक्र  दोषी  पाई  गई  बओोषध
 कम्पनियों  का  ब्यरो  क्या  और

 इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  मंत्रो  चिन्ता  :  ओषध  निर्माताओं

 द्वारा  उद्योग  तथा  अधिनियम  का  ऐसा  उल्लंधन  विभाग  की  जानकारी  में  नहीं
 भाया

 भौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कर्नाटक  में  हा  चक्को

 4496,  श्रीमती  चसंप्रभा  अस  :  -

 क्या  सात  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :  -.

 कनरटिक  में  कितनी  आटा  चक्की

 इन  आटा  चबिकयों  में  प्रति  महीने  कितने  गेहूं  की  आगश्यकता  होती  -
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 1991  से  1991  के  अंत  तक  प्रत्येक  आटा  चक्की  को  कितना  गेहूਂ
 बआावंटित  किया

 क्‍या  इन  आटा  चक्कियों  को  गेहूं  की  आपूर्ति  में  कटौती  को  गई

 (४)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  आटा  चक्कियों  को  अपेक्षित  मात्रा  में  गेहूँ  आवंटित  करने
 का

 खाध  सात्रालय  में  राज्य  मग्जी  तरुण  :  रोलर  फ्लोर  मीलिग  उद्योग  को
 1986  में  लाइसेन्स  मुक्त  कर  दिया  गया  उसके  बाद  स्थापित  की  गई  नई  मिलों  अथवा

 बन्द  कर  दी  गई  मिलों  के  बारे  में  हस  मंत्रालय  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 से  चूंकि  रोलर  फ्लोर  मिलिंग  उद्योग  से  नियस्त्रण  हटा  लिया  गया  है  ओर  उसे

 लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  है  इसलिए  रोलर  फ्लोर  मिलों  को  गेहूं  की  आपूर्ति  करने  के  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  उत्तरदायित्व  नहीं  अतः  रोलर  फ्लोर  मिलों  के  पक्ष  में  आवंटन  करने

 का  कोई  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 मिलों  को  खुले  बाजार  से  गेहूं  को  खरीददारी  करने  के  लिए  स्वयं  प्रबंध  करने  होते  हैं  और  वे

 अपने  पदार्थों  को  बाजार  में  चल  रहे  मूल्यों  पर  बेचने  के  लिए  स्वतंत्र  यदि  भारतीय  खाद्य

 निगम  के  पास  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  कौ  आवश्यकताओं  के  अतिरिक्त  गेहूं  का  स्टाक  होता  है
 तो  वे  खुले  बाजार  जिसमें  रोलर  फ्लोर  मिलें  भी  शामिल  होती  कभी-कभी  कुछ  मात्रा  में  गेहूं
 बेचता  है  ताकि  खले  बाजार  में  गेहूं  के  मूल्यों  पर  स्वस्थ  प्रभाव  डाला  जा  सके  ।

 भध्य  प्रदेश  में  औौद्योगिक  विकास  केश

 4497.  भरी  महेर्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :

 क्या  प्रधान  भन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  किए  गए  औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  में  खंड  स्तर  पर  औद्योगिक
 विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  पी०  छे०  :  से  विकास  केन्द्र  योजना
 के  तहत  मध्य  प्रदेश  को  छः  विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए  जिनका  चयन  व  धोषणा  पहले  ही
 कर  दी  गई  ये  केन्द्र  रायसेन  भोर  रायपुर  जिलों  में  इसमें  धार
 झोर  रायपुर  जिले  आदिवासी  बहुल  क्षेत्र  चुने  गए  प्रश्येक  विकास  केन्द्र  को  25-30  करोड़  रु०

 गे  लागत  पर  बेक  आदि  जँसो  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई
 जायेंगी  ।  यह  योजना  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  यार्यान्वित  की  जायेगी  ।
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 eo

 मध्य  प्रदेश  की  औद्योगिक  परियोजनाएं

 4498.  श्री  महेर्र  कुमार  सिंह  ठाकुर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  की  कितनी  औद्योगिक  परियोजनाएं  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी  हैं  और
 उनका  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  जायेगी  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  भग्जी  पी०  णें०  :  मध्य  प्रदेश  में  उद्योग

 ५  स्थापित  करने  के  लिए  कुल  198  आवेदन  प्रक्रिया  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  नीतिगत
 मामला  होने  के  कारण  जब  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  ले  लिया  जाता  आवेदनों  के  ब्यौरे  प्रकट  नहीं
 किए  जाते  ।

 नई  ओद्योगिक  नीति  के  अधीन  जिन  18  उद्योगों  के  लिए  लाइसेंस  लेना  अनिवायं
 उनकी  एक  छोटी  सूची  को  छोड़कर  अन्य  उद्योगों  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  लेने  की  अनिवायंता
 समाप्त  कर  दी  गई  भौद्योगिक  अनुमोदनों  की  मंजूरों  के  लिए  आवेदनों  को  निपटाने  के  लिए
 निर्धारित  समय  सीमा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  उपाय  किए  जाते  हैं  कि  आवेदनों  को
 समय  सीमा  के  भोतर  निपटाया

 राज्यों  को  लाध्याम्नों  का  आवंटन

 4499,  श्री  काशौराम  राणा  :

 भ्रो  हरिन  पाठक  :

 क्या  खाद्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरफार.का  विचार  विभिन्‍न  राज्यों  को  उनकी  मांग  के  अनुसार  चावल  ओर  गेहू
 आवंटित  करने  का

 उन्हें  1991  से  1991  तक  किए  गए  आबंटन  और  उसकी  सांग
 का  राज्यवार  भ्यौरा  क्या  और

 यदि  उन्हें  कोई  कम  सप्लाई  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  संत्रालय  के  राज्य  मगत्री  तरुण  :  ओर  अन्य  वस्तुओं  के  अलाबा
 आवंटन  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  वसूली  द्वारा  सीमित  होते  जोकि  देश  में  खाद्याननों  के  कुल  उत्पादन
 का  केवल  लगभग  12  से  18  प्रतिशत  होते  अतः  आवंटन  आवश्यक  रूप  से  अनुपूरक  स्वरूप  के

 होते  और  राज्य  सरकारों  की  समस्त  मांग  को  पूरा  करना  ब्यवहायं  नहीं  होता  है  ।

 (a)  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  गई  हैं  ।
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 1991  से  1991  के  दोरान  बिंभिन्न  रोश्यों/संघ  शासित
 प्रदेशों  कौ  सांग  ओर  आधंटन  को  बताने  वाला  विवरण  |

 मीटरी

 राज्य/संध  शासित  प्रदेश  चावल  गेहूं

 मांग  आवंटन  मांग  आवंटन  _

 7
 2.  535  ४

 5४

 1.  भांध  2098...  2088.0  380...  300.0

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  88.4  93.9  10,0  8.8

 3.  असम  630.0  380.0  427.0  285.0

 4.  बिहार  210.0'  101.0'  472.0

 5.  गोआ  51.0
 .

 46.07“  45.5  38.0:

 6.  गुजरात  310.0  265.0  975.0
 ”"  817.0

 7.  हरियाणा  32.0  33,0  260.0  200.0!

 8.  हिमाचल  प्रदेश  65.0...  66.94  “100,0  108,0

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  365,0  380.5  200:0  200.0  :

 10.  कर्नाटक  750.0  501.0  500.0  420,0

 11.  के  1600.0  1460.0  300.0 ©  285.0

 12.  मध्य  प्रदेश  _  1200,0  253.0  1430.0  415.0

 13.  महाराष्ट्र  604,0  472,0  1335.0  1161.0

 14.  मणिपुर  92.1  79.5...  30.0:  30.0

 15.  मेघालय  150.0  109.5  25.0:  25.0-

 16.  मिजोरम  84,0:  895°  12,5  12,50

 17.  नागालैंड  129,25  ,25  119.5  84.75  64,25

 18.  उड़ीसा  345.0  283.5  350.0  280,0

 19.  पंजाब  15.0  16.5  160.0  140.0

 20.  राजस्थान  45.0  35.0  1080.0  815.0

 21,  सिक्किम  47.5  48.0  .  6.6  6.0:

 22.  तमिलनाडु  875.0  772,48  290.0  300.0

 23.  त्रिपुरा  138.5  148.5  25.0  25,0

 338.
 '

 80%
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 2  3  4  5.

 24.  उत्तर  प्रदेश  360.0  295,0  910.0  655.9

 25.  पश्चिमी  बंगाल  1400.0  7090.  1256.0  948.0

 26.  अंडमान  और  निकोबार  18.0:  18:0  8,4  8.4
 द्वीप  समूह

 27.  चंडोगढ़  50  8.8  29.5  22.8

 28.  दादर  तथा  नगर  हवेली  5.0  65  2.0  2.0

 29,  दमन  ओर  हीक  6.0.  6.15  2.0.  1,50

 30.  दिल्‍ली  350,0.  221.0  750,0  732.0

 31.  लक्षद्वोप  6.3  6.3  0.2  0.2

 32.  पांडिबेरी  30.0  23.0  8.0  7.50

 जोड़  12105.05  9136.08  12042,45  8787.85

 ]

 पॉलियेस्टर  झा  तया  नाईलॉब  धागे  के  कारखाने

 4589.  ध्री काशझकशम राय  २

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  ब्षताने  की  कृका  करेंगे कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पॉलियस्टर  यानें  तथा  नाइलॉन  धागे  के  कितने  कारखाने
 पंजीक्षत्त

 इन  कारशानों  को  स्थापित  क्षमता  कितनो  है  तथा  वार्थिक  उत्पादन  कितमाਂ  भोर

 कारखाने  के  मालिकों  का  एकाधिकार  समाप्त  करने  तथा  बुनकरों  को  उचित  मुल्य  पर
 धागे  उपलब्ध  कराने  के  लिह  सश्कयर-ते  क्या  कक  उठायेहैं  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  पी०  छे०  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ईस्टर्न  ध्यूरो  हास्टल
 4501.  श्लीमतो  गीता  मुखर्जो  :

 ओ  विजय  कुमार  यादव  :

 की  सदत  लाल

 शी  एन०  थो०  चदाशेलर  मति :
 कमा  शहरी  विकास  म  है  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  25  1991  के  स्टेट्समेन  में  गल्स  हास्टल

 सेन्स  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  क्‍या  कस्तूरबा  गांधी  मार्ग  स्थित  फार  ईस्टंन  ब्यूरो  कामकाजी  महिला
 हास्टल  जीरण॑-शीर्ण  अवस्था  में  है  और  सुरक्षित  नहीं

 क्‍या  इस  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  सारे  सुरक्षा  जोखिम  को  समाप्त  करने  के  लिए  ऊंची  बाउण्डरी  दीवार
 बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए

 (2)  हास्टल  की  सामान्य  स्थिति  सुधारने  के  लिए  तथा  अन्य  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  हास्टल  के  परिसर  में  एक  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाया  गया  है  जिससे  बाहरी
 लोगों  को  हास्टल  में  घुसने  का  बहाना  मिल  जाता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  हां  ।

 अस्थाई  ढांचे  के  विनिदेशन  सहित  युद्धकालीन  वास  के  रूप  में  भवन  का  निर्माण  वर्ष  1943-44  के

 दौरान  किया  गया  1984-85  के  दौरान  ब्लाकों  को  मजबूत  किया  गया  था  तथा

 संरचनात्मक  रूप  से  सुदृढ़  हैं  और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किए  जा  रहे  नियमित

 रखाब  के  कारण  फिलहाल  उपयुक्त  वास  योग्य  स्थिति  में  जहां  तक  सुरक्षा  का  संबंध  वहतर

 सुरक्षा  के  लिए  कैंपस  के  घारों  ओर  अहाता  दिवार  के  हिस्सों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  एक
 प्रस्ताव  है  ।

 तथा  हास्टल  के  अन्दर  लगाया  गया  सावंजनिक  टेलीफोन  हास्टल  के

 दखलकारों  के  वास्तविक  उपयोग  के  लिए  है  तथा  किसी  बाहरी  व्यक्ति/यात्री  को  सावंजनिक  टेलीफोन

 को  सुविधा  के  उपयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती
 .

 आठवीं  योजना  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  में  प्‌  जो  निवेश

 4502.  श्लीमतो  गीता  सुलर्जो  :॥

 शी  बिजय  कुमार  यादव  :

 कया  योजना  ओर  कायक्रम  काय  न्वियम  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजना  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  निर्धारित  निवेश  परिव्यय  में  कितनी
 कमी  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोौर

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रस  कार्यान्वयन  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  एच०  आर०  :  (१)
 नहीं  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  परिव्यय  की  धनराशि  को

 सातबीं  योजना  में  दी  गई  धनंराशि  से  कम  करने  की  योजना  नहीं  है  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  इक्यिटी

 4503,  श्री  रबि  राय  :

 क्या  प्रधान  सअन्‍त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  निवेशकों  के  मामले  में  विदेशी  इक्वटी  में  वृद्धि  तरजीही

 शेयर  आवंटित  करने  तथा  शेयरों  के  मूल्यांकन  के  लिए  प्रक्रिया  का  ब्योरा  तेयार  कर  लिया  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योम  भअन्‍्त्रालय  में  राज्य  सनत्री  पी०  ले०  :  और  24
 199!  को  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रखे  गए  ओऔद्योगिक  नीति  वक्तव्य  के  पंरा  39  छ्व  में

 दिए  गए  निर्णय  के  अनुसरण  सरकार  ने  उद्योग  मंत्रालय  के  तारीख  19  1991  के  प्रेस  नोट
 सं०  17  (1991  इविवटी  रखने  वाली  मौजूदा  कम्पनियों  में  51%  तक  विदेशी  इक्विटी

 वरीयता  के  आधार  पर  शेयर  आवंटन  कौ  जरूरत  तथा  शेयरों  के  निर्गंम  और  शेयर

 मूल्यांकन  के  लिए  कार्यावधि  निर्धारित  की  गई  प्रेस  नोट  की  प्रतियां  संतद  पुस्तकालय  को
 करा  दी  गई

 अप्रयासी  भारतोयों  द्वारा  निवेश

 4504.  श्री  रवि  शाय  :

 बया  प्रधार  बंच्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  दो  महीनों  के  दौरान  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उनके  राज्यों  में  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिए  कुछ  अप्रवासी  भारतीयों  के  साथ  समझौता  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इनमें  विदेशी  निवेशकों  की  वित्तीय  साझेदारी  कितनी

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  भी  इन  उद्यमों  में  वित्तीय  साझेदारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्री  पौ०  :  से  (४)
 की  भागीदारी  से  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  किसी  राज्य  सरकार  से  विशेष

 अनुमोदन  समिति  द्वारा  विद्यार  हेतु  उद्योग  मंत्रालय  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 हुआ  है  ।

 शण्हौगढ़  में  पट्टा  प्रभालो  को  मुक्त  प्रणाली  में  बदलना

 4505.  क्षी  पथन  कुसार  बंसल  :

 बया  शहरी  विकास  मंत्री  20  1991  के  अतारांकित  प्रश्त  संख्या  28  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  चण्डोगढ़  में  भी  पट्टा  प्रणाली  को  मुक्त  प्रणाली |  क्या  चण्डोगढ़  में  भी  पट्टा  प्रणाली  को  मुक्त  प्रणाली  में  बदलने  के  आवेश  जररी के  आदेश  जारी  किए
 गए

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  अपर

 हसके  कार्यान्वयन  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 शहरी  विकास  संत्रासय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  नहीं  ।

 और  अश्न  नहीं  उठता  ।

 चक्डीगढ़  में  थिशान  और  प्रोधोंगिकों  परियक

 4506.  श्री  पद्म  कुसार  बंसल  :

 क्या  प्रधरन  संत्रों  वह  बशाते को  कृपा  करेंगे

 कया  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  में  कोई  विज्ञान  प्रौद्योगिकों  परिषद

 कदि  तो  इसके  कार्य  क्‍या  .

 पिछले  एक  वर्ष  में  इसको  कितनी  बेंढकें  ओर  कोच-करोेद  से  मुख्य
 की

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  पर  क्‍या  अनुवर्ती  कायंवाही  को

 (3)  क्‍या  परिषद  में  पं  गावਂ  विश्कविद्यञालक  का  कोई  ह्शिमिधि  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  फ्शन  भंत्रासक  में  राज्य  मंत्री  महांरेश  :

 हां  ।.

 संघ  राज्य  क्षेत्र  चंडीगढ़  के  विकास के  लिए  विशाम  ओर  प्रोश्ञोगिकी  को  बढ़ावा  देते  के

 बारे  में  चंडीगढ़  प्रशासन  को  सलाह  देना  ।

 पिछले  एक  वर्ष  में  दो  बेठकें  आशोडित  की  मई  जिनमें  निम्नलिखित  मुख्य  सिफारिशें  की

 गई  :---

 --  चंडीगढ़  प्रशासन  द्वारा  वित्तपोषित  किए  जाने  के  लिए  सात  अनुसंघान  परियोजनाएं
 स्वीकृत  की  गई  ।

 --  चंडोगढ़  में  एक  तारधर  और  एक  विज्ञान  पाक  का  निर्माण  ।

 --  विज्ञान  को  लोकप्रिय  बनाने  संबंधी  अन्य  कार्यकलापों  को  लागू
 परिषद  द्वारा  सिफारिश  की  गई  सात  अनुसंधान  परियोजनाओं  को  चंडीगढ़  प्रशासन  द्वारा

 स्वीकृति  दे  दी  गई  चंडीगढ़  प्रणासन  की  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  में  विज्ञान  और  प्रौध्योगिकौ  क्षेत्र
 के  अन्तगंत  एक  तारधर  और  एक  विज्ञान  पार्क  के  निर्माण  संबंधी  प्रस्ताव  को  शामिल  कर  लिया
 गया  विज्ञान  को  लोकप्रिय  बनाने  संबंधी  अन्य  कार्यकर्लाफों  अर्थात  विज्ञाक

 प्रदशं  विज्ञाव  कलम  जादि  को  योजना  के  दोशक  शक  करना  तय  कर  लिया
 गपा  है  ।
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 (2)  और  जी  नहीं  ।  किए  जाने  वाले  शिजिन्न  विजशास  और  ब्रौद्योविको  कार्यकलापों
 तथा  बंठकों  में  सहभाय्िता  के  स्तर  को  देखते  हुए  परिथ्द  की  धंरच्चना  में  परिवतंन  होता  रहता  है  ।

 पंज।ब  विश्वविद्यालय  के  एक  प्रतिनिधि  को  परिवद  की  डपए  छमिति  में  सम्मिलित  कर  सिया
 गया  है  जो  परिषद  द्वारा  विधार  किए  जाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रस्तावों  को  तेयार  करती  है  ।

 संडोगढ़  में  सरकारों  क्‍्य/टंसें  का  सलस्खाद

 4507,  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :

 क्या  शहरी  विक्वाश  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे

 चंडीगढ़  में  सरकारी  क्वार्टरों  क ेरखरखाव  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  मिर्धघारित  किए
 गए

 (&)  क्या  अनेक  क्वार्टरों  में  फलक्तर  छतर  रहा  छ्तें  रिशती  हैं  भौर  सफंदी  बर्षों  से  नहीं
 की  गई  और

 गत  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  श्रेणियों  के  क्‍्ताठंरों/घकानों  के  रसरसाद  १र  कितनी
 राशि  व्यय  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  21.9.1983  को
 निर्धारित  किए  गए  क्यार्टरों  के  वाधिक  अनुरक्षण  के  मानदण्ड  जो  1979  में  प्रचलित  लागत

 सूचकांक  पर  आधारित  इस  प्रकार  है  ;--

 सिविल  अनुरक्षण
 सेवा  प्रभार  —  2.40  रुपये  प्रति  बर्ग  मीटर

 वाषिक  मरम्मत  न  2.75  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर

 विशेष  मरम्मत  न

 भायु  0--20  वर्ष  1,75  रापये  प्रति  वर्ग  मीटर

 »  20--40  वर्ष  2.90  रुपयें  प्रति  वर्ग  मीटर

 »  वर्य  न+  4.05  दुपये  प्रति  वर्ग  मीटर

 विद्युत  अनुरक्षण
 वाधिक  मरम्मत  :---

 सकेन्द्री कृत  समूह  न+  2,80  रुपये  प्रति  बर्य  मीटर

 छितराव  समह  न  3.25  रुपये  ब्रत्ति  बर्ग  मीटर

 विशेष  मरम्मत  ज+  अलग  अनुमाम  तैयार  किए  जाने  हैं  ।

 मनुमान  तैयार  करते  समय  प्रचलित  लागत  सूचकांक  की  तुलना  में  इन  दरों  को  बढ़ाया  जाना

 पम्पों  को  चलाने  के  लिए  निश्चियां  अलग  से  दी  जाती  हैं  ।

 इन  कुछ  जो  लगभम  15  बर्ष  पूर्व  सिमित  हुए  में  प्लास्टर  के  मिकलमे  एवं
 छतों  का  रिसता  ध्यान  में  आया  इन  कमियों  को  सुधार  दिया  गया  क्वयार्टरों  के
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 निरीक्षण  के  नियारक  मरम्मत  की  जा  रही  है  |

 निधियों  कौ  कमी  के  कारण  इन  बवार्टरों  की  सफेदी  पिछले  2-3  वर्षों  से  नहीं  की  जा  सकी  ।

 इस  कार्य  को  घालू  वर्ष  में  पहले  ही  प्रारम्भ  किया  जा  चुका  है  तथा  70%  क्वार्टरों  में  यह  पूर्ण  हो
 गया  है  ।

 अनुरक्षण  पर  व्यय  टाइपवार  दर्ज  नहीं  किया  जाता  पिछले  वित्तौय  वर्ष  के  दोरान
 मरम्मत  पर  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार  है  :--

 सिविल  --  19,9  6,420  रुपये

 विद्युत  13,48,913  रुपये

 राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  क ेउपकम

 4508,  प्रो०  राणा  सिंह  रावत  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  उपक्रम  में  हुए  लाभ  तथा  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा
 घाटे  के  कारण  बन्द  होने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  संख्या  क्या

 उनकी  रुग्णता  के  मुख्य  कारण  क्या  है  तथा  उन्हें  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  तथा  क्या  श्रमिकों चारियों  के  हितों  की  रक्षा  की  और

 राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  में  नये  उपक्रमों  की  स्थापना  करने  के  भ्रस्तावों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  पो०  :  और  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र
 के  ऐसे  6  उद्यम  हैं  जिनके  पंजीकृत  कार्यालय  राजस्थान  राज्य  में  स्थित  हैं  । गत  तीन  वर्ष  1989-90
 तक  केवल  जिस  अवधि  की  जानकारी  उपञ्रब्ध  इन  उद्यमों  द्वारा  अजित  लाभ  और  उठाई  गई

 हानि  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  उद्यम  को
 बन्द  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  इन  उद्यमों  की  लाभकारिता  में  कमी  होने  के  कारण  काम  में  आने

 वाली  लागत  में  वृद्धि  क्षमता  का  कम  उपयोग  किया  अप्रचलित  संयंत्र  तथा  मशीनरी  का
 विजली  की  कमी  आवश्यकता  से  अधिक  जनशक्ति  का  मांग  में  कमी-बेशोौ  होना

 आदि  ।  उद्यम-विशेष  के  बारे  में  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मन्त्रालयों/विभागों  द्वारा  कारंवाई  की  जाती  है  ।
 प्रबन्धकीय  तथा  संगठनात्मक  पुनर्गठन  प्रौद्योगिकी  को  समुन्नत  आधुनिकी

 सरकार  के  साथ  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करना  जैसे  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  गए  हैं  ।  ऐसे
 सरकारी  जिनका  पुनश्द्धार  संभव  नहीं  नई  औद्योगिक  नीति  में  पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन
 योजनाएं  इन्हें  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्गठन  मण्डल  अथवा  हस  प्रयोजन  के  लिए  बनाये  गए
 इसी  प्रकार  के  उच्च  स्तरीय  संस्थानों  के  पास  भेजने  परिकल्पना  की  गई  पुनर्स्थापन  संबंधी
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 इन  कायंक्रमों  से  प्रभावित  होने  वाले  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  एक  सामाजिक  सुरक्षा  तन्त्र
 का  सृजन  किया  जायेगा  ।  चालू  वर्ष  की  शेष  अवधि  में  राजस्थान  में  सरकारी  क्षेत्र  का  कोई  नया
 उपक्रम  स्थापित  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 विवरण

 रुपयों  में  )

 उद्यम  का  नाम

 हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०  (-)0.45  (--)0  54

 हिन्दुस्तान  जिक  लि०  2.59  29.99  70.49

 इन्स्ट्रमेंटेशन  लि०  2.63  0,43

 राजस्थान  ड्रग्स  एंड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  0.33  0.09  --

 राजस्थान  इल॑क्ट्रोनिवस  एंड  इंस्ट्र,मेंटेशन  0.42  0.50  0,48

 सांभर  साल्ट्स  लि०  (-  )0.28  0.07

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  संचालित  परीक्षाएं

 4509,  प्रोਂ  रासा  घिह  रावत  :

 क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  को  गई  विभिन्‍न  परीक्षाओं  में  गत  वर्ष  कितने

 उम्मीदवार  शामिल  और

 उन्होंने  परीक्षा  के  माध्यम  के  रूप  में  किस  भाषा  को  किस  परीक्षा  में  शामिल  हुए
 और  प्रत्येक  माध्यम  कितने-कितने  उम्मीदवारों  ने  चुना  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सागरेट

 केवल  सिविल  सेवा  परीक्षा  तथा  अनुभाग  अधिकारी/आशुलिपिक  ग्रेड
 तब  |ग्रेडन  सीमित  विभागीय  प्रतियोगी  के  मामले  में  उम्मीदवारों  को  परीक्षा  का
 माध्यम  चुनने  का  विकल्प  उपलब्ध  है  |  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  अन्य  परीक्षाओं  या
 तो  प्रश्न  पत्र  वस्तुपरक  प्रकार  के  होते  हैं  भथवा  उनका  उत्तर  केवल  अंग्रेजी  में  देना  आवश्यक

 होता  है  ।

 2.  सिविल  सेवा  भाषा  प्रश्नपत्रों  को  के  उम्मीदवारों  को  अंग्रेजी
 में  अथवा  संदिधान  बी  आठवों  अनुसूची  में  सम्मिलित  किसी  भाषा  में  उत्तर  देने  का  विकल्प  होता
 जिन  उम्मीदवारों  को  सिविल  सेवा  परीक्षा  के  लिखित  भाग  के  आधार  पर  साक्षात्कार  के

 लिए  बुलाया  जाता  उन्हें  या  तो  अग्रेजी  में  अथवा  उनके  द्वारा  लिखित  परीक्षा  में  दिए  गए  भाषा
 माध्यम  में  बातचीत  करने  की  सुविधा  प्राप्त  होती  है  ।

 3.  अनुभाग  अधिकारी  ग्रेड  “ख/प्रेडय,  सौमित  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षा  के
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 संबंध  में  उम्मीदबारों  को कतियय  निदिष्ट  प्रश्नपत्नों  के  संबंध  में  अंग्रेमी  अथका  हिस्दी  को  परीक्षा
 माध्यम  के  रुप  में  चुनने  का  विकल्प  होता  इस  परीक्षा  में  कोई  साक्षात्कार  नहीं  है  ।

 4.  उम्मीदवारों  द्वारा  चुने  गए  परीक्षा  माध्यम  तथा  सिविल  सेवा  1990
 भाग  तथा  में  उनकी  संख्या  तथा  अनुभाग  अधिकारी/आशूुलिपिक  ग्रेड

 स्रीमित  विधागीय  प्रतियोगी  1990  में  कतिपय  निदिष्ट  प्रशनपत्रों  में  जिन  उम्मीदवारों
 ने  हिम्दी  अथवा  अंग्रेजी  चुनी  उनकी  संख्या  नीचे  दी  जाती  है  :--

 विबश्ल

 उम्मीदवारों  द्वारा  विकल्प  सिविल  सेवा  90  अधिकारी
 में  दिया  गया  भाषा  का  उम्मीदवारों  की  संख्या  सीमित

 माध्यम
 निज

 ——_—  विभागीय  ब्रतियोगी
 लिखित  भाग  साक्षात्कार  1990

 असमी  03  01

 बंगाली  11  04

 युजराती  35  12

 हिन्दी  1451  149:  72

 कननड़  16  06

 कश्मीरी
 न  न

 मलयाखम  05  का

 मराठौ  24  07

 घड़िया  01  न

 पंचाबी  02

 संस्कृत  ना
 ते

 सिधो  01  न+

 तमिल  27  09

 तेलगु  91  15

 झदू  (5  02

 शंग्रेजी  8447  1652  820

 कुल  10,121  1859  900

 '

 स्क्टर्स  इण्डिया  लिमिटेड

 4510.  भी  चेतन  पी०  एत०  थोहान  :

 कुमारी  दोपिका  चिखलिया

 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारो  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  मैससे  रकूटस  इण्डिया  लिमिटेड  की  लखनऊ  इकाई  रुग्ण  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उपयुक्त  इकाई  को  शीघ्रातिशीघ्र  अथंक्षम  बनामे  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं|
 उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंजाखय  में  राज्य  मन्त्रो  के०  :  हां  ।

 31-3-91  को  इसका  नकारात्मक  निवल  मूल्य  253.21  करोड़  रुपबे  का  था  भौर  यह
 पिछले  दो  वर्षों  से  नकद  हानियां  उठा  रही  है  (1990-91  में  47  39  करोड़  हपये  और  1989-90
 में  41.98  करोड़  ।

 इसके  भविष्य  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  विकल्प  सरकार  के  विचाशथीन

 उत्तर  प्रदेश  ओर  गुजरात  में  ओद्योगिक  एकक

 4511,  श्रौ  चेतन  पी०  एस०  चोहान  :

 कुमारी  दीपिका  लिखलिया  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1991  के  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  ओर  गुजरात
 जिला-वा  कितने  नए  भौद्योगिक  एकक  स्थापित  किए  गए  और

 वर्ष  1991  के  दौरान  अब  तक  उत्तर  प्रदेश  और  गुजरात  को  इस  प्रयोजनाथ  केस्रीय
 पहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  गई  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  एक  विवरण  संलग्न

 1991  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  एवं  बुधरात  में  उच्चोगों  की  स्थापना  हेतु  कोई  केसदी
 प्हायता  नहीं  दी  गई  है  +

 विवरण

 1991  के  दोरान  20  सुत्रीय  कार्य क्रम  के  तहत  उत्तर  अदेश  एवं  गुजरात  में  स्थापित  किए  गए
 ए  लघु  औद्योगिक  एककों  की  जिलाबार

 क्रम  सं०  राज्य  |  जिला  स्थापित  किए  गए  लघु  उद्योग
 एककों  को  संध्या

 या  2  का  3  ह

 गुजरात  91  से  10,199
 नवम्बर  9]  तक )
 अहमदाबाद  2,423

 2.  गांधी  नजर
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 2

 3.  खेंडा

 4...  बढ़ोदरा

 5.  भड़क
 6...  सूरत
 7.  बलसाड़

 8...  सुरेन्द्र  नगर

 9.  राजकोट

 18  जाम  नगर

 11  कच्छ

 12  भावनयर

 13.  गमरेली

 14,  जूनागढ़

 16.  साबरकंठा

 17.  बनास  कंठा

 18.  पंचगहल

 19,  डांग

 ।।  उत्तर  प्रदेश  :

 18  1991

 2835

 211

 247

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  तहत
 के  दोरान  33,000  लघु  एकक  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  रखा  है  ।
 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  ने  जनवरी  91  से  अक्तूबर  91  के  दौरान  24,286

 लघु  भौद्योगिक  एककों  का  पंजीकरण  किया  है  ।

 शीतल  पेय  निर्माताओं  हारा  संघटकों  का  आयात

 4512.  भरा  चेतन  पो०  एस०  चोहान

 कुमारी  दोपिका

 क्या  श्ादय  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  फी  छुपा  करेंगे  कि  :

 शीतल  पेय  निर्माताओं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  बंध  और  चाल  ब्य  में
 बम्पनी-बार  और  कितनी  मात्रा  में  और  कितने  मूल्य  के  विभिन्‍न  संघटकों  का  आयात  किया

 और

 वर्तमान  आधिक  संकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इतके  आयात  को  स्यूनतम  करने  हेतु  क्या
 कदम  उठाये  गए  हैं  ?
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 ज्ाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  गिरिघर  :  भर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आवसा  उत्तर  प्रदेश  का  ग्राभोण  पिछड़ापन
 4513.  भरी  राजबीर  सिह

 क्या  प्रधान  भरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  आवला  निवर्चिन  क्षत्र  के  ग्रामीण  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए  किसी
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उत्तम  भाई  एच०  :  भोर
 आवला  निर्वाचन  क्षत्र  के  ग्रामीण  पिछड़ पन  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं  है  ।  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पिछड़ पन  को  दूर  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  बदायूं
 ओर  बरेली  जिलों  सहित  देश  के  सभी  जिलों  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यकम  भार०
 डी०  और  जवाहर  रोजगार  योजना  भार०  जैसे  केन्द्रीय  प्रायोजित  गरीबी  उन्मूलन
 कार्यक्रमों  के साथ-साथ  ग्रामीण  जल  ग्रामीण  सड़कों  और  ग्रामीण  विद्यू  तीकरण  जैसे  न्यूनतम
 भावश्यकता  काय॑क्रम  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रामोण  क्षत्रों  में  हैब्ड  पसप  लगाना

 4514,  क्री  राजबीर  सिह  ः

 डा०  लाल  बहादुर  शावत  :

 क्या  प्रधान  अन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  पशुओं  के  लिए  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  हेतु  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हैंड
 पम्प  सेट  इत्यादि  लगाने  की  कोई  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्ध॑बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ध्रामोण  विकास  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  उत्तमभाई  एच०  :  और  (a)  पशुओं
 के  लिए  पेयजल  हेतु  कोई  अलग  से  योजना  तेयार  नहीं  की  गई  केन्द्रीय  प्रायोजित  श्वरित
 ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतगंत  राजस्थान  और  हरियाणा  राज्यों  में  मश्भूमि  विकास
 कार्यक्रम  वाले  क्षेत्रों  और  हिमाचल  प्रदेश  और  जम्मू  व  कश्मीर  के  शीत  मरस्थलो  क्षंत्रों  के  लिए
 दिन  10  लिटर  प्रतिव्यक्ति  की  दर  से  पेयजल  सप्लाई  करने  की  योजनाएं  बनाई  जाती  हैं  जिनमें  पशुओं
 की  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  30  लिटर  प्रतिदिन  प्रति  पशु  पेयजल  की  सप्लाई  शामिल

 ]
 सहकारी  आवास  समितियों  का  पंजोकरण

 4515.  श्री  भुवन  चम्द्र  खण्दूरी  :

 गया  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 दिल्‍ली  में  सोसाइटी  पंजीकरण  अधिनियम  के  अन्तबंत  कितनी  सहकारी  गावात  समितियां

 पंजीकृत  की  गई  हैं  ओर  इनमें  प्रस्तावित  निर्माण  स्थलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  छ़ूमितियों  के  सदस्यों  समितियों
 के  असंतोषजनक  कायंकरण  के  पलंटों/प्लाटों  का  आवंटन  लेने  में  अनेक  समस्याओं  का  सामना

 करना  पढ़  रहा

 बदि  तो  सरकार  ने  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  समितियों  को  पंजीकृत  करते  समय
 क्या  शर्ते  रखी  हैं  तथा  हस  कारण  मार्गनिदेशों  का  उल्लंघन  करने  वाली  समितियों  के  विरुद्ध  क्या

 वाही  की  गई  और

 पंजीकरण  के  लिए  कितनी  समितियों  के  आवेदन  पत्र  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु
 धीन  है  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  दिल्‍्घी  में  2027

 पंजीकृत  सहकारी  सामूहिक  भावास  समितियां  बताई  गई  है  जिनमें  से  दिल्‍ली  विकास  प्राशिकरध  द्वारा
 अब  तक  518  समितियों  को  भूमि  का  आवंटन  किया  जिसके  क्ष त्र-वार  ब्यौरे  संलरन  विवरण  में

 दर्शाएं  गए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  द्वारका  में  260  समितियों  को  भूमि  का  आवंटन
 करने  का  प्रस्ताव  इस  समय  यह  मामला  न्याय-निर्णयाधीन  है  पात्र  पाई  गई  शेष  पंजीकृत
 समितियों  इस  प्रयोजनाथ्थ  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूमि  अधिग्रहोत  करने  व  उसे  विकसित
 करते  ही  आवंटित  कर  दी

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो  बाएगी  4

 विवरण

 Wo  सं०  क्षेत्र  समितियों  की  संख्या

 1.  रोहिणी  152

 2.  पीतमपुरा  57

 3.  पश्चिम  पुरी  24

 4.  रोहतक  रोड़  15

 5.  बूडेला  46

 5.  पटपड़गंज  मडावलो-फ्ाजलथुर  118

 7.  कालकाजी  3  ।

 $.  मालबीय  नगर

 9,  महरोली

 10,  मोखला  1

 11.  बचिलला-दल्लू  पुरा  48

 12.  मयूर  बिहार  36

 13.  गीता  कालोनी  5
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 eke  क्र  संभितियों“कीषसरस्वो

 15.  सी०  बी०  डी०  शाहदरा  5

 16.  कड़-कड़  डुमा  2

 17,  योजना  विहार  2

 18.  स्वास्थ्य  विहार  1

 19,  पंखा  रोड़  ।

 शालीमार  बाग

 शोध  :  518

 ]

 उत्तर  प्रदेश  के  पबतोय  क्षेत्रों  मे ंविभिरन  योजयाओं  के  जिए  अहायता

 4516.  भरी  भुवत  ऋण  अण्डूरो  :

 कया  ग्रोज़ना  शोर  कार्यक्षम  करार्याम्वय्थ  संरी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्वतीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1586-89,  1989-90  धीर  1990-91

 के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  ध्रठ  पर्वतीय  जिलों  को  कोन-कोन  सी  योजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  गई

 क्‍या  इन  पर्वतीय  जिलों  के  विकास  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  योजना  आयोग  के  पास  लंबित

 पड़े  भौर

 यदि  ही  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन्त्रालय  के  राज्य  मसत्री  एच०  आर०  :
 उत्तर  प्रदेश  के  पद्दाड़ो  क्षेत्र  उप-योजना  पहाड़ी  जिले  शामिल  को  90  त्रद्चिशत  अनुदान

 तथा  10  प्रतिशत  ऋण  के  रूप  में  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  पहाड़ी  क्षत्र  विकास  कार्य  क्रम  के  अन्तर्गत
 आवंटित  की  जाती  है  तथा  जिला-वार  अथवा  स्कीमवार  नहीं  दी  जाती

 योजना  भाधोन  में  ऐेद्ा  कोई  प्रस्ताव  लंबित  नहीं  पड़ा  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]
 क्ललो  विकास  प्र।धिकरण  के  गंदों  बस्ती  विभाग  में  अभियसितेताएँ

 4517.  श्री  जोवन  शर्मा

 अमृतलाल  काह्रिदास  पटेल  :.

 शी  मदनलाल  खुराख
 बया  शहरी  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 201



 लिखित  उत्तर  18  1991

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  प्रशासन  की  उस  विशेष  लेखापरीक्षा  रिपोर्ट  से  परिचित  है  जिसमें
 दिहली  गंदी  बस्ती  विकास  प्राधिकार  की  विभाग  में  गंभीर  वित्तीय  और  प्रशासनिक  अनियमितताओं
 पर  प्रकाश  डाला  गया

 यदि  हां  तो  इस  विशेष  लेखापरीक्षा  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  है  श्लौर  सरकार  ने  इस

 पर  कया  कायंवाही  की

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  तो  उसके  कया  कारण  और

 कदाचारों  और  अनियमितताओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  बिकास  मसत्रालय  में  राज्य  भसत्री  एम०  :  हां  ।

 से  यह  मामला  दिल्‍ली  प्रशासन  के  जांचाधीन

 बकक्‍फ  सम्पत्ति  पर  क्जा  करना

 4518.  श्री  मुम्ताज  अ  सारो  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  नगर  निगम  और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  दिल्‍ली  की  वक्‍फ़  सम्पत्ति

 शाहेमर्दा  आदि  पर  कब्जा  कर  रखा

 यदि  तो  दिल्ली  में  ऐसी  सम्पत्तियों  के  नामों  और  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  भोर

 सरकार  का  विचार  ऐसी  भूमि  भूखंडों  का  कब्जा  उनके  मालिकों  को  कब  तक  लौटा  देने
 का

 शहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  एम०  नई
 दिल्‍ली  नगरपालिका  और  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  कोई  अतिक्रमण

 नहीं  है  ।

 भौर  उपर्युकत  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 भविष्य  निधि  जमा  न  कराने  बालो  जुट  कम्पनियां

 4519,  श्री  इस्रजोत  गुप्त  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  ने  भविष्य  निधि  जमा  न  कराने  वाली  कम्पनियों  की  1986
 में  एक  बेठक  बुलाई  थी  जिसमें  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  भविष्य  निधि  और  कमंचारी  राज्य  बीमा
 निगम  में  जमा  कराने  हेतु  कमंचारियों  के  वेतन  के  8  प्रतिशत  भाग  की  कटौती  की

 यदि  इस  बंठक  में  लिए  गए  अन्य  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  भाग  में  उल्लिखित  समझौते  का  जूट  मिल  मालिकों  द्वारा  पालन  किया  भंया
 और
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 यदि  तो  ऐसे  मिल  मालिकों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गयी  है  ?

 ्म  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  पवन  सिह  :  से  केन्द्रीय  श्रम
 हारा  7  1986  को  ली  गई  बंठक  में  अन्य  वार्ता  के  साथ-साथ  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि
 चूककर्ता  जूट  मिलें  क०भ०नि०/क०रा०वी०  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  डी०जी०एस०  एण्ड  डी०
 द्वारा  उनको  भुगतान  किए  जाने  वाले  बिलों  में  से  8  प्रतिशत  की  कटोती  करके  चूंकि  अधिकांश
 मिलें  इस  समझौते  को  मानने  में  असफल  रहीं  अतः  इसको  वापस  ले  लिया  गया  ।

 क०भ०नि०  और  क०रा०्बो०  प्राधिकारी  बकाया  राशि  वसूलने  के  लिए  चूककर्ता
 प्रतिष्ठानों  के  विरुद्ध  सामान्य  दाण्डिक  ओर  कानूनी  कारंवाई  कर  रहे  हैं  ।

 ह

 ]

 संजय  गांधी  परिवहन  नगर  का  विकास

 4520.  श्री  जीवन  शर्मा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  तगर  निगम  को  संजय  गांधी  परिवहन  नगर  का  विकास  करने  में  भारी  घाटा

 है  जैसा  कि  1990  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  को  नियंत्रक  महालेखा-परीक्ष  क  की  रिपोर्ट  में

 कहा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  और  कारण  क्या

 क्या  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  होने  वाले  इस  भारी  वित्तीय  घाटे  के  लिए  जिम्मेदार

 कारियों  का  पता  लगाकर  उनके  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भौर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण

 (2)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  दिल्‍ली  नगर  निग्रम  को  हुए  घाटों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 (a)  निरन्तर  हो  रहे  इस  घाटे  को  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एमਂ  से  (4)  दिल्लो
 नगर  निमम  द्वारा  रहितਂ  आधार  पर  संजय  गांधी  ट्रांसपोर्ट  नगर  का  विकास  किया  जा  रहा

 प्रारम्भिक  दौर  में  में  1420  प्लाटों  और  में  526  प्लाटों  की  आयोजना  की  गई
 थी  |  अतिक्रमणों  भौर  अधिग्र  हण  की  कायंवाही  के  विरुद्ध  उच्चतम  न्यायालय  से  स्थागनादेशों  के
 कारण  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  परियोजना  के  लिए  भपेक्षित  कुल  भूमि  को  अन्तरित  नहीं  कर
 इस  प्रकार  प्लाटों  की  संख्या  में  1205  और  चरणना  में  437  ही  रह  गई  |  के  लिए
 विन्यास  योजना  संशोधनाधीन  है  क्योकि  कुछ  प्लाटों  कौ  पुनः  सिधायी  की  जानी

 2.  निगम  ने  अपने  दिनांक  23.11.87  के  संकल्प  संख्या  705  के  अनुसार  आवंटन  कीमत  को
 500  रुपए  प्रति  बगं  मीटर  की  मूल  कीमत  से  425  रुपए  प्रति  वर्ग  मोटर  कम  करने  का  निर्णय  लिया
 था  ।  यह  आशा  थी  कि  इसके  परिणामस्वरूप  1.42  करोड़  रुपए  के  घाटे  की  प्रतिपृरति
 विन्यास  नक्शे  में  बताए  गए  वाणिज्यिक  स्थलों  की  नीलामी  से  कर  ली  जाएगी  ।  सिविल  रिट  यात्रिका जर्थारा  से
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 संख्या  833/9।  वृष्च  की  अन्करिम  के  कारण  स्थलों  की
 नीलामी  नहीं  हो  सकी  ।

 3.  आधार  पर  स्थलों  तीलाओी  से  सम्भावित  अगूबंटित्तियों  से

 वसूलनीय  प्रभारों  की  दर  (425  मृपए  प्रति  ब॒रग  मोटर  की  बिक्री  ह्लीमृत  के

 गे  89  डपए  प्रति  वर्ग  मीटर  से  घटा  कर  55  रुपए  प्रति  बग्रंसीटर  ज़िसके
 स्वरूप  लगभग  64  लाख  रुपए  का  अतिरिक्त  घादा  हो  गया  ।  निगम  ले  अपते  दिनांक  .4.19.1.990
 के  निर्णय  संख्या  डब्ल्यू  में  यह  निर्णय  लिया

 4.  दिल्‍ली  नगर  निगम  ते  सूचित  अक़िया  है  क़ि.इस़  अकर  के  किल्ली  प्रकार  के  आड़े  लिए  कोई
 भी  कमंचारी  उत्त  रदायी  नहीं  ह ैतथा  यह  घाटा  केवल  अस्थायी  है  जिसे  वाणिज्यिक  स्थलों  की  बिक्री
 से  पूरा  किया  जाना

 5.  पुरानी  दिल्‍ली  को  भीड़भाड़  से  मुक्त  करने  के  लिए  वह  योजना  शहरी  क्षेत्र  तथा  अन्य
 स्थानों  के  ट्रांसपोर्ट  क'यंशालाओं  आदि  के  पुनर्वास  की  है  तथा  द्वाड्ंकचिक  द्धित  म्रें  आद्म्मभ  को  गई
 इस  कल्याणकारी  योजना  से  किसी  लाभ की  क्षाह्ञ  तहीं  की  जा  मकड़ी  है

 इण्डियन  डेटोनेट्स  राउरकेला  हारा  किए  गए  सिल्सेट  पररेक्षण

 4521,  कुमारी  फ़िडा  तोपनो  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इंडियन  डेंटोनेट्स  राउरकेला
 -  द्वारा  उच्च  शेक्ति  विस्फोट  किए  जा  रहे  हैं  ज़िनके  लिए  कम्पनी  के  पाप्त  लाइसेंस  नहीं  भौर

 यदि  तो  ऐसे  विस्फोटों  को  बन्द  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए
 जाने  का'विषार  है

 7...

 उद्योग  सन्त्रालय  थें  राज्य  सन्त्रो  पो०  :  मंसस

 कैमिकल्स  लि०  राउरकेला  विस्फोटक  सामग्री  नियम  1983  के  उपबंधों  के  अधीन  विस्फोटक  सामग्री

 विभाग  द्वारा  मंजूर  किए  गए  लाइसेंस  के  भूत  स्व्रीकृत  स्थापना  स्पुल  प्रर॒  य्रुणवच्धा  परीक्षण

 गौर  प्रात  परिधाग  के  लिए  काम  और  रही  है  । .
 झरकारी  नोकरियों  में  पुनहोजगार  में  भूतपूर्व-फंशव  भोधियों  को  पेंशन  का  लाभ

 4522.  भोमती  घुशीला  गोपालन  :

 ब्या्‌  प्रधान  सून्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  सुरेंगे  कि  :

 कया  राज्य  सरकार  की  नौकरियों  में  पुतरोजगार  पाने  वाले  भूतपूर्व  बर्मा-पेंग्नभोियों
 को  राज्य  सरकार  की  पूरी  पेंशन  के  3.7.5.  रुपब्रे  की  पूरा  फायदस  किया
 गया

 कक
 कया  केन्द्र  सरकार  पुत॒रोजग्रार  पते  भृठपूर्व  ब्म#पेंशनश्मेगियों  को

 उपयु  बत  लाभ  नहीं  दिया.गया  भोरर  इनकी  की.पेंशत  को  क्ष्पदेश  बिए
 गए
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 क्या  केखद्रीय  सेवाओं  में  कार्यरत  भूतपूर्व  बर्मा-पेंशनभोयियों  से  भेदभाव  को  दूर  करने  के
 लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  भौर

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई  को  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  सागरेद  :
 हां  ।

 भूतपूर्व  बर्मा  पेंशनभोगी  जो  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  उनको  373/
 रुपए  की  न्यूनतम  अनुग्रह  पूर्वक  अदायगी  तथा  मंहगाई  राहुत  के  लाभ  को  वापिस  लेने  के  अनुदेश
 जारी  कर  दिए  गए  उसके  मामलों  में  बर्मा  रेंशन  वास्तविक  पेंशन  तक  ही  सीमित  रहेगी  ।

 हां  ।

 मामले  पर  गौर  किया  जा  रहा  है  ।

 कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  केन्द्र

 4523.  भोसतो  गीता  मुखर्जो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  प्रशिक्षण  की  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  हुई
 दुकानें  अधिक  शुल्क  लेकर  घटिया  मूलभूत  सुविधाओं  के  साथ  तथा  अग्रशिक्षित  कर्मियों  के  द्वारा

 कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  दे  रही  और

 यदि  तो  निर्धारित  स्तर  के  कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  तथा  समान  शुल्क  व  पढ़ाई  के

 पाठ्यक्रमों  आदि  के  बारे  में  दिशा-निर्देश  जारी  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  मागरेट  :

 कम्प्यूटर  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  वाले  अधिकांश  संस्थान  निजी  क्षेत्र  में  है और  वे
 अपने  मानदन्डों  के  अनुसार  शुल्क  लेते  हैं  ।

 भारत  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  दिनांक  16  1990  के  संकल्प  के  जरिए
 एक  नीति  की  घोषणा  वी  है  जिसके  अन्तगंत  निर्धारित  क्वालिटी  तथा  सेवा  के  मानकों  को  पूरा  करने
 वाले  निजी  क्षेत्र  के  कम्प्यूटर  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  कुछ  विशिष्ट  पाठ्यक्रमों  अर्थात्‌

 तथा  के  पाठ्यक्रमों  के
 संचालन  के  लिए  मान्यता  प्रद्नन  की  जाती  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  वनरोपण  के  लिये  धनराशि

 4524.  प्रो०  प्रेम  धूप्तल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मरुस्थल  विकास  के  लिए  निर्धारित  घनराशि  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  धनराशि  को  अन्य  प्रयोजनों  पर  लगाने  और

 हिमाचल  प्रदेश  सहित  अम्य  राज्यों  को  बनरोपण  योजनाओं  के  लिए  आवंटित  करने  का  विधार
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 यदि  तो  उसका  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  जो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ग्राभोण  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जो०  वेंकट  :  नहीं  ।

 मे  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  की  इषिवटो  को  फण्ड '  सें  बदलना

 4525,  श्री  गुरुदास  कामत  :

 क्या  प्रधान  अन्‍्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारो  क्षेत्र  की  इबिवटो  को  म्यूचुअल  फण्डों  और  वित्तीय

 संस्थाओं  में  बदलने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  कुल  कितनी  धनराशि  को  अन्तरित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  पी०  के०  थु  :  से  सरकारो  क्षेत्र  के
 सामान्य  शेयरों  को  परस्पर  निधियों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  में  बदलने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप
 दिया  जा  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सें  आदिवासी  विकास  परियोजनाਂ  के  अन्तगंत  चुने  गए  गांव

 4525  श्री  जोवन  शर्मा  :

 कया  खाद्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 .  उत्तर  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  में  आदिवासी  विकास  परियोजनाਂ  के  अंतग्गंत
 कितने-किसने  गांवों  को  चुना  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  वर्ष  इस  योजना  के  अन्दगंत  राशन  की  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  है  ?

 लाद्य  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  :  (+)  उत्तर  प्रदेश  के  लखीमपुर  जिले
 में  स्थित  दो  ब्लाकों  अर्थात  पिलाया  और  निधासन  में  41  गांवों  में  समन्वित  आदिवासी  विकास
 परियोजना  लागू  की  गई  है  ।

 इन  गांवों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 झमन्वित  आदिवासी  जिन  ब्लाकों  को  गांवों की  संख्या
 विकास  परियोजना  कवर  किया  गया  विकास  परियोजना  (1५81
 का  नाम  गया  उनकी  संखझ्या  क्षेत्र  वर्ग  हेक्टेयर  में

 कुल  श्नुसूचित  प्रतिशतता

 लखीमपुर  (1)  पिलाया  9936.77  18165  14444  79.52  36

 (2)  निधासन  4266  25076  5945  5

 22431  16980  75.70 व

 206



 27  1913  लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  बोरान  समन्विक  आदिवासो  विकास
 परियोजना  स्कीम  के  अधीन  आने  वाले  लाभाधियों  को  गेहूं  वितरित  करने  के  लिए  भारतोय  लाश
 निगम  के  गोदामों  से  10,000  मीटरी  टन  गेहूं  का  उठान  किया  था  ।

 ]

 पी०  बो०  तथा  अन्य  टोकों  का  उत्पादन

 4525  के०  वो०  तंगकाबाल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  के०  पी०  बी०  तथा  अन्य  टीकों  का  उत्पादन  करने  के  लिए
 किसी  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समय  परियोजना  की  क्या  स्थिति  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  अम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  सागरेट  :
 जी

 और  इण्डियन  वेक्सीन  कारपोरेशन  लिमिटेड  नामक  संयुक्त  क्षेत्रीय

 कम्पनी  को  कम्पनी  1956  के  अधीन  पंजीकृत  किया  गया  था  |  इस  कम्पनी  को  भारत

 सरफार  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड

 बड़ौदा  और  पाएचर  मेरियू  सोरम्स  एण्ड  वेक्सीन्स  द्वारा  परिवर्तित  किया  गया

 इवरॉल  निम्नलिखित  टीकों  के  स्वदेगी  विनिर्माण  के  लिए  गुड़गांव  हरियाणा  में  एक
 विनिर्माण  एवं  अनुमंधान  तथा  विकास  एकक  को  स्थापना  कर  रहा  है  :  --

 निष्कृत  पोलियो  वैबसी  न  100  लाख

 खसरा  200  लाख

 रेबीज  20  लाख

 पी,*  400  लाख

 इस  परियोजना  के  लिए  भूमि  गुड़गांव  जिले  के  मनेसर  गांव  में  अधिग्रहीत  की  गई  है  और

 संयंत्र  और  सुधिधाओं  का  सिविल  निर्माण  चालू  कार्मिकों  की  भर्ती  एवं  प्रशिक्षण  और  उपस्कर

 एबं  मशीनों  को  खरीद  भी  शुरू  की  गई  है  ।  आशा  है  कि  इसका  सिविल  निर्माण  कार्य  1992  के  अस्त

 तक  पूरा  हो  जायेगा  ।

 *हृवकॉल  द्वारा  विनिमित  का  इस्तेमाल  करते  हुए  केवन्न  संरुपणों  के  रुप  में

 भौर  भारत  में  अन्य  विनिर्माताओं  से  खरीदा  गया  ।

 होल  कूद  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सामाजिक  व  सांस्कृतिक  क्लब

 4525  कुमारी  दीपिका

 क्री  लेतन  पी०  एस०  चोहान  :

 कया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 खेलकद  और  सांस्कृतिक  गतिविधियों  को  बढ़ाया  देने  के  उद्देश्य  से  अब  तक  स्थापित

 किए  गए  ऐसे  सामाजिक  व  सांस्कृतिक  क्‍्लबों  की  संस्या  कया  है  जिनको  केन्द्रीय  सरकार  ने  भूमि  का
 झायंटन  कर  दिया

 क्या  इनमें  से  कुछ  क्लब  खेलकद  की  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  कर  रहे  हैं  जिसके  लिए
 इनकी  स्थापना  की  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है/करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  खेलों  को  बढ़ावा
 देने  के लिए  सरकार  द्वारा  बारह  क्लबों  को  भूमि  आवंटित  की  गई  इतक  दिल्‍ली
 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  खेल  परिसरों  को  स्थापित  किया  गया  है  तथा  खेलों  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  स्टेडियमों  को  प्रबन्धन  किया  जाता

 भोर  सरकार  के  ध्यान  में  कोई  विशेष  शिकायतें  नहीं  आई  जब  कभी
 लीज  शर्तों/आवंटन  शर्तों  के  उल्लंघन  का  कोई  मामला  ध्यान  में  आता  करार  का  ज्ञापन/लीज  के
 लिए  अनुबंध/अविच्छिन्न  लीज  वी  शर्तों  एवं  निबंधनों  के  तहत  इनकी  विभिन्‍न  धाराओं  के  उल्लंघन

 के  लिए  कार्यवाही  की  जाती

 12.00  मश्यान्ह

 भरी  चन्द्रजोत  यादव  :  अध्यक्ष  शून्य-काल  में  मैं  सरकार  का  ध्यान  एक  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  प्रश्शन  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  आल-इण्डिया-मोमिन-कांफ्रेंस  के  नेतृत्व  में  सारे  देश
 के  करोड़ों  बनकर  आज  बोट-क्लब  उनके  प्रतिनिधि  सारे  देश  से  धरना  दे  रहे  श्री
 आपको  इस  सदन  को  और  सरकार  को  मालूम  है  कि  इस  देश  में  किसानों  के  बाद  सबसे  बड़ी
 संख्या  बुनकरों  की  जो  गरीब  हैं  और  करोड़ों  लोग  इस  काम  में  लगे  हुए  पिछले  कुछ  वर्षों  से
 इनकी  हालत  अत्यन्त  ही  दयनोय  हो  गई  आंध्र  प्रदेश  में  कई  बुनकरों  ने  अ,श्म-हत्या  कर  ली

 खुदकशी  कर  लो  इपलिए  कि  वे  अपने  बेटे-बेंटियों  की  भूख  को  ज्याला  को  बर्दाश्त  नहीं  कर
 सारे  देश  में  उनके  सम्मेलन  हो  रहे  सरकार  के  सामने  उन्होंने  अपनी  मांगों  को  रखा  लेकिन
 सरकार  का  ध्यान  उधर  यया  नहीं  भाज  उत्तर  प्रदेश  के  भन्दर  खास  तौर  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 में  और  हमारी  बहुत  बड़ी  संख्या  में  बुनकर  रहते  हैं  भौर  उनके  कारखाने  बन्द  हो  रहे  उनका
 बना  हुआ  सामान  बिक  नहीं  रहा  है।'*  दस  मुख्य  मांगों  को  लेकर  बुनकरों  के  प्रतिनिधि
 आज  धरने  पर  बंठ  रहे  उनमें  एक  प्रमूख  मांग  सूत  की  कीमत  से  संबंधित  चाहे  वह  तिथेटिक

 सूत  चाहे  साधारण  सूत  हो  या  चाहे  कॉटन  हो  या  सिल्क  सबकी  कीमत  सन्‌  1939  के  बाद
 मनमाने  ढंग  से  बढ़ी  वे  चाहते  हैं  कि सूस  की  कौमत  1989,  के  स्तर  पर  लायी  जाए  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इरके  लिए  तत्काल  कदम  वे  जो  सामान  बनाते  वह  बिक

 नहीं  रहा  सरकार  सामान  श्वरद  नहीं  रही  को-आपरेटिव्ज  नहीं  खरीद  रहौ  उनकी  मांग  है
 कि  सरकार  उनका  सामान  इन  लोगों  द्वारा  जनता-कपड़ा  बनाया  जाता  600  मिलियन
 मीटर  बनाने  की  सरकार  ने  इजाजत  दी  थी  ओर  उस  कपड़े  को  वह  खरीदती  भी  लेकिन  सरकार
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 ने  अभी  हाल  ही  में  कदम  उठाया  है  कि  600  मिलियन  मीटर  से  घटा  कर  450.  मिलिबम  मीटर
 जनता  कपड़ा  बनाने  की  इजाजत  दी  मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  दस  मुख्य  मांगों  को  लेफर

 बुनकर  आज  धरना  दे  रहे  उन  पर  विचार  किया  जाए  ।

 मैं  कहनर  चाहता  कि  आपकी  कृपा  से  संसदीय-मन्त्री इक  बात  के  ऊपर  सहमत  हो  गए  हैं
 और  सारी  पार्टियों  के  नेता  इस  बात  से  सहमत  थे  कि  इस  सेशन  में  बुनकरों  की  गम्भीर  समस्या  पर
 विचार  लेकिन  विचार  करने  के  लिए  समय  नहीं  निकल  सका  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार

 ,  से  जानना  चाहता  क्‍या  मन्त्री  महोदय  इस  बात  का  आश्वासन  इस  सदन  के  माध्यम  से  बुनकरों  को
 देंगे  कि सरकार  उनकी  मांगों  पर  तत्काल  कदम  ताकि  बुनकरों  को  भुखमरी  गरीबी  से
 और  बेरोजगारी  की  समस्या  से  बचाया  सके  ?  यही  मेरा  आपके  माध्यम  से  निवेदन  है  ।

 श्री  रतिलाल  वर्मा  :  अध्यक्ष  माननीय  श्री  चन्द्रजीत  ने  जो
 बात  कही  उसके  समर्थन  के  अन्दर  मैं  सरकार  को  बताना  चाहता  हूं  कि  क्षाज  सारे  हिन्दुस्तान  के

 बनकरों  को  रियति  बहुत  ही  दयनीय  इसके  साथ-साथ  गुजरात  के  अन्दर  भी  जो  वर्षों  स ेबुनकरी
 का  काम  करते  उन  लोगों  का  जीना  मुश्किल  हो  गया  उनके  द्वारा  बनाया  हुआ  कपड़ा  कहीं
 कोई  नहीं  लेता  जब  वे  बेचने  अपने  शरीर  पर  ढो  कर  ले  जाते  दूसरी  तरफ  वहां  को  सरकार
 ने  हसको  गेर-रिहैविलिटेट  करार  देकर  सहकारी  बुनकर  मंडली  के  पुरषष  और  बच्चों  को  बेकार
 कर  दिया  मेरा  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  है  कि  इसको  चालू  किया  जाए  और
 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसकी  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाना  चाहती
 है  और  उन्हें  जीवित  रखने  के  लिए  क्या  मदद  करेगी  ?

 क्री  सणिशंकर  अस्यर  :  अध्यक्ष  मुझे  पुरा  विश्वास  है  कि  मेरी  तरह
 ही  और  सदस्य  भी  आज  सुबह  यह  देखकर  चक्षित  रह  गए  होंगे  कि  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में

 यहूदी-बाद  को  नस्लव'द  रूप  में  मानने  वाले  संकल्प  को  वापस  लेने  के  पक्ष  में  मतदान  किया
 महात्मा  गांधी  द्वारा  1920  एवं  1930  के  दशक  में  फिलीस्तीन  समस्या  के  प्रति  निर्धारित  विदेश
 नीति  से  यह  एक  बड़ा  विचलन  चूंकि  यह  मतदान  जवाहर  लाल  नेहरु  से  लेकर  इन्दिरा  गांधी  और
 राजीव  गांधी  तक  अपनाई  गई  नीति  एवं  हमारी  सारी  प्रतिबद्धताओं  के  विपरीत  अतः  मैं  सरकार
 से  इस  महत्वपूर्ण  नीतिगत  परिवर्तंत  के  कारणों  को  जानना  चाहता  हूं  ।

 अतः  मुझे  विधभ्वास  है  कि  भारत  सरकार  ने  इतने  महत्वपूर्ण  नीतिगत  परिबतंन  अकारण  हो
 नहीं  किए  होंगे  ।  मेरे  विचार  से  नियम  193  के  अधीन  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  भर्ा  करने  से

 पहले  इसके  कारणों  को  जानना  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  ।

 अतः  क्‍या  मैं  भारत  सरकार  के  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  जो  यहां  उपस्थित  भी

 है  द्वारा  मैं  विदेश  मन्त्री  को  नस्लवादਂ  बताने  वाले  संकल्प  को  वापस  लेने  के  पक्ष  में

 मतदान  करने के  पीछे  कें  कारणों  को  बताते  हुए  एक  वक्‍तण्य  देने  का  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  बी०  एन०  रेड्डी  को  बोलने  के  लिए  बुलाया  है  ।

 आजापाल  ) जग  6  है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बोलने  का  उन्हें  भी  उतना  ही  भधिकार  है  जितना  आपको  इृपया  उन्हें
 बोलने  दें  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  विदेश  मामलों  पर  हम  आज  ही  चर्चा  करने  जा  रहे  भाप  उस  वक्‍त  इस
 पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक्सटनंल  अफेयर्स  पर  डिसक्शन  हो  रहा  इसलिए  आप  इस  बारे  में

 बोलिए  ।

 ]
 भी  बी०  एन०  रेड्डो

 :  भारतीय  संघ  में  विलय  के  लिए
 विरोधी  स्वाधीनता  संग्राम  के  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  मामलों  की  स्वीकृति  देने  के  लिए  सुझाव  देने

 हेतु  एक  राज्य  जांच  समिति  गठित  हुई  थी  ।  पर  वह  समिति  वतंमान  में  काम  नहीं  कर  रही  उस
 समिति  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  समिति  को  फिर  से  सक्तिय  किया

 तथा  इसकी  बैठक  फिर  से  होगी  ।  यदि  तो  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इसकी  बैठक  दुबारा
 कब  होगी  ।

 स्वाधीनता  सेनानियों  से  सम्बन्धित  एक  अन्य  पक्ष  जाली  स्वीकृति  के  मामलों  का  इस
 मामले  में  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  इसके  चलते  सच्चे  स्वाधीनता
 पैनानियों  को  कष्ट  न  सहना  पड़े  ।

 अतः  सरकार  से  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  सभा  में  वह  इस  मामले  में  एक  स्पष्ट  वबतव्य  दें  ।

 कुमारी  उमा  भारती  :  अध्यक्ष  इसके  पूर्व  भी  सदन  में  मैं  इस  मामले  को

 एक  बार  उठा  चुकी  जब  त्रिपुरा  में  अगरतला  विधान  सभा  के  उप  चुनाव  में  हमारे  प्रत्याशी  श्री
 श्याम  शर्मा  जी  की  भीड़  के  बीच  बड़े  निर्दंय  तरीके  मीटिंग  के  समय  पर  हत्या  की  गई
 उस  समय  मैंने  यहां  सदन  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  किया  था  कि  इस  हत्या  की  जांच
 के  लिए  सी०  बी०  भाई०  की  टीम  वहां  भेजी  सी०  बी०  आई०  की  टीम  वहां  पर  गई  किन्तु
 राज्य  की  सरकार  किसी  भी  प्रकार  से  उनको  सहयोग  नहीं  दे  रही  है  और  पूरे  मामले  में  लीपा-पोती

 हो  इस  तरह  की  तेयारी  कर  रही  जब  सी०  बी०  आई०  की  टीम  वहां  गई  और  जिन
 मामलों  की  मुख्य  रूप  से  जांच  होनी  चाहिए  जैसे  कि  उनका  अंग  रक्षक  दो  दिन  पहले  क्‍यों  बदला

 जबकि  बार-बार  वह  बह  रहे  थे  कि  मेरी  हस्या  हो  सकती  है  तो  उनके  साथ  में  पुलिस  की  एक
 मोबाइल  वैन  क्यों  नहीं  लगाई  गई  जबकि  बार-बार  इलेक्शन  कमीशन  को  भी  इस  बारे  में  लिखा  जा

 रहा  था  |  तो  ये  जो  मामले  हैं  जिनको  आधार  बना  करके  सौ०  बी०  आई०  की  टीम  को  जांच  करनी

 चाहिए  थी  क्योंकि  यह  एक  राजनीतिक  हत्या  का  मामला  है  और  इस  हृत्या  कांड  के  पीछे  बड़े

 पूर्ण  लोग  जुड़े  हुए  हैं  ।

 इसलिए  आपके  माध्यम  से  मेरा  निवेदन  है  कि  केन्द्र  की सरकार  राज्य  सरकार  को  सख्त  हिदायत
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 दे  कि  जो  सी०  बी०  आई०  की  टीम  यहां  से  वहां  पर  जांच  के  लिए  उसका  पूरी  तरह  से
 सहयोग  करे  ।

 डा०  )  के  ०एस  ०  सौन्द्रम  अध्यक्ष  तमिलनाडु  को  अधिकतर  बिजली
 नेवेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  से  मिलती  जोकि  भारत  सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम

 तमिलनाडु  की  हाल  की  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण  नेवेली के  क्षेत्र  में  बाढ़  आ  चुको  है|  यह  विश्वास
 किया  जाता  है  कि  कोयले  की  खुदाई  के  लिए  उपलब्ध  मशीन  और  उपकरण  डूब  गए  थानों  में  से
 पानी  को  निकालने  का  काम  धंमी  गति  से  हो  रहा  है  ।

 यदि  इस  पानी  की  निकासी  शीघ्र  ही  नहीं  की  गयी  तो  सारी  बहुमूल्य  मशीनें  भौर  उपकरण
 क्षतिग्रस्त  हो  जायेंगे  और  इससे  कारपोरेशन  को  काफी  घाटा  होगा  ।

 यदि  नहरों  का  निर्माण  या  ख्ानों  के  चारों  ओर  बांध  बनाने  जंसे  रोकथाम  के  उपाय  किए
 जाते  तो  इस  तरह  वी  स्थिति  से  बचा  जा  सकता  था  ।

 में  सरकार  से  इस  मामले  पर  अविलम्ब  गम्भी  रता  से  विचार  करने  का  अनुरोध  करती
 नहीं  तो  भारी  घाटे  के  साथ-साथ  तमिलनाडु  समेत  अन्य  पड़ोसी  राज्यों  में  विद्युत  आपूर्ति  पर  भी
 असर  पड़ेगा  ।  तमिलनाडु  में  बिजली  बे  कमी  इसलिए  नहीं  है  कि  इसके  पन-बिजली  परियोजनाओं  के
 जल  ग्रहण  क्षेत्र  में  अच्छी  वर्षा  हुई  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  इन  सभी
 पक्षों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिजली  उत्पादन  को  अधिक  से  अधिक  बढ़ाने  और  ऐसी  घटनाओं  को
 रोकने  के  लिए  कदम  उठाये  ।

 भी  दिग्विजय  सिह  :  मैं  समान  पदों  के  लिए  समान  पेंशन  से  संबंधित  एक
 महत्वपूर्ण  मामले  को  उठाना  चाहता  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  पता  है  कि  इसके  लिए  एक  समिति  बनाई  गयी  अब  वे  इसकी
 जांच-पड़ताल  कर  रहे  ६  ।  फिर  भी  आप  इस  मामले  को  उठाना  चाहते  हैं  ?

 )

 अध्यक्ष  भहोदप  :  में  इसबी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 )

 ]
 श्री  मोहन  राबले  दक्षिण  :  अध्यक्ष  मुम्बई  शहर  में  एन०  टी०  सी०

 मिलों  की  हड़ताल  के  बाद  मिलें  बन्द  होने  की  वजह  से  हजारों  मिल  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए  हैं  ।
 बेरोजगार  मजदूर  ५आपरेटिव  बेसिस  पर  मिलें  चलाना  चाहते  लेकिन  एक  करोड़  रोजगार
 यर्ष  मुहैया  कराने  का  वादा  करने  वाली  सरकार  इत  चीज  की  अनुमति  नहीं  दे  रही  जो  मजदूर
 रिटायर  हुए  उनको  प्रावीडेंट  फष्ड  ओर  ग्रेच्युटी  इत्यादि  भी  नहीं  दी  गई  मैं  निवेदन  करता  हूं
 कि  एन०  टी»  सी०  जिनके  बारे  में  सरकार  कहती  है  कि  लॉध्  में  चल  रही  इन  मिलों  के

 कपड़े  को  सरकारी  कार्यालयों  में  कम्पलसरी  कर  दिया  जाए  तो  इन  मिलों  का  घाटा  दूर  हो  सकता

 है  ।  इसलिए  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  सेना  के  कार्यालयों  में  तथा  अन्य  सरकारी  कार्यालयों  में
 इन  मिलों  का  कपड़ा  लिया  जाए  और  जो  मजदूर  फोआपरेटिव  बेसिस  पर  बन्द  मिलों  को  चलाना
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 चाहते  उनको  इसकी  अनुमति  प्रदात  की  अगर  इस  ओर  कायंवाही  नहीं  की  गई  तो  इसके
 नतीजे  बुरे  यह  बात  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  के  स।मने  रखना  चाहता  हूं  ।  आपने  मुझे
 मौका  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 अध्यक्ष  इस  हाउस  में  धमकियां  नदढों.दी  जातो  हैं  ।

 श्री  अयूब  लां  :  जनाबे  राजस्थान  में  अकाल  की  भयंकर  स्थिति

 इसके  बावजूद  राजस्थान  सरकार  ने  अभी  तक  अकाल  राहत  कायं  शुरू  नहीं  किए  अकाल  की

 वजह  से  राजस्थान  में  जानवरों  के  लिए  चारा  भी  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा  है  |  हमारे  यहाँ  छानी  80

 रुपये  मन  मिल  रही  है  |  राजस्थान  का  गरीब  आदमी  पशुधन  पर  निर्भर  है  भौर  दूध  बेच  कर
 यापन  करता  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राजस्थान  सरकार  को  आदेश

 दें  कि  जल्दी  से  जल्दी  राहत  कार्य  शुरू  किए  जाएं  और  भारत  सरकार  से  मदद  लेकर  जानवरों  के

 चारे  के  वितरण  केन्द्र  जिलिवार  खोले  ताकि  पशुधन  को  हिफाजत  की  जा  सके  ।

 थी  गुमान  मल  लोढा  :  अध्यक्ष  राजस्थान  में  वर्तमान  में  10  किलो  अभ्रति
 व्यकित  गेहूं  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  से  दिया  जा  रहा  था  |  ज॑साकि  अभी  मेरे  ने  बताया  है
 कि  वहाँ  अकाल  की  स्थिति  है  ओर  बरसात  कम  हुई  है  ।  इस  बारे  में  वहां  के  मुख्यमन्त्री  ने  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  लिए  कोटा  बढ़ाने  की  माँग  लेक्नि  कम  कर  दिया  गया  है  और  कोटा

 इतना  कम  कर  दिया  गया  है  कि  वहां  पर  आज  त्राहि-ताहि  मची  हुई  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  राजस्थान  में  ही  अन्य  कई  राज्यों  का  भी
 कोटा  कम  कर  दिंया  गया  है  ।

 करी  गुमान  मल  लोढा  :  अध्यक्ष  राजस्थान  के  साथ  जो  सौतेला  व्यवहार  किया  जा

 रहा  उसकी  वजह  से  आज  राजस्थान  की  स्थिति  बहुत  खराब  कर  दी  गई  मुख्य  मन्त्री  ने  पत्र
 लिख  कर  सभी  स्थानों  पर  अकाल  राहत  कार्य  चलाने  की  व्यवस्था  ले+ि-न  केन्द्र  के  सौतेले  व्यवहार
 के  कारण  और  कोटा  कम  करने  के  कारण  वहां  पर  स्थिति  बहुत  भयावह  हो  गई  वहां  की  स्थिति

 बड़ी  भयावह  है|  मैं  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  पहले  439  मीट्रिक  टन  धान  दिया  जा  रहा  अब

 उन्होंने  बढ़ाने  के  स्थान  पर  केवल  7  हजार  टन  कर  दिया  इसके  कारण  10  किलो  एक  व्यक्ति
 को  एक  माह  में  धान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  मैं  निवेदन  करना  आपके  माध्यम  से  कि  यह
 मानवीय  प्रश्न  इसमें  राजनीति  न  लाएं  कि  यहां  पर  कौन  मी  सरकार  है  |  राजस्थान  की  चार

 करोड़  जनता  के  साथ  न्याय  किया  10  किलो  की  जगह  15  किलो  के  हिसाब  से  वहां  धान

 मुहैया  करायी  चावल  और  चारा  मुहैया  करवाया  जाए  और  पानी  के  स्रोत  खुलवाने  का  प्रयास
 किया  जाए  तथा  आर्थिक  अनुदान  दिया

 थो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मेराਂ  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  व्यवस्था
 हो  उसे  नहीं  कहना  ओऔचित्य  का  प्रश्न  मां  चाहे  सगी  हो  या  मां  का  सम्मान

 होना  चाहिए  ।  यह  हमारे  सदन  में  जो  प्रयोग  किया  जाता  है  कि  सौतेली  मां  जंतता  बर्ताव  किग्रा  जा
 रहा  क्या  के  लिंश  हर  सोतलेली  मत को  हुलने  सिव्या  कह  अधिका री  का  फैसला  कर
 लिया  अध्यक्ष  आप  व्यवस्था  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  मतोदय  :  मेरी  व्यवस्था  यह  है  कि  आपके  मत  से  मैं  सहमत  मां  तो  मां  है  वह
 सोतेली  हो  या  अपनी  ।  उसको  उसौ  ढंग  से  चलना  चाहिए  ।
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 ठाकुर  भहेगर्न  कुमार  सिह  :  अध्यक्ष  आकाशवाणी  और  दूरदशंन  के  स्टाफ
 आटिस्टस  की  देशव्यापी  हड़ताल  चल  रही  इस  बार  यह  आन्दोलन  9.12.91  को  शुरू  हुआ  है
 और  16.12,91  से  नयी  दिल्‍ली  के  आकाशवाणी  भवन  परिसर  में  अनिश्चितकालीन  आन्दोलन  चालू
 हो  गया  है  ।  यहां  अन्य  केन्द्रों  के  कर्मो  भी  इस  हड़ताल  में  शामिल  हो  रहे  देश  के  आकाशवाणी
 और  दूरदशंन  के  क्षेत्रीय  तथा  राज्य  प्रमुख  केन्द्रों  पर  भी  एक  दिन  की  हड़ताल  भी  जा  रही  है
 1990  में  नोटीफाई  भारतीय  प्रसारण  सेवा  का  पुनंगठन  किया  उनकी  यह  मांग  प्रसारण
 सेवाओं  के  पदों  को  100  फीसदी  पदोन्नति  द्वारा  भरा  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के  पदों  पर
 नियमित  नियुक्ति  की  जाए  तथा  सभी  रिक्त  स्थानों  की  पूति  की  इस  प्रकार  को  उनकी  जो
 मांगें  चल  रही  हैं  उन  पर  ध्यान  दिया  जाए  ।

 श्रीमती  सरोज  बुबे  :  अध्णक्ष  भारत  के  भाबी  नागरिकों  के  बचपन  को
 संवारने  का  काम  करने  वाली  आंगनवाड़ी  की  कार्यं#र्ता  और  सहायिकाओं  के  साथ  आबिक  और
 मानसिक  शोषण  किया  जा  रहा  भारत  सरकार  द्वारा  2  1975  5  से  महात्मा  गांधी  के
 जन्मदिवस  पर  6  वर्ष  के  बच्चों  वी  देखभाल  के  लिए  तथा  गर्भवती  महिलाओं  को  कुपोषण  से  बचाने
 के  लिए  महत्वपूर्ण  समेकित  बाल  विकास  परियोजना  का  गठन  किया  गया  इसमें  9  श्रेणी  के
 कमंच।रियों  की  भर्ती  हुई  थो  जिसमें  से  7  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  सरकारी  कमंचारियों  का  दर्जा  दे
 दिया  गया  ।  लेकिन  इस  आंगनबाड़ी  जो  बुनियादी  का्य  करने  वाली  आगनवाड़ी  की  कार्यकर्ता
 और  सहायिकाएं  हैं  उनको  केवल  275  और  रुपये  110  रुपये  का  मानवेय  दिया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  इप  ओर  आपका  ध्यान  दिलाते  हुए  सरकार  से  यह  कहना  चाहती  हूं  कि
 जो  देश  के  बचपन  को  संवारने  का  काम  रही  बच्चों  के  चरित्र  के गठन  का  काम  कर  रही  है  उस

 तरह  की  कार्यकर्ताओं  को  सरकारी  कमंचारी  का  दर्जा  दिया  जाना  क्योंकि  उनके  द्वारा
 अविक्सित  क्षेत्र  के  बच्चों  को  पोषाहार  दिया  जाता  क्‍या  आप  यह  कर  सकते  हैं  कि  कोई  भी
 कार्यकर्ता  अपने  बच्चों  को  भूखा  रख  कर  दूसरी  जगह  जाकर  दूसरे  बच्चों  को  पोषाहार  इस

 तरह  के  कार्यकर्ता  जिनका  काम  नागरिकों  के  बचपन  को  संवारना  गर्भवती  महिलाओं  की  देखभाल

 करना  उनका  मानसिक  शोषण  बन्द  करके  उनको  तुरन्त  सरकारी  कमंचारी  का  दर्जा  दिया
 ये  लोग  दो  साल  से  अपनी  मांग  को  लेकर  लड्डाई  कर  रहे  आज  भी  ठण्ड  के  दिनों  में  शल्षनऊ  में

 विधान  सभा  के  सामने  भौर  दिल्‍ली  में  बोट  क्लब  के  सामने  ये  बराबर  धरना  दे  रहे  इसलिए  इस
 मामले  को  गम्भोरतापूर्वंक  लेकर  उनका  आ्थिक  और  मानसिक  शोपण  बन्द  किया  जाए  और  उनको
 सरकारी  कर्मचारियों  में  शामिल  किया  जाए  ताकि  वे  ठीक  तः  हू  से  अपना  काम  कर  )

 ]
 आओमती  गोता  मुखजजों  :  आपको  स्वयं  पता  होगा  कि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 प्रश्न  अतः  कृपया  करके  आप  इसे  संबंधित  मन्त्री  के  साथ  उठायें  ।  )

 अध्यक्ष  महोदव  :  सभी  महिला  सदस्य  इसका  समर्थन  कर  रही

 )

 झी  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  चूंकि  यह  एक  बहुत  ही  जायज
 बसला  है  हम  सभी  इसका  समर्थन  करते  **'

 श्री  मिर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  इस  मसले  का  संबंध  सारे  भारत  से  इसका  संबंध
 देश  के  बच्चों  के  कल्याण  से  इस  स्थिति  में  सुधार  होना  ***
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 थी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  लेबर  लॉ  का  वायोलेशन  हो  रहा  है
 कौर  मिनिमम  बेजेस  एबगट  की  बार-बार  दुहाई  दी  जाती  उसका  भी  वायोलेशन  हो  रहा  जब

 मैं  लेबर  मिनिस्टर  था  तो  उस  समय  मैंने  पांच  सो  रुपया  प्रतिमाह  कम  से  कम  उनको  वेतन  देने  के

 लिए  अपने  हाथ  से  आडेर  किया  था  |  यह  भी  कहा  था  कि  फाइनेंस  के  मामले  में  हमारे  सामने  अर्थ
 की  दिककत  थी  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  सरकार  इसको  और  अफसोस  इस  बात  का  है  कि
 दो  साल  व्यतीत  हो  गए  और  जो  पांच  सौ  रुपए  का  आदेश  दिया  गया  था  उसका  आज  तमक
 मेंटेंशन  नहीं  हुआ  |  सरकार  मजदूरों  की  मजदरी  नहीं  बढ़ा  सकती  है  तो  पहले  से  जो  बढ़ाया  गया
 उसको  घटाने  का  काम  क्‍यों  कर  *?  हे  सारे  सदन  की  चिन्ता  इस  संबंध  में  है।**  )

 क्री  सनोरंजन  भक्‍त  :  अध्यक्ष  मैं  भी-**ਂ  चाहता  हूं
 '

 झहध्यक्ष  सहोदय  :  आपने  खड़े  होकर  इसका  समर्थन  कर  दिया  है|  कृपया  बैठ  जाइये  ।

 डा०  के०  बौ०  आर०  योधरी  अध्यक्ष  तटीय  आन्ध्न  प्रदेश  क्षेत्र
 विशेप  हूप  से  पूर्बी  गोदावरी  जिले  में  अत्यधिक  वर्षा  के  कारण  फसलों  को  बहुत  क्षति  हुई  कम
 आय  वाले  किसान  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हैं  ऐसा  ही  बुनकरों  के  साथ  हुआ  है  ।  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  सड़कों  तथा  घरों  को  हुई  क्षति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  दन
 भ्रेजा  जाना  चाहिए  इन  लोगों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राहत  कार्य  युद्ध  स्तर  पर  शुरू
 किए  जाने  चाहिए  ।

 किसानों  को  रियायती  मूल्यों  पर  बीज  और  खाद  दी  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  बिना  व्याज  के

 कृषि  ऋण  भी  दिये  जाने  चाहिए  ।  सरकार  को  50  से  अधिक  गांवों  को  विद्यमान  क्षेत्र-वार  नुउसान
 के  आधार  के  स्थान  पर  गांव-वार  आधार  पर  बीमा  दावों  को  प्राप्त  करने  में  भी  सहायता  करनी

 ब्राहिए  ।

 अत्यधिक  वर्षा  और  बाढ़  तथा  पानी  के  रुक  जाने  के  कारण  भी  सड़कें  बरी  तरह  दूट-फूट
 गई  सरकार  को  उदारता  दिखानी  चाहिए  तथा  300  करोड़  रुपए  तक  आवश्यक  अनुदान  सहायता
 प्रदान  करनी

 पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  रेल  सेवाएं  सन्‍्तोषजनक  नहीं  हाल  हो  में  कुछ  पेपेंजर  गाड़ियां
 बन्द  कर  दी  गई  हैं  तथा  एक्सप्रंस  जो  सीमा  पर  गड़बड़  के  समय  बन्द  कर  दी  गई

 दुबारा  शुरू  नहीं  की  गई  मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  सभी  रेल  सेवायें  दुबारा  शुरू
 की  जानी  चाहिये  |  राजामुन्दरी  और  द्वारापुदी  जेसे  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  पहले  एक्सप्र॑ंस  गाड़ियां
 रुकती  अब  इन  स्टे»नों  पर  यह  गाड़ियां  नहीं  रुकती  जो  कि  दक्षिण  मध्य

 रेलवे  का  एक  महत्वपूर्ण  रेलवे  स्टेगन  पर  प्रथम  श्रेणी  वातानुकूलित  ओर  द्वितीय  श्रेणी

 नुकलित  में  आरक्षण  क ेलिए  कोई  आश्त  कोटा  आरक्षण  नहीं  कोई  भी  हमारे  अनुरोध  पर

 ध्यान  नहीं  देता  यद्यपि  हम  यहां  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करने  तथा  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के

 लिए  आते  अधिकारी  वर्ग  उसी  ढंग  से  कार्य  करते  हैं  ज॑ता  वह  चाहते  हैं  तथा  रेल  अभिसमय  समिति
 के  समक्ष  मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  किए  गए  किसी  भी  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  मैं
 रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मामले  की  जाँच  करें  तथा  अनुकूल  निर्णय  लें  ।
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 थ्री  वीरेग  सिंह  अध्यक्ष  श्री  मोहन  बडोला  हिन्दु'तान  के  माने  हुये  वरिष्ठ
 पत्रकार  हैं  |  टाइम्स  आफ  इण्डिया  ग्रुप  ने  उन्हें  लखनऊ  में  रेजीडेंट  एडीटर  उन्होंने  बहुत  ही
 सफलता  पूर्वक  कार्म  कियों  **'  एक  साल  बाद  अचानक  वहां  के  एक  आदमी  ने

 एफीडेविड  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  कहा'****  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वया  यहां  पर  कारखानों  के  मामले  ड्सिकस  किए

 थ्री  बोरेख  सिह  :  यह  षारखानों  के  बारे  में  नहों  बल्कि  हिन्दुस्तान  के  वरिष्ठ  पत्रकार  के
 बारे  हैਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  यह  महत्वपूर्ण  काम  है  जिसको  यहां  पर  डिसकस  करना
 जिसकी  जिम्मेदारी  सरकार  की  नहीं  है  ?  यह  हाउस  में  नहीं  हो  सकता  है  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  यह  चिन्ता  का  सवाल  हो  सकता  सदन  में  नहीं  |

 ]
 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  अध्यक्ष  महोदय  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना

 चाहता  हूं  ।  सम्पूर्ण  सभा  को  यह  जानकारी  है  कि  डाक्टर  जो  नवम्बर  के  प्रारम्म  से  हो  हड़ताल  पर
 इन्होंने  सभी  राज्नेतिक  दलों  द्वारा  अनुरोध  करने  के  बाद  अपनी  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  ।  हमने
 स्वास्थ्य  मन्‍्त्री  द्वारा  दिए  गए  इस  आश्वासन  पर  उन्हें  हड़ताल  समाप्त  करने  का  अनुरोध  किया  कि

 वह  उनकी  शिकायत  को  सहानुभूतिपू्क  जांव  28  नवम्बर  को  विभिन्‍न  राजनेतिक  दलों  के
 प्रतिनिधि  स्वास्थ्य  मन्‍्त्री  के  कार्यालय  में  उपस्थित  मैं  भी  वहां  उपस्थित  था  तथा  डाबटर  भी

 वहां  आए  थे  ।  उन्होंने  हमारी  अपी  4  को  स्वीकार  किया  तथा  केवल  इस  आधार  पर  बिना  शर्त

 हडताल  खत्म  कर  दी  कि  माननीय  मन्त्री  जो  द्वारा  दिए  गए  आश्वासन  को  पूरा  किया
 माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  मैं  मन्त्री  जी  द्वारा  दिए  गए  वकक्‍ृतव्य  में  से  उद्धृत  करता  हूं  “  यह
 एक  व्यवस्था  हेंगी  न  कि  समझौता  |  मैं  स्वयं  आपकी  शिकायतों  की  जांच  करूंगा  तथा  हम
 भूतिपूवंक  आपकी  शिकायतों  पर  विचार  करेंगे  ।''

 28  नवम्बर  से  18  दिसम्बर  तक  डाबटरों  और  उनके  प्रतिनिधियों  को  अत्यधिक
 निराशा  हुई  ।  उन्होंने  यह  पाया  कि  माननीय  मंत्री  जी  की  ओर  से  उतकी  समस्याओं  का  उत्तर  देते
 का  भी  कोई  प्रयास  नहीं  किया  इस  वह  हड़ताल  करने  के  लिए  मजबूर  हो  यहां
 तक  कि  आसान-सा  यह  प्रश्न  भी  छोड़  दिया  गया  कि  हड़ताल  की  अवधि  के  समायोजन के  बारे  में
 बया  किया  कोई  एक  भी  प्रश्न  नहीं  सुलझाया  गयाਂ  कल  से  वह  लोग  किर

 कालीन  हड़ताल  पर  चले  गए  हैं  ।

 अब  वह  हमसे  यह  कहते  हैं  कि  उन्होंने  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  द्वारा  किए  गए  अनुरोधों
 तथा  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  किए  गए  अनुरोध  को  स्वीकार  किया  था  अतः  अब  यह  हमारी
 दारी  है  कि  कहें  मामले  का  निपटारा  क्रिया  हमें  क्या  करना  चाहिए  ?  यह  हमारी  उपस्थिति

 में  किया  गया  मंत्री  जी  ने  नैमित्तिक  रूप  से  उनके  साथ  बातचीत  की  वह
 भी  जिम्मेदार  व्यक्ति  हमने  उनसे  अनुरोध  किया  कि  चुकि  यह  रोगियों  की  पीड़ा  का  मामला
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 है  और  क्योंकि  मंत्री  जी  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  सहानुंभूतिपूवंक  उनकी  मांगों  पर  विचार

 इसलिए  उन्हें  हड़ताल  समाप्त  कर  देनी  परन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  28

 नवम्बर  से  18  दिसम्बर  तीन  माह  का  समय  बीत  गया  ।  अब  वह  कहते  है  अब  वह  राजघाट  के

 पास  भूख  हड़ताल  करके  हमारे  अनुरोध  को  स्वीकार  करने  के  अपराध  का  प्रायश्चित  कर  रहे  हैं  ।

 इसलिए  हम  मांग  करते  हैं  कि  इसका  शीघ्र  उत्तर  दिया  जाना  चाहिए  तथा  उनकी

 नाइयों  और  समस्याओं  को  समाप्त  करने  के  लिए  वास्तविक  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ताकि
 समझौता  किया  जा  सके  ।  स्थिति  और  अधिक  बिगड़नी  नहीं  माननीय  स्वास्थ्य  मन्त्री  यहां
 उपस्थित  नहीं  है  ।  संसदीय  कार्य  मंत्री  जी  यहां  उपस्थित  मुझे  विश्वास  है  कि  कम  से  कम  वे  इस
 मामले  को  गंभीरता  से

 झो  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  मैंने  भी  इस  बारे  में  नोटिस  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  अप  मेरी  बात  सुन  माननीय  संसदोय  काये  मंत्री  जी  उत्तर
 देना  चाहते  परन्तु  कया  वह  अभी  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  भाषण  के  बाद  बोलना  चाहेंगे  अथवा

 कुछ  अन्य  सदस्यों  के  बाद  बोलना  चाहेंगे  -  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  अच्छा  होगा  कि  हम  कुछ  अन्य
 सदस्यों  का  भाषण  सुनें  ।

 भरी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  यह  ऐसा  प्रसंग  है  जिसके  बारे  में

 हमें  यह  सोचना  पड़  रहा  हैकि  इसके  बाद  कभी  भी  हम  बीच  में  अरयें  यान  क्योंकि  मैं
 जानता  हूं  डाक्ट्सं  उस  समय  बार-बार  कहते  थे  कि  इस  समथव  एक  ही  इन्टरेस्ट  है  कि  किसो  न

 किसी  प्रकार  हड़ताल  खत्म  हो  और  हढताल  खत्म  हो  जाएगी  तो  हमारी  कुछ  नहीं  युनौ  जाएगी  ।

 हमने  कहा  कि  सत्र  चल  रहा  सदनों  की  कार्यवाही  चल  रही  है  हम  जानते  हैं  कि  आपकी

 नाइयां  जायज  आपकी  मांगें  जायज  है  और  सदन  के  विपक्षी  सदस्यों  ने  आपका  समर्थन  किया  है
 ओर  सरकार  se}  ओर  से  भी  कहा  गया  है  कि  हमें  थोड़ा  समय  दिया  हम  फिर  सरकार  के

 पास  जायेंगे  ।  उन्होंने  पुराना  इतिहास  बताया  कि  एक  बार  हमने  हड़ताल  वापस  कर  ली  ओर  ये

 चप्पी  साधकर  बेठ  गग्ने  और  जो  अधिकारी  कहते  रहे  वही  ये  करते  रहे  ।  इस  बार  भी  यहो  होगा  ।

 हमने  कहा  कि  डाक्टरों  का  मामला  अस्पताल  में  काम  नहीं  होगा  तो  मरीजों  को  दिक्कत  होगो  ।

 हमने  कहा  कि  हमारे  अनुरोध  पर  हड़ताल  छत्म  कर  दो  तो  उन्होंने  कर  दी  और  हमने  जवाबदारी  ली
 कि  आपके  प्रति  न्याय  पर  ऐसा  लगता  है  कि  उसके  बाद  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  किसी
 प्रकार  का  काम  सरकार  ने  नहीं  किया  वही  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  बनाए  रखी  है  ।  आपको  याद

 होगा  कि  उस  समय  मैंने  आग्रह  किया  था  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  जो  नोटिस  दिया  आफिस  मेमोरंडम
 दिया  हैं  उसको  बिदड़ा  करो  तो  हम  उसे  वापस  करने  के  लिए  उन्होंने  कहा  कि  हम  ऐसा

 नहीं  लेकिन  यह  आश्वासन  देते  हैं  कि  इस  पर  फिर  से  विचार  इस  आश्वासन  के  भाधार
 पर  इन  डाक्टरों  ने  अपनी  हड़ताल  वापस  ली  ।

 ये  बहुत  सीनियर  डाबटसं  कुछ  ऐसे  हैं  जिनको  पांच  साल  की  स्विश्त  बाकी  उन्टोने  रिस्क
 सेकर  यह  काम  किया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  उनके  प्रति  भारी  अन्याय  और  ऐसा
 व्यवहार  किया  गया  है  और  अगर  फिर  से  ऐसी  शमाम  कारंवाई  नहीं  की  जाती  तो  उसके  परिणाम
 बम्भीर  होंगे  ।  केवल  डाक्टरों  की  स्ट्राइक  के  लिए  नहीं  लेकिन  कुल  मिलाकर  सरकार  को
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 नीयता  खत्म  हो  जाएगी  और  हमारे  लिए  सम्भव  नहीं  होगा  कि  इस  प्रकार  की  परिस्थिति  में  कोई

 हस्तक्षेप  हो  ।

 क्री  हरि  किशोर  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  वहां  उपस्थित  था  और  जिस  दिन  विरोधी
 दलों  के  नेताओं  के  साथ  वार्ता  हुई  उसमें  कर्षग्रेस  के  नेता  भी  शामिल  राज्य  सभा  में  भी

 यह  बोला  गया  था  |  सरकार  की  विश्वसनीयता  तो  खत्म  हो  रही  है  और  खत्य  होगी  लेकिन  हम
 लोगों  को  विश्वसनीयता  समाप्त  न  इसकी  रक्षा  आपको  करनी  उनकी  मांगें  जायज
 इसलिए  सरकार  मयदिपूर्ण  या  अमयदिापुर्ण  उनको  मांगों  को  यह  सरकार  को  फंसला
 करना  है  ।

 |

 श्री  निमंल  कान्ति  चर्जो  :  उस  समय  हम  राब  चितित  थे  ।  रोगियों  और  अस्पताल
 जाने  वालों  को  बहुत  परेशानी  हो  रही  थी  ।  हमने  महसूस  किया  कि  यह  सुनिश्चित  करना

 हमारा  कत्त व्य  होगा  कि  डावटर  हड़ताल  पर  न  जायें  लेकिन  वह  महसूस  करते  हैं  कि  डाक़्टरों  को
 सरकार  पर  विश्वास  नहीं  है  ।  वह  संसद  सदस्यों  से  आश्वासन  चाहते  वह  अस्पताल  से
 बाहर  लोगों  को  कोई  तकलीफ  अथबा  नुक्सान  नहीं  पहुंचा  रहे  उन्होंने  प्कत्याग्रह  का  रास्ता
 अपनाया  भनिश्चित  भूख  हड़ताल  द्वारा  वे  अपने  आपको  कष्ट  पहुंचा  रहे  मुझे  विशेष  रूप  से
 इस  बात  की  चिन्ता  नहीं  है  कि  पिछले  40  वर्षों  के  कारण  सरकार  को  बदनामी  सहन  करनी  पड़ी
 है  अथवा  नहीं  क्योंकि  उन्हें  ता  बदनामी  सहन  करने  की  आदत  हो  लेकिन  यह  संसदीय  संस्थान
 पर  विश्वसनीयता  का  प्रएट  क्योंकि  सभा  में  कुछ  बचन  दिये  गये  संसद  सदस्यों  इस  बात
 का  साक्षी  माना  गया  था  कि  15  अथवा  16  दिसम्बर  से  पहले  समझ्षौता  हो  जाएगा  ओर  बह  नहीं

 हुआ  |  यह  प्रश्न  केवल  संमदीय  मामलों  के  मत्री  से  सम्बद्ध  नहीं  मैं  महसूस-करता  हूं  कि

 यह  आपकी  भी  जिम्मेदारी  है  कि  क्या  आप  उन्हें  उन  वादों  को  याद  दिलाते ਂहैं  या  नहीं  उन्होंने  संसद
 में  और  संसद  सदम्यों  के  समक्ष  किए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियमों  का  उद्धरत  कीजिए  भर  मुझे  बताइए  कि  किन  नियमों  के
 अन्तगंत  मैं  उन्हें  याद  दिला  सकता  हूं  ।

 श्री  निर्मल  फान्ति  चटर्जी  :  यह  परम्परा  है  |  महोदय  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  हमेशा  नियमों
 का  पालन  करते  आये  ओर  परम्पराओं  पर  निर्भर

 श्री  बसुदेव  आचार्य  ठीक  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  नियमों  के  बारे  में  आप  जो  पूछना  चाह  रहे  हैं  उससे  पता
 चलता  है  कि  आप  अप्रसन्न  है  ।  आप  इमसे  खुश  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ऐसा  अर्थ  न  लगाइए  ।

 ]
 श्री  राम  विलास  प्रशक्‍ान  :  अध्यक्ष  मैं  इसमें  इतना  ही  चाहूंगा  कि

 यह  सरकार  सिर्फ  आश्वासन  की  सरकार  बन  गयी  है  और  जहां  तक  आश्वासन  की  बात  इस  सदन
 में  एक  बार  दर्जनों  ऐसे  उदाहरण  हैं  जहाँ  जब  सरकार  फंसती  है  तो  अपोजीशन  को  साथ  लेने
 की  कोशिश  करती  है  लेकिन  उसके  बाद  सरकार  मुकर  जाती  है  ओर  यह  भी  एक  ऐसा  मामला  है  ।
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 मैं  श्री  जी  से  और  सरकार  से  गम्भीरता  से  कहना  चाहुंगा  कि  सरकार  या  तो  सदन  के
 भीतर  या  सदन  के  बाहर  जो  चीज  सरकार  की  हैसियत  से  बोले  और  यदि  आप  ऐसी  चीज  नहीं
 कर  सकते  हैं  तो आप  उसका  एश्योरेंस  मत  दें  चीप  पॉपलिर्टी  के  इस  मामने  में  भी  तमाम  पक्ष
 भौर  विपक्ष  के  लोग  शामिल  उस  समय  न  सिर्फ  हमदर्दी  जतायी  बहिक्र  सरकार  की  ओर  से  कहा
 गया  था  कि  हम  एश्योरेंस  देते  हैं  कि  उसका  समाधान  करेंगे  लेकिन  अभी  तक  समाधान  करने  की
 बात  तो  दूर  आपने  डाक्टरों  के साथ  सही  ढंग  से  बात  तक  नहीं  की  ।  जो  कल  हुआ  है  उससे
 तो  न  सिर्फ  डाक्टर्स  की  हैल्थ  खराब  होती  है  बल्कि  जिसके  लिए  करते  हैं  उनकी  हैल्थ  भी  खराब

 होती  है  भोर  वे  काल  के  गाल  में  चले  जाते  इसलिए  इस  संबंध  में  सरकार  को  गम्भीरता  से  लेना

 चाहिए  और  सरकार  जो  वायदा  करती  उसे  पुत्र  करने  का  काम  करना  चाहिए  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य

 झग्जी  रंगराजन  :  अध्यक्ष  मुझे  कुछ  ऐसा  ज्ञात  है  कि  विरोधी  पक्ष
 के  कुठ  सदस्य  स्पष्ट  रूप  से  जानते  हैं  कि  सरकार  ने  पहले  ही  निर्णय  लिया  है  तो  यह  मामला  भाज
 बयों  उठाया  गया  है  ।

 श्री  सोममाथ  जटजों  :  जी  हम  इसके  बारे  में  कंसे  जानते  हैं  ?

 श्री  रंगराजन  कुमारमंगलभ  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लगाए  गए  कुछ  आरोपों

 क्री  सोमनाथ  चट्जों  :  हमारा  स्नेह  उन्हें  इस  प्रकार  को  विषेली  टिप्पणियों  से  दोषमुक्ति  नहीं
 दिलाएगा  ।

 रंगराजन  कुमाश्मंगलम  :  हस  सम्बन्ध  में  कुछ  जैसे  कि  केवल  हम  जिम्मेदार

 नहीं  हमारे  आश्वासनों  को  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  बहुत  जोरदार  हैं  आरम्भ  में  मैं  स्पष्ट

 करना  चाहूंगा  कि  सरकार  ने  डाक्टरों  के  सम्बन्ध  में  अपने  दिए  सभी  आश्वासनों  को  पूरा  किया  है

 मुझे  डाबटरों  के  पक्ष  में  लिए  गए  निर्णय  दीजिए  जो  कि  ओर  वास्तव  में  आज  सम्भवतः  अवश्य

 बातचीत  होगी  और  हर  चीज  के  लिए  समझौता  हो  जाएगा  और  मैं  इसके  लिए  माननीय  सदस्यों
 का  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  ।

 क्री  हरि  किशोर  सिह  :  मुझे  समय  दीजिए  ।  समस्‍या  कया  है  ?

 क्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  समय  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।
 +

 झी  राम  बिलास  पासवान  :  कल  से  डाबटर  धरने  पर  बंठे  हैं

 [  अनुवाद  ]
 भरी  रंगराजन  :  यह  क्‍या  तरीका  एक  को  बोलने  की  अनुमति  मैं  तहीं

 जानता  कि  कंसे  अपनी  बात  पूरी  करूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन्हें  भपनी  बात  पूरी  करने  अंप्रसन्‍न  मत  होइए  जब  वह  पक्ष  में  उत्तर  दे

 रहे

 भरी  रंगराजन  कुमारसंगलम  :  उपाध्यक्ष  मद्दोदय'*ਂ
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 अध्यक्ष  महोवय  ।  मुझे  पदावनत  मत

 श्री  रंगराजन  कुमारमं  गलम  :  क्षमा  भषध्यक्ष  महोदय  मेरा  निवेदन  यह  हैं  कि

 होता  यह  है  कि  जब  हम  कोई  अच्छा  समाचार  देते  हैं  तो  उतका  स्वागत  होता  उसे
 भी  रोका  जाता  है|  मैं  कहता  हूं  कि  सरकार  ने  मामले  क॑  पक्ष  में  निर्णय  लिया  है  ।  वास्तव  मामला
 ऊपर  भेजा  गया  है  भौर  ऊपर  के  स्तर  पर  इस  पर  निर्णय  लिया  गया  है  भौर  आज  मैं  डाक्टरों  से
 बात  कहछंगा  और  उन्हें  सरकार  के  निर्णय  के  बारे  में  बताऊंगा  ,  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  उस्‍्हें  खुशी
 होगी  ।  वास्तव  में  निर्णय  उनके  पक्ष  मैं  इसकी  शर्तों  को  नहीं  बताना  क्योंकि  इन  शर्तों
 को  स्वास्थ्य  मन्त्री  परन्तु  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  निस्‍्सन्देह  कल  उनकी  यह
 स्थिति  नहीं  होगी  ।  यह  डाबटरों  के  पक्ष  में  जाएगा  ।

 भ्रो  रमेश  चेन्नित्तला  :  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  कमंचारी  दूसरी  बार  हड़ताल
 पर  गए  हैं  ।  पिछली  बार  भी  लगभग  दो  मह्ठीने  पहले  वे  हड़ताल  पर  तब  यह  मामला  गृह  मंत्री
 के  समक्ष  लाया  गया  और  गृह  मंत्री  ने एक  बेठक  बुलाई  और  गृह  मत्री  के  आश्वासन  पर  हड़ताल
 समाप्त  हुई  ।

 दुर्भाग्यवश  उन्हें  फिर  हड़ताल  करनी  पड़ी  ।  उनकी  मांग  है  6  वेतनमान  में  समानता  हो  ।
 और  उन  फमंचारियों  को  नियमित  किया  जाए  जो  मस्टर  रोल  पर  काम  कर  रहे

 कल  10,000  से  अधिक  कर्मचारी  काम  पर  नहीं  भआाए  तथा  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  सभी
 विभागों  में  काम  हो  गया  ।  मोती  बाग  तथा  अन्य  औषधालयों  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के

 अधं-बि+  त्सिकीय  कमंचारों  सिविल  अभियांत्रिकी  बागवानी  विभाग  के  सभी  कमंचारी

 हड़ताल  पर  थे  ओर  सभी  विभागों  में  काम  ठप्प  था  ।  मैं  गह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  तत्काल

 कोई  कदम  ताकि  हड़ताली  कमंचारी  अपनी  हड़ताल  वापस  ले  सकें  |  पहले  भी  कुछ  आश्वासन

 दिए  गए  थे  परन्तु  उन्हें  पूरा  नहीं  किया  गया  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  कि  वह  इस  मुद्दे  को

 जल्दी  से  जल्दी  सुलझाने  के  लिए  तत्काल  कोई  कदम  उठाएं  ।

 प्रो०  उमा  रेडिंड  बेंकटेस्वरलु  :  यह  आंध्र  प्रदेश  के  प्रकासम  जिले  के  चिनांगजम

 गांव  के  भूमिहीन  अनुसूचित  अनुसूबित  पिछड़ें  बगं  नमक  उत्पादकों  के

 जिक  न्याय  और  लोक  महत्व  का  एक  महत्वपूर्ण  मामला  सर्वक्षण  सं०  608  के  अनुसार  यह
 514.24  एकड़  का  क्षेत्र  है  जिसे  अब  तक  उस  गांव  के  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जाति  तथा

 पिछड़े  वर्ग  के  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  द्वारा  नमक  उत्पादन  के  लिए  उपयोग  किया  गया

 हाल  ही  में  काकीनाड़ा  में  भारत  सरकार  के  सहायक  नमक  ने  बड़े  किसानों  से  अपनी

 निविदा  देने  के  लिए  त।कि  इस  जमीन  को  पट्टे  पर  दिया  जाय  ।  ये  छोटे  तथा  सीमान्त  किसाम

 अब  तक  श्रेणी  अर्थात  लाइसेंस  मुक्त  श्रेणी  के  अन्तर्गत  इस  जमीन  का  इस्तेमाल  करते  थे  और

 इत  लोगों  को  उनके  द्वारा  उत्पादित  नमक  पर  कोई  लेगी  या  उपकर  नहीं  देना  पड़ता  अब  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  कृपया  कांकीताड़ा  के  सहायक  आयुक्त  नमक  को  किसी  भी  प्रकार

 की  निविदा  मांगने  से  रोक  और  इस  प्रकार  यह  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  अपने  जीवनयापन  के

 स्रोत  कै  वंचित  न  होने  क्योंकि  वे  किसान  अनेक  वर्षों  से  इस  भूमि  को  जोतते  आए  हैं  भौर  नमक

 पैदा  कर  रहे  यह  जमीन  श्रेणी  तीन  के  अन्तगंत  उन्हें  ही  पट्टे  पर  दी

 थ्री  हन्तान  सोललाह  :  हम  सभी  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  हम  एक
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 आधिक  संकट  से  गुजर  रहे  हैं  और  इसमें  क्षेत्र  राष्ट्रीयकृत  भूमिका

 महत्वपूर्ण  हैं  )

 थाज  आप<देश  क्री-आर्प  स्थिति:की  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 ओऔ  हस्मान  लोल्लाहਂ
 :  एक  चढ़ा  शेंकट

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इस  बात  को  समझें  कि  आप  आज  ही  देश  की  आंधिक  स्थिति  के

 चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 री  हस्तान  घोल्घाहु  :  मैं  उस  पर  बोलने  नहीं  जा  इहा*  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  नहीं  बोल  रहे  हैं  तो  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  बोलने  में
 क्षापका  बहौ  मामला  फिर  भी  आप  इसे  उठा  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  नियमों  का  पालन  नहीं'करते  हैं  तो  पही  होता  भीर  तब  आप
 आपत्ति  भी  उठाते  हैं  ।

 ्आी:शम्मान  ऋोेश्लाह  :  यह:एक  यम्भीर  इस-तस्ह:का  स्तथानमतरश  +देश  के  लिए
 समस्या  पैदा  कर  रहा  भाप  प्मामते  कि  चेथरमेमच्वी:फियुक्ति  कंसे  हो  टी:है  मंगालथ  इसे
 मंत्रि  मंडल  समिति  को  भेजती  है  और  गृह  मंत्रालय  स्वीकृति  देता  आपको  यह  जानकर  आश्चयं

 होगा  कि  गृह  मंत्री  ने एक  नाम  फा  सुझाव  दिया  ओर  वित्त  मंत्री  ने  इसे  अस्वोकार  कर  दिया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  तरह  की  बातों  की  अनुमति  नहीं  देता
 ।
 बियुक्ति  और  स्थानांतरण

 की  चर्चा  सथा  में  नहीं-ढछो  जाती  है  ।

 थी  हस्मान  :  गृह  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  आपस  में  लड़  रहे  हैं  '*
 )

 अध्यक्ष  महोदय  !  कृपया  इस  बात  को  समझें  कि  अंधिकारियीं  के  स्थानान्तरण  और  नियुवित
 के  आफाले-की  में  तहीं  की  जाती  है  |  कृपया  खियमों  को-सम्रक्षें

 .  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  बुतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )*

 पध्यक्ष  अहोदय  :  शी  भाईक  ।

 भी  राम  नाईक  :  अग्रक्ष  16  दिसम्बर  के  नवध्ारत  टाइम्स-में  एम
 एडवर्टाइजर्मैंट  थाई  जिसका  शीर्षक  था-नवभारत-टइम्स इन  प्रालिग्रामैंट-5उससे पहले  सदन  में
 तथभारत  टसम्त-समूह  के  में  हुई  अधसंके  बारे  मैंने  हा  एक  अस्ताव
 आपके  उपस्थित  क्रिया  उसमें.मैंते  कहा  था  कि  इस  प्रकार  की  एडवरटाहजमेंट  इस
 सदन  की  गरिमा  के  विरुद्ध  उस-पर  अ्रौग्जवं  करते  आपने  भी  कहा  था  कि  यदू  महत्व
 *  कार्यवाही  उतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 20
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 की  है  ओर  आप  उस  पर  ध्यान  मैं  मानता  हूं  कि  आपने  शायद  उनको  लिखा  उनसे

 एक्सप्लेनेशन  मांगा  होगा  कि  क्‍या  हुआ  क्या  नहीं  हुआ  है  और  आप  बाद  में  सदन  को  भी  अवगत
 लेकिन  थाज  उसी  संदर्भ  नवभारत  टाइम्स  के  पहले  पन्‍ने  पर  ब्लाक  आइटम  होकर  एक

 न्यूज  फिर  आई  उस  न्यूज  के  आधार  फिर  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  की
 गरिमा  को  समाप्त  उन्हें  नीचा  दिखने  की  कोशिश  वी  गई  इत  कारण  मैं  आज  फिर  से
 विशेषाधिकार  का  प्रस्ताव  आपके  सामने  एडट्टा  क  हूं  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  ।2  जुलाई  को  जो
 फोटो  छप  चुका  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  को  देखूंगा  ।

 )

 भरी  राम  नाईक  .  उसमें  कहा  गया  है  कि  ।2  जूलाई  का  जो  फोटो  पहले  प्रकाशित  हुआ
 उसका  हवाला  देते  हुए  कहा  गया  है  कि  इस  समय  इस  चित्र  में  कोई  भी  विपरीत  अर्थ  पढ़ा  जाना

 अमंबद्ध  कारकों  पर  ही  अ  प्रारित  प्रतीत  होता  *  ।  उमका  मतलब  है  कि  हमने  जो  यहां  सवाल

 वह  एक्सट्रालियस  रीजन्स  अन-रीजनेबल  रीजन्स  पर  आधारित  इस  तरह  का  भआशक्षप  उसमें
 जगाने  की  कोशिश  की  गई  है  ।

 मैंने  |  |ई  के  नवभारत  टाइम्स  को  देखने  का  प्रणत्न  किया  कि  वह  न्यूज  वास्तव  में  क्‍या

 है  ।  उस  अ  बार  में  एक  मैट्रो  का  फोटो  बढ़  फोर्ट  से  आयी  न्यूज  करके  आयी
 फोटो  के  आधार  आक्षेप  उसे  एड्वटइिजमैंट  तरीके  से  उपयोग  करने  के  संबंध  में  था  ।

 3
 au

 इसलिए  फिर  उन्होंने  आज  सदन  को  गुमराह  बरने  को  कोशिश  की  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं

 इस  मामले  को  देखूंगा  ।

 |
 श्री  राम  नाईक  :  मुझे  पूरा  कर  लेने  दी>ए,  सर  ।  मेरा  मतलब  है  कि  आज  जो  कुछ  उसमें

 छपा  उगके  आधार  पर  सदन  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  की  गई  है--मिसलीडिग  भ्रॉफ  द
 ऐसी  व'त  उसमे  से  निफलती  है  |  इसलिए  गलत  मिसलीडिंग  करने  का  सदन  इसके
 साथ  इस  सदन  के  मानतीय  सदस्यों  पर  एस्पर्शन  काइट  करने  की  दोनों  गम्भोर  मामले  हैं  ।

 इसलिए  मैं  निवेदन  करूँगा  कि  जब  इसकी  चर्चा  पहले  भी  हो  चुकी  है  तो  आप  यह  सारे  का  सारा
 मामला  थिविलेज  कमेटी  के  सुपुद  कर  यो  आपसे  मेरा  f  वेदन  है  ।

 श्री  लालकृष्ण  आ्राइवाणी  :  अध्यक्ष  विशेषाधिकार  का  मामला  तो  आप  देखेंगे  और
 उस  पर  उचित  कायंवाही  भी  लेकिन  नवभारत  टाइम्स  के  सारे  प्रकरण  मैं  व्यापक  संदर्भ
 सरकार  के  साभने  रख्ष्मा  क्योंकि  यहां हम  लो  कुछ  रहा  या  विगत  महीनों  में

 होता  रहा  तरह  एक  प्रकार  से  हिन्दुस्तान  में  लोकतंत्र  का  जो  सबसे  प्रमख  खम्बा  उसे  कमजोर
 करता  है  ।  लोकतंत्र  का  सबसे  प्रमुख  खम्बा  है--अभिव्यक्ति  की  आजादी  और  पत्रकारों  की  आजादी
 उसका  प्रमुख  हिस्सा  पिछले  5-6  महीनों  लगता  है  कि  योजनाबद्ध  रूप  सम्पादकीय
 स्वातंत्य  को  खत्म  किया  जा  रहा  ऐडीटोरियल  इंडीपैन्डेस  नाम  की  कोई  चीज  न  रहे  वहां  पर  ।
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 अखबार  जैसे  मानो  केवल  मात्र  वाणिज्य  का  मामला  कॉमस  का  मामला  ह  डस्ट्री  का  मामला
 मैं  यह  मानता  हूँ  कि  उसके  वित्तीय  पहलू  पत्रकारिता  एक  उद्योग  भी  वाणिज्य

 भी  है  लेकिन  विशुद्ध  बाणिज्य  नहीं  है  ।

 इन  दिनों  लगातार  वहां  पर  एक  के  बाद  एक  संपादकों  को  ओर  प्रमुद्ध  पत्रकारों  को  अपमानित
 करके  हटाया  गया  दिल्ली  के  सम्पादक  श्री  एस०  पी०  दिल्‍ली  के  चीफ  आफ  ब्यूरों***

 )  मेरे  पास  दिल्‍ली  के  दो  एक  लखनऊ  का  एक  पटना  के  सम्पादक'**

 )  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  चीजें  हम  यहां  पर  डिस्कस  नहीं  करेंगे  ।

 थी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यहां  पर  आज  से  चार  दिन  पहले  सवाल  खड़ा  हुआ  था  तो
 उम्मीद  की  गई  थी  कि  सरकार  इस  बारे  में  कोई  बयान  बताने  के  लिए  आएगी  ।  नहीं  भाई  ।

 पत्र  समाप्स  हो  रहा  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इस  मामले  को  लेकर  केवल  नवभारत  टाइम्स  या

 टाइम्स  आफ  इंडिया  ही  सारे  हिन्दुस्तान  में  पत्रकार  बहुत  आन्दोलित  इसलिए  मैंने
 क्योंकि  मैंने  परसों  देखा  जब  गृह  मंत्री  ने  टेरोरिज्म  के  बारे  में  जवाब  दिया  था  तो  उन्होंने  एक  वक्‍्य

 कहा  था  जिसमें  उन्होंने  कहा  :--

 प्रेस  काउंसिल  आफ  इ'डिया  से  अपने  प्रतिनिधियों  को  नामजद  करके  लगाये  गए
 आरोपों  की  जांच  करने  के  लिए  उन्हें  जम्मू  और  कश्मीर  भेजने  का  अनुरोध  किया  है  ।”'

 जिसका  अर्थ  है  कहीं-कहीं  पर  यदि  सरक!र  किसी  मामले  को  महत्वपूर्ण  मानती  3  तो  सरकार  भी  प्रेस

 परिषद  से  अनुरोध  करती  है  कि  आप  इस  मामले  में  अपने  तत्तिनिधि  जाकर  देखें  कि  वहां  पर

 मानव  अधिकारों  का  वास्तव  में  हतन  हुआ  जेंसा  लोग  कहते  फिर  वहां  से  श्री  वगिस  को  भेजा

 गया  ।

 मैं  मानता  हुं  कि  नवभारत  टाइम्स  के  प्रकरण  में  या  तो  सतन  और  सरकार  तय  कर  ले  कि

 सदन  की  एक  समिति  बनेगी  और  उसकी  पूरी  जांच  करेगी  जो  भी  हो  रहा  है  क्योकि  यह  केवल

 पत्रकारिता  की  स्वतंत्रता  का  सवाल  नहीं  यह  भाषाई  पत्रकार्ता  का  बहुत  अहम  +*  वाल  भाषाई

 पत्रों  के  खिलाफ  इस  प्रकार  का  प्रहार  होता  रहे  और  हम  चुपचाप  देखते  यह  किसी  भी  दृष्टि
 से  लोकतन्त्र  में  निष्ठा  रखने  वाला  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  मेरा  सुझाव  है  या  तो  सदत  की

 समिति  बने  या  फिर  सरकार  अपनी  ओर से  प्रेस  परिषद  को  सलाह  दे  कि  वह  स्वयं  इसकी  पूरी  जांच

 करके  प्रेस  काऊंसिल  को  रिपोर्ट  द ेऔर  उचित  कार्यवाही  की  यही  मेरा  निवेदन  है  ।  )

 री  रामविलास  पासवान  :  अभी  जो  हमारे  साथी  ओर  विरोधी  दल  के  नेता  ने  कहा
 है  मैं  उसका  समथंन  करता  हूं  ।  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  एक  दी  बात  पर  सबको  बोलने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 शी  रामबिलास  पासवान  :  आप  या  तो  ऐलाऊ  मत  कीजिए  ।
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 नम  —  —

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक-एक  को  ऐलाऊ  करते  यह  इरर॑गुलर  डिस्कशन  हो  जाता  अगर
 सभी  मैम्बर  बोलेंगे  तो  कंसे  चलेगा  ।

 भरी  राम  बिलास  पासवान  :  मैं  पहला  आदमी  था  और  आपके  चेम्बर  में  मिला  मैंने
 रिववेस्ट  की  थी  ओर  आपसे  यह  भी  कहा  था  कि  इस  चीज  को  उठाना  अच्छा  नहीं  लगता
 है  ।  सरकार  इस  पर  जो  कहती  है  उसे  गंभीरता  से  करे  ।  आपने  मंत्री  जी  ने  जवाब
 मंत्री  जी  का  जव'ब  सिवाए  मंनेजमैंट  को  प्रोटेक्शन  देने  के  कुछ  नहीं  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता
 हूं  कि  जो  चीज  अखबार  में  निकल  रही  है  वह  बहुत  गंभीर

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रीविलेज  वा  मामला  प्रीविलेज  के  बारे  में  है  ।

 क्री  राम  बिलास  पासवान  :  प्रिवेलेज  के  मामले  को  आप  जल्‍दी  सारे  प्रकरण
 जो  रोज  आ  रहे  कल  श्री  वी०  पी०  सिंह  का  आया  आज  इन्होंने  विन्ता  जाहिर  तमाम
 सदन  ने  चिन्ता  जाहिर  की  मैं  कहना  चाहुता  हूं  कि एक  सदन  की  कमेटी  जिसमें  सरकार  के
 निधि  जनंलिस्ट  भी  सबको  बुलावःर  कमेटी  का  निर्माण  करवाइए  ताकि  वह  इसे  देखने  का
 काम  करे  ।

 क्री  विग्विजय  सिंह  :  पत्रकारों  वी  अभिव्यक्तित  की  स्वतंत्रता  पर  किसी  को  आपक्ति  नहीं
 हमारे  संविधान  में  प्रेस  काऊसिल  वी  व्यवस्था  है  ।  कोई  किसी  प्रकार  की  शिकायत  किसी  पत्रकार
 को  हो  या  उससे  संबंधित  विषय  पर  हो  तो  प्रैस  काऊंसिल  उसका  सही  फोरम  परहां  पर  जाकर
 उसके  ब.रे  में  शिकाः्त  उनको  सुनने  का  अधिकार  है  )

 ]

 श्री  राम  कापसे  :  विशेषाधिकार  के  मामले  का  क्‍या  हुआ  ?

 श्री  विग्विजय  सिंह  :  पत्रकारों  की  अभिव्यक्ित  को  स्वतंत्रता  पर  चिन्ता  तो  है  लेकिन  इम्दोर
 में  जब  पत्रकारों  क ेसाथ  अखिल  भारतीप  विद्यार्थी  परिषद  के  लोगों  ने  पत्थर  उनको  काम  नहीं
 करने  उस  पर  इन्होंने  क्या  कार्यवाही  की  ।  आज  तक  पत्रकार  हड़ताल  पर  उनके  बारे  में
 बी०  जे०  पी०  की  सरकार  मध्य  प्रदेश  में  क्या  कर  रही  है  आपकी  वहां  की  सरकार
 को  कहिए  जो  दुष्यंवहार  पत्रकारों  के  साथ  फर  रहे  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  पहला  जो  श्रिवलेज  मोशन
 आया  उसमें  कार्मेंट्स  मंगाये  आपका  भी  उसके  ऊपर  छानबीन  उसके  अन्दर  जो  भी
 न्याय  करना  उचित  वह्‌  किया  जाएगा  ।

 भी  सूरण  मंडल  :  अध्यक्ष  हमें  कल  भी  और  आज  भी  बोलने  का  मोका
 मिला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मंडल  इस  तरह से  चिल्लानां  आपको  शोभा  नहीं  देता  मैंने
 आपको  पहले  भी  कई  बार  मौका  दिया  कृपया  बंठ  किसी  सदस्य  को  ऐसा  व्यवहार  शोभा
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 नहीं  देता  सिर्फ  आप  ही  सदस्य  नहीं  मुझे  दूसरों  को  मौका  देता  है  |  कृपया  बेठ  अब

 श्री  अन्बारासु  ।

 श्री  अन्यारास  हरा  :  सोने  के  कीमत  में  बढ़ोत्तरी  से  संबंधित  यह  एक

 पूर्ण  मामला  है  ।  यह  ख्मश्व  इख  की  बात  न्हे  किअतिःदस  ग्राम  सोने के  भाव  में  5020  रुपए  की

 बढ़ोत्तरी  हुई  ऐसा  इतिहास  में  पहली  बार  हुआ  सोने  की  कीमत  में  अप्रत्याशित  बढ़ोत्तरी  से

 सोने  के  बाजार  में  सोने  की  भावत  घट  गई  है  ।

 12.52  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 इस  मामले  में  मुझे  एक  सुझाव  देना  यात्रियों  को  देश  में  सोना  लाने  को  अनुमति  देनी

 घाहिए  |  सरकार  को  देश  में  सोने  की  मात्रा  को  बढ़ाने  और  इसकी  कीमत  को  कम  करने  के  लिए
 सोना  या  डालर  के  रूप  में  कुछ  सीमा  शुल्क  के  साथ  इसके  मुक्त  प्रव'ह  को  अनुमति  देनी  चाहिए  ।

 इससे  सोने  की  तस्करी  पर  भी  काफी  हद  तक  रोक  लगेगी  ।

 अतः  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पर्यडकों  एवं  अन्य

 आयंतुकों  को  सोने  या  डानर  के  रूप  में  थोड़ा-सा  सीमा  शुल्क  देने  के  बाद  सोने  को  लाने  की  अनुमति
 चाहिए  ताकि  देश  में  सोने  का  भंडार  बढ़े  और  इसकी  कीमत  घटे  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  शून्य  काल  के  दोरान  यहां  जो  भी  मसले  उठाए  जाते  हैं
 वे  अनसुने  और  भनुत्तरित  रह  जाते  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि

 वह  शून्यक'ल  के  दोरान  सभा  में  उठाए  जाने  वाले  मसलों  के  बारे  में  संद्रंधित  मंत्री  को  उत्तर  देना

 चाहिए  ।

 श्री  बसुदेव  भ्राचाध  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बहुत  ही  आवश्यक  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं
 जिसे  मेरे  विचार  से  सभा  के  सभी  पक्षों  से  समर्थन  मिलेगा  ।  रेल  सुरक्षा  बल  एसाणिएणन  -  जिसके
 सारे  भारतीय  रेल  में  75,000  से  भी  अधिक  सदस्य  टैं--जिसको  मान्यता  प्राप्त  उस्तकों  उस
 मान्यता  से  वंचित  रखा  जा  रहा  एसोसिएशन  द्वारा  इस  अधिकार  को  1987  में  एक  का

 उ
 सतत नभ।तर्त

 लागू  करके  वापस  ले  लिया  गया  है  जब  इस  उद्देश्य  के  लिए  सभा  में  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  या  न
 हमने  उस  विधेयक  का  विरोध  किया  था  और  हम्ने  उस  पर  विचार  करते  समय  भी  उसका  विरोध  किया

 लेकिन  वह  विधेयक  पारित  कर  दिया  गया  और  रेल  सुरक्षा  बल  एसोशिएसन  के  मौलिक
 अधिकार  को  वापिस  ले  गया  है  ।

 इस  समा  की  अधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति  ने  भी  स्पष्ट  तौर  पर  यह  कहा  था  कि  जब
 1979  में  अन्य  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  ने  गंभीर  आंदोलन  का  सत्ारा  लिया  था  तब  रेल  सूरक्षा  बल  के
 कप्तियों  ने  अपनी  शिक्रायतों  के  तिवारण  के  किसी  भी  प्रकार  के  आंदीलन  का  सहारा
 नहीं  लिया  था  और  बहुत  ही  उच्च  अनुशाप्ततन  और  अच्छे  स्तर  को  कायम  रखा  उस
 समिति  ने  रेल  सुरक्षा  बल  ऐसोशिएसन  की  मान्यता  को  बहाल  करने  की  स्पष्ट  रूप  में  सिफारिश  की
 है  ।  इस  सभा  में  कांग्रेस  के  दो  सदस्यों  ने  भी  इस  संबंध  में  मांग  की  उनमें  से  एक  -  श्री
 कुमार  मंगलम  हैं  जा  अब  मंत्रि  परिषद  के  सदस्य  उन्होने  तथा  श्री  हरीश  रावत  ने  एक  प्रदर्शन
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 किया  था  तथा  घरना  दिया  था  ओर  हम  सबने  तथा  इस  सभा  के  सभी  पक्षों  न ेउसका  समर्थन  किया
 या  ।  तब  तत्कालीन  रेल  मंत्री  थी  जनेश्वर  मिथ्व  ने  इस  सभा  में  कहा  था  कि

 एसोसिएशन  को  मान्यता  को  बहाल  करने  के  लिए  मंभिसंडल  हारा  पहले  ही  एक  निर्णय  लिया  था

 चुका  है  ।  अब  तक  निर्यव  को  खाद  नहीं  किया  यथवा  है  ।  आर  वो  के  कारमिकों  में  गंभीर
 रोष  जब  आई  अधिकारी  एसोसिएशन  बनाने  को  कोशिश  कर  रहे  हैं  तो  उन  रेल  सुरक्षा
 बल  काश्कों  जोकि  रेल  कामिक  हैं  न  कि  सशस्त्र  को  एसोसिएशन  बनाने  से  क्‍यों  वंचित  किया
 जा  रहा  है  और  उनका  मौलिक  अधिकार  1987  में  क्‍यों  छीव  लिया  गया  था  ?  जब
 अधिकारियों  को  एसोसिएशन  बनाने  का  अधिकार  है  तो  का्मिकों  को  क्यों  नहीं  है  ?

 )

 उन्हें  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  ?  यदि  उनकी  मान्यता  को  बहाल  नहीं  किया  जाता
 -**  )

 क्री  दिग्विजय  सिंह  :  संसदीय  काय॑  मंत्री  को  इसका  जवाब  देना

 भी  बसुदेव  आवचाय॑  :  रेल  मंत्री  द्वारा  इस  बात  को  स्पष्ट  तोर  पर  बताया  गया  है  भौर
 निर्णय  लिया  गया  था  ।  )

 इस  सरकार  द्वारा  सरकारी  निर्णय  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 झो  बिग्विजय  सिंह  :  संसदीय  काय॑  मंत्री  को  इसका  जवाब  देना  चाहिए  ।  उनको  यूनियन  बनाने
 की  इजाजत  दी  जानी  चाहिए  ।

 भरी  बसुवेब  आचाय  :  संसदीय  कार्य  मन्‍्त्री  को  उत्तर  देता  यह  सारी  सभा  की

 भावना
 aft

 झी  भोकान्त  लेना  :  उपाध्यक्ष  संसदीय  काय॑  मंत्री  जवाब  क्यों  नहीं  दे  रहे

 थी  मनोरंजन  भकक्‍त  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  बया  मामला  कंबिनेट  के  पास  गया  था  या  नहीं
 और  क्या  निर्णय  लिया  गया  हमें  यह  जानने  का  हक  है  कि  इस  मामले  पर  क्‍या

 कारंवाई  की  गई

 को  निर्मल  कास्ति  लटलों  :  कया  बे  चाहते  हैं  कि  हम  दोबारा  सभा  कूप  के  सामने

 खाली  में  बेठ  जाएं  ?  केवल  दो  दिन  शेष  रह  गए  इस  पर  कया  प्रतिक्रिया  है  ।

 थ्रौ  असुदेब  आचार  :  संसदोय  का  मंत्री  को  उत्तर  देना

 श्री  दिग्विजय  हम  संसदीय  काय  मंत्री  श्री  कुमारमंगलम  के  विवेक  से  अपीक्ष  कर  रहे

 हैं

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  मंगल  राम  प्रेमी  ।

 )

 करी  संगल  रास  प्रेमी  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  आज  शून्यकाल  मैं
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 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  बिजनौर  में  टेलीफोन  की  खराब  व्यवस्था  की  भोर  संचार  मंत्री  का  ध्यान  भाकषित
 करना  चाहता  बिजनौर  जिले  की  संचार  व्यवस्था  इतनी  खराब  है  कि  वहां  टेलीफोन  ठीक

 नहीं  यहां  तक  कि  मेरा  खुद  का  टेलीफोन  आज  तक  ठीक  नहीं  हुआ  भौर  मैं  आज  तक  उससे

 कहीं  पर  भी  बात  नहीं  कर  पाया  |  इस  बारण  बिजनौर  जिले  का  लगभग  सारा  व्यापार  ठप्प  सा  पड़
 गया  है  ।  बहां  की  जनता  बहुत  परेशान  है  और  उसमें  रोष  व्याप्त  है|

 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  संचार  मंत्री  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  बिजनौर  जिले  में  तुरन्त
 इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  बनाया  जाय  ताकि  वहां  की  संचार  व्यवस्था  ठीक  हो  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में

 पहले  भी  मैं  मंत्री  महोदय  को  पत्र  लिख  चुका  हूं  ।  )
 1.00  भ०  प०

 ]

 भरी  बसुदेव  आधाये  :  संसदीय  काय॑  मंत्री  को  इस  मामले  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी

 चाहिए  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भ्ापका  कहा  कुछ  भी  कायंवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्रीमत्ती  मालिनी  भट्टाचार्य  का  नाम  पुकारा  आपको  मधुर  आवाज

 सुनने  का  आनन्द  प्राप्त  होगा  ।  मैं  आप  सबसे  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचायं  को  सुनने  का  अनुरोध
 करता  हूं  |  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।

 )  *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  इस  सभा  की  कोई  माननीप  सदध््य  बोल  रही  हो  तो  हमें
 बात  सुननी  चाहिए  ।  वे  अल्पमत  में  भी  उनको  बोलने  का  अवक्षर  प्रदान  करना  हमारी  जिम्मेदारी

 ह  )

 थी  दिग्विजय  सिंह  :  बहुमत  या  अल्पमत  का  प्रश्न  नहीं  सम्पूर्ण  सभा  ने  एकमत

 होकर  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  कामिकों  को  यूनियन  बनाने  का  अधिकार  होना  चाहिए
 सरकार  एस  मामले  पर  टालमटोल  कर  रही  हम  माननीय  संसदोय  क'य॑  मंत्री  से  अपील  करते  हैं
 कि  बे  सभा  की  भावनाओं  से  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  अवगत  कराएं  ।  )

 थी  समोरंजन  भक्त  :  हम  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  एक  आश्वासन  चाहते  हैं  कि  वे

 हमारी  भावनाओं  से  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  रेल  मंत्री  को  अवगत

 थ्रो  बंसुदेव  आचाय  :  क्या  मैं  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या  वे

 हमारी  भावनाओं  को  प्रधान  मंत्री  और  रेल  मंत्री  को  पहुंचाएंगे  ?

 थी  के०  थी०  तंग्काबाल  प्रातः  जब  डाक्टरों  का  मामला  सामने  आया
 था  तब  संसदीय  कार्य  मंत्री  न ेजवाब  दिया  था  यह  भी  एक  बहुत  गंभीर  मामला  है  और  समय-समय
 पर  हम  सरकार  से  कंबिनेट  के  नियंय  को  लागू  करने  का  अनुरोध  करते  आ  रहे  200  सदस्यों  ने

 *  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहों  किया  गया  ।
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 एक  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करके  सरकार  को  दिया  माननीय  मंत्री  हमारी  भावनाएं  प्रधान  मंत्री
 को  प्रेषित

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  जवाब  देने  के  लिए  खड़े  हुए  कृपया  अपना  स्थान
 ग्रहण  करें  ।

 थ्रो  क्रोकान्त  जेना  :  संसदीय  काय॑  मंत्री  अपनी  बात  से  पीछे  क्‍यों  हट  रहे  हैं  और  उद्योग  मंत्री
 को  उत्तर  देने  के  लिए  क्‍यों  कह  रहे  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सामूहिक  उत्तरदायित्व  अतः  कोई  भी  मंत्री  जवाब  दे  सकता

 थ्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  उनको  अनुकूल  उत्तर  देना

 उद्योग  भन्त्रालय  में  शाज्य  भन्त्री  पी०  जें०  :  यह  सच  है  कि  यह
 मामला  कुछ  समय  से  माननीय  सदस्यों  को  उकसाने  वाला  मामला  रहा  हमने  देखा  है  कि  बहुत  से
 माननीय  सदस्यों  ने  अपनी  बात  उठाई  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि
 उनकी  भावनाओं  को  माननीय  रेल  मंत्री  तक  प्रेषित  कर  दिया

 शोमती  मालिनो  भट्टाचाय  :  मैं  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  के  संबंध  में  मानदण्डों  से  संबंधित  एक  आवश्यक
 मामना  उठाना  चाहती  हूं  ।

 विश्वविद्यालय  के  विभागों  में  700  अध्यापकों  में  से केवल  तीन  अध्यापक  अनुसूचित  जातियों
 भौर  अनुसूचित  जनजातियों  से  महाविद्यालयों  में  5300  अध्यापकों  की  संझ्या  में  से  केवल  15

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूथित  जनज।तियों  के  जहां  तक  गैर-शिक्षक  कमंचारियों  का  संबंध
 लगभग  2750  करमंषारियों  में  से  केवल  408  कर्मचारी  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  हैं  ।

 वर्ष  1989  में  भारत  सरकार  ने  अनुमृचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 पदों  के  आरक्षण  पर  रोक  लगाने  के  लिए  एक  प्रपत्र  जारी  किया  ।  1989  से  श्रेणी  तीन  और  श्रेणी
 चार  की  नियुक्तियों  में  अनूसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  में  आरक्षण  है
 लेकिन  श्रेणी  एक  और  श्रेणी  दो  में  यह  कार्यकारी  परिषद  के  1983  के  अपने  उस  निर्णय  का
 उल्लंघन  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सीधी  भर्नों  से  भरे  जाने  वाले  सभी  गैर-शिक्षण  पदों  के  लिए
 विश्वविद्यालय  भारत  सरकार  की  आरक्षण  नीति  को  लागू  करेगा  ।

 अब  वे  इस  आधार  पर  गैर-शिक्षण  श्रेणी-एक  पदों  में  आरक्षण  को  लागू  करने  से  रोकने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  शिक्षण  पदों  के  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  हाल  ही  में  एक
 समिति  का  गठत  किया  गयाथा  और  उस  पमिति  की  रिपोर्ट  के  यह  एक  ऐसा  फामू'ला
 बताएंगे  जिससे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  नियुक्तियों  को  हमेशा  के  लिए
 स्थगित  कर  दिया  जाएगा  क्योंकि  यह  फैसला  किया  गया  था  कि  फामू ले  के  अनुसार  कालेज/विषय
 विभागों  को  कार्यान्वयन  इकाई  साना  गया  है

 यह  कहा  गया  है  कि  आते  वाले  वर्षों  में  विभाग  में  की  गई  प्रत्येक  पांच  नियक्तियों  में  से  कम
 से  कम  एक  नियुक्ति  अनुसूचित  जातियों  या  अनुसूचित  जनजातियों  से  की  जाएगी  ।  इससे  15  वर्षों  की
 अवधि  तक  के  लिए  ऐसी  नियुक्तितयां  स्थगित  हो  असल  में  यह  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  पदों  की  नियुक्ति  पर  रोक  है  ।

 जन  अननगन#न3नी  तल
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 मैं  सरकार  से  मामले  में  दखल  देने  का  अनुरोध  करती  हूं  ।  )

 झो  हरि  किशोर  सिंह  :  उपाध्यक्ष  ऐसे  नहीं  यह  बड़ी  भारी  ज्यादती  हुई
 )

 ]

 श्री  के०  बो०  तंग्काबालू  :  हमने  सुबह  नोटिस  दिवा  आपने  इसकी  इजाजत  नहीं  दो

 है
 ***

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पत्र  रखे  जाने  हैं  |  श्रीमती  शीला  कौल  ।

 1.08  भर०  १०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 साश्तोय  राष्ट्रीय  सरकारों  आवास  नई  दिल्‍लों  का  वर्ष  1990-9!
 का  वाधिक  कार्यकरण  समीक्षा  ओर  वाधिक  लेख

 शहरी  विकास  मंत्री  शीला  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  ।

 (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (2)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  भावास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखायरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 प्रिन्धालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 चोनी  1991-92  के  उत्पादन  के  मूल्य  आदेश  1991  ओर
 खाद्याननों  को  खरोद  के  लिए  भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य

 के  बारे  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ।6  के  20  1991
 को  दिए  गए  उत्तर  में  शुद्धों  करने  जाला  विवरण  |

 लाश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :  --

 (1)  भावश्यक  वस्तु  1955  की  घारा  3  क्री  उपधारा  (6)  के  अन्तगंव  घोनी
 199  !-92  के  उत्पादन  के  लिए  मूल्य  1991  जो  7

 199]  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०नि०  667  भें
 प्रकाशित  हुआ  कि  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  एल०  टो०  संख्या  1049/91]
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 (2)  खरीद  के  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  बे  ;
 बारे  में

 श्री  के०  वी०  तंग्काबालू  द्वारा  पूछे  गए  अताराकित.प्रश्न  संख्या  16  के  20
 1991  को  दिए  गए  उत्तर  में  शुद्धि  करने  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 प्रिंपालय  में  रखे  गए  |  देलिए  एल०  टी०  1050/91]

 डइबसपमेंट  काउ  सल  फार  सीट  एन्ड  पोहट्री  इस्डस्ट्रीज  को  बर्थ  1989-90
 यालिक  अतिवेदन  कार्य  करण

 लाश  उद्योग  .  मन्जालप्त  के  राज्य  मन्‍त्री  गिरिधर  :  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  थढल  पर  रखता  हूं  :  --

 पत्र सभा TEM  डबलपमेंट  काउसल  मेराइन  मीट  पोल्ट्री  इन्डस्ट्रीज  के  वर्ष
 1989-96  »  प्रतिवेदन  थी  एक  प्रति  तथा  भभ्रेजी

 !

 डबलपमेंट  काउ-सल  फार  मेराइत  मी3.एण्ड  ६  हस्ट्रीज  के  बर्ष  1989-
 90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिख़ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दश्शाने  बाला  एक  तथा  अं्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  टो०  संस्या  !051/:1]

 (  )  डवलपमेंट  काउसल  फार  मेराहन  एण्ड  पोल्ट्री  इस्डस्ट्रीज  के  ब्षं
 1990-91  के  वाषिक  प्रति  तथा  अ ग्नेजी

 |.

 डवलपमेंट  काउसल  फार  मेराइन  मोट  एण्ड  पोल्ट्री  इन्डस्ट्रीज  के  वर्ष  1990-
 91  के  का्यंकरण  वी  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  एल०  टी०  1052/91]  ,

 (4)  डवलपमेंट  काउ'सल  फार  सीरियल  डढेरी  प्रोडक्ट्स  एण्ड  अदर  प्रोसेस्ड

 फूड्स  के  वर्ष  1989-90  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 डबलपबेंट  काड  शल
 |  फार  सीरियल  डेरी  प्रोडेक्ट्स:एए  अदर  प्रोसेस्ड

 फूड्स  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 एक  हिन्दी£-त था..अ  ब्रेजी  संककर  .!

 क्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशाने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अ प्रेश्ी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  एलਂ  टी०  संख्या  1053/91]
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 (6)  डवलपमेंट  काउ'संल  फार  सीरियल  डेरी  प्रोडेक्ट्स  एण्ड  अदर  प्रोसेस्ड

 फूड्स  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अ

 ग्रेजी

 ।  ही
 डबलपमेंट  काठ  सल  फार  सीरियल  डेरी  प्रोडेक्ट्स  एण्ड  अदर  प्रोसेस्ड

 फूड्स  के  वर्ष  1990-91  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 एक  विवरण  तथा  अग्र॑जी  ।

 में  रखे  गए  |.  देखिए  एल०  टी०  संहया  1054/91]

 (7)  सब्जियां  तथा  बागान  उत्पाद  उद्योग  विकास  परिथद  के  वर्ष  198y-
 90  के  वाबिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  ।

 पेय  तथा  बागान  उद्योग  परिषद  के  वर्ष  1989-90  के
 ड़

 ॥ं  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी

 ।

 कत  उल्लिखत  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए.विलम्ब  के  कारण  दशने
 वांला  एक  विवरण  तथा  अग्नेजी  ।

 में  रख  गए  |  देखिए  एल०  टी०  संख्या  1055/91]

 (9)  पेय  तथा  बागान  उत्पाद  उद्योग  विकास  परिषद  के  वर्ष  1990-
 91  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 पेय  तंथा  बागान  उत्पाद  उद्योग  विकास  परिषद  के  वर्ष  1990.

 91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण
 अंग्रेजी  ।  ह

 में  रखे  गए  |  देखिए  एल०८  टो०  संख्या  '056/91]

 (10)  प्रसंस्करण  अनुसंधान  केन्द्र  थन्जावुर  के  वर्ष
 1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखा  परीक्षित  लेखे  ।

 धान  प्रसंस्करण  अनुसंधान  थन्‍्जावुर  के  वर्ष
 :  ॥०90-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  |  देखिए  एल०  टी०  संख्या  1057/91  ]

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  का  ब्ष  1990-91  का  वाजिक  प्रतियेदन  और  कार्यकरण
 7१...  $  को  समीक्षा

 उद्योग  मस्जालय  में  राज्य  संत्री  पौ०  ले०  :  श्री  कमालुदीन  अहमद  की  ओर

 से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल-प्र  रखता  हूं
 ;  --  ,

 (1)  भारतीय  मानक  ब्यूसे  ]986  की  23  के  अन्तगंत  भारतीय  मानक

 ब्यूरो  के  ब्ष  1990-91,  अतिवेदन  प्रति  -  तथा  अ  ग्रंजी
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 !..  तथों  लेखापरीक्षितलेखे  ।

 (2)  भारतीय  मानक  ब्यूरो  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरंण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की
 ”.

 एक  भ्रति  तथा  अंग्रेजी
 |  *

 अखिल  -
 में  रलो गईं  ।  देलिए  एल  लैला

 अखिल  भारतोय  सेवा  निंगम  के  अस्तर्गेत
 :  श्याबार  तथा  प्रोद्योगिकी  विकास  तिंगम  विश्ली  सीਂ  एस०  सी

 लिसिटेड  नई  दिल्‍लो  के  वर्ण  तथा  के  बाथिक  ब्रतिवेदन  तथा

 कार्यकरण  की  समीक्षा

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  न्‍्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्तालय  में
 राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  श्रीमती  मार्गरेट  अल्वा  की  ओर  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--  .,  न

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवा  1991  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्नेजी  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  सदस्य  संख्या  का  दूसरा  संशोधन
 26  1991  के  भारत  के  रा/जपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  620  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  दूसरा  संशोधन  1991  जो  26
 1991  भारत  के  र[जपत्न  अधिसूचता  संदया  सा०  का०  ति०

 620  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 पि  भारतीय  पुलिस  सेवा  में  सदस्य  संख्या  छठा  संशोधन
 1991  जो  26  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  सा०  का०  नि०  622  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  सातवां  संशोधन  1991  जो  26  अक्तूबर
 199]  |  के  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  623  में

 प्रकाशित  हुए  ..  ....  ...  ,,  .,  :,
 में  रखो  गई  टो०  सं०  1059/91)  ,..  ,

 (2)  कंपनी  घारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 )  इलेक्ट्रानिकी  व्यूपरार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के

 वर्ष  1990-91  कारग्रंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 विवरण  ।

 इलेक्ट्रनिकी  इलेक्ट्रनिकी  .  व्यापा  रृझ्भथा-प्रौद्चोशिकी  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के

 वर्ष  1990-91.  बाधिक  लेक्षापरीक्षित  तथा  उन  पर

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिए  एल०  संख्या  1060/91]

 का
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 सी०  एम०  सी०  नई  दिल्ली  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 सी०  एम०  सी०  तई  दिल्ली  का  वर्ष  1990:91  का  वार्थिक  प्रतिवेदन

 लेख  तका  उबनपद-विधंच्रक  महनेखशपरीक्षक॒की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयीं  |  देशिए  एल०  टी०  संख्या  1061/91  |

 है  डियन  रेयर  अर्थस  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सश्कार  द्वारा  समीक्षा  के  धारे  में  एक  विवरण  ।

 इंडियन  रेयर  अर्थूस  मुम्बई  का  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  का
 वाजिक  लेखाबरी  क्षित  तथा  उन  पर  निशंज्रक-महालेखा  पर।क्षक
 की  टिंप्पणियां  ।

 [  प्रंथालय  में  रखो  गयीं  ।  देखिए  एल०  टी०  संख्या  1062/91  ]

 (3)  इलैक्ट्रानिंकी  अभिवल्प  तथा  प्रौद्योगिकी  इम्फाल  के  वर्ष  1990-91  के
 बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ'ग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेख  ।

 इलैक्ट्रानतिकी  अभिश्ल्प  तथा्रौद्योगिकी  इम्फाल  के  वर्ष  :99:-91  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अग्रेजी  ।  .

 में  रखी  गयीं  |  देखिए  एल०  टो०  संश्या  1063/91]

 (4)  इलेक्ट्रानिकों  अभिकल्प  तथा  प्रोधोगिकी  वे  एस  ए०  एस०  नगर  के  वर्ष
 1989-90  तथा  1990-91  के  वाविक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  लेशाम  रोक्षित  लेख  ।

 इलेकंट्रानिकी  अभिकल्प  तथा  प्रौद्योगिकी  एस०  ए०  नगर  के  वर्ष
 1989-90  तथा  1990-91  कार्यकरण  की.सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में

 एक  विवरण  तथा  अग्रजी  ।

 में  रखें  गए  |  देखिए  एल०  टी०  संख्या  1064/91]

 (5)  )  राष्ट्रीय  सोफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक-प्रति  तका  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 राष्ट्रोय  सोफ्टवेयर  प्रौद्योगिकों  केन्द्र  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विधरण  तथा  अ ग्र ेजी
 संस्करण )  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  एल०  टो०  संश्या  1065/91]

 (6)  नेशनस  रिमोट  हैदराबाद  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सथा  अ'प्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 नेशनल  रिमोट  सेसिंग  हैदराबाद  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  :  देखिए  एल०  टी०  संख्या  1066/91]

 (7)  इलैप्रट्रानिकी  अभिवल्प  तथा  प्रौद्योगिकी  औरंगाबाद  के  1५90-91
 के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा
 प-क्षित  लेखे  ।

 इलैबट्रानिकी  अभिकल्प  तथा  प्रौद्योगिकी  औरंगाबाद  के  वर्ष  )990-91
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बरे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रंजी  ।

 प्रिन्यालय  सें  रखे  गए  |  वेखिए  एल०  टी०  सं०  1067/91]

 (8)  बोस  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  धाविक  अ्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 बोस  कलकत्ता  के  ब्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  ५  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  एल०  टो०  सं०  1068/91]  |

 (9)  बीरबल  साहनी  जीवाश-वनस्पति  विज्ञान  लखनऊ  के  वर्ष  1990-91
 के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  ५ति  तथा  अंग्र जी  तथा

 परी  क्षित  लेखे  ।

 बीरबल  साहनी  जीवाश-वनस्पति  विज्ञान  लखनऊ  के  बषं  1990-91
 के  कार्यकरण  की  मरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रख  गए  ।  इंलिए  एल  टी०  सं०  1069/91]

 (10)  )  इन्डियन  इंस्टीट्यूट  ऑफ  मुम्बई  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक

 प्रतिविदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 इंडियन  इ  स्टीट्यूट  ऑफ  मुग्बई  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  भ प्रेजी

 संस्करण  )  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  एल०  टो०  सं०  बंगलोर

 इंडियन  इ  स्टीट्यूट  ऑफ  बंगलोर  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  स्‍्करुण  )-॥;

 इंडियन  इस्टीद्यूट  ऑफ  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।
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 |  इडियन  ह स्टीट्यूट  आफ  बंगलरेर  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  गए  |.  देकिद  एल०  टी०  सं०  107

 )  इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  ।

 इंडियन  इंस्टोट्यूट  ऑफ  बंगेलोर  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  |

 इंडियन  इ  स्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1989-90  के  वाधिक
 लेखाओं कीਂ  प्रति  तथत  अःप्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 क्त  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों  कोਂ  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शने  बाला  एक  विवरण  तथा  अਂ  ग्रेज़ी  संस्करण  )  +

 में  रखे  गए  |  देलिए  एल०  टी  सं०  107.

 (14)  )  इण्डियन  इ्टीट्यूट  आफ  बंगलोरਂ  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 इ'डियन  ह  स्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1988-89  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ'ग्रेजी

 संस्करण )  ।

 इंडियन  इ  स्टीट्यूट  आफ  बंगलौर  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 .  प्रतिवेदन  ।

 कह  (14)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शानें  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 सें  रख  गए  |  देखिए  एल०  टो०  सं०  1073/91]

 सेंटर  फार  डेवलपमेंट  आफ  एडवांस्ड  पुणे  के  वर्ष  1990-91  के
 वाबिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ'ग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  लेख  ।

 सेंटर  फार  डेवलपमेंट  आफ  एडर्वास्ड  पुर्ण  के  वर्ष  7990-91  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वाराਂ  समीक्षा  के  बारे  में  एक  किवरण  तथा
 अग्रेंजी  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  एल०  टीਂ  सं०  1074/91]

 (17)  सेंटर  फार  इलेक्ट्रोनिक्स  डिजाइन  एण्ड  श्रीनगर  के  बर्ष  1990-91
 के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  भ्रति  तथा  अ'ग्रेजी  तथा
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 लेखापरी  क्षित  लेख  ।

 सेंटर  फार  हलेक्ट्रानिक्सਂ  डिजाइतਂ  एण्ड  श्रीनगर  के  वर्ष  1990-91
 के  का्थंकरण  की  सश्कार  द्वारा  सभीक्षाਂ  के  बारे  एक  जिवरुण
 आंधली  ।

 (18)

 में  रखे  वेलिए  एल०  टी०  सं  साइ

 श्री  चित्रा  तिरूनल  इस्टिट्यूट  फार  मेडिकल  साइ  सिख  एण्ड  त्रिवेन्द्रम
 के  वर्ष  1989-90  के  वाषिक  प्रतिवेदन  कों  एक  तथ्य  अ ग्रेजी

 ।

 श्री  चित्रा  त्रिख्नल  इंस्टिट्यूड  फार  म ेकल  साइ  सिस  एथ्ट  तिवेखम
 1989-98  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 तथा  भ ग्रेजी  प्रंस्करण  ),  ।

 श्री  तिरूनल  इस्टिट्यूड  फार  मेडिकल  साइसिस  एण्ड  तिर्वेद्रम

 के  वर्ष  1989-90  के  ग्पिक  लेखाओं  एक  प्रति  तथा  अ'प्रेजी
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षित  प्रतिवेदन  ।

 (189)  में  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  एल०  टी०  1076/91]  ]

 (20)  )  इ  स्टिट्यूट  फार  फ्लासमा  रिसर्च  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लंखापरीक्षित

 इंस्टिट्यूट  फार  फ्लासमा  रित्चं  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ'ग्रेजी  संस्करण )
 ।

 में  रखे  गए  |  वेलिए  एल०  सं०  1077/91]

 राष्ट्रीय  फेसिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  हिम्दुस्तात  फटिलाइजस

 नई  दिल्‍ली  प्रोजेक्डस  एण्ड  डबलपमेंट  इंडिया  लिमिटेड  के  वर्ष

 1990-91  के  बाविक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यक्रण  को  समोक्षा

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  घिन्ता  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  की  उउधारा  (1)  के  अस्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अ प्रेंजी  :  --

 राष्ट्रीय  कंभिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  लिमिंटेड  के  वर्य  1990-91  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजसं  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाषिक

 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  तियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखो  भयी  !  देलिए  एल०  F]
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 हिन्दुस्तान  फटिलाइजसं  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91
 के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  फॉ2लाइजस  कारपोरेशन  लिमिटेड  ,  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1990-91  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष क
 बी  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  देखिए  एलਂ  टी०

 प्रोजेक्ट  एण्ड  डवलपमेंट  दृडिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डवलपमेंट  इंडिया  का  वर्ष  :990-9]  का  वाबिक  प्रतिवेदन
 लेखापरीक्षित  तथा  उन  पर  नियंत्र  क.महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  |

 प्रथालय  में  रखा  गया  |  देखिए  एल

 ,  फटिलाइज्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली  के  व  1990-91
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 फटिलाइजर  कारपोरेशन  ऑफ  इडिया  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1990-91
 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षकर
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  देखिए  एल०  टी०

 (an)  मद्रास  फटिलाइजस  मद्रास  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 मद्रास  फटिलाइजसं  मद्रास  को  वर्ष  1990-91  का  बाबिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र+-महालेखापरीक्ष क  की  टिप्पणियां  ।

 सें  रखो  गयी  |  देखिए  एल०  टी०

 फटिलाइजस  एण्ड  कमिकल्स  त्रावणकोर  कोचीन  का  वर्ष  1990-91
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 फर्टिलाइजस  एण्ड  कमिकल्स  त्रावणकोर  बोचोन  का  वर्ष  1990-91

 का  वाधिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयी  |  देखिए  एल०  टी

 (8)  ,  बंगाल  के  मिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-9,  के  कायंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयो  एल०  टी०

 236



 27  1913  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 )  हिन्दुस्तान  ओरगनिक  कमिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  ओरगनिक  कैमिकल्स  लिसमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र  क-महालेखापरीक्ष  क  की

 टिप्पणियां  ।
 में  रखो  गई  |  देलिए  ]

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1990  91  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र  क-मह।लेखापरीक्ष क  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयों  |  देखिए  टी  086/91]

 )  स्मिथ  स्टेनीस्ट्रीट  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 स्मिथ  स्टैनीस्ट्रीट  फार्मास्यूटिकल्स  जिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयी  |  देखिए  एल

 (2)  ,  पेट्रोफिल्स  कोआपरेटिव  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 पेट्रोफिल्स  कोआपरेटिव  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  |  वेखिए  टी  ]

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  नई  और  नेशनल  इंस्‍्ट्र  मेन्टस

 कलकता  के  वर्ष  1990-91  के  बाथिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्री  पी०  के०  यु  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  -

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अब्रेजी  :  -

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  नई  दिल्‍ली  के  बष  1990-91  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 भारत  हैवी  इलैविद्रकल्स  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियाँ  ।

 में  रखी  गयी  ।  वेलिए
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 )  नेशनल  हस्ट्र  मेन्ट्स  कसकता  के  कर्यं  1990.91  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 नेशनल  इस्ट्र  कलकत्ता  का  ब्ष  1990-91  का  बािक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंधकनमझलेल।परीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिए  एल०  टो०

 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  के  व  1990-9 |  के  कार्मक रण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  मशी न  टूल्स  लिमिटेड  का  ब्ष  1990.91  का  काबिक  लेखा
 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक.महाले  क्षपरीक्षक  को  टिव्पणियां  ।

 में  रखो  गयीं  |  देशिए  एल०  ठी०

 माइनिग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुर्फपुर  के  बर्षਂ  1990-
 91  के  का्यंकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 माइनिंग  एण्ड  एल्लाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुरगपुर  का  ब्ष  1990-
 91  का  वाधिक  लैखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयीं  |  देखिए  एल०  टी०

 (४)  हिन्दुस्तान  केबल्स  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-9'  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  केबल्स  कलकत्ता  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 लेक्ञापरीक्षिव  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयीं  |  बेकिए  एल०  1990-91

 इ  स्ट्र  मेम्टेकक  लिसिटेड  कोंटा  का  क्य  के  का्मंकरुण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 इ स्ट्र,मेन्टेशन  कोटा  का  बर्ष  1990-91  का  वाधिक
 परीक्षित  लेखे  तथा  उनपर  नियंज्रक-लेश्ापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिए  एल०  टी०  ]

 नेपा  नेपानगर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  को  शरकार  द्वारा

 समीक्षा  के  बारे  में  एके  थिवरण  ।

 नेपा  नेपानगर  का  वर्ष  1990-9  का  वा्िक
 क्षित  लेखें  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 सें  रखो  गयों  |  देखिए  एल०  टी०
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 हिन्दुस्तान  पेपर  कारयोरेशन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1990-91  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक

 हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1990-91  का
 वाकिकि  लेखापरीक्षित  लेखें  तकਂ उन  फरूतियंधक-महालेखपरीक्षक  को
 टिप्पणियां  ।

 में  रखो  गयीं  !  देखिए  एल०  टौ०

 )  नेशनल  बाइसिकल  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  मुम्बई  के  बर्व  1990.
 91  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समौक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 नेशनल  बाइसिकल  कारपोरेशन  ऑफ  इ  डिया  मुम्बई  का  बर्ष  1990-
 91  का  वाधिक  लेशापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  वर
 परीक्ष क  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गयीं  |  देखिए  एल०  दो०  ]

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  कलकत्ता  का  वर्ष  1990.91  का  बाधिक
 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उत  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 डिप्पप्मियां  ।

 में  रखों  गयीं  |  वेलिए  एल  ०्टी०

 (८)  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  रांची  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  कारे  में  एक  विंवरण  |
 ह

 हैवी  इंजीनियरिंग  कारफ्ोरेशन  रांदी  का  वर्ष  1990-91  का  माधिक
 लेब्ापरीक्षित  लेखे  तथ्य  उत  पर  नियंत्रक-पहालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 में  रखी  गयों/देखि ए  एल०  ढी०

 (5)  टायर  कारपोरेशन  भॉफ  इ  डिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 टायर  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाविक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र  क-महातेलापरीक्षक  को

 टिप्पणियाँ  ।

 में  रखी  एल०  डी०  Fox!  ]

 (2)  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मूस  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 रा

 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मूस  का  बर्ष  1990-91  का  काविक
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 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखो  देखिए  एल०  टो०

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वा्िक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्र  क-महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियाँ  ।  .

 में  रखो  देखिए  एल०  टी०

 भारत  यंत्र  निगम  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 भारत  यंत्र  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाधिक

 परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखी  देखिए  एल०  टी०

 हजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  का्यंकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वाधषिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 [  प्रंथालय  में  रखी  गयीं  ।  देखिए

 सीमेंट  कारपोरेशन  जॉफ  इ'डिया  लिमिटेड  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यंकरण  की
 ह

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रफ-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 प्रिंयालय  सें  रखो  गयीं  |  देलिए  एल०  टी०  ]

 (2)  फ्ल्यूड  कंट्रोल  रितच  पालघाट  के  वर्ष  1990-91  के  वधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 फल्यूड  कंट्रोल  रिसच  पालघाट  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की
 4

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ प्रेजी  संस्करण  )।

 प्रंयालय में  रख  गए  ।  देखिए  एल०  टी०
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 कर्ंचारी  भविष्य  निधि  ओर  प्रकोर्ण  1952  ओर  क्षमंदारी  राज्य
 बोसा  1  948  के  अम्तगगंत  अधिसूचनाएं

 श्रम  भन्‍त्रालय  में  उप  सम्जी  पवन  सिंह  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  की  धारा  7  की
 धारा  (2)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण  ):---

 )  कमंचारी  भविष्य  निधि  1991,  जो  7
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संसझ्या  सा०का०  नि०  521  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कमंचारी  जमा  संपर्क  बीमा  1991,  जो  7
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०ग्का०्ति०  5  2  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 कमंचारी  परिवार  पेंशन  1991,  जो  7  1991
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  52]  में  प्रकाशित  हुई
 थी  ।

 में  रखी  गयीं  |  देखिए  एल०  टो०  107/91]

 (2)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  1948  की  धारा  97  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत
 कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  भर्ती  1991
 जो  11  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ए-12(11)«

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  श्र  ग्रेजी
 ।

 में  रखो  गयीं  ।  देखिए  एल०  टी»  प्रसार

 जब  के  लिए  हिम्दो  के  तोश्न  गति  से  प्रसार  ओर  विकास  कार्यक्रम  ओर

 क्रियान्ययन  के  संबंध  में  बाविक  मल्यांकन  प्रतिवेदन

 गृह  संत्रालय  में  उप  मंत्री  रामलाल  :  मैं  वर्ष  1989-90  के  लिए  हिन्दी  के  तीज्र
 गति  से  प्रसार  और  विकास  तथा  विभिन्‍न  शासकीय  प्रयोजनों  के  लिये  इसके  उत्तरोश्तर  उपयोग  हेतु

 कार्य  क्रम  और  इसके  क्रियान्ययन  संबंधी  बाविक  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखो  गई  |  बेलिए  सं०एल०  109/91]
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 1.10  म०  १०

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेषकों  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति

 पहला  प्रतिवेशम

 भी  रतिलाल  वर्मा  :  मैं  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी
 समिति  का  पहला  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.10)  भ०  प०

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  की  प्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 पहला  प्रतिवेदन

 ]

 झी  वेल्लाइल्ली  रामयया  :  मैं  सभा  की  बठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्यथिति
 संबंधी  समिति  का  पहला  प्रतिवेदन  तथा  अ ग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 उपाध्यक्ष  महोदन  :  मुझ  विश्वास  है  कि  बहुत  से  महत्वपूर्ण  मामले  जो  आप  शून्य  काल  में

 उठाना  चाहते  अब  नहीं  लिए  जा  शून्य  काल  को  |  बज  खत्म  होना  होता  है  ।

 शूम्य  काल  के  दोरान  कुछ  बिरोध  भी  होता  रहता  शून्य  काल  को  एक  घंटे  से  ज्यादा  नहीं  बढ़ाया
 जाना  चाहिए  ।  मिल  बेठकर  बात  करने  के  कारण  हमारा  बहुत  सा  बहुमूल्य  समय  नष्ट  हो  चुका  है  ।
 यदि  आप  अपने  आप  पर  अ  कुश  लगाएं  तो  मेरे  विचार  से  कुछ  और  माननीय  सदस्यों  को  भी  बोलने
 का  समय  मिल

 अब  सभा  मध्यान्ह  के  लिए  2.15  प०  पर  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 1,12  ज०  प०

 सत्वश्यात्‌  लोकसभा  मध्याग्हु  भोजन  के  लिए  2.15  प  शक  के  लिए  स्थगित

 2120  भनण्प०

 सध्यास्हु  भोजन  के  पश्चात्‌  लोकसभा  2.20  मन  पर  पुनः  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 नियम  377  के  झब्रधोन  सामले

 ]
 भोपाल-शासग जे  संडी  रेल  लाइन  को  शीघ्र  मंजरो  दिए  जाने  को  आवश्यकता

 भरी  दिग्विजय  सिंह  :  उपाध्यक्ष  भोपाल  पते  ब्यावरा  होते  हुए  रामगंज  मंडी
 तक  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  वर्ष  89-90  के  बजट  में  स्वीकृत  किया  गया  किन्तु  अभी  तक
 सर्वेक्षण  कायं  पूरा  नहीं  हुआ

 -  अतः  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  से  मांग  करता  हूं  कि  भोपाल-रामगंज  मंडी  रेलवे  लाइन  को
 शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  की  जाये  ।
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 महाराष्ट्र  के  सूजा  प्रभावित  क्षेत्रों  का  केखीय  सबयक्षण  करने  ओर  प्रभावित  लोगों
 को  सुभावजा  प्रदान  करने  को  भावश्यकता  ।

 की  तेजसिह  राव  भोंसले  :  उपाध्यक्ष  महाराष्ट्र  में  सूखे  की  स्थिति  को
 देखते  हुए  वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  29  हजार  553  गांवों  को  सुक्षाग्रस्त  क्षेत्र  घोषित  किया  इससे
 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  प्रभावित  है  ।

 और  अधिकांश  गांवों  में  सूखे  की  भयंकर  स्थिति  बनी  हुई  आम  जनता  एवं  पशु  घन  को
 पीने  का  पानी  आसानी  से  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कई  लोग  एवं  पशु  मौत  के  शिकार  हो  चुके
 सिचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  न  होने  के कारण  खड़ी  फसल  सूख  गई  है  तथा  आगे  की  फसल  बोने  के

 लिए  किसान  मजबूर  आम  जनता  के  सामने  अकाल  की  भयंकर  समस्या  खड़ी  हो  गई  यदि
 केन्द्र  सरकार  से  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  शीघ्र  ही  राहत  नहीं  पहुंचाई  गई  तो  हमस्या  काफी  विकट  हो
 जाएगी  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सूखे  से  निपटने  हेतु  460  करोड़  रुपए  धन  की  सहायता  मांगी  अतएव
 अविलम्ब  सहायता  प्रदान  करें  और  स्थिति  का  जायजा  लेने  हेतु  एक  समिति  का  गठन  किया  जाये  तथा
 भविलम्ब  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  भेजा  जाये  ताकि  वस्तुस्थिति  की  सही  जानकारी  मिल  सके  और  प्रभावित
 लोगों  को  उचित  समय  पर  मुआवजा  मिल  सके  ।

 सूखा  राहुत  प्रदान  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  अधिक  वित्तीय

 सहायता  देने  को  आवश्यकता

 श्री  अष्टभुजा  प्रसाद  शुक्ला  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  विशेषकर  पूर्वी
 जिलों  देवरिया  आदि  सूखे  की  चपेट  में  इस  वर्ष

 मानसून  विलम्ब  से  आया  और  वर्षा  भी  पर्याप्त  नहीं  हुई  जिसके  कारण  खरीफ  की  फसल  की
 रोपाई  तथा  सिंचाई  में  अत्यन्त  ही  कठिनाई  हुई  ओर  फसल  पूरी  तरह  प्रभावित  रही  ।  समय  से  पर्याष्त
 ब'रिश  न  होने  के  कारण  ख्त॒तों  में  नमी  नहीं  फलस्वरूप  रबी  की  फसल  की  बुआई  भी  अच्छौ  तरह
 से  नहीं  हो  पा  रही  सूखे  के  प्रकोप  से  रबी  की  फसल  भी  पूर्णतया  प्रभावित  है  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  सिद्धार्थनगर  तथा  देवरिया  आदि
 जिलों  को  सूखा  पीड़ित  मानकर  सरकार  बड़े  पैमाने  पर  राहत  कार्य  हेतु  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को
 अधिकाधिक  घन  आवंटित  करे  ।

 वाशणसी  छपरा  ओर  मऊ-बलिया  शाहगंज  रेल  लाइन  परियोजनाओं  को
 शीघ्र  पूरा  करने  की  आवश्यकता  ।

 श्री  रामबदन  :  उपाध्यक्ष  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  विहार  की  रेल

 योजनाओं  के  संबंध  में  माननीय  रेल  मंत्री  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के

 पिछड़ेपन  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  19  4  में  अशोक  मेहता  कमेटी  का  गठन  किया  गया  था

 इस  कमेटी  ने  बताया  था  कि  इस  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  के  लिए  काफी  हृद  तक  यहां  की  छोटी  रेल  लाईन
 जिम्मेदार  छोटी  लाईन  के  कारण  यह  क्षेत्र  टापू  बना  हुआ  है  भोर  इस  क्षेत्र  का  देश  के  अन्य  हिस्सों
 के  साथ  खला  सम्पक  नहीं  हो  पा  रहा  वाराणसी-छपरा  ओर  मऊ-बलिया-शाहगंज  की  योजनाओं

 का  कार्यान्वयन  अभी  तक  नहीं  हो  सका

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  उक्त  दोनों  रेल  योजनाभों  को  शीघ्र  पूरा  किया

 जाए  ताकि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  एवं  पश्चिमी  बिहार  का  समुचित  विकास  हो  सके  ।
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 तेनाली  रेलजे  स्टेशन  का  विस्तार  और  आधुनिकोकरण  करने  की  आवश्यकता

 ]

 प्रो०  वेंकटेस्वरलु  उम्मारेडिड  :  तेनाली  रेलवे  स्टेशन  नई  दिलली-मद्ठास  प्रांड  ट्रंक
 रोड  पर  विजयवाड़ा  डिबिजन  में  स्थित  नई

 से  प्रारम्भ  होकर  बेरल  और  कर्नाटक  राज्यों  को  जाने  वाली  गाड़ियां  गुन्दूर
 जिले  के  इस  महत्त्वपूर्ण  जंक्शन  से  होकर  गुजरती  अतः  तेनाली  जंक्शन  दक्षिण  राज्यों  को  जाने
 बाली  सभी  गाड़ियों  के  लिए  प्रवेश  मार्ग  बन  गया  यात्री  सुपर  फास्ट  मालगाड़ियों
 आादि  के  इस  भारी  आवागमन  से  तेनाली  रेलवे  स्टेशन  पर  काफी  भीड़  होने  लगी  इसके  कारण
 आमतोर  पर  विजयवाड़ा  को  जाने  वाली  ओर  ग्रांड  ट्रक  रोड  से  होकर  जाने  वाली

 गाड़ियों  को  भी  बाहरी  स्टेशन  पर  घंटों  रुके  रहना  पढ़ता

 इस  समय  सम्पूर्ण  भीड़-भाड़  बाले  इस  यातायात  के  लिए  वहां  मुश्किल  से  तीत  प्लेटफामं  और

 चार  लाईनें  वर्तमान  भीड़  भाड़  की  स्थिति  तथा  उसके  कारण  जनता  को  हो  रही  असुविधा  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  तेनाली  रेलवे  स्टेशन  पर  प्लेटफार्मों  बी  संख्या  और  रेलवे  लाईनों  की  संदया  बढ़ाने  की

 अत्यधिक  आवश्यकता  इसबे  अलावा  बुकिंग  कार्यालय  भी  एक  निचले  क्षेत्र  में  वर्षा  होने  से  बाढ़
 की  स्थिति  हो  जाती  है  और  जनता  बुकिंग  कार्यालय  तक  पहुंचने  में  असमर्थ  होती  है  ।

 तेनाली  स्टेशन  पर  परिवहन  फलों  और  मछली  की  उतराई-चढ़ाई  के  लिए

 एक  पृथक  लोडिंग  प्लेटफार्म  की  आवश्यकता  है  जो  कि  इस  समय  वहां  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 तेनाली  रेलवे  स्टेशन  का  विस्तार  भोर  आधुनिकीकरण  करने  की  शीघ्र  आवश्यकता  है
 जिसे  कृपया  1992-93  2-93  के  रेलवे  बजट  के  दोरान  किया  जाए  ।

 कालोकट  के  बेपुर  उप-पत्तन  को  सर्व  मोसम  पत्तम  के  रूप  में  विकसित  करने  के
 प्रस्ताव  को  शीघ्र  मंगूरो  देने  की  आवश्यकता  |

 भो  ई०  अहमद  :  बेपुर  बन्दरगाह  कालीकट  के  10  कि०  मी०  दक्षिण  में  और  दो

 मुख्य  बन्दरगाहों  कोती  और  मंगलौर  के  बीच  स्थित  कालीकट  का  एक  उप-बन्दरगाह  है  बेपौर  एक
 नदी मुख  बन्दरगाह  है  भोर  तटीय  जहाजों  तथा  महाद्वीप  और  लक्षद्वीप  के  बीच  चलने  वाले  नौवाहनों
 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करता  इस  बन्दरगाह  के  बिकास  के  पक्ष  में  एक  विस्तृत  पृष्ठभूमि
 चिरकाल  से  स्थापित  व्यापार  संबंध  बहुत  महत्वपूर्ण  कारक  कालीकट  बन्दरगाह  की  पृष्ठभूमि  केरल
 के  पालाकड  और  भ्रीसूर  जिले  और  तमिलनाडु  के  कोयम्बतूर  और
 नीलगिरी  जिले  आते  इमारती  मिट्टी  का  तेल  और
 मशीनों  को  आयात  की  मुख्य  वस्तुएं  माना  जाता  था  तथा  इमारती  लकड़ी  से  बना  नारियल
 ओऔर  नारियल  टेपियोका  नारियल  फरोजन  हस्त
 शिल्प  और  हाथ  से  बने  औद्योगिक  रेयान  काली  कॉफी  आदि  को
 निर्यात  की  वस्तुएं  नियति  योग्य  वस्तुएं  यदि  बेपौर  बन्दरगाह  को  सभी  मौसम  में  कार्य  करने  वाला
 बन्दरगाह  बना  दिया  जाता  है  तो  इससे  प्रति  वर्ष  लगभग  6.5  लाख  टन  का  वाणिज्यिक  व्यापार  किये
 जाने  की  आशा  की  जा  सकती  1988-89  के  दौरान  इस  बन्दरगाहू  के  माध्यम  से  लगभग
 1,03,000  मी०  टन  चावल  और  गेहूं  का  आयात  किया  गया
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 कालीकट  के  बेपोर  उप-बन्दरगाह  को  दो  चरणों  में  सभी  मौसम  में  कार्य  करने  वाले  बन्दरगाह
 के  रूप  में  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  पहले  चरण  की  15  करोड़  रुपए  की  लागत  की  परियोजना
 है  और  दूसरे  चरण  की  लगभग  50  करोड़  की  परियोजना  कुल  72,50  करोड़  रुपए  की
 योजना  राज्य  सरकार  ने  पहले  चरण  के  अनुमोदन  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  भेजा
 मैं  सरकार  से  मामले  पर  विधार  का  आग्रह  करता  हू  ।

 पंजाब  से  गुजरने  बाली  गंगा  नहर  की  संपकक  नहर  के  भाग  को  शीक्र  पुरा
 करने  को  आवश्यकता  |

 ]
 औ  बोरबल  :  उपाध्यक्ष  श्री  गंगानगर  जिले  की  गंग  केनाल  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  ह ैतथा  करोब  65  वर्ष  से  घल  रही  2750  क्युप्रेक  पानी  की  क्षमता  वाली  वहू  कैताल
 पंजाब  क्षेत्र  में  पूरी  तरह  क्षतिग्रस्त  हो  चुह्ती  है  इगलिए  अयने  हिस्से  का  पूरा  पानी  नहीं  ले  पाती  है  ।
 इसके  लिए  राजस्थान  सरकार  ने  इस  पानी  को  पूरा  करने  के  लिए  इसके  हिस्से  का  पानी  इर्दिरा  गांधी
 कैनाल  में  डालकर  लोट्गढ़  के  पास  आर०  डी  नं०  491  पर  एक  लिक  चैनल  निकाला  जाए  जोकि  गंग
 कैनाल  के  प्रयम  हड  साधुवाली  से  जोड़ा  जायेगा  ।  राजस्थान  सरकार  ने  तो  अपने  हिस्से  का  काम
 करीब-करीब  पूर्ण  करवा  दिया  है  मगर  इस  लिक  का  कुछ  हिस्सा  हरियाणा  की  जमीन  में  आता
 इस  हिस्से  का  काम  भी  करीब-करीब  पूरा  हो  गया  है  मगर  बीच  का  काम  पंजाब  सरकार  को  कराना
 है  ।  इमके  लिए  नहर  सरहिद  पिड़  में  ।5  दिन  का  कलोजर  दिलाने  का  पंजाब  सरकार  को  आदेश
 फरनायें  कि  इस  लिक  का  काम  शीघ्रातिशीक्ष  पूरा  हो  सके  ताकि  गंग  कैनाल  के  काश्तकारों  को  पूरा
 पानी  मिल  सके  |  और  जो  यह  नहर  पंजाब  के  हिस्से  में  स ेबिलकुल  चलते  लायक  नहीं  रही  है  उसकी
 दोबारा  मरम्मत  की  जाकर  के  ताकि  अपने  हिस्से  का  पानी  ले  के  चल  सके  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  बदरपुर-लुमडिग  पवंतीपष  सेक्शन  में  मिगरेगदिसा  और
 डिटोकटेरा  के  बोच  रेल  लाईन  बिछाए  जाने  की  आवश्यकता  |

 ]
 श्री  कबीख  पुरकायस्थ  :  महोदय  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्तलिबित  मामला

 उठाना  चाहता  हूं  ।

 बदरपुर  से  लुमडिग  के  बीच  की  रेल  लाइन  असम  के  दक्षिणी  मणिपुर  तथा

 मिजोरम  के  लिए  लाभकारी  मेघालय  की  भी  इस  रेल  मार्ग  की  सुविधा  उपलब्ध  होतो  यह
 रेल  लाइन  देश  के  पूर्वोत्तर  भाग  के  50,000  वर्ग  कि०  मो०  की  दूरी  की  परिवहन  संबंधी
 बताओं  को  पूरी  करती  जिसमें  इस  देश  के  पांच  राज्य  शामिल  हैं  ।

 बदरपुर  लुमर्डिम  पत्रतीय  सेबशन  पर  वर्तमान  यात्री  गाड़ी  सुविधायें  इस  क्षेत्र  की  बढ़ती  हुई
 भावश्यकताओं  को  पूरी  करने  के  लिए  भपर्याप्त  और  अधिक  गाड़ियां  चलाना  बहुत  आवश्यक

 है  परन्तु  पव॑तीय  क्षेत्र  की  अपर्याप्त  सुविधाओं  के  कारण  कठिताई  आ  रही  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के

 अनुसार  इस  कठिनाई  को  टूर  करने  का  तरीका  है  मिग्रन्हीसा  और  डिटोकचेटा  के  बीच  एक  अतिरिक्त

 रेल  लाइन  बिछाना  जिसमें  बहुत  भधिक  ख  होगा  ।

 रेलते  बोर्ड  ने  भी  महूस  किया  है  कि  यह  रेल  लाइन  बिछाना  बहुत  जरूरी  परन्तु  चूंकि  केवल

 रेलवे  द्वारा  इसको  वित्त  पोवित  करना  संभव  नहीं  उन्होंने  सुेप्ताव  दिया  कि  इस  परियोजना  का  75

 प्रतिशत  विजन  पोषण  पूर्वोत्तर  परिषद  ई०  द्वारा  किया  जाए  ।
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 कबोरद्र

 मैं  अपील  करता  हूं  कि  रेल  मंत्रालय  तथा  पूर्वोत्तर  परिषद  ई०  दोनों  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  के  पांच  राज्यों  के  हित  में  इस  परियोजना  के  मांग  में  आने  वाली  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के

 लिए  इस  परियोजना  पर  संयुक्त  रूप  से  विचार  करें  ।

 शो  जो०  साड़े  गोडा  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  मामले  को  उठाना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  केउल  वही  सदस्य  मामले  उठायेंगे  जिन्हें  नियम  377  के  अधीन
 मामले  उठाने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 रो  जो०  भाड़े  गोडा  :  मैंने  सूचना  दी  कृपया  मुझे  केवल  एक  मिनट  बोलने

 दोजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 क्रो  जी०  माड़ें  गौडा  :  मैं  कर्नाटक  में  गन्ना  उत्पादकों  की  स्थिति  के  संबंध  में  जो  एक  आवश्यक
 मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।

 भी  शरद  विधे  :  नियमानुसार  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 )  *

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  यह  नियमों  को  नजरन्दाज  करना  होगा  ।  यह  तियमों  का  उल्लंघन  है  |

 हमें  नियमों  का  पालन  करना  होगा  ।

 2.34  झ०  प०

 एकाधिकार  तथा  श्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार

 भ्रध्यादेश  निरुनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  श्रवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 पारिक  व्यवहार  विधेयक  पर  और  आगे  चर्चा  शुरू  श्री  म्रली  देवरा  ।

 भ्रो  मुरलो  देवरा  :  मैं  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  एकाधिकार  तथा
 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह!र  अधिनियम  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 *  कार्यबाही  वुतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  का  मूल  उद्देश्य  किसी  भी  प्रकार
 भौद्योगिक  विकास  में  रुकावट  डालना  नहीं  था  परन्तु  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  था  कि  ऐसा
 विकास  लोगों  के  हितों  के  लिए  प्रणालीबद्ध  किया  जाएगा  ओर  यह  आम  हितों  के  विरुद्ध  आथिक
 शक्ति  के  केन्द्रीयकरण  के  लिए  नहीं  था  यह  इसका  मूल  उद्देश्य  था  ।  यदि  हम  पिछले  22  वर्षों  का  रिकार्ड
 देखें  तो  हम  पायेंगे  कि  भारत  में  एक  भी  व्यक्ति  को  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  के  बाद  इसके

 उद्देश्यों  के  अनुरूप  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।

 मैं  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  इसके  साथ  कोई  छिलवाड़  नहीं  किया

 पहले  सीमा  20  करोड  रु०  की  बाद  में  इसे  बढ़ाकर  100  करोड़  रु०  कर  दिया  ।  ऐसा  प्रस्ताव
 किया  गया  था  कि  इसे  बढ़ाकर  1000  करोड़  रु०  तक  कर  दिया  अतः  उन्होंने  इस  पर  से  धन
 संबंधी  सोम  हटा  दी  उन्हें  कुल  उत्पादित  माल  का  25  प्रतिशत  बाजार  हिस्सा  प्राप्त  हुआ  है  ।

 यह  सही  मानदण्ड  है  ।

 मेरे  कुछ  वामपंथी  मित्र  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 क्रो  चित्त  बसु  :  मैं  यहां  मौजूद  हूं  ।

 भरी  म्रलो  देवरा  :  यह  अच्छा  है  कि  आप  यहां  पर  उपत्पथित  मैं  केवल  आपके  लिए  इंतजार
 कर  रहा  था  |  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  जैसे  देशों  में  भी  ट्रस्ट-विरोधी  कानून  यूरोप  तथा  पश्चिमी

 यूरोप  में  भी  ऐसे  कानून  हैं  जो  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  प्रदान  करते  यह  सही  है  कि  सरकार
 अब  यह  विधेयक  लाई  क्योंकि  सरकार  ने  औद्योगिक  नीति  संबंधी  संकल्प  की  धारा  4  में  यह
 वायदा  किया  था  कि  वे  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  में  संशोधन  करने
 वाला  विधेयक  संसद  में  लाएंगी  ।

 बतंमान  ए३धिकार  तथा  अवरोधक  व्यवहारिक  व्यवहार  विधेयक  में  क्या  गलती  हुई  है  ?
 श्री  मैं  मंत्री  महोदय  को  दो  छोटे-छोटे  उदाहरण  देना  चाहता  इस्पात  मंत्री  महोदय  यहां
 उपस्थित  हैं  ।

 टाटा  आइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  तथाकथित  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  कम्पनी  तथा  भारत  की  सबसे  बड़ी  सावंजनिक  लिमिटेड  कम्पनी  टाटा  का  सबसे  बड़ा
 प्रतिष्ठान  है  ।  टाटा  के  पास  3  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर  धारक  नहीं  हैं  ।

 वास्तव  एकाधिकार  तथा  अवधोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कानून  के  कारण  टिस्को  एक
 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कम्पनी

 टाटा  एक  निजी  व्यक्ति  हो  सकते  इसी  प्रकार  कल  एयर  हृण्डिया  के  चेयरमेन  एक  निजो

 व्यक्ति  हुआ  करते  थे  ।  आज  वहू  सरकारी  व्यक्त  हो  गए  आज  निजी  व्यक्ति  अथवा  सरकारी
 उ्यक्षित  में  कोई  अन्तर  नहीं  यदि  कल  को  वह  किसी  सरकारो  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठान  का  चेयरमैन  हो
 जाता  है  तो  वह  सरकारी  व्यवित  हो  जाता

 पिछले  17  वर्षों  से  हम  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  कानून  के  कारण
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 मुरली
 टिस्को  को  अतिरिक्त  |  अरब  टन  के  विस्तार  का  लाइसेंस  नहीं  दे  रहे  हम  क्‍या  कर  रहे  थे  ?

 हम  इस्पात  का  आयात  कर  रहे  थे  और  हम  यह  आयात  अब  भी  कर  रहे  हम  लोह  भयस्क  का
 निर्यात  कर  रहे  थे  और  यह  निर्यात  हम  भब  भी  कर  रहे  हैं  ।

 खाद्य  तेतों  के  बारे  में  इस  सभा  में  कल  तथा  परसों  काफी  चर्चा  हुई  थी  ।

 श्री  इन्द्रजीत  में  भापको  बताना  चाहता  हूं  ।  एक  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्री  जिनके  साथ  आप  पिछले

 सप्ताह  ठहरे  थे--ने  मुझे  बताया  कि  18  वर्ष  पहले  भारत  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  किया
 था  कि  अण्डमान  में  पामोलीन  के  पेड़  उगाए  जाएं  ।

 मैं  हिन्दस्तान  लीवर  की  बात  कर  रश  हूं  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  अण्डमान  में  पामोलीन  के  पेड़  उगाना  चाहती  थी  ।

 गाज  यहां  खाद्य  तेलों  की  कमी  नहीं  होती  ।  आज  हमें  इसका  आयात  नहीं  करना  पड़ता  ।
 भआाज  हम  सारे  विश्व  में  सबसे  ज्यादा  खाद्य  तेलों  का  प्रायात  करते  क्या  हुआ  ?  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  ब्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  धन्यवाद  देना  चाहिए  |  हमने  हिन्दुस्तान
 लीवर  को  यहां  पर  पामोलीन  के  पेड़  उग़ाने  की  अनुमति  नहीं  दी  उन्होंने  क्या  किया  ?
 ये  क्‍्यालालाम्पुर  गये  ।  वे  मलेशिया  गये  ।  क्राज  उनका  अधिकांश  खाद्य  तेल  भारत  में  आयात  किया
 जाता  70-75  प्रतिशत  आयातित  खाद्य  तेल  मलेशिया  से  आता  हमने  हिन्दुस्तान  लीवर  को

 यहां  इसका  उत्पादन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  परन्तु  वही  खाद्य  तेल  उसी  हिन्दुस्तान  लीवर
 लिसे  वहां  पर  लीवर  ब्रदर्स  के  नाम  से  जाना  जाता  है  से  आयात  कर  रहे

 एकराधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह्‌  र  अधिनियम  ने  पिछले  21-22  वर्षों  में  यह
 किया  है  ।

 आप  कच्चे  तेल  की  भोर  भाज  हम  20,5  अरब  टन  कच्चे  तेन  का  आयात  कर  रहे  हैं
 जिस  पर  10,500  करोड़  रुपए  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  के  बड़े  औद्योगिक  घराने  च'हें  वह  टाटा  हो  या  बिरला  मुम्बई  समुद्र  तट  तथा  अन्य
 स्थानों  पर  कच्चे  तेल  को  निकालने  वा  कार्य  करना  चाहते  थे  ।

 परन्तु  हमने  इस  एकाधिकरार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  कारण  इसकी

 अनुमति  नहीं  दी  मैं  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता  यद्यपि  यह  काम  जल्दी  नहीं  हुआ
 परन्तु  यह  ठीक  समय  हम  अंग्रेजी  में  कहते  हैं  :

 बेटर  लेट  देन  नेबर  और  हिन्दी  में

 देर  आए  दुरुस्त  भाए  ।
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 27  1913  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्याब्रारिक  व्यवहार  विधेयंक

 ]
 किसी  भी  अधंध्यस्था-अथवा  उश्योग  के  लिए  उत्पादन  का  लक्ष्य  होता  चाहिए  ।  यदि  उत्पादन

 का  लक्ष्य  नहीं  होगा  तो  उत्वादन  अधिक  नहीं  होगा  ।  आप  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।  यह  नया  कानून  देश  में  ही  बड़ी  कम्पनियों  को  बड़े  संयंत्र  लगाने  में  सहायता  वे
 अच्छी  वस्तु  का  उचित  दाभों  में  उत्पादन  कर  सकते  अतः  वे  निर्यात  कर  वे  हमारे  देश  के
 उपभोक्ताओं  की  जरूरतों  को  भी  पूरा  कर  पायेंगे  ।

 इन्द्रजीत  :  में  आशा  कहता  हूं  कि  वे  प्रतिस्पर्धा  में  अच्छे  निकलेंगे  ।

 थ्री  मुरली  दवरा  :  उन्हें  ऐसा  होना  वे  प्रतिस्पर्धा  इसलिए  नहीं  कर  पाये  क्योंकि  उन्हें
 उत्पादन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  उनके  उद्योग  प्रतिस्पर्धी  इसलिए  नहीं  हैं  क्योंकि  उनके
 उत्पादन  का  स्तर  विश्व  के  भनन्‍्य  देशों  के  उच्चोगों  के  उत्पादन  का  दसवां  हिस्सा  हैं  ।

 एक  बात  इस  विधेयक  के  दायरे  में  पहली  बार  लाने  के  लिए  सरकार  को  बधाई  देता

 हूं  |  )

 श्रीमती  गोता  मलर्जो  :  दवा  उद्योगों  में  क्या  हो  रहा  भावश्यक  दवाभों  की
 कमी  है  ।  हाथी  समिति  की  घिफारिशों का  क्‍या  हुआ  ।

 भ्री  म्रलो  देवरा  :  इस  पर  अलग  से  घर्चा  होगी

 में  केवल  एक  बात  बताना  चाहता  हूं  जो  श्री  ज्योति  बसु  ने कल  कही  थी  ।  मेरे  पास  समाच।र
 पत्र  मै ंआपको  दिखा  सकता  हूं  और  आपके  समक्ष  पढ़  सकता  सरकारो  क्षेत्र  और  बहिगमन
 नीति  के  प्रतत  उनकी  क्‍या  वचनबद्धता  है  ?  मैं  समझता  हूं  कि  दो  माक्संवादी  कम्युनिस्ट
 पार्टी  हैं  अर्थात्‌  मा०  कम्यु०  यहां  पर  है  तथा  मा०  कम्यु०  बंगाल  में  |
 सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  की  हमारे  देश  में  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  चाहे  वंह  रेलवे हो  या  डाक  तार
 विभाग  हो  या  टेलीफोन  हो  ।  उनकी  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  उनकी  कीई  जिम्मेदारी

 है  तथा  इस  विधेयक  से  सरकारी  क्षेत्र  क ेएककों  की  उपभोक्ता  संरक्षण
 तथा  ब्विक्री  के बाद  उपभोक्ताओं  का  ध्यान  रखना  हपके  क्षेत्राधिकार  में  आ  इसके  लिए

 ,  सरकार  की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।

 मैं  एक  मुह  पर  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  ।  अमेरिका  में  एक  हमारे
 जेसा  आयोग  है  जिसे  बेडरल  ट्रेड  कमीशन  के  नाम  से  जाना  जाता  है  ।  वह  ऐसा  १५  रते  हैं  कि

 ए०  टी०  एम०  टी०  टेलीफोन  और  टेलीग्राफ  जोकि  विश्व  को  बड़ी
 कम्पनियों  में  से  एक  जंसी  अत्यधिक  बड़ी  सावंजनिक  सिगमों के  खिलाफ  उपभोक्ता  संरक्षण  कामूनों
 के  उल्लंघन  के  लिए  कार्यबाही  करती  षाहे  निजी  क्षेत्र  हो  अथवा  सावंजनिक  क्षेत्र  सरकार  को  अब

 यही  करना  सरकार  को  अवश्य  ही  यह  देखना  चाहिए  कि  क्‍या  उनका  कार्य  संतोषजनक  है  ।

 बद्यपि  मूल  उद्देश्य  में  संशोधन  किया  गया  विधेयक  का  नाम  अभी  भी  एकाधिकार  तथा
 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक  विधेयक  का  आज  वास्तविक  उद्देश्य  यह
 देखता  है  कि  अनुचित  ब्यापार  म  किए  माननीय  मल्त्री  महोदय  को  मैं  पहला  सुझाव  यह  देता
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 एक्ाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  18  1991
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांबिधिक  संकल्प

 ओर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 सुरली

 हूँ  कि इस  विधेयक  का  नाम  ही  बदल  डालें  ।  इस  विभाग  का  नाम  भी  बदल  दिया  जाना  चाहिए  ।
 मैं  आपको  एक  राय  दूंगा  ।

 अमरीका  ओर  यूरोप  व्यापार  व्यवहार  प्राधिकरण  जैसे  संगठन  वहां  इस  प्रकार  के

 संगठन  हैं  जो  उपभोक्ताओं  के  हितों  का  ध्यान  रथ्व  रहे  यह  एक  स्वीकारात्मक  दृष्टिकोण  होगा  ।
 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  सभी  पुराने  नामों  को  बदल  डालें  ।

 मुझे  आश्चयं  है  कि  एक  देश  जो  निधियों  के  लिए  तरस  रहा  जो  पूंजी  के  स्नोतों  को  बढ़ाना  चाहता
 उसके  यहूं  पूंजी  निर्गंभन  नियसत्रक  नाम  का  एक  विभाग  इसका  नाम  पूंजी  निर्गमन  का  प्रवधंक

 होना  इस  विधेयक  को  भी  कुट  इसी  प्रकार  ६  नाम  जाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक  का
 नाम  बदलने  के  लिए  अनुरोध  इस  समय  इस  विभ'ग  को  अधिक  अधिकार  प्राप्त  नहीं  हैं  ।

 और  सबसे  बड़ा  अधिकार  जो  दिया  गया  है  वह  दोषी  को  दण्ड  देने  का  क्षधिकार  इसे  दण्ड  देने
 का  अधिकार  होना  जब  किसी  ने  गलत  काय॑  किया  है  अथवा  किसी  ने  इस  कानून  में  दी  गई
 शर्तों  का  उल्लंघन  किया  है  तब  यह  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  उन्हें  सत्रोय  न्‍्यायालग्रों  में  जाना  पड़ता  है
 जिनमें  बहुत  अधिक  समय  लगता  इसलिए  मन्त्री  महोदय  इस  नए  गठित  विभाग  दोधी  को
 दण्ड  देने  का  अधिकार  प्राप्त  होना  चाहिए  ।

 इस  समय  दिल्‍ली  में  केवल  एक  शाझ्था  मैं  सुंधाव  देता  हूँ  कि  मुग्बई
 कलकसा  आदि  में  कुछ  और  क्षेत्रीय  शाखाएं  होती  चाहिए  ।  अधिकांश  मामले  मुम्ग्ई  और  कलकत्ता
 के  होते  आप  क्‍यों  चाहते  हैं  कि  लोगों  को  दिल्‍ली  में  आना  पड़े  ?  अन्य  संस्थाओं  की  तरह  वहां
 क्षेत्रीय  शाखाएं  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।

 यहां  पर  कार्यों  की  अति  व्याप्ति  होती  मन्त्री  आज  हुए  अधिकांश  कार्य  उपभोक्ता
 संरक्षक  अधिनियम  से  अतिव्याप्त  दो  विभागों  के  उद्देश्यों  और  कार्यों  क ेबीच  कुल
 कार्यों  का  निर्धारण  किया  जाना  उपभोक्ता  संरक्षक  भादि  से  सम्बन्धित  कार्य  उनके  द्वारा
 देखे  जा  सकते  लेकिन  बड़ें  सावजनिक  क्षेत्र  के  निगम  आदि  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने

 चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  समझता  हूं  कि  इस  समय  8  सदस्यों  में  वहां  केवल  दो  हैं  ।  शेष  छः  सदस्यों  को
 अभी  तक  नियुक्‍त  नहीं  किया  गया  चेयरमन  का  पद  भी  खालौ  पड़ा  मैं  नहीं  जानता  कि
 कितने  महीनों  तक  ऐसा  होता  रहेगा  ।  सरकार  को  इस  ओर  गम्भीरता  से  ध्यान  देना  चाहिए  कि  उन्हें
 पद  रिक्त  रखते  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिए  ।

 भरी  राम  ताईक  आप  लापरवाहू  सरकार  के  गम्भीर  होने  की  कंसे  आशा  कर
 सकते  हैं  ?

 भरी  मुरलो  देवरा  :  आप  देखेंगे  कि  बहुत  शीघ्र  ही  वे  बहुत  गम्भीर  हो  जायेंगे  ।
 LY

 इस  बोडं  के  सदस्यों  और  चेयरमैन  के  रूप  में  केवल  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  को  ही  नियुक्त
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 27  1913  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 करने  की  भी  वहाँ  आवश्यकता  «हीं  विभिन्‍न  स्थलों  पर  बहुत  से  प्रतिष्ठित  लोग  हैं  जो  राष्ट्र  के
 विभिन्‍न  हितों  का  ध्यान  रखते  हैं  ।  जो  लोग  लोगों  के  हितों  का  ध्यान  रखते  जो  लोग  महिलाओं  के

 हितों  का  ध्यान  रखते  हैं  उन्हें  सदस्यों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं
 कि  इस  समय  किसी  महिला  सदस्य  को  नियुक्त  करने  का  वहां  कोई  प्रावधान  नहीं  महिलाओं  के

 हितों  का  ध्यान  रखने  के  लिए  कम  से  कम  एक  स्थान  महिलाओं  के  लिए  आरक्षित  किया  जाना

 थ्री  राम  नाईक  :  आप  यह  सुक्षाव  क्यों  नहीं  देते  कि  वहां  संसद  के  विद्वान  सदस्यों  के  लिए  भी
 प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 भरी  मुरली  देवरा  '
 उद्देश्यों  और  कारणों  संबंधी  वक्तव्य  में  माननीय  मनन्‍्त्री  महोदय  ने  बताया  है

 कि  धारा  20  से  26  के  प्रावधानों  को  लोप  कर  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 नियम  को  पुनंगठित  करने  और  अधिग्रहण  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  कम्पनी  1956  को
 शेयरों  को  हस्तांतरित  करने  के  सम्बन्ध  में  अध्याय-दो-क  में  दिए  गए  प्रावधानों  के  हस्तांतरण  का  प्रस्ताव
 है  ।  इस  बारे  में  कुछ  शंकाएं  मैंने  इसे  कहीं  पढ़ा  समस्या  को  एक  विभाग  से  हटाकर  दूसरे
 विभाग  में  भेजने  से  कोई  सहायता  मिलने  वाली  नहीं  इससे  समस्या  सुलझने  वाली  नहीं  यदि
 आप  वास्तव  में  इसे  उदार  बना  रहे  हैं  और  यदि  वास्तव  में  आप  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  में  विलम्ब
 नहीं  चाहते  हैंतो  आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कम्पनी  1956  रास्ते  में  नहीं  आना

 चाहिए  ।

 मेरे  बरिष्ठ  सहयोगी  और  माननीय  मित्र  निजी  सावंजनिक  इत्यादि  के  संरक्षण
 के  बारे  में  बात  कर  रहे  मैं  श्री  ज्योति  बसु  अध्यक्ष  माक्संशादी  क०पा०  माक्सवादी  क०पा०
 का  अर्थ  मा०  क०  पा०  के  वक्‍ठठय  को  उदरत  करना  जो  उन्होंने  भाज  के

 ऑफ  इण्डिया  में  ए०एस०एस०भो०सी०एच०ए०एस०  की  प्रबन्ध  समिति  को  सम्बोधित  करते

 हुए  कहा  उन्होंने  जो  भी  कहा  है  आप  मुझे  लिए  बधाई  देने  मैं  उनकी  निन्‍्दा  नहीं  कर  रहा
 उस  तरफ  बैठे  मेरे  मित्र  उन  पर  शर्म  महसूस  कर  सकते  पर  मैं  तो  उन  पर  गय॑  करता  हूं  ।

 उन्होंने  कहा  था  :

 पहले  केदद्र  के  क्षेत्र  के  थे  वह  अब  निजी  क्षेत्र  बन  सकते

 श्रो  बसु  जैसे  लोग  बहुत  व्यवहारिक  हैं  और  समझते  हैं  कि  देश  का  हित  किस  में  उन्होंने
 स्वीकार  किया  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  जेसी  भच्छी  कोई  चीज  नहीं  देश  में

 रराष्ट्रीयਂ  क्षेत्र  मौजूद  जिसे  आप  निजी  क्षेत्र  कहते  हैं  वह  वास्तव  में  नहीं  है  ।  चाहे  वह
 जे०  अम्बानी  अथवा  सिधानिया  वे  50  प्रतिशत  से  अधिक  के  इकिविटी  शेयर

 रखते  हैं  ।

 इफ्को  के  मामले  का  उल्लेख  करते  समय  सरकार  को  बधाई  देते  हुए  मैं  सरकार  से  यह  भी

 अनुरोध  करूंगा  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  एकाधिकार  और  प्रतिबन्धित  व्यापार  व्यवहार  नाम

 हटा  दिया  जाए  ओर  इस  न्याय  को  इतनी  शक्ति  प्रदान  की  जाए  कि  वह  उपभोक्ताओं  के  हितों  को
 देखे  सके  भर  मुख्य  उद्देश्य  पूरे  कर  सके  ।
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 बध्सदेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 are

 एकाप्विकार  तथा  क्षवरोधक  व्याफारिक  व्यवहार  विधेयक

 ]
 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  प्रस्तुत  बिधेयक  अध्यादेश  के  स्थान

 पर  लाया  गया  जब  यह  भध्यादेश  लाया  गया  था  उस  समय  यह  कहा  गया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में
 विधेयक  भी  बहुत  शीज्र  लाएंगे  क्योंकि  नई  औद्योगिक  नीति  के  तहत  हमने  वादा  किया  है  कि  हम
 एकाधिकार  आयोग  के  बारे  में  और  एकाधिकार  कानून  में  संशोधन  करने  के  बारे  में  शीघ्र  ही  कोई
 विधेयक  लाएंगे  ।  लेकिन  मुझे  यह  बात  समझ  में  नहीं  आती  कि  अध्यादेश  के  जरिए  काम  क्यों  किया
 गया  विधेयक  अब  जब  लाया  गया  है  तो  तब  भी  लाया  जा  सकता  उसमें  कोई  बहुत  बड़ा
 अन्तर  नहीं  पड़ता  था  या  अध्यादेश  लाए  बिना  भी  अब  जो  विधेयक  प्रस्तुत  हुआ  हो  सकता

 लेकिन  इसकी  प्रवृति  जो  चल  पड़ी  अध्यादेश  लाने  उप्तके  तहत  इस  सरकार  ने  काम  किया  है
 विधेयक  में  अधिकांश  बातें  ऐसी  जो  भारतीय  जनता  पार्टी  की  मूल  औद्योगिक  नीति  उससे

 बहुत  बड़ी  सीमा  तक  मेल  खाती  इसलिए  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 इसका  एकमात्र  कारण  यह  है  कि  ओोद्योगिक  नीति  में  बहुत  सी  ऐसी  बातें  जो  पूंजी  निवेश  के

 सावंजनिक  उद्यमियों  के  वे  बातें  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमियों  को  खासतोर  से  '**

 हमारी  अपनी  घोषित  नी।त  भारतीय  जनता  पार्टी  की  उस  नीति  से  इस  विधेयक  के  अनेक
 प्रावधान  मेल  खाते  है  ।  हमारी  तीतियों  के  अनुसार  यह  सरकार  अपने  कदम  बढ़ा  रह्दी  तो  इ्तलिए

 हम  इसको  ठीक  ही  कहेंगे  ।

 जब  अध्यादेश  लाया  गया  था  अधिकांश  अखबारों  ने  उस  समय  टिप्पणी  भी  की  थी  कि
 सरकार  अपने  पिछले  इरादों  में  पिछली  घोषित  नीतियों  से  पीछे  हट  रही  ले  कन  उसके
 बाद  भी  यह  कदम  उठाया  गया  यह  सदी  इससे  नए  व्यापारिक  द्वार  खुलेंगे  और  उत  लोगों  को

 प्रोत्साहन  मिलेगा  जो  इस  क्षेत्र  में  चाहते  हैं  ।  पूंजी  निवेश  करना  चाहते  हैं  ।

 अब  तक  यह  कहा  जाता  रहा  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  ही सब  तरीके  की  प्रदान  कर
 सकता  है  भोर  उसे  ही  प्रोस्ताहन  दिया  गया  ।  लेकिन  धीरे-धीरे  सावंजनिक  अ्षेत्र  में  सीमित

 होती  उत्पादकंता  केन्द्रित  होती  उत्पादन  की  सीमाएं  केन्द्रित  होती  लेकिन  आम  जनता
 की  जो  आवश्यकता  उस  आवश्यकता  की  पूर्ति  करने  में  वह  असमर्थ  रहे  ।

 आप  ज॑ंसा  कि  जानते  ज॑ंप्ती  सदन  में  इस  बारे  में  चर्चा  हुई  कि  किस  प्रकार  सार्वजनिक
 उपक्रम  या  सावंजनिक  उद्योग  निरन्तर  घाटा  देते  रहे  और  सरकार  की  आर्थिक  स्थिति  पर  इसका
 विपरीत  प्रभाव  इस  कारण  फिर  से  विचार  करने  की  आवश्यकता  सरकार  को  आई  और  उस

 दृष्टि  से  इस  विध्रेयक  को  ज्ञाया  गया  सरकार  ने  नियोजित  तियन्त्रित  अर्थ-तंत्र  के  बारे  में
 ज़ो  बाल  कही  व३१  आज  असफल  सिद्ध  हुई  है  ।  एक  तरह  से  बहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  उस  दिशा
 में  पुनविचार  करने  के  शिए  आगे  आई  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  विश्व  बाजार  का  इस  प९  प्रभाव  पड़ा  है  और  आज  ऐसी  स्थिति  बन  गई  है
 कि  हम  विश्व  बाजार  को  छोड़  क़र  अपनी  बात  नहीं  कर  हमको  श्रतिस्पर्दा  करनी  पड़ती
 विश्व  बाजार  में  खड़े  होकर  बस्तुओं  के  निर्यात  के  जरिए  या  वस्तुओं  के  भायात  के  जरिए  ।  सावंजतिक
 क्षेत्र  क ेकारण  उसकी  गिरती  हुई  साख़  के  कारण  हमारा  राजस्व  का  घाटा  इत्तना  घट  गया  था  ।  मैं
 30  सितम्बर  के  अखबार  में  प्रकाशित  बात  को  उद्धुत  करना  चाहता  हूं  ।
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 27  1913  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 क्षेत्र  मे ंअपनी  स्थिति  और  सुनियस्तण  बताने  के  इन  बातों  को
 अन्दाज  करती  चली  गई  ।  फिर  सरकार  का  राजस्व  धाटा  सीमा  लांघ  गया  और  देश
 की  आथिक  स्थिति  लड़खढ़ाती  दिखाई  दो  तो  सरकार  की  नी  तयों  पर  गम्भी  रता  से
 सवाल  उठने  लगे  ।  इस  बीच  सोवियत  संघ  का  माइल  चरमरा  गया  जिसकी  नकल  पर

 हमने  अपना  माडल  बनाया  इससे  सरकार  को  अपनी  सारी  नीतियों  को
 पलटने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  |  ताजा  संशोधन  करके  सरकार  ने  निजी  उद्योग  के
 विस्तार  पर  सारे  अंकुश  हटा  लिए  और  एकराधिकार  कानून  का  इस्तेमाल  बाजार  में
 स्वस्थ  प्रतियोगिता  के  नाते  हो  गया  ।”

 पूर्व  की  भौद्योगिक  नीति  के  अनुसार  हम  वास्तव  में  हर  मामले  में  सावंजन्क  क्षेत्र  में  जाने  की
 बात  करने  लगे  थे  |  उसमें  किसी  अन्य  क्षेत्र  को  आने  नहीं  देंगे  ।  इस  प्रकार  का  विचार  व  कुछ  प्रतिबंध
 भी  उन  प्रतिबंधों  को  हटाने  की  आवश्यकता  इसलिए  पड़ी  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस
 विधेयक  के  जरिए  कई  ओर  बाते  लायी  गई  धारा  20  से  26  तक  जो  विभिन्‍न  प्रावधान  उनमें
 उन  सीमाओं  को  हटाया  गया  है  जिसके  कारण  एम०  आर०  टी०  पी०  ऐक्ट  लागू  होता  उससे
 व्यापार  के  क्षेत्र  में  कुछ  लोग  प्रवेश  नहीं  कर  सकते  थे  ।  बई  माननीय  व्यक्तियों  ने  शंका  व्यक्त  की  है  कि
 इससे  सहकारिता  क्षशत्र  में  और  अन्य  दूमरे  सावंजनिक  क्षेत्र  में  इसका  विपरीत  असर  ऐसी  बात

 नहीं  मेरा  मानना  है  कि  इससे  प्रतिस्पर्दा  बनेगी  ओर  स्‍वस्‍थ  वातावरण  देश  के  अन्दर  बनेगा  ।
 उद्योगों  के  अन्दर  जो  भी  आना  वह  आये  लेकिन  सरकार  को  एक  बात  का  अवश्य  ध्यान  रखना

 चाहिए  कि  निश्चित  रूप  से  इसमें  जो  पूंजी  निवेश  करने  बानी  कम्पतियां  फिर  चाहे  वह

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  उन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  हम  कहां  तक  छूट  दे  किस  सीमा  तक

 वह  कितनी-कितनी  पूंजी  लगाएँगी  और  उस  पर  हमारा  नियन्त्रण  किस  प्रकार  का  होगा  ?

 इन  सब  बातों  का  भी  पूरा  ध्यान  रखा  जाना  जरूरी  अन्यथा  दुष्परिणाम  हो  सकते  अन्यथा
 हमारे  घरेलू  उत्पादन  पर  या  स्वदेशी  उत्गादन  पर  यदि  उसका  विपरीत  असर  पह़ता  है  तो  यह  हमारे
 लिए  ठीक  नहीं  इस  बात  का  धवन  रखना  भी  आवश्यक  मैं  पुतः  कहना  चाहुंगा  कि  केवल

 पूंजी  निवेश  या  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  लेकिन  पूंजी  किस  प्रकार  से

 आती  कहां  से  आती  किस्त  रूप  में  आती  उस  पर  हमारा  कितना  नियन्त्रण  इस  बात
 को  भी  ध्यान  से  देखा  जाना  आवश्यक  मैंने  जेंमा  कि  आपसे  हमने  यह  बात  बहुत  नीतिगत
 तौर  पर  ही  स्वीकार  की  थी  और  वद्ी  बात  करीब-करीब  मैं  समझता  हूं  सरकार  ने  भी  स्वीकार  की

 है  |  मैं  उद्धत  करना  भारतीय  जनता  पार्टी  की  अपनी  धोषणा  के  अनुसार  एक  हजार  करोड़  से
 अधिक  पूंजी  के  उद्योगों  पर  अथवा  1/3  मार्केट  शेर  पर  ही  एक्ट  लागू  होगा  कि
 सरकार  ने  एक  कदम  आगे  बढ़कर  बात  की  इस  बात  को  भी  तो  स्रीक्वार  किया  पूंजी  बाजार
 को  सशक्त  बनाने  के  लिए  उपयुक्त  बातवरण  तैयार  करते  पूंजी  निवेशकों  के  हितों  की  सुरक्षा  के

 लिए  समुचित  कदम  उठाएगे  जिससे  कि  अधिकाधिक  पूंदी  निबेश  का  वातावरण  तैयार  किया  जा
 सके  और  इस  बात  की  चर्चा  में  भी  यही  वातावरण  तंयार  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  बात  कही  गई

 इसमें  जो  शंकाशं  हैं  कि  कहीं  लघु  उद्योग  या  कुटीर  उद्योग  या  मझले  दर्जे  के  उद्योग  इससे  प्रभावित
 न  मैं  समझता  हूं  इसके  कारण  उन  पर  विपरीत  असर  होने  की  आशंका  को  निमू'ल  माना  जाना
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 नध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  साविधिक  संकल्प
 और

 एकाधिकार  तथा  अवशोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 लक्ष्मोसारायण  पाण्डेय  ]

 चाहिए  |  यह  स्वाभाविक  है  कि  कल  लीमर  ब्रद्स  जैसे  सनलाइट  बनाने  वाली  कम्पनियां  या  डालडा
 बताने  बाली  जो  बड़ी-बढ़ी  कम्पत्तिियां  यदि  बह  सामान्य  दूसरे  छोटे-छोटे  उत्पादनों  के
 ऊपर  भी  आयेंगी  तो  उसबा  निश्चित  रूप  से  सावंजनिक  क्षेत्र  के  अन्दर  या  दूसरे  छोटे  उद्योगों  पर
 अखशर  पड़ने  वाला  इसलिए  ऐसे  जो  बड़े  उद्योग  उन  पर  कहीं  न  कहीं  किसी  न  किसी  रूप  में

 झंकुश  लगाना  भी  स्वाभाविक  होगा  ओर  उनके  ऊपर  हम  अंकुश  इसके  अन्दर  कोई  आपत्ति

 नहीं  **'  विधेयक  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  इसलिए  मैं  उसकी  तरफ  ध्यान
 दिला  रहा  हूं  ।  ऐसे  औद्योगिक  घरानों  के  लिए  वस्तुओं  के  उत्पादन  को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  कठिनाई  ओर  है  कि  अभी  वित्त  निगमों  के  द्वारा  जो  विभिन्‍न  उद्योगों  को  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती  वित्तीय  अनुदान  दिया  जाता  ऋण  दिया  जाता  निश्चित  रूप  से  धीरे-धीरे

 कई  बार  उसमें  इस  प्रकार  की  स्थिति  बन  ज'ती  है  या  उनकी  ऐसी  स्थिति  हो  जाती  है  कि  वे  बीमार

 इकाईयां  हो  जाती  है  भौर  धीरे-धीरे  वे  बन्द  होने  की  स्थिति  में  आ  जाते  हैं  । उसके  तहत  ग्ह्‌
 भी  एक  कारण  भाता  हैं  कि  हम  सीमा  से  अधिक  सहायता  देते  किस  सीमा  तक  हम  जायें
 ओर  वित्त  निगमों  द्वारा  जो  पोषित  ऐसी  संस्थाएं  वह  बन्द  न  हों  और  उनको  भी  संरक्षण  मिल

 इस  दृष्टि  से  भी  विचार  भावश्यक  अन्यथा  धीरे-घीरे  बहू  रू्ण  इकाईयां  बन्द  इकाईयां  हो
 जायेंगी  ओर  उनको  सरकार  बन्द  करना  ऐसी  शंका  जो  ब्यकत  की  गई  है  कि  ऐसी  इकाईयों
 के  बन्द  होने  से  निश्चित  रूप  से  बहुत  बड़ा  मजदूर  वर्ग  या  श्रमिक  वर्ग  प्रभावित  इस  बारे  में

 इस  शंका  को  भी  सिमूल  किया  जाना  आवश्यक  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  जो  कदम  उठाये

 जो  देश  की  बिगड़ती  हुई  आधथिक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसको  किस  प्रकार  से  सुधारा
 उचित  कदम  भोद्योगिक  क्षेत्र  को  मजबूत  करने  की  दृष्टि  से  निश्चित  रूप  से  देश  की  आर्थिक

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  ने  कई  कदम  उठाये  उनके  परिणाम  अभी  आने  झ्षेष  उसके
 क्षप्री  परिणाम  उतने  अनुकल  नहीं  निकले  हैं  ।

 बागार  के  अन्दर  जो  कीमतें  बढ़  रही  उनका  उनके  ऊार  किपसी  प्रकार  का  नियंत्रण

 नहों  नियन्त्रण  लाने  की  दृष्टि  से  हम  प्रभावी  उपाय  कर  रहे  भले  ही  हमको  सोता  गिरवो

 रखकर  एक  बार  अर्थ  स्थिति  पर  नियन्त्रण  रखने  की  बात  करनी  पड़ी  हो  लेकिन  हम  उससे  भी  चुके
 नहीं  हैं  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  बाजार  पर  नियन्त्रण  जिस  प्रकार  हम  जो  सामान्य  उपभोक्‍ता
 श्ीजों  की  सुलभता  करवा  उसके  ब.रे  में  भी  चिन्ता  को  अआवबश्ववता  है  ।

 मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  जरिए  जो  स्वस्थ  प्रतियोगिता  का  एक  वातावरण
 बनेया  इससे  निश्चित  रूप  से  स्थस्थ  प्रतियोगिता  पैदा  होने  के  अवसर  प्राप्त  होंगे  और  यदि  स्वस्थ

 प्रतियोगिता  के  अवसर  श्राप्त  नह्ीं  होते  हैं  भौर  फिर  से  हमारी  इस  बिके  द्रत  स्थिति  के  अन्दर  भी

 सहकारी  नियन्त्रण  ही  ज्यादा  होंते  हैं  तो  उससे  हानि  की  सम्भावनाएं  भी  हो  सकती  उस  स्थिति
 को  भी  सरकार  को  ध्यान  में  रखने  की  आवश्यकता  है  ।

 3,00  भ०  प०

 मैं  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  अपनी  बात  समाप्त  करते  हुए  कहता  चाहता  हूं  कि  यह
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  साविधिक  संकल्प

 भौर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यावारिक  व्यवहार  विधेयक

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  भ्यापारिक  व्यवहार  हमारो  उद्योग  संबंधी  कई

 कही  गई  बातों  से  मोटे  तौर  पर  नीतियों  से  मेल  खाता  शो  हमारी  नीतियां  यह  विधेयक  इस
 रूप  में  एक  स्वस्थ  वातावरण  तैयार  करने  की  दृष्टि  एक  प्रतिस्प्धत्मक  बातावरण  तैयार  करने
 की  दृष्टि  से  और  पूंजी  निवेश  को  ओर  सुरक्षा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  यह  विधेयक  साथंक
 सरगार  ने  इसके  अन्तगंत  उस  आयोग  को  शक्ति  देने  की  बात  कही  यहां  पर  निश्चित  रूप  से
 उसके  बारे  में  कुछ  धारणायें  प्रकट  की  गई  हैं  कि  आयोग  अधिक  सक्षम  हुआ  तो  पता  नहीं  किसके
 साथ  कैसा  व्यबहार  क्योंकि  उसमें  दंड  के  प्रावधान  की  भी  व्यवस्था  इन  शंकाओं  को

 ऐसी  बातों  को  निमूल  किया  उन  शंकाओं  का  निराकरण  करना  बहुत  आवश्यक  मैं  इतना
 कहते  हुए  कहूंगा  कि  यह  विधेयक  हमारी  नीतियों  से  मेल  खाता  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  ।  इसके  व्यापक  प्रभावों  को  देखने  की  अत्यधिक  सावधानी  आवश्यक

 ]

 थी  अमल  दस  :  हम  आज  उस  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं
 जिससे  एक  ऐसौ  स्थिति  आरम्भ  जिसके  कुछ  समय-सारणी  के  अनुसार  कार्यान्वयन  का  वचन
 भारत  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  दिया  वे  इस  समय  सारणी  से  आगे  नहीं  जा  सकते

 हैं  ।  सिर्फ  इसो  उन्होंने  27  सितम्बर  ॥  एक  अध्यादेश  जारी  किया  था  ।  आज  18  दिसम्बर

 है  ।  इस  प्रकार  करोबन  तोन  महीने  बीत्त  गए  मैं  चाहुंगा  कि  उपस्थित  मंत्री  सभा  को  बतायें  कि
 सभा  के  बजट-सत्र  के  सत्रावसान  के  तुरन्त  बाद  इतनी  जल्दी  और  हड़बड़ी  में  27  सितम्बर  को  इस
 अध्यादेश  को  जारी  करने  की  कया  जरूरत  थी  तथा  इससे  इन  तीन  महीनों  में  देश  को  क्या  फायदा

 हुआ  है  ?  क्‍या  वह  इन्तजार  नहीं  कर  सकते  थे  या  फिर  अन्तर  ष्ट्रीय  कोष  द्वारा  दी  गई  समय
 सारणी  का  पालन  करना  आवश्यक  था  ?  या  ऐसा  इसलिए  किया  गया  है  कि  उन्हें  18  करोड़

 का  मर्ज  मिला  था  तथा  इस  कर्ज  से  अन्तर्राष्ट्रीय  देनदारी  के  क्षेत्र
 में  भुगताव  न  करने  के  दोष  से  बच  गए  हैं  ?  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  ।

 कल  मैंने  स्पष्ट  किया  था  अन्तर्राष्टीय  देनदारी  की  ये  बातें  एक  हीआ  है  जिसका  उपयोग

 हमारे  भारतीय  अर्थंशास्त्रियों  और  सभी  नागरिकों  को  डराने  के  लिए  किया  जा  रहा  है
 ताकि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  अपनी  आर्थिक  संप्रभुता  का  हरण  होते  देख  सके  ।  हसे  सरकार
 ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  हाथों  गिरवी  रख  दिया  है  ।  हम  यही  कहते  आ  रहे  अब  यह  आरोप
 पत्र  से  अधिकाधिक  सत्य  प्रतीत  हो  रहा  है|  वित्त  मंत्री  द्वारा  अगस्त  में  लिखें  गए  पत्र  से  हस  विषय
 पर  कस  भी  चर्चा  हुई  थी  और  मैं  इस  पर  ज्यादा  विस्तार  में  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  इस  पत्र  से

 स्पष्ट  हो  गया  है  कि  अब  यह  देश  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  आदेशों  पर  यहां  तक  कि

 संसद  भी  वही  विधेयक  पारित  करेगी  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राफौध  बारित  करवाना  चाहेगा  भले  ही
 ये  दिधेयक  हमारे  संविधान  के  बिपरोत  जाते  हों  ।

 इस  सदन  में  बोस  वर्ष  पहले  इस  विधान  को  बस  यूं  ही  पारित  नहीं  किया  ऐसा  नहीं  था
 कि  अचानक  किसी  को  यह  ज्ञान  प्राप्त  हुआ  कि  अमोर  भोर  अमीर  हो  रहे  हें  एफाधिकार
 एवं  अब  रोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  पारित  करना  ऐसा  नहीं  था  कि  संसद  और
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 न  लन्जिज-+-+-न-तत  “5

 गृझ्ी  अम्ल  दत्त  ]

 देश  का  नेतृत्व  करने  वाले  राजनीतिज्ञों  के सामने  कोई  सामग्री  नहीं  थी  ।

 उस  समय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  प्रधान  मन्त्री  थी  जिनवी  प्रशंसा  सत्तघारी  दल  आज  भी

 करता  है  ।  क्‍या  उन्होंने  इस  विषय  में  सोचा  ही  नहीं  उस  समय  इस  पर  विचार  करने  के  लिए
 काफी  सामग्री  थी  जो  दस  वर्षों  की  अवधि  के  बाद  विभिन्‍न  परीक्षण  के  बाद  सामने  भाई

 प्रथम  महालानोथिस  समिति  की  रिपोर्ट  में  यह  बात  कही  गई  थी  कि  ऊपर  की  दस  प्रतिशत  और  नीचे
 की  10  प्रतिशत  आबादी  के  बीच  की  ख  ई  बढ़  रही  आधथिक  शक्ति  के  कुछ  लोगों  के  पाप्त  जमा

 होने  के  कारण  ऐसी  स्थिति  हुई  फिर  हजारी  समिति  की  रिपोर्ट  आई  जिसने  औद्योगिक

 करण  प्रक्रिया  की  जांच  की  इसके  निष्कर्ष  के  अनुसार  इस  लाइसेंत  पद्धति  से  कुछ  बड़े

 ब्या
 आऔ

 घरानों  की  गैर-अनुपातिक  वृद्धि  हुई  फिर  एकाधिकार  जांच  समिति  इसने
 पाया  कै  75  व्यावसाधिक  घरानों  के  पासगैर  सरकारी  कंपनियों  की  46.9  प्रतिशत  परिसम्पत्ति  है  ।
 फिर  इसी  समिति  ने  1969  में  कहा  कि  ओद्योगिक  लाइसेंस  पद्धति  से  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के
 विकास  में  मदद  मिली  संसद  द्वारा  बड़े  औद्योगिक  धरातों  की  इसी  अनुचित  वृद्धि  को  रोकने  के

 लिए  इसी  पृष्ठभूमि  में  इस  अधिनियम  को  पारित  किया  गया  इसके  अनुसार  इन  औद्योगिक
 घरानों  को  उन्हीं  क्षेत्रों  में  और  परिस्थितियों  में  बढ़ने  दिया  जायेगा  या  जहां  भौर  कोई  साधनों  का
 नितांत  अभाव  होगा  ।  इसमें  विवेकाधिकार  सरकार  को  दिया  गया  मेरे  विचार  से  ऐसे  करना
 गलत  था  ।  यह  विशेषाधिकार  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापार  आयोग  को  कभी  और  नहीं  दिया
 गया  हस  विशेषाधिकार  को  आयोग  को  देना  चाहिए  अब  आयोग  को  एक  बार  फिर  हौआ
 बना  दिया  गया  है  तथा  सारा  दोष  इस  पर  ही  थोप  दिया  गया

 सच्चर  जिसे  1977  में  नियुक्त  किया  गया  1978  में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  की
 इसमें  कहा  गया  कि  8%  मामले  सरकार  द्वारा  आयोगको  भेजे  गए  अन्य  सभो  92%

 मामलों  का  निषैटारा  सरकार  ने  स्वयं  किया  पहले  आयोग  को  भारत  के  आथिक  विकास  को
 रोकने  के  लिए  दोषी  पार्टी  के  रूप  में  रखा  गया  ।  सच्चर  आयोग  की  1978  की  रिपोर्ट  निश्चय  ही
 काफी  पुरानी  परन्तु  यह  पाया  गया  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम
 किसी  भी  तरह  आध्िक  विकास  में  बाधक  नहीं  रहा  है  ।  किसी  ने  भी  शिकायत  नहीं  में  हिंदुस्तान
 लीवर  के  मामले  में  नहीं  जिसके  बारे  में  श्री  मुरली  देवरा  ने  उल्लेख  किया  यह
 एकाकी  तथा  अकेला  मामला  ऐसा  कोई  दूसरा  मामला  नहीं  एक्राधिकार  तथा  अवरोधक
 व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तगंत  आने  वली  घरानों  को  निर्णय  लेने  की  अनुमति
 प्रदान  करने  की  शबित  सरकार  के  पास  है  जो  यदि  आवश्यक  समझे  तो  मामले  को  आयोग  के  समक्ष
 भेज  सकती  आयोग  के  समक्ष  मामले  को  भेजने  के  बाद  भी  और  आयोग  द्वारा  रिपोर्ट  देने  के  बाद
 सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  को  लागू  करना  अनिवाय  नहीं  सरकार  आसानी  से  इन  रिपोर्टों  में  दिए  गए
 निर्णय  को  अस्वीकार  कर  सकती  है  ।

 सरकार  ने  यह  नहीं  बताया  है  कि  एकाप्विकार  धघरानों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  क्या  परिणाम
 उन्हें  विकास  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  मैं  नहीं  जानता  कि  आजकल  परिसम्पत्तियों  के
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 आंकड़े  कितने  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  यह  20,000  करोड़  रुपए  है  और  कुछ  अन्य  लोग  कहते  हैं
 कि  यह  30,000  करोड़  रुपये  यह  उच्च  व्यापास्कि  उद्योगों  की  परिसम्पत्ति  है  जिनकी  संख्या
 लग़भग  70  यह  काफी  अधिक  वृद्धि  क्‍या  माननीय  मन्त्री  झहोदय  यह  दर्शने  लिए  अम्य
 देशों  के  अकिड़ों  के उदःहरण  दे  सकते  हैं  कि  किसी  अन्य  देश  में  उच्च  ध्यापरिक  घराने  इतनी  अधिक
 तेजी  से  बढ़  गए  हैं  और  वह  भी  किसी  उच्च  प्रौद्योगिकों  का  सहारा  लिए  बिना  ?  यह  सब  निम्न

 श्रमिकों  के  इत्यादि  के  भ्राघार  पर  प्राप्त  किया  गया  सरकार  द्वारा  अभी  तक
 इस  सबको  अनुमति  प्रदान  की  गई  यश्पि  इसके  लिए  अधिनियम  वहु  इस  बात  पर  ढटे  रह
 सकते  हैं  हम  देश  में  समता  लाने  का  प्रयास  कर  रहे  हम  देश  में  आर्थिक  विकास  के
 केन्द्रीकरण  को  रोकने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  परन्तु  वह  अभी  तक  अथंव।बस्था  की  बुराहयों  को
 समाप्त  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  ।

 परन्तु  अब  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  कहा  है  कि  वह  इसको  भी  अनुमति  प्रदान  नहीं
 मैं  समझता  हूं  कि  श्री  मुरली  जिस  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  वह  नाम  में  परिवर्तन  करने  के
 सम्बन्ध  में  और  सम्भवतः  बजट  सत्र  में  यह  प्रधिनियम  आएगा  ।  इसका  नाम  भी  हसमें  नहीं
 बयोंकि  वह  सकारात्मक  रूप  व्यापार  न्यायालयਂ  अथवा  ऐसा  ही  कोई  नाम  देना  चाहते  हैं  ।

 इसलिए  एकाधिकार  तथा  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  आयोग  को  भब  किसी  का  टेलीफोन  खराब

 होने  अथवा  हवाई  जहाज  में  आरक्षण  म  मिलने  सम्बम्धी  शिकायतों  की  जांच  काय्यं  तक  ही  सीमित  रखा
 गया  है  और  तथा  *्र८रोधक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  आयोग  द्वारा  इन  कार्यों  का
 निपटान  किया  जाएगा  |  वास्तव  में  मैं  नट्“ों  समझता  कि  उन्होंने  कभी  आयोग  को  गम्भीरता  से  लिया

 हो  ।  अन्यथा  आयोग  के  चेयरमन  का  ५द  किस  प्रकार  लगभग  एक  वर्षा  तक  रिक्त  रखा  जा  सकता

 है  ?  यह  मामले  की  गम्भीरता  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  सूचक  हैं  ।

 म्थाय  तथा  कम्पनों  कार्य  भ्सत्री  के०  विजय  भास्कर  यह  गलत
 आधप्रोग  के  अध्यक्ष  ने  कुछ  दिनों  पहले  ही  त्यागपत्र  दिया  है  ।

 क्री  अमल  दत्त  :  यह  सब  इसलिए  नहीं  किया  कि  हमारे  देश  के  बड़  लोग  ऐसा  चाहते  हैं  ।
 क्या  उन्होंमे  कहा  कि  वह  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  आयोग  »ो  समाप्त
 कर  देंगे  अथवा  एकाधिकार  घरानों  के  विकास  को  रोकने  की  शक्षितयों  को  वापस  ले  लेंगे  ?  हमने
 बभी  इस  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  यह  शक्ति  उन्हें  प्राप्त  सरकार  को  यह  शक्ति  प्राप्त  है

 परन्तु  सरकार  ने  कभी  उस  शक्ति  का  प्रयोग  नहीं  किया  ।  परन्तु  शक्ति  का  प्रयोग  न  करने  की  स्थिति

 में  संविधि  पुस्तक  जिसके  द्वारा  सरकार  उस  शक्ति  का  प्रयोग  कर  सकती  भ्रव  उसे  छीना  जा  रहा

 उन्होंने  पहले  ही  शक्ति  को  भ्रांतिजनक  बना  दिया  परच्तु  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  इसको  भी

 सहन  नहीं  कर  सकता  |  इसलिए  इस  शक्ति  को  यापस  लेना  होमा  4  मद्ढी  संबभुता  हमारे  पास  शेष  रही

 है  ।  हम  अधिनियम  में  उस  खंड  का  प्रावधान  भी  नहीं  कर  सकते  जिसके  द्वारा  सरकार  की  शकित  स्वयं
 सरकार  द्वारा  ही  भ्रामक  बना  दी  गई  हो  और  फिर  भी  सरकार  को  कोई  चिन्ता  नहीं  है  कि  बह  भहे

 हमने  कभी  किसी  प्रकार  गम्भीर  रूप  से  नहीं  लिया  |  वह  ऐसा  भी  नहीं  कहते  ।  इसलिए  हमें
 अब  शीघ्र  ही  इस  अधिनियम  पर  विचार  करने  तथा  पारित  करने  के  लिए  कहा  गया  अन्यथा
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 अम्ल

 देश  समाप्त  हो  जाएगा  |  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  कि  मंत्री  महोदय  कृपया  उत्तर  दें  और  मुझ्ते  बताएं  कि
 अध्यादेश  को  पारित  करने  के  बाद  27  सितम्बर  से  अब  तक  उन्हें  क्या  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  ।  आप  ऐसा
 क्यों  नहीं  कह  सकते  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  भारत  में  कुछ  विदेशी  पूंजी  आई  कोई  विदेशी  पूंजी
 निवेश  भारत  में  नहीं  किया  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  उच्च  प्रौद्योगिकी  में  पूंजी  निवेश  नहीं
 करता  |  यदि  आप  यह  आशा  करते  हैं  तो  यह  बिल्कुल  गलत  हिन्दुस्तान  लोवर्स  के  मामले  को
 स्वीक्वृति  प्राप्त  हो  गई  है  उन्हें  आय  किस  प्रकार  होती  75  प्रतिशत  डिटर्जेंपण्ट  और  साबुन  की  बिक्री
 द्वारा  ?  यह  उच्च  प्रौद्योगिकी  है  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  लोग  कया  कर  रहे  भाप  यह  नहीं
 समझते  अथवा  आपके  पास  अब  इन  बातों  को  सोचने  का  समय  नहीं  है  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 आपको  बया  कहता  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  भापको  जो  कुछ  भी  वहा  जाता  है  आप  उसे
 वेदब्यास  समझते  हैं  तथा  उसी  आधार  पर  कार्य  करते  आप  लोगों  को  यह  दशाते  हैं  कि  जहां  तक

 इबिवटी  का  सम्बन्ध  समदाय  के  साथ  निष्पक्षता  का  सम्बन्ध  आपको  व्यापार  से  कोई  लेना-देना

 नहीं  है  आपको  किसी  भी  व्यवसाय  से  कुछ  लेना-देना  नहीं  आप  संविधान  में  परिवतंन  आप
 संविधान  से  अनुच्छेद  39  को  हूटा  यह  विशिष्ट  अधिनियम  अनुच्छेद  39  के  अनुसार
 बनाया  गया  जिसमें  कहा  गया  है  --

 ४राज्य  अपनी  नीति  इस  प्रकार  संचालन  करेगा  कि  सुनिश्चित  रूप
 से  आधिक  व्यवस्था  इस  प्रकार  चले  जिसपे  धन  और  उत्पादन  साधनों  का  सवंसाधारण
 के  लिए  अहितकारी  संकेद्रणन  हो  |ਂ

 यही  कारण  है  कि  यह  अधिनियम  पास  किया  गया  |  अब  वे  इस  अधिनियम  से  वह  शक्ति  वापिस  ले  रहे

 हैं  उन्हें  खुले  रूप  से  सामने  न  आने  दे  और  इसे  समाप्त  कर  दें  |  संविधान  के  इस  विशेष  खंड  का  लोप

 करने  दें  लेकिन  उन्हें  देश  के  सम्मुख  आने  दे  ओर  कहने  दें  कि  इसमें  बिल्कुल  विश्वास  नहीं
 रखते  ।'  एक  तरफ  यह  संविधान  में  ज्यों  का  त्यों  बना  रहेगा  और  दूसरी  तरफ  वे  उस  शवित  को  वापस
 ले  लेंगे  जो  सरकार  को  प्राप्त  यह  सरकार  का  ढोंग  स्पष्ट  वक्‍ता  बनिए  और  लोगों  से  कहिए
 कि  '  हम  इस  घोषणा-पत्र  में  विश्वास  नहीं  रखते  जिसके  आधार  पर  हम  सत्ता  में  आए  इन  तीन

 मह्ठीनों  में  हमने  इन  सबमें  परिवर्तन  कर  दिया  अब  हम  इसे  ठीक  समझते  अब  हम  यही  करेंगे
 और  जब  हम  चुनाव  के  लिए  हम  देखेंगे  कि उस  आधार  पर  चाद्दे  आप  हमें  समर्थन  दें  अथवा
 न  पर  इस  ढोंग  के  आधघार  पर  सत्ता  में  न  बने  रहें  ।

 क्री  विग्विजय  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  विधेयक  का  स्वागत  करता  जो  माननीय  मन्त्री  महोदय  द्वारा  इस  सभा  में

 पुरंस्थापित  किया  गया  यह  ऐसी  स्थिति  में  अधिक  सामथिक  नहीं  हो  सकता  है  जबकि  यह  देश
 अपने  आपको  नए  भद्योगिक  वातारण  के  लिए  तेयार  कर  रहा  है  जोकि  सम्पूर्ण  विश्व  में  विद्यमान  है  ।
 जब  हम  1991  में  बहुत  ही  व्यवहारिक  औद्योगिक  नीति  संकल्प  लाए  तो  इसमें  न  केवल  भारतीय
 निजी  क्षेत्रों  की  वृद्धि  को  ही  ध्यान  में  रखा  गया  है|  बल्कि  देश  में  बिदेशी  इकिविटी  और  विदेशी

 पूंजी  को  भी  आमंत्रित  किया  गया
 ह
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 उदारीकरण  आवश्यक  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  होगा  कि  हमारे  आस-पास
 क्या  हो  रहा  है|  माक्संवाद  से  वह  सब  प्राप्त  नहों  हुआ  हैं  जैसी  कि  उससे  अपेक्षा  की  जाती  थी  ।  यहां
 तक  कि  छस  पूर्वी  यूरोपियन  देशों  ने  भी  इसे  विदा  दे  दी  ओर  हम  देखते  हैं  कि रूस  में  100%
 व्दिशणी  इविवटी  सहित  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  आमंत्रित  की  गई  चीन  ने  100  प्रतिशत  विदेशी
 इक्विटी  के  साथ  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  आमंत्रित  किया  हम  अभी  तक  रुढ़िवादी  क्यों  बने  हुए

 हमने  केवल  5  प्रतिशत  विदेशी  इक्विटी  पंजी  के  लिए  अनुमति  दी  है  ।

 जो  दो-तीन  दशक  पहले  जो  उपयुक्त  था  आज  युक्तिसंगत  नहीं  मेरे  मित्र  श्री

 मुरली  देवरा  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  श्री  ज्योति  बसु  आज  विश्व  में  सबसे  अधिक  व्यवह्ारिक
 वादी  नेताओं  में  से  एक  वह  विश्व  में  पहले  माक्संबादी  नेता  हैं  जिन्होंने  विश्व  में  माबसवादी
 विचारों  में  नई  दिशा  दी  मैं  उनकी  व्यवहारिकता  वी  प्रशंसा  करता  हूं  मैं  इस  सभा  का  ध्यात
 केवल  इस  ओर  दिलाना  चाहूंगा  कि  दो  वर्षों  के  भीतर  जब  केन्द्र  में  उनकी  मित्र  सरकार  सत्ता  में
 तब  17  बड़े  व्यापार  समुदायों  को  जिनमें  हिन्दुस्तान  लीवर  कलोराइड  इ'डिया  और
 मेक्ो  शामिल  को  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  आशय  पत्र  जारी  किए  इन  सभी  व्यापार  समुदायों
 को  पश्चिम  बंगाल  में  आमंत्रित  किया  अम्बानों  को  आमंत्रित  किया  गया  और  टाटा  चाय  को
 आमंत्रित  क्या  मैं  इस  सभा  में  अपने  माक्संवादी  मित्रों  की  रूढ़िवादिता  को  समझ  नहीं  पा  रहा
 जिनके  नेता  एक  बहुत  ही  विद्वान  नेता  श्री  ज्योति  बसु  के  ऐसे  आधुनिक  और  प्रगतिशील  विचार
 मैं  सिलीगुड़ी  में  उनके  द्वारा  सम्बोधित  समाचार  रिपोर्ट  को  उद्धरत  करना  चाहूंगा  |  उसमें  कहा

 उत्तर  बंगाल  के  किसानों  को  अच्छी  किम  के  बीज  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था
 करने  के  लिए  बड़ी  विदेशी  कम्पनियों  से  भर्चा  हुई  एक  अन्य  विदेशी  फर्म  वेश्ञानिक
 प्रौद्योगिको  से  बंगन  की  खेती  करने  की  इच्छुक  है  ।”

 यह  व!स्तव  में  आश्चयंजनक  जब  श्री  ज्योतिबसु  इस  देश  के  सबसे  अधिक  आदरणीय
 माबसंवादी  नेता  आज  रुढ़िवादी  नहीं  है  तो  हमारे  अमल  दत्ता  निमंल  जी  और  सोमनाथ  भी  णैसे
 मित्र  इतने  रूढ़िवादी  क्‍यों  हैं  ?  मैं  उनसे  अनुरोध  १रूगा  कि  वे  इन  सब  रुढ़िवादिता  को  छोड़  दें  और

 हमारे  औद्योगिक  नीति  1991  का  समर्थन  करने  के  लिए  आगे  आए  और  नए  रूप  में  इस
 एकाधिकार  तथा  ध्यापारिक  व्यवह्वार  अधिनियम  का  समर्थन  केवल  तभी  वे
 श्री  ज्योति  बसु  की  सही  और  व्यवहारिक  दिशा  पर  चल  हमारे  माक्संबादी  मित्रों  के  मस्तिष्क
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  को  लेकर  अस्पष्ट  छवि  मंडरा  रही  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के
 द्वारा  जो  भी  शर्ते  रखी  गई  थीं  उन्हें  ढा०  मनमोहन  सिह  जी  ने  कल  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया
 यह  सरकार  कभी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्तों  के  आगे  नहीं  झुकी  हमने  बहुत  ही
 व्यवहारिक  कदम  उठाया  हमने  बहुत  हो  आविक्र  ओर  वित्तीय  नीति  प्रस्तुत  की  है
 ताकि  पिछले  मामलों  पर  हमारी  कूट  रूढ़िवादी  विचारों  से  उद्योगों  वी  वद्धि  मेंਂ  बाधा  म

 माननीय  सदस्य  ने  अभी  कहा  है  कि एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 विधेयक  क्षष्‌  सहकारी  आधिक  औद्योगिक  नीति  केन्द्र  और  आयोजना

 वृद्धि  के  ।  ऐसा  नहीं  यदि  मेरे  मित्र  ।991  की  औद्योगिक  मीति  को  देक्षें  इसमें  बिशेष  रूप
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 विग्विलय

 से  कहा  गया  है  कि  लघु  उद्योगीं  भौर  सहकारी  क्षेत्रों  के  लिए  आरक्षित  उद्योग  इन  क्षेत्रों  में  बने  रहेंगे  ।
 इनको  कोई  चुनौती  नहीं  दी  जाएगी  |  हमारे  दल  की  हमेशा  यह  नीति  रहेंगी  कि  लघु  उद्योगों  और

 कुटो र  उद्योगों  को  पूरा  संरक्षण  मिलि  जो  अधिकतम  रोजगार  उपलब्ध  कराते  एकाधिकार  तथा

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक  अथवा  इस  सरकार  की  ओऔद्योगिक  नीति  लघु
 हथधकरघा  उद्योग  अथवा  कुटीर  उद्योग  का  अतिक्रमण  नहीं  कर  रही  माक्संवादी  मित्रों  की

 मानसिक  रुढ़िवादिता  समाप्त  की  जानी

 मैं  इस  सभा  की  जानकारी  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  एकाधिकार तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  विधेयक  द्वारा  सरकारी  क्षत्र  को  भी  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यबहार  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार  में  लाया  जायेगा  जो  कि  एक  अच्छी  बात  है  |  यदि  सरकारी  उद्योग

 खराब  माल  बना  रहे  तो  क्यों  न  उन्हें  भी  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आम  उपभोकताओं  १)  ठगने
 के  आरोप  में  कायंवाही  के  दायरे  में  लाया  ज'ये  ।

 राज्य  की  नीति  रहेगी  कि  निजी  तथा  सरकारी  एककों  दोनों  को  निष्पक्ष  तथा
 भेदभाव  रहित  व्यवहार  दिया  जाये  ।”

 यह  1956  के  भौद्योगिक  नीति  संकल्प  में  दिया  गया  है  1980  के  भौद्योगिक  नीति  संकल्प  के
 सामाजिक  आध्िक  उद्देश्यों  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  अधिक  दाम  तथा  घटिया  किस्म  के  विरुद्ध
 सपभोक्‍ताओं  को  संरक्षण  देना  1980  की  औद्योगिक  नोति  संकल्प  की  प्रमुख  विशेषता  संक्षेप
 में  इस  अधिनियम  में  यही  व्यवस्था  की  गई  है  ।'

 झौद्योगिक  नीति  :980  के  पैरा  24  में  कहा  गया  है  :  बहुत  से  मामलों  में  भारतीय  उद्योग

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  स्पर्धा  इसलिए  नहीं  कर  पाता  है  क्योंकि  उसके  उत्पादन  का  लक्ष्य  जो  स्वदेशी
 मांग  सापेक्ष  होता  है  बहुत  कम  है  जिससे  उन्हें  आधुनिक  तकनीक  तथा  सक्ष्य  की  आधिक  स्थिति  का
 लाभ  दिलवा  सके  |  इसी  कारण  व्यापारिक  धरानों  के  निवेश  पर  लगें  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया  गया

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  सकारात्मक  होने  के  बजाय  अधिक
 प्रतिबन्धात्मक  हो  गया

 श्री  निमल  कारित  चठर्जो  :  क्‍या  यह  विचार  था  कि  लक्ष्य  की  भावश्यकता

 यह  है  कि  एक  या  दो  एककों  से  अधिक  की  स्थापना  नहीं  की  जा  सकती  है  तो  ऐसे  मामलों  में  निजी
 क्षत्र  के  हाथों  में  केनद्रीयकरण  को  रोकने  के  लिए  उन्हें  सरकारी  क्षत्र  को  देना  क्या  यह
 विचार  नहीं  कृपया  मुझे  बताइए  ।

 ही  मैं  काहिसार  तथा  अवरोसध्क  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  संक्षिष्त
 क्षत्र  से अलग  नहीं  हो  रहा  हूं  तथा  भौद्योगिक  नीति  संकल्प  पर  इस  सभा  में  विस्तारपुर्वंक  चर्चा  की
 जा  चुकी  हैं  तथा  इन  बातों  का  उत्तर  मन्त्री  द्वारा  दिया  जा  चुका  है  ।

 थरो  निर्मल  कान्ति  श्रटर्जो  :  मन्‍्त्री  महोदय  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।
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 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  म्त्री  तथा  स्पाय  और  कम्पनी  कार्य  भग्जालय  में  राश्य
 मंत्री  रंगराजन  :  लक्ष्य  नहीं  बदलते  है  ।  में  जानता  हूं  यह  एक  से  रहते  हैं  ।

 श्री  विग्विजय  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम

 स्द्वेश्य  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  भोद्योगिक  ढांचे  की  बढ़ती  हुई  पेचीदगी  तथा  अधिक  उत्पादकता

 सुनिश्चित  करने  के  उ्ं  श्य  से  आधिक  लक्ष्य  निर्धारित  करने  वी  आवश्यकता  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 में  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  औद्योगिक  नीति  का  जोर  प्रतिबन्धात्मक  तथा  अनुचित
 व्यापारिक  व्यवहार  पर  नियन्त्रण  तथा  नियमन  हो  न  कि  कुछ  उपक्रमों  क ेलिए  यह  अनिवाय॑  बनाना
 कि  नए  उपक्रमों  के  विस्तार  तथा  स्थापना  परिवतंन  तथा  कार्यभार  ग्रहण  करने  तथा

 नए  निदेशकों  की  नियुवित  करने  केन्द्रीय  भरबार  की  पूर्व  अनुमति  लेना  जरूरी  ये  कुछ  ऐसी  बातें

 है  जो  इस  देश  में  उद्योगों  के  विकास  में  वास्तव  में  बाधक  हैं  तथा  जिन्हें  सही  तरीके  से  दूर  कर  दिया
 गया  हैं  तथा  मैं  मंत्री  महोदय  को  यधाई  देता  हूं  कि  वे  यह  संशोधन  लाए

 मैं  श्री  चित्त  बसु  से  सहमत  हूं  कि  जब  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  के  लिए  राजनीतिक

 इच्छा  शक्षित  नहों  होगी  तब  तक  यह  अधिनियम  निष्प्रभावी  हो  जायेगा  ।  अधिनियम  में  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापाश्कि  व्यवहार  आयोग  को  काफी  अधिक  शक्तियां  दी  गयीं  मिससे  बह
 भोकताओं  के  हितों  तथा  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  की  वृद्धि  पर  निगरानी  रख  सकता  है  जिसे  उचश्चोग

 एक  आधार  मानकर  मृत्य  वृद्धि  को  बढ़ावा  देते  इसी  कारण  मैं  कहता  हूं  कि  यद्यपि  औद्योगिक
 लागत  मृल्य  ब्युरो  का  अपना  तरीका  है  जिससे  वह  उत्पादन  के  सही  मूल्य  का  पता  लगाता  जब
 तक  कि  एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्ययहार  भायोग  के  महानिदेशक  इस  अधिनियम  को

 गम्भी  रतापूर्वक  लागू  करते  है  तथा  जिन्होंने  अपने  उत्पादों  बा  मूल्य  एकतरफा  आधार  पर  बढ़ा  दिया

 है  उन  सभी  व्यक्तियों  को  दंडित  करें  तथा  जब  तक  यह  अधिनियम  सह्दी  ढंग  से  लागू  नहीं  द्वोता  तो
 सारी  प्रक्रिया  बेकार  हो  जायेगी  ।

 मैं  कम्पनी  1956  म्ें  जोड़ी  गई  नई  घाराभों  108%,  तथा  के
 अतगंत  शेयरों  के  नियमन  तथा  हस्तान्तरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  को  विर्धारित  करने  के  लिए
 इन  मानदंडों  का  समर्थन  करता  यह  केबल  भारत  अथवा  उसके  कुछ  भाग  में  कुल  उत्पादन

 आपूर्ति  विर्तान्‍्त  माल  अधभवा  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  25  प्रतिशत  बाजार  शेयर  के  अःधार  पर  ही
 निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इससे  आम  आदमी  को  शेयर  बाजार  में  बचत  करने  में  सहायता  सिलेगी  इसी  के  साथ  सरकार
 ने  सरकारो  क्षत्र  में  शेयरों  के माध्यम  से  2,500  करोड़  रुपए  के  निवेश  की  भी  व्यसस्था  की  है  परम्तु
 यह  आम  लोगों  के  लिए  नहीं  खोला  जा  रहा  है  यह  केवल  सरकारो  क्षंत्रों  के  उपक्रमों  तक  ही  सीमित
 किया  जा  रहा  है  जिससे  वह  अन्य  संस्थाओं  में  जहाँ  पूंजी  की  जरूरत  है  वहां  निवेश  कर  सके  ।  इस
 निवेश्ञ  का  उद्देश्य  असफल  हो  जाता

 जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के उपक्रमों  के  निवेश  को  बिकेन्द्री कृत  करने  का  सवाल  मैं  सरकार
 सै  निवेदन  करूगा  कि  इसे  शेयर  बाजार  में  लायें  तथा  इसे  आम  भादमी  के  लिए  छोलें  बास्तव

 आम  भादमी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विकास  में  भाग  ले  सकें  |
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 रंगराजन

 समाप्त  करते  यह  कहूंगा  कि  सरकार  की  नीति  तथा  यह  अधिनियम  बिल्कुल  सही
 समय  से  लायी  गई  है  |  मुझे  विश्वास  है  कि  यह  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  लाभप्र  द  होगी  ।

 भरी  जाज॑  फर्मान्डोज  :  उपाध्यक्ष  मुझे  इस  बहस  में  वंसे  कोई  रुचि  नहीं
 इसलिए  कि  इस  पर  मुझ  लगता  है  ज॑से  मरीज  मरने  के  इलाज  क्या  होना  वंसी  ही  कुछ
 अवस्था  में  हम  लोग  आज  यहां  पर  खड़  हैं  और  बंठ

 चूंकि  जब  इनकी  औद्योगिक  नीति  आ  गई  और  उस  नीति  के  साथ  इस  देश  को  बेचने  का  काम
 ये  लोग  कर  ही  चुके  ओर  आज  जो  कुछ  भी  यहाँ  हो  रहा  अमुक  कानून  में  अमुक  वह
 तो  इृण्टरनेशनल  मौनिटरिंग  फण्ड  के  साथ  इन  लोगों  ने  पहले  ही  सौदा  कर  दिया  उस  सौदे  का

 परसों  वित्त  मंत्री  जी  ने  यहां  रखने  का  काम  किया  था  जिस  पर  एक  दुष्टि  से  हम  लोग

 परसों  से  बहस  चला  रहे  इस  कानून  का  एक-एक  जुमला  आपने  आई०  एम०  एफ०  को  लि६श्षकर
 देने  का  काम  किया  है  |  हम  लोग  आज  यहां  खड़े  होकर  उस  पर  बहस  कर  रहे  आप  कहते  हैं  कि
 इस  देश  का  भला  करने  जा  रहे  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  हम  वहते  हैं  कि आप  इस  देश  को  कंसे  बिगाड़
 रहे  हो  ।  इससे  बढ़कर  मुझे  इसमें  कुछ  ओर  नजर  नहीं  आता

 जो  दस्तावेज  आई०  एम०  एफ०  को  आपने  अगर  उसमे  देश  के  नाम  पर  दिया  होता  तो
 भी  कम  से  कम  हम  इन  लोगों  को  बुद्धि  की  तारीफ  करते  कि  चलो  ठीक  है-नई  नई  दिशा  ।
 एक  जमाने  में  यहां  स्वतन्त्र  पार्टी  मीन्‌  मसानी  की  होती  मीनू  मसानी  जी  यहां  बैठते  थे  ।  हम  कह
 सकते  थे  कि  उस  पार्टी  मीनू  मसानी  की  सोच  आज  देश  में  कांग्रंस  पार्टी  ने  उठा  ली  इसलिए
 उसकी  हम  तारीफ  करते  कि  भले  ही  देर  से  लेकिन  कम  से  कम  स्वतन्त्र  पार्टी  के  तो  आप  लोग
 बन  ही  मए  ।  ऐसा  हम  कह  सकते  थे  ।  लेकित  आज  वैसा  कहने  की  स्थिति  में  भी  हम  नहीं  है  कि  हम
 आपकी  सोच  की  तारीफ  करें  क्योंकि  विश्त  मन्त्री  जी  ने  कल  यहां  पर  जब  बहस  के  दौरान
 जवाब  वाद-विवाद  म॑मोरेंडम  आन  इकोनोमिक  पौलिसी  फार  1991-92  टू  1992-93

 जिसे  आपने  आई०  एन०  एफ»  के  मैनेजिंग  मि०  माईकल  केमडेसस  को  27  अगस्त
 को  भेजने  का  काम  किया  जब  हमने  पूछा  कि  आपको  उनसे  क्या  जवाब  कल  बहस  के
 दौरान  जब  मैंने  यह  पूछा  तो  वित्त  मन्त्री  जी  ने  यहां  खड़े  होकर  बोला  कि  ऐसे  दस्तावेजों  का  जवाब
 क्या  आता  है  क्योंकि  आपसी  बातचीत  के  ऊपर  बना  हुआ  यह  दस्तावेज  उस  आपपी  बातचीत  में
 बने  हुए  दत्तावेज  में  आपने  कहा  है  :

 सुधारों  के  प्रथम  चरण  की  घोषणा  जुलाई  में  को  गयी  थी  तथा  इसमें  मुख्य  रूप  से
 लिखित  कदम  उठाए  गए  थे  :

 रणनीति  या  पर्यावरण  जैसे  उद्योगों  तथा  विलासितापूर्ण  उपभोग  वस्तुओं
 के  उद्योगों  जिनमें  आयातित  पूंजी  निवेश  अधिक  मात्रा  में  होती  भादि  18  उद्योगों  को

 262



 27  1913  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ध्यवहार
 भध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 झौर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  ध्यापारिक  ध्यक्नहार  विधेयक

 छोड़कर  अन्य  सभी  परियोजनाओं  के  लिए  औद्योगिक  लाइब्रेंसीकरण  को  समाप्त  कर  दिया
 गया  है  ।  वर्तमान  इकाईयों  के  बिस्तार  से  सम्बन्धित  लाइसेंसीकरण  को  भी  समाप्त  कर  दिया
 गया  है  ।

 ]

 आज  आप  उसो  कानून  को  बनाने  के  लिए  यहां  आए  उससे  ज्यादा  आपने  इस  कानून  में
 आागे  लिखा  है  :

 ]

 एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  को  इस  तरह  से  लागू
 किया  जाएगा  जिससे  कि  बड़े  कम्पनियों  को  वर्तमान  उपक्रमों  के  विस्तार  तथा  नये  उपक्रमों
 की  स्थापना  के  लिए  सरकार  से  पूर्व  स्वीकृति  लेने  की  जरूरत  नहीं  ये  परिवर्तन

 एकीकरण  तथा  अधिग्रहण  आदि  के  लिए  भी  लागू  इन  परिवतंनों  को
 नियम  के  अन्तर्गत  उचित  अधिसूचना  जारी  करके  अविलम्ब  ही  लागू  किया  जाएगा  ।”

 कर  चुके  आप  |  नई  किस  चीज  की  अपप  तारीफ  यहां  पर  कर  जब  के  सामने

 घुटने  टेबने  शरण  देने  का  काम  आप  पहले  कर  चुके  हैं  भगर  आपका  यह  कहता
 है  तो  फिर  मैं  मन्त्री  जी  के बयान  की  ओर  जाऊंगा  ।  मन्त्री  जी  ने  इस  कानून  को  यहां  पर  पेश  करते
 समय  जो  बयान  दिया  मैं  उस  बयान  की  ओर  जाऊंगा  ।  भच्छा  है  आपने  अपने  पुराने  नेताओं  का  नाम
 नटों  निया  ।  जवाहर  लाल  नेहरु  इन्दिरा  गांधी  का  नाम  नहीं  और  तो  नेता  आपके  थे

 आपने  उनको  इतना  निकम्मा  कहकर  यहाँ  पर  कल  पुकारा  जो  नहीं  पुका?ना  चाहिए  था  ।
 अपने  अतीत  को  इतना  नहीं  भूलना  चाहिए  आपकी  सोच  नई  इककीसवीं  शब्दी  की  ओर  जाने
 बाले  आप  नई  पीढ़ो  के  मैं  मानूंगा  कि  अप  नई  सोच  लाए  हैं  लेकिन  अतीत  को  इस  तरह  से

 ठुकराने  का  काम  मत  कीजिए  जैसा  आपने  कल  किया  ।  आपने  कहा  ;

 ]

 हमारा  ऐसा  अनुभव  रहा  है  कि  एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  उपक्रमों  के
 रूप  में  जाने  जाने  बाले  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के  नये  उपक्रमों  की  अपने
 कलापों  को  विशयन  तथा  अधिग्रहण  संबंधी  भाबेदनों  को  जब  भी
 अस्वीकार्य  पाया  गया  था  तो  लाइसेंस  देने  के  उद्देश्य  से  सही  भाधारों  पर  उसे  अस्वीकृत  कर
 दिया  गया  था  ।  जबकि  इनमें  से  बहुत  कम  आवेदन  ऐसे  थे  जिरहें  कि  एकाधिकार  एवं
 अवरोधक  थ्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तगंत  भामे  के  भाधार  पर  अस्वीकृत  किया  जा
 सकता  था  ।

 भाप  यह  कह  रहे  हैं  कि  मोनोपोशीज  एंड  रेशनट्रिकिटिव  ड्रेड  प्रैक्टीसिस  कानून  के  अभ्तमेत  तहीं  हडाया  ।
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 एकाशिकार  तथा  अक्रोधक  स्यावारिक  व्यवहार  विधेयक

 जाअं

 केवल  लाइसेंसिंग  के  मामसे  पर  उसको  यात  को  आप  रख  सकते  थे  |  लेकिन  इस  कानून  का  जो
 मकसद  था  उसको  लेकर  हमने  हटा  देने  का  काम  नहीं  किया  ।  एम  का  कोई  आपके
 कार्यालय  में  होगा  ।  जितने  लोग  यह  सब  लिख  रहे  हैं  और  आपको  लिख  कर  दे  रहे  हैं  सब  वल्ड  बेंक
 में  नोकरी  करके  यहां  पांच  साल  के  बाद  आए  हुए  लोग  आई०  एम०  एफ़०  में  नौकरी  करके
 पाँच  साल  बाद  आए  हुए  लोग  हैं  |:  )

 शी  दिग्विजय  मैं  माननीय  सदस्य  को  याद  दिलाना  भाहूंगा  कि  पिछ
 र सरकार  में  जब  वे  खुद  एक  मन्त्री  तब  श्री  वी०  पी०  सिह  के  द्वारा  नियुक्त  आधथिक  सलाहका

 विश्व  बेंक  से  ही  आये  थे  ।

 श्री  जाल  फर्मास्डोज  :  हमारी  बात  आपने  कबल  की  इतना  हो  सिद्ध  किया  ।

 ]

 भी  विग्थिभय  सिह  :  विश्व  बेक  के  लोगों  को  आधथिक  सलाहकार  के  रूप  में  रक्षना  कोई
 गलत  बात  नहीं  यह  कोई  दोष  नहीं  हैं  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  आप  मेरी  बात  सुनते  क्यों  नहीं  हैं  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  आपने  गलत
 किया  ।  मैंने  इतना  ही  कहा  कि  ये  लोग  हैं  जो  आपको  लिखकर  देख  रहे  हैं  और  क्षाप  उसके  यहां  पढ़

 रहे  आई०  एम०  एक०  और  वलड  बैक  अपने  लोगों  के  जरिए  आपकी  नीतियों  को  चलाने  का  काम
 कर  रहे  हमारी  सरकार  में  भी  जरूर  रहे  होंगे  क्योंकि  नौकरशाही  तो  नौकरशाही  है  ।  भारत  के

 संविधान  की  धारा  311  में  और  कोई  इन्तजाम  हो  न  हो  लेकिन  नौकरशाही  का  पूरा  इन्तजाम  है  ।

 उन्होंने  अपना  इन्तजाम  किया  है  क्‍योंकि  संविधान  को  बनाते  हुए  भी  पीछे  से  लिखने  वाले  वही  थे
 इस  समस्या  वा  निदान  हमारी  पीढ़ी  नहीं  करे  तो  कोई  ओर  पीढ़ी  करेगी  ।  आज  नहीं  तो

 कल  हो  ही  आप  मेरी  बात  सुनना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 ]
 एवं  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  कम्पनियों  द्वारा  शुरू  किए  गए  परियोजनाओं  को

 शुरू  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  से  पूर्व-अनुमति  की  समय-लेने  वाली  प्रकिया  के  कारण  देर  हो
 जाती  थी  ।

 ]
 आप  यह  कह  रहे  हो  कि  आपके  जो  भी  नेता  लोग  चूंकि  आपके  घोषणा-पत्र  का  यहां  जिक्र

 स  धोपणा  पत्र  में  आपने  बड़े  गये  के  साथ  यह  कहा  कि  हम  ही  लोग  देश  को  चला  सकते  हमने
 देश  को  आप  यह  कबूल  कर  रहे  अपने  कल  के  भाषण  में  कि  केसे  आई०  एम०  एफ»  के

 GY हे र्ल॑
 भी
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 27  1913  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुभोदन  करने  के  बारे  साविधिक  संकल्प

 ओर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  किथेयक

 व्यवित  की  तरफ  से  लिखी  बातों  के  जरिए  कि  हम  बड़े  मूखं  हमने  वरभादी  की  तरक  देश  को  ले
 जाने  का  काम  किया  आई०  एम०  एफ०  की  बिनती  से  यह  दुरुस्त  करने  की  बात  हों  रही  ४?

 मन्त्री  जी  जा  चुके  है  ।  वह  अपने  देश  की  अमरीका  के  साथ  तुलना  करने  के  काम  में  लगे

 दुनिया  के  बड़े  राष्ट्रों  के  साथ  तुलना  करने  में  लगे  हैं  और  इस  कारण  कि  मेरा  यह  तक॑  हैं  कि  हम
 पिगमी  राक्षस  उनदी  बराबरी  करने  के  लिए  कानून  की  जरूरत  यह  जापका  कहना

 ]
 बदलते  विश्व  परिवेश  में  भीमकाय  आकार  के  बहुराष्ट्रीय  कार्यक्षेत्र  वाले  अस्तरबष्ट्रीय

 समूहों  के  मुकाबले  में  हमारे  तथाकथित  एकाधिकारी  धराने  बौने  अतः  अपने  उद्योगों  को

 अन्तरबष्ट्रोय  प्रतिद्वंदिता  के  प्रति  जागरुक  बनाने  तथा  प्रतिबन्धों  एवं  नियन्त्रणों  को  हटाना  आवश्यक
 समझा  गया  ।

 अब  इससे  ब्ढ़१२  मूृखंता  st  बात  और  कोई  नहीं  हो  सकती  हमारी  कम्पनियों  की
 अमरीका  की  कॉग्लामोरेफ  और  ज॑ट्स  के  साथ  कंसे  तुलना  की  जा  सकती  है  ?  हमारी  औसतन
 सालाना  आमदनी  चार  हजार  रुपए  हैं  और  मन्त्री  जी  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  जिस  किसी  ने
 आपको  लिख  कर  दिया  उसको  भी  यह  मालूम  होना  चाहिए  हमारे  यहाँ  प्रति  व्यवित  औौसतन
 सालाना  आमदनी  साढ़े  6  लाख  रुपए  क्या  आप  समझते  हैं  कि  छू-मंतर  हो  कल  बन
 जाओगे  अमरीका  के  बराबर  ।  अमरीका  में  विश्व  का  जो  उत्पादन  हैं  उसमे  से  30  परसेंट  वह  निर्माण
 करता  हम  लोगों  का  विश्व  का  कुल  उत्पादन  0.8  परतसेंठ  वस्तुस्थिति  को  समझकर  हम  कुछ
 बात  कहें  ।  पश्चिम  यूरोप  के  साथ  तुलना  करने  चल  पड़े  स्विटजरलेड  की  फी  आमदनी  इस  साल

 होगी  सवा  सात  लाख  हमारी  है  चार  हजार  रुपए  ।  हम  तुलना  करेंगे  अपनी  स्विटजरलेंद  में
 बेटी  हुई  नेसले  कम्पनी  से  और  न  जाने  कौन-कौन  सी  बहुराष्ट्रंय  कम्पनियां  उनके  बराबर  के  हो
 गए  दुनिया  में  हम  लोगों  का  व्यापार  है  0.4  परसेंट  या  5  परसेंट  ।  ऐसे  में  दुनिया  से  बराबरी  की
 चर्चा  करते  दुनिया  ९.  सामना  करने  की  बात  करते  हैं  ।

 मन्त्री  जी  आंध्र  प्रदेश  के  आंध्र  प्रदेग  के  आदिवासियों  का  किस  कानून  से  क्या  भला  करने
 वाले  इस  पर  सोचना  चाहिए  आपको  सोचना  चाहिए  था  उत्तर  बिहार  में  जहां  सवा  चार

 करोड़  वी  आवादो  केवल  35  मेगावाट  बिजली  है  जबकि  अमरीका  में  दो  सड़कों  पर  इतनी
 मिलती  आपको  सोचना  चाहिए  था  कि  वहां  कंसे  बिजली  पहुंचाएंगे  ।

 भाप  जानते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  करोड़ों  खोग  बेरोजगार  आपको  सोचना  चाहिए  था  कि
 बेरोजगारी  को  कंसे  दूर  करेंगे  ?  आप  अमरीका  की  बराबरी  की  बह्लुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  खड़ा  करके

 हम  लोगों  के  सामने  रख  रहे  हैं'**  )
 *  *“भापकी  इस  मामले  में  क्या  राय  है  ?  आप

 हाय  मद  ओोलिए
 ।  आप  वहां  फंसे  इस  कानून  के  मामले  में  फंसे  हम  जानते  हैं  ।

 शो  रंग्रालन  कुबारमंगलम  :  आपको  निजी  राय  हमें  मालूम
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  18  1991
 अध्य।देश  का  निरनुमोदन  करने  के  ब।रे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओऔर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 श्री  जाअं  फर्नाग्होज  :  हमारी  निजी  राय  खुलकर  सामने  आती  इसलिए  इस  कानून  के
 पोछे  जो  सरकार  की  सोच  हमें  इस  सोच  से  नफरत  चूंकि  यह  सोच  समस्या  का  निदान  करने
 का  काम  नहीं  समस्याओं  को  बिगाड़ने  का  काम  करेगी  |

 एक  ओर  बात  चूंकि  निर्यात  का  सबाल  आ  आप  की  इसलिए  चर्चा

 कर  रहे  हैं  कि  निर्यात  को  बढ़ाना  आपने  को  लिख  कर  दिया

 मेरी  इस  बात  पर  ध्यान  दीजिए  ।

 ]
 परियोजनाओं  में  आयातित  सामानों  में  समय  के  साथ  क्रमिक  बमी  की  जरूरत  निर्धारित

 वाले  चरणबद्ध  निर्माण  काय  क्रमों  की  दशा  को  भी  सभी  नई  परियोजनाओं  के  लिए  हटा  दिया  गया

 निर्यात  आप  कया  निर्यात  करोगे  ।  आप  स्वदेशी  की  तो  बात  छोड़  दीजिए  लेकिन  आपने
 स्वावलम्बन  को  छोड़  इस  एक  वाक्य  से  इन्टरनेशनल  मोनेटरी  फण्ड  के  सामने  और  आप  निर्यात

 क्या  निर्यात  आप  कुछ  बनाओगे  ही  नहीं  अभी  ।  विदेशी  कम्पनियाँ  आप
 उनको  कह्टोगे  कि  तुम  पूरी  चीजें  ले  यहां  पर  बनाओ  तो  अमेरिका  के  लोग  पुरे  लेकर

 यहां  हिन्दुस्तान  की  धरती  पर  वह  पुर्जों  को  जुड़वाने  का  काम  करंगे  और  फिर  यहां  का  माल
 अमेरिका  में  बचने  का  काम  करेंगे  ।  हमारी  समझ  में  नहीं  आता  कि  सरकार  की  अक्ल  गई  कहां  ?
 गिरवी  रखने  का  मतलब  इतना  गिरवी  रखा  जाए  ?  -*:  इतना  गिरवी  रखा
 आप  तो  इसको  सोच  यह  मैं  कोई  दलीण  बात  नहीं  कह  रहा  आपके  मेरे  दल  की
 बात  नहीं  बह  रहा  हूं  |  मैं  तो  देश  की  बात  कह  रह  हूं  ।

 [  अनुवाद  ]

 आप  चरणबद्ध  निर्माण  प्रक्रिया  की  बात  कर  रहे  हैं  ।

 यानि  टेकनोलोजी  ट्रांपफर  *  तो  वही  मैं  कह  हूं  आप  नहीं  थे  यहां  मैंने  कहा
 कि  यह  बहस  हो  चुकी  मरीज  मर  चुका  अब  इलाज  क्‍या  होना  चाहिए  करके  बहस  हो  रही
 समय  बर्बाद  हो  रहा  हम  पहले  हो  कह  चुके  हैं  और  इसलिए  यह  बता  रहे  हम  कि  कंसे  खुद  को

 बेवकूफ  बनाने  का  काम  और  देश  को  गुमराह  करने  का  काम  सरकार  की  तरफ  से  हो  रहा  इस
 बात  को  यहां  पर  बता  रहे  हैं  ।

 आटोमैटिक  अप्रूवल  इन्होंने  चिदेशी  कम्पनियों  को  जब  देने  का  काम  किया  तो  विदेशी
 कम्पनियों  को  अगर  आप  आटोमैंटिक  एप्रूवल  देते  51  परसेंट  अगर  वह  पूंजी  लेकर  आते  हैं  तो
 भाटोमेटिक  एप्रूवल  की  बात  जब  आपने  कबूल  को  है  तो  हिन्दुस्तात  की  कम्पनियों  को

 में  आप  कंसे  भेज  सकते  हो  ?  यह  एक  क्षटके  में  अदालत  में  जाते  और  अगर  हमारे  जवान  दोस्त

 कुमारमंगलम  उनका  मुकदमा  लेकर  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाते  और  एक  क्षण  में  उसको  मिडाकर  माते  कि
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 27  1913  एकाध्िकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांबिधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 विदेशी  कम्पनियां  हिन्दुस्तान  में  आटोमेटिक  एप्रूवल  में,आ  जायेगी  और  हिन्दुस्तानी  कम्पनियों  को
 के  सामने  जाना  कौन  से  कानून  के  अन्तगंत  यह  बिठा  सकते  थे  तो  इसलिए

 यह  तो  खेल  पहले  ही  खत्म  हो  चुका  जो  कुछ  भी  करना  जो  कुछ  भी  होना  वह  सारा
 खेल  इनका  पहले  हो  चुका  था  ओर  अभी  तो  यह  सारा  जो  इसमें  बताया  जाता  है  कि  किस  तरह  से
 इसको  सुधारने  की  बात  है  और  किस  तरह  से  हम  इसमें  कुछ  नया  जमाना  हिन्दुस्तान  में  लाने  का
 काम  करने  वाले  हम  तो  इसमें  आपका  और  सदन  का  समय  खराब  नहीं  करना  चाहते  हूम  उस
 पर  कुछ  नहीं  कहना  चाहते  हैं  ।

 लेकिन  एक  बात  पर  टिप्पणी  करना  मैं  बहुत  जरूरी  समझता  हूं  कि  रूस  चीन  पूर्वी
 यूरोप  बंगाल  ज्योति  बाबू  का  बार-बार  यहां  पर  ऐसे  जिक्र  किया  जाता  है  कि  जैसे  दुनिया
 इतनी  बदल  गई  कि  यह  सारा  सोच  ही  अब  खत्म  हो  गया  य्ह  सोच  खत्म  नहीं  हुआ  ये  लोग

 बहुत  गलतफहमी  में  समाजवादी  सोच  दुनिया  में  खत्म  नहीं  हुआ  यह  बहुत  गलतफहमी  में

 नहीं  हो  सकता  समाजवादी  सोच  कम  से  कम  हिन्दुस्तान  में  तो  बना  रहेगा  मात्र  हिन्दुस्तान
 में  बढ़ेगा  ।  बन्दूक  से  आप  उसको  मिटाने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  जानता  हूं  और  यह  जो

 कानून  लाबर  आज  इस  देश  में  मुट्ठी  भर  पूंशोपतियों  के  हाथों  में  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 के  हाथों  में  सारा  देश  देने  का  प्रयास  कर  रहे  उसमें  भी  आप  कोशिश  कर  रहे  हो  कि  इस  देश  में
 राजनीति  अब  केवल  पंसे  का  ही  खेल  यह  भी  मैं  समझता  लेकिन  मेहरबानी  करके  रुस  में

 क्या  पूर्वी  यूरोप  में  क्या  हुआ  और  इसलिए  हिन्दुस्तान  में  कया  होना  यह  बहुस  भाप  मत

 छेड़ियेगा  ।

 रूस  में  उत्पादन  के  जो  तोर-तरीके  उत  भौर  अमेरिका  में  और  अम्य  देशों  में  उत्पादन  के

 जो  तौर  तरीके  उसमें  कोई  फरक  नहीं  था  ।

 क्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  हमारा  विरोध  अधिनायकवादी  सिद्धांत  के  सिवा  और  किसी
 बात  पर  नहीं  है  ।

 थ्री  जाल  फर्नान्‍्डोज  :  तो  फिर  यह  बात  बतायी  यहां  पर  यह  सब  लोग

 समाजवाद  पर  हमला  फर  रहे  यह  ज्योति  बाबू  का  नाम  रश्व  रहे  पूर्वी  यूरोप  में  क्या  हो
 इस  बात  को  बता  रहें  हैं  तो  आप  ग्हां  तक  सीमित  रखो  कि  अगर  पूर्वी  यूरोप  अगर  रुस  में  व्यक्ति

 आजादी  की  बात  और  उसके  साथ-साथ  राजमैतिक  दलों  का  उसमें  प्रजातान्त्रिक  व्यवस्था

 बनाए  रखने  का  काम  होता  तो  फिर  एक  अलप  बहस-का  विषय  बन  जाता**  इस  तरह  से  गोबचिव  ते

 क्या  किया  या  पूर्वी  यूरोप  में  क्या  हुआ  सपा  -  कौ  बहस  आपको  करने  की  जरूरत  नहीं

 पड़ती  ।  चीन  की  बहस  तो  हम  नहीं  करेंगे  ।

 |
 भी  रंगराजन  कुमाश्मंगलम  :  अधितायकवादी  सिद्धांत  भी  इसका  कोई  समाधान  ु  नहीं  है  ।

 इसका  समाधान  ऐसी  व्यवस्था  में  है  जिसमें  सभी  को  बराबर  अबसर  मिलता  हो  । रत
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 एकाशिकार  तथ६  अवरोधक  व्यापारिक  व्यथह्र  18  1991
 बक्ष्यादेश सो  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाशिकार  तथा  अवरोधक  व्याफरिक  ब्यक्हार  विधेयक

 को  भिमल  काब्ति  चट्ों  :  यह  इतना  आधुनिक  है  कि  शायद  1848  में  माक्स  इसके  बारे  में
 लिख  सकते  आपको  यह  काल  समझनी  चाहिए  ।  आप  इसकी  आलोचना
 केसे  कर  सकते

 ॥
 भी  जाल  फर्नास्डोज  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खशी  है  कि  कम  से  कम  हमारे  श्री

 इस  बात  को  समझते  हैं  और  मैं  जानता  हूं  कि  वे  इस  विचारधारा  में  पले  हुए  नौजवान

 चाहे  वह  गलत  जगह  पर  भले  ही  बैठते  लेकिन  वे  इस  विचारधारा  में  पले  हुए  थे  ।  आज  भी  वे
 संस्कार  उनमें  पह  कहने  में  हमको  गवं  होता  है  ।

 देश  में  आमतोर  पर  यह  बहस  चलाई  जाती  है  कि  मह  सरकार  पूंजीपतियों  वी  लोक
 सन्ञा  में  या  राज्य  सभा  लोक  सभा  के  बाहर  या  राज्य  सभा  के  बाहर  या  संघद  के  यह  बहस
 बराबर  चली  है  कि  खत्म  हो  खत्म  हो  लेकिन  कुछ  नहीं  थ्वत्म  हुआ  ।  राष्ट्र  के जीवन  में

 उल्ार-चढ़ाव  होते  हैं  ओर  बिचारों  में  भी  उत।रूच्ढ्राय  ६ोता  विचारों  में  उतार-चढ़ाव  किसी

 कारणवंश  हो  तो  उससे  आप  इस  निश्कर्ष  पर  मत  पहुंच  क्योंकि  बाद  में  पछताने  की

 जरूरत  जब  अमरोकी  भौर  जिन  बड़ी  कम्पनियों  का  आप  जिक्र  कर  रहे  बहुराष्ट्रीय
 जब  बे  लोग  हावी  होना  शुरू  हो  जायेगे  ।  उस  स्थिति  में  हस  में  क्‍या  पूर्वी  यूरोप  में  क्या  हुआ
 ओर  हिन्दुस्तान  को  कौन-सी  दिशा  पकड़नी  ये  सारी  चीजें  आगे  के  वक्‍त  में  भा  जायेंगी  ओर

 वह  बकत  बहुत  दूर  नहीं  है  ।

 ]
 हरी  रंगराजन  कुमार्मंगलस  :  आप  चोर  से  चोरी  करने  और  शाह  से  जागते  रहने  जेसी  बात

 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जा  फर्मान्‍न्डीज  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  रहा  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  आपको  इसे  समझना
 आप  इन  बहुराष्ट्रोय  कम्पनियों  की  इप  तरह  से  प्रशंसा  नहीं  कर  सकते

 ]
 अमरीका  का  दो  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  उत्पादन  हमारे  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  जितना  है:*:

 तो  कद्द  रहे  थाप  करने  जा  रहे  भाप  तो  बेचेने  जा  रहे  बल्कि  आप  तो  बच  घुके
 हैं  ।  इसलिए  हमको  देश  को  आगाह  करना  बहुत्त  जरूरी

 उपाध्यक्ष  कल  इस  सदत्त  के  फ्टल  पर  एक  रपट  रखी  गई  जिसको  नरसिंह  कमेटी
 की  रिपोर्ट  करके  कहा  जाता  फ्ता  यहीं  इस  सक्त  में  उस  पर  बहस  हो  पाएसी  या  नहीं  हो
 लेकिन  मेरी  राय  में  नहीं  हो  पाएगी  ।  हो  सकता  बहुत  के  दोरान  जो  सदस्य  अभी  बोलनें  वाले
 वे  मुझे  उम्मीद  आधथिक  नीतियों  पर  जब  बहस  तब  उनके  कुल  जुमलों  पर  जरूर

 बहस  करेंगे  |  में  चाहुठा  हूं  कि  नरपिह  कमेटी  री  रिपोर्ट  में  आने  के  पहले  वर्ल्ड
 बेक  से  का  काम  इस  सरकार  के  अफसरों  ने  किया  उस  रिपोर्ट  को  लेकर  हिन्दुस्तान  की
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 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यावारिक  व्यवहार  विधेयक

 सम  र

 यह  रिपोर्ट  अःई  1  कहां  पहुच  उपाध्यक्ष  यह  देश  ।  वे  नहीं  बोलेंगे  )

 ]
 भरी  रंगराजन  कुमारभंगलम  :  यह  सम्भव  नहीं

 भरी  जाछं  फर्नाग्डीज  :  आप  बड़े  होकर  तो  आपके  ऊपर  प्रिवलेज  आा

 ऐसे  बेठे-बैठ  मत  क्यों  गए  ?  इसलिए  गए  कि  आई०  एम०  एफ»
 को  कहा  जा  रहा  है  अमरीकी  कम्पनियां  आ  अमरीबी  बीमा  कम्पनियां  आ  दुनिया  के
 बेंक्स  और  बीमा  कम्पतियां  आ  हमारे  आर्थिक  कार्यक्रमों  बल्कि  हर  क्षेत्र  में  काबू  पाने  का  काम

 किए

 मैं  अपने  भारतीय  जनता  पार्टी  के  मित्रों  से  भी  एक  शब्द  कहना  चाहता  क्योंकि  उन्होंने
 इस  नीति  का  पूरा  समर्थन  करने  का  काम  किया  है

 एक  माननोय  सदस्य  :  सरकार  में  जाने  की  जल्दी  है।'*

 श्री  जाअं  फर्नान्डीज  :  सरकार  में  जाना  या  न  वह  एक  अलग  बात
 भारतीय  भारतीय  सभ्यता-ये  तमाम  चीजें  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  हाथों  में

 हर  क्षेत्र  में  देना  और  जब  कल  उसी  संस्कृति  को  हमारे  देश  के  ऊपर  लादने  की  दिशा  में  कदम
 तो  कमजोर  पड़  जायेंगे  और  मुकाबला  करने  की  उनमें  शक्ति  भी  नहीं  नेतिक  शक्ति  भी  नहीं

 बाकी  शक्ति  की  बात  तो  और  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  बहू  कर  समाप्त  कर  रहा  यह  सारा  जो  तथाकथित
 लिब्रलाइजेशन  का  सिलसिला  इसमें  एक  बात  कही  जाती  है  कि  हमारा  सा्यंजनिक  क्षेत्र  छड़ा
 है  और  निजी  क्षत्र  बहुत  ही  भला  दुनिया  में  जो  निजी  क्षेत्र  है  उसके  साथ  हमारा  निजी  क्षेत्र  का
 भी  जोड़ना  बहुत  जरूरी  अभी  इंगलिस्तान  एक  बहुत  बड़ा  अखबार  का  पिछले  3-4
 दिनों  से  हम  लोग  इस  सदन  में  हिन्दुस्ताम  के  एक  छोटे  से  अखबार  की  चर्चा  कर  रहे  नवभारत

 टाइम्स  की  ,  इंगलिस्तान  विश्व  का  बहुत  बड़ा  मालिक  जिसने  चन्द  दिनों  पहले

 हत्या  कर  ली  या  देहान्त  हो  गया  या  जो  भी  हो  लेकिन  अब  तो  सबको  मालूम  हो  गया  कि  मेक्सवेल
 कितना  बड़ा  चोर  उसकी  खूब  एफीशिऐंसी  थी  भौर  इतनी  एफीशिऐंसी  कि  साढ़े

 बारह  हजार  करोड़  रुपया  लेकर  डूब  गया  ।  जिस  अमरीका  की  आप  तारीफ  कर  रहे  अमरीका  में
 प्रति  मन्त्री  दो  बंक  दिवाला  निकालते  ५,

 अमरीका  में  हर  रोज  बंक  बन्द  होते  और  ये  सभी  बेक  निजी  क्षेत्र  के

 अमरीका  में  हजारों  की  संदया  में  हर  साल  अमेक  ***
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 शकका  देश  का  मि  स्मुमोक्‍न  ऋरने  के  बररे  साकिथिक  संकल्प
 आर

 ए्तजिकार  तका  अवश्वेश्रक  व्दापारशिक  व्यक्षह१्र  विधेयक

 जाज

 [
 व्यवसाय  बन्द  होते  हैं  तथा  ये  सभी  निजी  क्षेत्र  के  व्यवसाय  हैं  ।

 ओर  यहां  पर  रिजवयं  बक  आफ  कई  एक  कमेटी  बनी  तिवारी  कपेटी  बनी  थी  कलीर  उप्त
 तिवारी  कमेटी  का  आपके  निजी  क्षेत्र  जिसकी  तारीफकरने  वाले-यहां  पर  बहुत  से  लोग  हैं
 उनके  लिए  कहता  हूं  ।  तिबारी  कमेटी  कहती

 जिनुचाज ]
 क्षेत्र  के  58  प्रतिशत  एकक  कुव्यवस्था  के  कारण  रुग्ण  हुए  थे  तथा  19  त्रतिभत्त

 प्रबन्धन  द्वारा  कोष  निकाल  लेने  के कारण  और  सिर्फ  2  प्रतिशत  श्रम-संबं  स्थाजीं
 के  करा  रश  रूण  हुए  थे  ।  )

 भी  निर्मल  कारित  चट्जो  :  कोष  का  निगाला  जाना  सुप्रबन्ध  था  न  कि  कुप्रबन्ध  ।

 थी  काल  फर्डाम्हीज  :  ओर  ये  सब  रिपोर्ट  क्री  यहां  बहस  नेहीं  ये  सारी  जानकारी  सदन
 के  सामने  अएगी  और  आप  लोग  भी  इसी  नीति  के  समर्थन  इती  उम्मीद  में  कि  शायद  वहां  बैठने
 का  मौका  मिल  जाएगा  ।  बहुत  देश  का  नुकसान  ये  लोग  कर  रहे  हैं  और  ऐसी  नीतियों
 का  समर्थन  मत  करिएगा  ।  )

 भरी  रंगराजन  कुलारणंगलम  :  क्या  आपने  सत्तापक्ष  में  आने  का  सपना  छोड़  दिया  है  ।

 |
 थी  जार  फर्नाग्डीज  :  हमने  तो  आपको  वहां  पहुंचा  वहां  पहुंचाने  का

 काम  हम  लोगों  न ेकिया  और  आज  भी  अगर  इस  तरफ  के  लोग  एक  बार  मस  बना  लें  तो

 कया  इतने  रआब  के  आप  लोग  बोल  )

 उपाध्यक्ष  तो  मैं  मम्त्री  जी  है  प्रार्थना  करूंगा  कि  एक  नोटिस  मेरे  रुूयाल  से  भागंव  जी

 इस  विधेयक  को  बहस  के  लिए  पब्लिक  ओपिनियन  के  लिए  प्रसारित  किया  जाए  ओर  मैं  आशा

 करता  हूं  कि  वह  प्रस्ताव  सदन  के  सामने  आएगा  ।  उस  प्रस्ताव  पर  अपनी  पूरी  ताकत  के  साथ  विपक्ष
 ले  इस  विधेयक  को  अगर  हराना  नामुमकिन  तो  कम  से  कम  इस  सार्वजनिक  बहस-के  लिए
 भेजने  का  काम  हम  लोग  करेंगे  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  चिस  बाबू  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  और  इस  विधेयक  क्रा'सकत
 विरोध  करता  हूं  क्योंकि  इस  नीति  का  मेरा  विरोश्व  है  ।
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 अर जार

 एकाधिकार  तंथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यक्हार  विधेयक

 [  भनुवाद |

 श्री  शरद  दिधे  :  उपध्यक्ष  मैं  एकाधिबार  अवरोधक
 व्यापारिक  व्यवहार  विधे:क,  1991  का  समर्थन  करता  हूਂ  ।

 सभा  में  यह  कहते  हुए  कि  रोगी  के  मर  जाने  के  बाद  उस  पर  विचार  करना  व्यर्थ  मेरे

 विचार  से  श्री  जाग  फर्नान्डीज  इस  विधेयक  पर  सबसे  ज्यादा  लंबा  भाषण  दे  चक्रे

 4.50  म०  प०

 मालिनों  भट्‌टाचायं  पीठासीन

 उनका  कहना  था  कि  रोगी  के  मर  जाने  के  बाद  दवा  पर  विचार  करना  और  यह  देखना  कि
 दवा  अच्छी  है  या  करी  निरर्थक  यानि  यह  कहने  के  बाद  कि  अब  इस  विधेयक  पर  बहस  करने  का
 कोई  फायदा  नहीं  उन्होंने  इस  पर  सबसे  लम्बी  नमहस  को  इसी  से  सभा  में  विचाराथ्थ॑  प्रस्तुत
 विषय  वी  योग्यता  का  परिचय  मिलता  जहां  तबः  आधथिक  स्थिति  एवं  इसके  उपचार  का  सवाल  है
 उस  पर  श्री  जाज॑  फन्डीज  एवं  सरकार  के  नजरिए  में  मूलभूत  अन्तर  यह  स्वाभाविक
 है  कि  वह  इस  सभा  के  समक्ष  रखे  गए  विधेयक  से  सहमत  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  एक  बार  यदि

 हम  मान  लें  कि  हमारी  आर्थिक  स्थिति  काफी  बुरो  हो  गई  है  तथा  उदारीकरण  एवं  निजीकरण  की
 प्रवत्ति  बढ़  रही  है  तो  इसके  बाद  एकमात्र  विवेक  सम्मत  बात  यह  रहती  है  कि  एकाधिकार  अधिनियम
 में  संगोधन  किया  जाये  ।  यह  कदम  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  सही  है  ।  मैं  यह  अनुरोध
 करता  हूं  कि  यदि  हम  इम  नीति  वो  आगे  भी  जारी  रखना  चाहते  हैं  तो  इस  अधिनियम  में  इस  तरह
 के  संशोधन  करने  के  सिवाय  ओर  कोई  चारा  नहीं  वित्त  मन्त्री  इस  संबंध  में  पहले  से  ही  घोषणा
 क-्ते  रहे  हैं  और  अन्तर'ष्ट्रीय  मद्रा  को  दिए  गए  ज्ञापन  में  भी  इसका  जिक्र  अतः  यह  कदम
 सरकार  की  नीतियों  के  अनुरूप  है  ।

 जंसा  कि  हम  जानते  यह  विधेयक  सारे  अवराधों  को  समाप्त  करता  है  ।  मैं  इस
 विधेयक  को  दो  भागों  में  बांटना  चाहूँंगा  ।  पहला  भाग  सारे  प्रवेश-पूर्व  अवरोधों  को  हटने  का  है  और

 दूसरा  भाग  इस  देश  के  इपरभोक्‍दाओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  हसे  ज्यादा  शक्तिशाली  बताने  से

 संबंधित  है  ।

 जहां  तक  पहले  भाग  का  संबंध  यह  नए  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  वर्तमान  उद्योगों  के

 विस्तार  के  लिए  सभी  प्रवेश  पूर्ब  अवरोधों  को  समाप्त  करता  यह  उनके  विलयन  तथा

 अधिफ़्हण  एवं  उनमें  निदेशकों  की  नियुक्तित  पर  लगे  सारे  प्रतिबन्धों  आदि  को  मो  दूर  करता  लक्ष्य

 एवं  कारकों  के  विवरण  से  ही  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  ओऔद्योणिक  नरेंति  का  मुख्य  उदेश्य  विस्तार

 एवं  बिलयन  आदि  के  लिए  कुछ  उपक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  पूर्व  मंजूरी  लेने  की  आवश्यकता

 निर्धारित  करने  के  बजाय  एकाधिकारोी  एवं  संरक्षणवादी  तथा  अनुचित  व्यातरार  व्यवहार  पर  नियंत्रण

 रखने  और  उसे  विनियमित  करने  का  यह  स्पष्ट  है  कि  एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तगंत  निगमित  क्षेत्र  के  निवेश  संबंधी  निर्णयों  पर  प्रवेश  पूर्व  प्रतिबंधों  की

 उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  है  ।  सिर्फ  नीति  ही  नहीं  इसे  आंकड़ों  के  आधार  पर  भी  समझा  जा  सकता
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  18  1991
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 दिध  |

 1970  में  इस  अधिनियम  के  लागू  किए  जाने  के  बाद  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं  की
 संख्या  2469  थीं  जबकि  अस्वीक्ृत  परियोजनाओं  की  संख्या  केवल  934  एकाधिकार  एवं
 अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  कारणों  से  अस्वीकृत  परियोजनाओं  की  संख्या  सिर्फ  199  है  ।  यह
 नियम  अपने  लक्ष्यों  को  पुरा  नहीं  कर  पा  रहा  इसकी  उपयोगिता  समाप्त  हो  गयी  सरकार
 की  पूर्व  स्वीकृति  लेने  सम्बन्धित  समय  लेने  वाले  प्रक्रियाओं  को  हटाने  या  समाप्त  करने  से  समाज  के
 सभी  उत्पादक  वर्गों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करने  के  प्रयास  में  हिस्सा  लेना  संभव  हो
 सकेगा  ।

 यदि  उद्देश्य  सर्वाधिक  उत्पादन  बढ़ाने  का  इस  प्रक्रिया  में  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनियों  को
 भागीदारी  की  अनुमति  देकर  भी  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  बढ़ाने  का  होता  तो  यह  विसंगति  होती  यदि  घरेलू
 उद्योगों  पर  कोई  पाबन्दी  लगाई  गई  होती  ।  यह  संशोधन  लाना  बहुत  ही  आवश्यक  था  ।

 इस  संशोधन  को  लाकर  हम  क्षमला  विस्तार  एवं  बड़े  धराने  द्वारा  नए  उपक्रमों  की  स्थापना  के

 प्रति  एक  बड़ी  बाधा  को  हटा  रहे  अभी  यह  देखना  बाकी  है  कि  इसके  प्रति  बड़े  घरानों  की  कैसी
 प्रतिक्रिया  होती  है  भौर  इसके  कारण  पूंजी  तथा  भौद्योगिक  शक्ति  कुछ  हाथों  में  जमा  होती  है  या

 इससे  ओऔद्योगीकरण  होता  है  भोर  देश  में  ज्यादा  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होते  हैं  तथा  बेरोमग।री

 और  गरीबी  समाप्त  होती  है  ।

 इस  नजरिये  से  यह  कदम  सरकार  की  वर्तमान  अर्थ  एवं  उद्योग  नीति  की  दिशा  में  एक
 प्रयास  इसके  दूसरे  भाग  में  जहां  तक  इस  निकाय  का  सम्बन्ध  है  इसे  अधिकाधिक  शवित॒शाली
 बनाने  की  कोशिश  की  गई  है  |  इसके  लिए  वस्तुओं  एवं  सेवाओं  की  वृहृत  परिभाषा  बताया  जाना

 एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  सामानों  में  आबंटन  से  पहले  के  शेयर  शामिल  हैं  और  सेवाओं  में  बिटफंड
 तथा  वारतविक  संपदा  संबंधी  व्यापार  भी  शामिल  है  ।  सरकारी  उपक्रम  भी  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत

 आते  जहां  तक  एकाधिकार  तया  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  तंत्र  का  सम्बन्ध  यह  भाशा
 फी  जाती  है  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  तन्‍्त्र  से  उपभोक्ताओं  को  लाभ  होगा
 क्योंकि  यह  सभी  क्षेत्र  इस  अधिनियम  में  आते  हैं  और  इसकी  परिभाषा  को  भी  अत्यधिक  विस्तार

 दिया  गया  है  ।  यहां  तक  कि  झूठ  अभ्यावेदन  जो  किस्म  का  उल्लेख  करते  हैं  उन्हें  भी  अब  विस्तार  दे

 दिया  गया  है  और  उनमें  वस्तुओं  की  मात्रा  को  भी  शामिल  कर  लिया  गया  यदि  व्यापारी  अपने

 स्‍तर  पर  बताता  है  कि  अमुक  पंकेढ  में  पूरी  |  कि०  ग्रा०  सामग्री  है  और  यदि  उमपमें  उत्पादन  को  उतनी

 मात्रा  नहीं  है  तो  उसे  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  *धिनियम  के  अम्तगंत  लाया  जा

 सकता  है  ।  मैं  उपभोक्‍ताओों  दृष्टिकोण  से  इन  उपायों  को  देखता  हूं  ।  उपभोक्ताओं  की  गति
 विधियां  धीरे-धीरे  बढ़  रही  भोर  इस  समय  उनके  लिए  कई  मांग  खुले  हैं  लेकिन  एकाधिकार  तथा
 अवरोधक  व्याप.र  व्यवहार  अधिनियम के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  की  ओर  अपने  समाज  के  उपभोबताओं  को

 राहत  देने  की  भी  आवश्यकता  है  |  हस  दृष्टि  स ेएकाधिकार  तथा  अंवरोधक  व्यापार  व्यवहार  आयोग
 भोर  साथ  ही  महानिदेशक  को  अधिक  शक्तियां  दी  गई  अपील  की  जाती  है  ।  भादेशों  का  उल्लंघन
 करने  बालों  को  कठोर  दंड  दिए  जाते  जहां  तक  अधिनियम  की  व्याख्या  का  सम्बन्ध  है  पहले  जब
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 27  1913  एकाधिकार  तथा  अवशोधक  व्यापारिक  प्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  भ्वरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 [  अनुवाद ]

 श्री  शरद  दिघ  :  उपष्ध्यक्ष  मैं  एकाधिवार  अवरोधक
 व्यापारिक  व्यवहार  199]  का  समर्थन  करता  हू  ।

 सभा  में  यह  पहते  हुए  कि  रोगी  के  मर  जाने  के  बाद  उस  पर  विचार  करना  व्यर्थ  मेरे

 विचार  से  श्री  जायज  फर्नान्डीज  इस  विधेयक  पर  सबसे  ज्यादा  लंबा  भाषण  दे  चुक्रे

 4.00  म०

 मालिनी  भटटाचार्य  पीठासीन

 उनवा  कहना  था  कि  रोगी  के  मर  जाने  के  बाद  दवा  पर  विचार  करना  ओर  यह  देखना  कि

 दया  अच्छी  है  या  बुरी  निरथंक  यानि  यह  कहने  के  बाद  कि  अब  इस  विधेयक  पर  बहस  करने  का
 कोई  फायदा  नहीं  उन्होंने  इस  पर  सबसे  लम्बी  बहस  की  इसी  से  सभा  में  विचाराथ॑  प्रस्तुत
 बषय  की  थोग्यता  का  परिचय  मिलता  जहां  तक  आधिक  स्थिति  एवं  इसके  उपचार  का  सवाल  है

 उस  पर  श्री  जाजं  फर्नान्डीज  एवं  सरकार  के  नजरिए  में  मूलभूत  अन्तर  यह  स्वाभाविक
 है  कि  बह  इय  सभा  के  समक्ष  रखे  गए  विधेयक  से  सहमत  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  एक  बार  यदि

 हम  मान  लें  कि  हमारी  आर्थिक  स्थिति  काफी  बुरो  हो  गई  है  तथा  उदारीकरण  एवं  निजीकरण  की
 प्रव॒त्ति  बढ़  रही  है  तो  इसके  बाद  एकमात्र  विवेक  सम्मत  बात  यह  रहती  है  कि  एकाधिकार  अधिनियम
 में  संशोधन  किया  जाये  ।  यह  कदम  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  सही  अतः  मैं  यह  अनुरोध
 करता  हूं  कि  यदि  हम  इस  नीति  को  आगे  भी  जारी  रखना  चाहते  हैं  तो  इस  अधिनियम  में  इस  तरह
 के  संशोधन  करने  के  सिवाय  ओर  कोई  चारा  नहीं  वित्त  मन्त्री  इस  संबंध  में  पहले  से  ही  घोषणा
 कस्ते  रहे  हैं  और  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  ब्गेष  को  दिए  गए  ज्ञापन  में  भी  इसका  जिक्र  अतः  यह  बादम
 सरकार  की  नीतियों  के  अनुरूप  है  ।

 जंसा  कि  हम  जानते  यह  विधेयक  सारे  प्रवेश-पूर्व  अवराधों  को  समाप्त  करता  है  ।  मैं  इस
 विधेथक  को  दो  हागों  में  बांटना  चाहूंगा  |  पहला  भाग  सारे  प्रवेश-पूर्व  अवरोधों  को  हटाने  का  है  और

 दूसरा  भाग  इस  देश  के  स्पभोवत्ताओ  के  हितों  को  उक्षा  के  लिए  इसे  ज्यादा  शक्तिशाली  बनाने  से

 संबंधित  है  ।

 जहा  तक  पहले  भाग  का  संबंध  यह  नए  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  वत्तमान  उद्योगों  के

 विस्तार  के  लिए  सभी  प्रवेश  पूर्व  भवराधों  को  रामाप्त  करता  यह  उनके  विलयन  तथा

 भधिप्रहण  एवं  उनमें  निदेशकों  की  नियुगित  पर  लगे  सारे  ब्रतिबन्धों  जादि  को  मी  दूर  करत्ता  लक्ष्य

 एवं  कारकों  के  विवरण  से  ही  यह  स्पब्ट  हो  जाता  हे  कि  इसे  औद्योगिक  नोति  का  मरुय  उद्ृंश्य  विस्तार

 एवं  बिलयन  आदि  के  लिए  कुछ  उपक्रमों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  पूत्र  मंजूरी  लेने  की  आवश्यकता

 निर्धारित  करने  के  बजाय  एकाधिकारो  एवं  संरक्षणवादी  तथा  अनुचित  व्याय्रार  व्यवहार  पर  नियप्रण

 रखने  और  उसे  विनियमित  करने  का  यह  स्पष्ट  है  कि  एकाधिकार  एवं  अवरोधक  व्यापारिक

 व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निगमित  क्षेत्र  के  निवेश  संबंधी  निर्णयों  पर  प्रवेश  पूर्व  प्रतिबंधों  की
 उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  सिर्फ  नीति  ही  नहीं  इसे  आंकड़ों  के  आधार  पर  भी  समझा  जा  सकता
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  18  1991
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भोर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 शरद

 1970  में  इस  अधिनियम  के  लागू  किए  जाने  के  बाद  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं  की
 संख्या  2469  थीं  जबकि  अस्वीकृत  परियोजनाओं  की  संख्या  केवल  934  एकाधिकार  एवं
 अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  कारणों  से  अस्वीकृत  परियोजनाओं  की  संख्या  सिर्फ  199  है  ।  यह
 नियम  अपने  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहा  इसकी  उपयोगिता  समाप्त  हो  गयी  सरकार
 वी  पूर्व  स्वीकृति  लेने  सम्बन्धित  समय  लेने  वाले  प्रक्रियाओं  को  हटाने  या  समाप्त  करने  से  समाज  के

 सभी  उत्पादक  वर्गों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करने  के  प्रयास  में  हिस्सा  लेना  संभव  हो
 सकेगा  ।

 यदि  उद्देश्य  सर्वाधिक  उत्पादन  बढ़ाने  का  इस  प्रक्रिया  में  बहु-राष्ट्रिक  कम्पतियों  की

 भागीदारी  की  अनुमति  देकर  भी  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  बढ़ाने  का  होता  तो  यह  विसंगति  होती  यदि  घरेलू
 उद्योगों  पर  कोई  पाबन्दौ  लगाई  गई  होती  ।  यह  संशोधन  लाना  बहुत  ही  आवश्यक  था  ।

 इस  संशोधन  को  लाकर  हम  क्षमता  विस्तार  एवं  बड़े  धराने  द्वारा  नए  उपक्रमों  की  स्थापना  के

 प्रति  एक  बड़ी  बाधा  को  हटा  रहे  अभी  यह  देखना  बाकी  है  कि  हतके  प्रति  बड़े  घरानों  की  कैसों
 प्रतिक्रिया  होती  है  भौर  इसके  कारण  पूंजी  तथा  ओऔद्योगिक  शक्ति  कुछ  हाथों  में  जमा  होती  है  या

 इससे  ओऔद्योगीकरण  होता  है  ओऔर  देश  में  ज्यादा  रोजगार  के  अवसर  पैदा  होते  हैं  तथा  बेरोजगारी

 ओर  गरीबी  समाप्त  होती  है  ।

 इस  नजरिये  से  यह  कदम  सरकार  की  वतंमान  भर्थ  एवं  उद्योग  नीति  की  दिशा  में  एक
 प्रयास  इसके  दूसरे  भाग  में  जहां  तक  इस  निकाय  का  सम्बन्ध  है  इसे  अधिकाधिक  शक्तिशाली
 बनाने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  भतः  इसके  लिए  वस्तुओं  एवं  सेवाओं  की  वुहत  परिभाषा  बताया  जाना

 एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  सामानों  में  आबंटन  से  पहले  के  शेयर  शामिल  हैं  ओर  सेवाओं  में  बिटफंड

 तथा  वास्तविक  संपदा  संबंधी  व्यापार  भी  शामिल  सरकारी  उपक्रम  भी  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत

 बाते  जहां  तक  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  तंत्र  का  सम्बन्ध  यह  भाशा

 की  जाती  है  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  तन्त्र  से  उपभोक्ताओं  को  लाभ  होगा
 क्योंकि  यह  सभी  क्षेत्र  इस  अधिनियम  में  आते  हैं  ओर  इसकी  परिभाषा  को  भी  अत्यधिक  विस्तार

 दिया  गया  है  |  यहां  तक  कि  झूठ  अभ्यावेदन  जो  किस्म  का  उल्लेख  करते  हैं  उन्हें  भी  अब  विस्तार  दे

 दिया  गया  है  और  उनमें  वस्तुओं  की  मात्रा  को  भी  शामिल  कर  लिया  गया  यदि  व्यापारी  अपने

 स्तर  पर  बताता  है  कि  अमुक्  पैकेट  में  पूरी  1  क्ि०  ग्रा०  सामग्री  है और  यदि  उममें  उत्पादन  वी  उतनी

 मात्रा  नहीं  है  तो  उसे  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  के  अम्तगंत  लाया  जा

 सकता  है  ।  मैं  उपभोक्ताओं  दृष्टिकोण  से  इन  उपायों  को  देखता  हूं  । उपभोक्ताओं  की  गति

 विधियां  धीरे-धीरे  बढ़  रही  हैं  ओर  इस  श्रमय  उनके  लिए  कई  मार्ग  खुले  हैं  लेकिन  एकाधिकार  तथा
 अबरोधक  व्याप  र  ब्यवहार  अधिनियम के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  की  और  अपने  समाज  के  उपभोक्ताओं  को

 राहत  देने  की  भी  आवश्यकता  है|  इस  दृष्टि  से एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  आयोग
 भौर  साथ  ही  महानिदेशक  को  अधिक  शक्तियां  दी  गई  अपील  की  जाती  है  |  आदेशों  का  उल्लंघन
 करने  वालों  को  कठोर  दंड  दिए  जाते  जहां  तक  अधिनियम  की  व्याख्या  का  सम्बन्ध  है  पहले  जब
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदत  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 आदेश  नहीं  दिए  जा  सकते  कुछ  मतभेद  थे  और  बहुत  से  बड़े  समुदायों  को  इस  अधिनियम
 के  गलत  प्रारूप  और  कमियों  के  कारण  क्षमा  बर  दिया  गया  इन  कमियों  को  समाप्त  करने  का
 प्रयास  किया  गया  अब  मुझे  आशा  है  कि  जहां  तक  आयोग  के  सम्मुख  जांच  के  शब्दों  का
 सम्बन्ध  अब  कोई  मतभेद  अथवा  शंका  नहीं  यह  मुख्य  कथन  व्याख्या  के  लिए  जोड़ा
 गया  था  !

 दो  ज्ञात  मामलों  भर्थात्‌  बाटा  इण्डिया  जि  मटेड  भौर  कालगेट-पामोलिव  इ  डिया  लिमिटेड
 के  मामलों  में  इस  कथन  को  व्याख्या  के  लिए  जोड़ा  गया  इन  मामलों  में  यह  सुझाव  दिया  गया
 था  कि  जांच  के  दौरान  कार्यवाही  नहीं  की  गई  थी  लेकिन  जांच  से  पहले  उन्हें  मुक्त  कर  दिया  गया
 था  |  अब  यह  कमियां  इस  अधिनियम  में  से  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  भौर  अब  यह  अधिनियम
 उपभोक्ताओं  को  उपलब्ध  कराई  जा  रही  वस्तुओं  की  मात्रा  और  कुछ  अन्य  पहलुओं  में  राहुत
 देने  के लिए  भारी  लाभ  प्रदान

 इस  वृष्ट  से  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  रियायत  केवल  बड़े  व्यापारी  समुदायों  को  ही  नहीं  है
 बल्कि  विधेयक  में  उपभोक्ताओं  के  भी  कुछ  खंड  ओर  कुछ  उपबन्ध  अन्तनिहित  जहां  तक
 व्यास्या  का  सम्बन्ध  है  यह  कुछ  शंकाओं  को  भी  दूर  करता  है  ताकि  एक,धिकार  तथा  अवरोधक
 डपापार  व्यवह्टार  आयोग  की  कारंबाहियां  और  इस  अधिनियम  में  दिए  लाभों  से  छोटे  ध्यक्सि
 भोकक्‍ता  भी  लाभ  उठा  सकें  ।  इस  दृष्ट  मैं  सभा  के  सम्मुख  इस  विधेयक  का  हुदय  से  स्वागत  करता

 हूं  भौर  समर्थन  करता  हूं  ।

 सभापति  सहोदय  :  अब  मन्त्रो  महोदय

 क्री  गुमात  मल  लोढा  )  :  मुझे  अभी  बोलना  है  ।

 क्री  रंगराजन  कुसारमंगलम  :  मैं  उत्तर  नहीं  दे  रहा  माननीय  मन्त्री  महोदय  उत्तर

 सभापति  हमने  पक्ष  और  विपक्ष  में  अनेक  भाषण  सुनें  ।

 क्षी  भोगेर्न  क्षमा  :  आप  कुछ  भोर  भाषण  क्यों  नहीं  सुनते  हैं  ?

 शो  रंगराजन  कुमारसंगलम  :  मुझे  विश्वास  हमारे  वरिष्ठ  केबिनेट  मस्त्री  श्री
 भोगेन्द्र  झा  की  बात  को  पूरा

 मैं  निवेदन  करूंगा  कि  यह  नोट  करना  रुचिकर  था  कि  हम  सब  सभी  बक्‍ताओं  को  एक
 राय  कि  एकाध्रिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  ठपिवहार  अधिनियम  जिस  रूप  में  1970  से  इन
 सबके  अनुसार  वास्तव  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  समुदायों  द्वारा  संस्थापित
 नियंत्रित  उद्योगों  के  उद्देश्यों  को  ब्राप्त  करने  के.लिए  नहीं  होगा  ।  यह  सही  है  कि  एक  तरफ

 यहू  आरोप  लगाया  गया  था  कि  कि  कोई  निर्थय  नहीं  गया  था  ओर  दूसरी  तरफ  यह  कहा  पया
 कि  यह  प्रभावकारो  नहीं  इसका  पालन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  के  इतिहास  को
 लत  जि जानना  आवश्यक  बह  मत  भूलिए  कि  एक  एकाधिकार  जांच  आयोग  यह  मत  भूलिए  कि
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 :

 1991
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 रंगराजन

 एक  रिपोर्ट  थी  और  इस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार
 अधिनियम  अपने  आप  अस्तिश्व  में  आया  ।  स्पष्ट  रूप  से  आयोग  ने  बताया  कि  आर्थिक  केंद्रोकरण
 को  उस  सीमा  तक  रोका  जाना  चाहिए  जिससे  आम  वस्तुओं  को  क्षति  न  यदि  आप  केवल
 किसी  उपक्रम  के  लिए  उसके  आकार  पर  सहायता  बढ़ाते  हैं  तो आजकल  के  समय  में  एक  छोटी
 चीनी  के  मिल  में  भी  पूंजी  निवेश  को  पहले  लगाई  गई  100  करोड़  रुपये  की  सीमा  का  कोई  अर्थ

 नहीं  होगा  ।

 मुख्यतः  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  होना  चाहिए  कि  एक्राधिकार  का  प्रयोग  टृआम
 आदमी  को  क्षति  पहुंचाने  के  लिए  न  क्योंकि  व्यक्षित  उद्योग  की  तरह  विकासशीक्ष  है
 क्योंकि  भ्राज  की  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  में  शुरू  में  अधिक  पूंजी  निवेश  हंप्ता  है  आप  उसे  पिछले

 समयानुसार  न  रोके  ।  आज  बहुत  से  मामलों  सेकड़ों  मानलों  में  यह  देखा  जा  सकता  है  जहां
 प्रारम्भिक  प्रतिबन्धों  के कारण  बहुत  अधिक  कठिनाईयां  आती  मैं  बड़ी  कम्पनियों  की  बात  नहीं
 कर  रहा  बल्कि  नए  उद्यमों  की  बात  कर  रह  हूं  जो  स्थापित  होना  चाहते  हैं  जिन्हें  उद्योगਂ

 कटा  जा  सकता  जिन्हें  बीच  के  अथवा  मध्यम  आकार  के  उद्योग  कहा  जा  सफता  है  |  जिस  क्षण  वे

 100  करोड़  रुपए  की  यह  रेद्वा  पार  कर  जाते  हैं  जो  आधार  उसे  आज  उचित  सिद्ध
 करना  बहुत  कठिन  उन्हें  रोका  जाना  चाहिए  था  और  जो  अनाप  शनाप  तरीके  उन्हें  अपनाने  पढ़े
 थे  इससे  परियोजना  की  लागत  बहुत  गई  है  और  सारी  प्रक्रिया  पूर्ण  होने  तक  वे  अक्षम  बन  गए  ।
 क्या  यह  आमश्यक  क्या  यही  एकाधिकार  जांच  आयोग  चाहता  था  ?  हमारे  लिए  इस  बात  पर
 विचार  करना  आवश्यक  है  कि  अधिनियम  को  क्‍यों  लाया  अधिनियम  को  बीच  में  इसलिए  लाया
 गया  था  क्‍योंकि  यह  नोट  किया  गया  कि  बड़े  एकाधिकार  फम्पनियों  विशेष  रूप  से  बढ़े  औद्योगिक  वर्ग

 इसमें  शामिल  होंगे  जो  कि  रृकाधिकार  प्रतित्रन्धित  व्यापार  व्यवह।र  और  अनु|जित  व्यापार

 स्यवहार  कहलाते  दुभग्यवश  इन्हें  नियंत्रित  करने  इन्हें  नियमित  करने  के  लिए  इस  अधिनियम  का
 प्रयोग  करने  की  बशय  इस  अधिनियम  का  प्रयोग  अधिक  अवसरवादिता  के  उद्देश्य  से किया  गया  |  यह
 एकाधिकार  वाली  कम्पनियों  के  लिए  बहुत  सुविधाजनक  था  ।  वास्तव  में  यह  अधिनियम  बहुत  ही  सुविधा
 जनक  था  क्योंकि  वे  हम्रेशा  बढ़ते  रहे  इस  अधिनियम  में  उनके  लिए  यह  सुनिश्चित  करने  को  पर्याप्त

 गुजाइश  थी  कि  विशेषकर  बड़ी  कम्पनियों  को  ही  स्वीकृति  मिल  सकती  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  राज्य
 में  बहुत  सी  बड़ी  कम्पनियों  का  स्वागत  किया  गया  और  स्वीकृति  दी  निश्चित  रूप  से  उन्हें
 स्वीकृति  राज्य  सरकार  और  सचिवालय  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  दी  गई  ऐसा  नहीं  है  कि
 भारत  सरकार  ने  स्थीकृति  दी  .,  भौर  फिर  राज्य  सश्कारों  को  कहा  गया  हो  ।  अधिकांशतः  सभी
 राज्य  जब  किसो  राज्य  में  कोई  जया-उद्योग  स्थापित  करमे  का  प्रस्ताव  रखा  जाता  है  तो  उसका  स्वागत
 करते  वे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बाध्य  हैं  कि  ने उद्योग  अपने  राज्यों  को  छोड़कर  अन्यत्र  न

 अतः  प्रत्येक  एक  दूसरे  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  रहा  है  ओर  इस  बात  के  लिए  कोई  आपत्ति  नहीं
 कर  रहा  है  भौर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सिफारिशें  कर  रहा  है  कि
 नियम  रोका  न  जाए  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  कई  सौ  उदाहरण  दिए  जा  सकते  हैं  ।  परन्तु  सच्चाई  यह
 है  कि  क्या  इस  अधिनियम  वो  मूल  रूप  से  परिकल्पना  की  गई  है  ?  यह  बात  सुनिश्चित  करनी  थो
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 कि  एकाधिकारात्मक  प्रथाओं  को  रोका  नियश्जण  लाग-ब  प्रतिबनस्धारमक  व्यापार  प्रथाएं

 लागू  न  अनुजित  व्याप'र  प्रयाएं  लागू  न  हों  ।

 श्री  जाज  फर्नाग्डीज  ने  काफो  दुढ़ता  से  समाजवाद  की  समाप्ति  के  बारे  में  जो  इन्होंने  उपयुक्त
 समझा  कहा  था|  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य  भी  इस  पर  बोले  थे  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  उनमें  से  किसी
 ने  वह  बात  कहनी  चाही  हो  ।  मैंने  हस्तक्षेप  किया  था  और  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  अपनी  अनुमति
 दिए  बिना  मुझे  ऐपा  करने  परन्तु  मैं  यह  कहने  के  लिए  खड़ा  हो  गया  था  कि  यह  समाजवाद  का
 अन्त  नहीं  है  जो  किसी  व्यक्षित  को  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  अथवा  सोवियत  रूस  में  दिल्ाई  देशा  हम
 समाजवाद  क्रा  जो  अन्त  देखते  हैं  वह  एक  ऐसा  अधिकारपूर्ण  सिद्धान्त  है  जिसमें  इस  वास्तविकता  को

 नहीं  देखा  जाता  है  कि  विश्व  में  आज  जो  परिवतंन  हो  रहा  है  वह  निरन्तर  होने  वाला  परिवतंन  है  ।
 आप  परिवतंनों  को  टाल  नहीं  सकते  हैं  और  यदि  आप  विकास  चाहते  हैं  तो  परिवर्तन  अवश्यम्भावी

 है  और  परिवतेत  आपके  विचार  के  अनुसार  होना  चाहिए  और  वह  निरणग्तर  जारी  रहना  चाहिए  ।

 हम  देश  को  एक  ग्रुप  से  निकालकर  दूसरे  ग्रुप  में  डालने  कर  प्रयास  नहीं  कर  रहे  इस  तरह  के
 आरोप  लगाए  जाते  रहे  हैं  कि  हम  नेहरूवाद  तया  पिछली  बातों  से  दूर  होते  जा  रहे  इसके  विपरीत

 हमने  कोई  वाये  आंख  बन्द  बरके  शूहू  तहीं  किया  पडित  जी  की  स्पष्ट  विचार  धारा  थी  कि  हमारे
 देश  के  लिए  मिली-जली  अर्थ  व्यवस्था  ही  उचित  |  हमने  नहीं  कहा  है  कि  मिली-जुली
 अथंब्यवस्था  को  समाप्त  कर  दिया  |  यदि  मैं  यह  वहूं  कि  यह  भिन्‍न  मताबलम्बी
 लोगों  की  आवाज  और  युवाओं  की  परिवर्तन  की  मांग  को  आवाज  के  कारण  हुआ  है  तो  यह  बात
 उनके  गले  से  नहीं  उतरेगी  ।  हसलिए  हम  सोबियत  रूस  में  गए  हैं  जहां  यह  भाज  मौजूद

 अतः  युवाओं  की  आवाज  को  बन्द  मत  कीजिए  ।  कृपया  हस  बात  को  समझिए  कि  आज  देश
 विकास  करना  चाहता  है  ।  हम  किसी  भी  व्यक्ति  को  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  रोकना  नहीं
 चाहते  |  परन्तु  साथ  यह  बात  भी  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जब  आप  कोई  उद्योग  स्थापित  करते  हैं  तो
 आपके  नियमों  के  अनुसार  वी  करना  होगा  जो  समाजवः:द  की  मांग  अर्थात  सभी  को  समान
 अवसर  देना  होगा  ।  आप  अपने  आकार  का  उफ्योग  एकाधिकार  वादी  प्रथा  में  लिप्स  होने  के  लिए
 नहीं

 श्री  निर्मल  कांति  आप  इसकी  गारण्टी  कंसे  दे  सकते  हैं  ?

 को  रंगराजन  कुमाश्मंगलम  :  कया  मैं  उस  मुद्दे  के  बारे  में  बाद  में  जिक्र  कर  सकता  हू  ?  मैं

 यह  कह  रहा  था  कि  आप  अपनी  स्थिति  का  उपयोग  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रथाओं  को  अपनाने  में

 नहीं  आप  अपने  हालात  का  उपयोग  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  में  लिप्त  होने  के  लिए  नहीं  करेंगे  ।

 इसी  बात  को  मैं  सुनिश्चित  करना  थाहता  हूं  और  बिलकुल  यही  कार्य  इस  अधिनियम  में  करना  चाहते
 थे  ।  हम  अधिकांश  बड़े  घरानों  द्वारा  उद्योग  न  जगाने  के  लिए  उपयोग  किए  गए  तर्क  को  समाप्त
 करना  चाहते  थे  |  वे  पह  कहेंगे  कि  से  संबंधित
 प्रतिबन्ध  और  ओ्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रवेश  लेने  से  पूर्व  की  प्रक्रिया  ऐसे  प्रतिव्प्न  हैं
 जिनकी  वजह  से  वे  विकास  के  लिए  किसी  नए  कायंक्षेत्रों  ?  प्रवेश  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।
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 भ्रध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प
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 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 श्री  तिल  कांति  चटर्जी  :  केबल  एक  मुद्दा  यह  है  कि  यह  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  के
 माध्यम  से  नहीं  है  ।  मैं  अनुचित  व्यापार  प्रथाओं  के  भाध्यम  से  नहीं  शब्दों  पर  अधिक  बल  देता  हुਂ  कि

 एकाधिका  रवादियों  का  प्रभुत्व  हो  जाएगा  ।  हसे  पूरी  तरह  से  अथंव्यवस्था  पर  नियंत्रण  कहते  अर्थात्‌
 पंडित  जी  द्वारा  कहां  नियंत्रण  रखने  का  प्रस्ताव  किया  गया  वह  इसे  महालानोविस  आयोग
 अथवा  दत्त  समिति  आदि  के  माध्यम  से  सुनिश्चित  कर  सकते  थे  |  यही  बात  है  कि  आप  अपमानजनक
 स्थिति  में  प्रशासन  को  समस्या  अनुचित  व्यापार  प्रथाएं  नहीं  है  बल्कि  भ्राथिक  लॉबी  आपने
 इसी  बात  को  हमें  बोध  हमारे  मन  में  बेठाने  तथा  हमें  बताने  का  प्रयास  किया  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  आपको  इसका  क्‍या  उत्तर  मिला  ।

 झरी  रंगराजन  कुमारसंगलम  :  मैं  पहले  आपके  मुद्दे  का  जवाब  देना  चाहूंगा  और  उसके
 बाद  मैं  अपनी  बात  कहुंगा  |  यह  आसान-सा  मुद्दा  यह  है  कि  जब  हम  एकाधिकारवादी  प्रथाओं
 की  बात  करते  हैं  तो  वे  पूर्णतया  वहीं  हैं  जिनका  हम  उल्लेख  कर  रहे  जब  कोई
 कोई  उद्योग  अथवा  कोई  कानूती  सत्ता  अपने  आकार  अथवा  बाजार  में  अपने  मैं  बाजार
 में  अपने  प्रमुख  शब्दों  फो  दोहराता  जो  कि  एक  अन्य  कारण  का  उपयोग  करता  है  और

 यह  सुनिश्चित  करने  की  प्रथाओं  में  लिप्त  होता  है  कि  अन्य  लोग  उस  क्षेत्र  में  प्रवेश  न  करें  और
 उचित  प्रतिस्पर्धा  न  हो  तथा  अनुचित  रूप  से  अधिक  ब्याज  कमाने  वालों  को  लाभ  प्र.प्त  करा  सके  ।

 हम  अधिनिय+  के  अन्तर्गत  इसे  आज  कर  सकते  जो  आप  पहले  नहीं  कर  आपने  कागज  को

 हिलाकर  केवल  यही  कहा  कि  मेरे  पास  यह  अधिनियम  जिसके  अनुस्तार  आपको  कोई
 उद्योग  शुरू  करने  से  पूर्व  मेथी  पूर्वानुमति  लेनी  परम्तु  आपने  हसे  अनुमति  दी
 ठीक  इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  भी  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  उसे  अनुमति  देने  के  लिए  दूसरे
 के  साथ  प्रतिस्पर्धा  की  कि  वे  किस  राजनीतिक  दल  के  वे  किस  सरक.र  से  सम्बन्ध
 रखते  परन्तु  आपने  उसे  अनुमति  देने  के  बाद  यह  सुनिश्चित  नहीं  किया  कि  वह
 घिकार  वादी  प्रधाओं  अथबा  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रथाओं  में  लिप्त  न  होने  के  कानून  का  पालन
 करता  बड़े-बड़े  उत्पादकों  के  संघ  ब्याजल्योरी  लाभ  कमाए  गए  हम  उस  व्यवस्था  को
 समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कारंवाही  कर  रहे  हैं  ?  मैं  इस  बात  की  सराहुना  करूंगा  कि  यदि  यह  वही
 प्रश्न  था  जो  पूछा  गया  बजाए  इसके  कि  हम  वापस  जाएं  और  हृठधरम्मिता  का  झण्डा  फहराएं  और

 यह  कहें  बिल्कुल  यही  चाहते  हैं  ।”  यदि  हम  एकाधिकारबादी  प्रतिबन्धात्मक  व्यापार
 प्रथाओं  और  अनुवित  व्यापार  प्रथाओं  पर  नियन्त्रण  करना  चाहते  हैं  तो आपको  अवश्य  ही  आयोग  को
 झक्ितयां  प्रदान  करनी  इन  सभी  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  आयोग  को  निर्णय  देना

 आयोग  को  पर्यवत्तान  और  विरत  होने  के  आदेश  पारित  करने  तब  उसके

 तुरम्त  बाद  कया  हुआ  जब  इसे  कार्यान्वित  किया  जाने  लया  ?  कया  कोई  व्यक्ति  अदृश्य  हो  गया  था
 अथवा  उसने  मानदण्डों  का  उल्लंघन  किया  धरा  ?  उन्हें  स्यायालय  -  न्यायाधीश  के  न्यायालय  में  जाना

 पड़ा  था--जहां  इसे  कार्यान्वित  करने  के  अलावा  क्रोई  रास्ता  नहीं  था  ।

 आज  आप  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  अवसान  को  शक्तियां  क्‍या  किसी  भी  व्यक्ति  ने
 बधाई  स्वरूप  अथवा  धन्यवाद  के  लिए  कम  से  कम  एक  शब्द  भी  कहा  है  कि  आपने  कम  से
 कम  आयोग  को  मजबूत  किया  है  ।  नहीं  ।  क्पोंकि  हमने  जो  कुछ  सोचा  था  वह
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 ठीक  था  और  हम  जो  जानते  हैं  वह  ठीक  न  हम  अभी  भी  इसी  में  खोए  हुए  हैं  हम  अभी  भी
 उसमें  खोए  हुए  हैं  । अभी  समय  हैं  जब  हम  सबको  यह  महुसूस  करना  चाहिए  कि  समाजवाद  का  अधथ॑  है
 सभी  के  लिए  समान  अवपर  |

 क्रो  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  इसमें  गरीबी  रेडा  से  नीचे  क ेलोग  और  साथ  हौ  साथ  इससे  ऊपर
 के  लोग  भी  हैं  ।  )

 भी  रंगराजन  कुमारम  गलम  :  ऐसा  बिलकुल  नहीं  समान  अवसर  का  मतलब  है  कि  यह
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  है  *  ।  यदि  इसका  मतलक  यही  है  तो  मैं  चाहूंगा  कि  आप  अपने
 विचार  में  थोड़ा  संशोधन  करें  ठोक  मैं  आपकी  बात  सुन  रहा  आप  वितित  नहीं
 हों  |  मैं  सभा  छड़कर  भाग  नहों  रहा  हु  सभापति  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  भुरुय  मुद्दा  इस
 चीज  को  सुनिश्चित  करना  है  कि  भोद्योगिक  विषास  के  साथ  साथ  स्वस्थ  प्रतियोगिता  भी  हो  तथा  न
 तो  कोइ  अनुचित  व्यवहार  न  ही  उद्योगपतियों  के  बीच  कोई  सांठ-गांठ  हो  तथा  आम  आदमी  का
 शोषग  भी  न  हो  ।  इसको  करने  का  एज्रमात्र  तरोका  एकाधिकारी  और  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार
 अधिनियम  को  सुदृढ़  बनाना  है  ।  मे  या  सरकार  का  यह  वढ़  विद्यार  है  कि  पूर्व  प्रतिवंधों  से  कोई
 लक्ष्य  पूरा  नहीं  होता  है  तथा  भविष्य  में  भी  इससे  कोई  लाभ  नहीं  यही  है  कि  हथने  यह
 संदेश  देने  बः  लिए  इसे  हट'या  $  पूर्वक्रय  प्रतिबंध  यदि  होगे  भी  तो  ये  एकाधिकारी  और  अवरोधक
 व्यापार  व्यव्हार  अधिनियम  के  द्व'रा  लाग्‌  नहीं  इसे  भोद्योगिक  नीति  औद्योगिक  कानूनों
 क्या  जाएगा  ।  आध्वारभुत  क्षेत्र  में  अभी  भो  ऐसे  उद्योग  हैं  जिनके  लिए  लाइसेन्स  की  जहूरत  ऐसा
 नहीं  है  कि  भौद्योगिक  नीति  ने  सारे  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  कर  दिया  ऐसा  जरूर  हो  सकता  है  कि
 हमने  उन  उद्योगों  को  संझ्या  को  बढ़ाया  है  जिनको  लाइसेन्स  वी  जरूरत  नहीं  फिर  भी  आधारभूत
 क्षेत्र  और  लघु  उद्योगों  की  संकल्पना  बरकरार  है  तथा  लथु  उद्योगों  के  लिए  संरक्षण  भी  बरकरार
 लोगों  को  फैलने  का  मौका  देते  के  लिए  हमने  सिर्फ़  थोड़ी  ज्यादा  आजादी  दी  मैं  समझता  हूं
 कि  जब  श्रो  मुरली  देवरा  बं।ल  रहे  थे  तो  उन्होंने  अधिनिमरभ  से  को  हटा
 कर  उसका  नाम  बदलने  का  जिक्र  किया  मैं  उन्हें  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  जब  हम  एकाधिकार
 ब्यवहारों  की  बात  करते  हैं  तो  काफी  महृत्वपृ्व  हो  जाता  हमने  पहले  इस  पर  आकश्यक  रूप
 से  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  था  क्योंकि  हम  यह  कहते  रहे  थे  कि  थृंकि  हम  एकाधिकार  को  रोक  रहे
 अतः  एकाधिकार  व्यापार  का  कोई  सवाल  नहीं  अब  चूंकि  ऐसा  नहीं  है  मैं  ऐसा  समझता  हूं
 कि  अब  जब  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  एक|धिक्ार  तथा  अवरोधक  व्यापार  र भायोग  इसकी
 चान  के  लिए  अपने  प्राधिकार  का  उपयोग  करेगा  तो  एकाधिका  र  की  परिभाषा  संकुचित  नहीं  होगी  ।  यह
 बहुत  विस्तृत  अब  एकाधिकार  तथा  अवशोधक  व्यापार  व्यवहार  अधिनियम  तथा  एकाधिकार
 तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यक्तह्वर  आयोग  का  कार्यक्षेत्रकाफी  बड़ा  हो  गया  हैं  तथा  जब  भी  एकाधिकार
 व्यवहार  हो  तो  उसे  रोकने  के  लिए  इसकी  शक्तियां  भी  अधिक  होगी  ।

 भी  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  इसका  यह  अंश  तो  एक  तरह  से  सांत्यना  पुरस्कार  इतना  हो
 हम  भी  समझते  हैं  ।

 भी  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यह  कोई  सांत्वना  पुरस्‍कार  नहीं  यह  वास्तविकता  यदि  आप
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 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भौर

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  ध्यापारिक  व्यवहार  विधेयक

 रंगराजन

 किसी  निरथंक  चीज  को  ज्यादा  तरजीह  दें  तो  और  बात  आप  छुद  पश्चिम  बंगाल  में  बंठे-बंठे  कहते
 रहे  हैं  कि  इसे  खतम  उसे  खतम  रोको  हम  चाहते  हैं  कि  कम्पतियां  और  कहीं  जाने  के

 बजाए  यहां  आए  |  और  अब  आप  खुद  कह  रहे  हैं  कि हम  उसौ  निरथंक  नीति  को  जारी  रखें  ।  इतना  ही
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  उन  उद्योगों  क ेनाम  तक  बता  सकता  हुਂ  जिसकी  सिफारिश  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  वास्तव  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार  से  जुई  घरानों  के  लिए  की

 थी  और  हमने  अनरोध  किया  था  कि  कृपया  धारा  21-22  के  अन्तगंत  इन्हें  प्रमाण  पत्रਂ

 दे  मेरे  अन्य  मित्र  ऐसा  करते  रहे  मैं  इस  झमेले  में  नहीं  पड़ना  चाहता  हूं  ।

 मैं  अपने  दोस्‍त  जो  जल्दी  ही  भ  थिह  नीति  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  जा  रहे  का  ध्यान

 इस  बात  की  ओर  दिलाना  चहूगा  कि  ऐसी  खबर  है  कि  माननीय  मुख्य  मन्‍्त्री  ने  कहा  है  कि

 अस्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रति  उनका  रूय'ल  नकारात्मक  तो  है  पर  पूरा  वह  महसूप  करते  हैं
 कि  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्ते  व्यावहारिक  होने  के  कारण  स्वीकाय  हो  तो  उन्हें  स्वीकार
 करना  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  जहां  वह  मुख्य  मन्‍्त्री  हों  वहां  कुछ  ओर  बहने  के  बाद  जहां  वे
 विपक्ष  में  हो  उन्हें  कुछ  और  कहना  चाहिए  ।  यह  तो  भिन्‍न  आवाजो  में  भिन्‍न  बातों  को  कहने  जेसा

 परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  होता  रहता  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहुगा  कि  हमें  शब्दों  के  जाल  में  पड़
 कर  मुख  नहीं  बनना  महत्वपूर्ण  बात  तो  यह  है  कि  हमें  अपने  विश्वास  के  अनुरूप  व्यावहारिक
 रूप  से  नीति  को  लागू  करना  आप  जिस  बात  को  लागू  करना  चाहते  हैं  उसे  लागू  कीजिए  ।
 भापको  शब्दों  को  ढाल  की  तरह  उपयोग  करते  हुए  ढाल  के  पीछ॑  कुछ  ओर  नहीं  करना  चाहिए  |  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  पर  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  हमने  खुद  को  अमेरिका
 थादि  के  हाथों  बेच  दिया  अब  मैं  इस  ढछात  को  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  एक  तरफ  तो  यह  बहा
 जा  रहा  है  कि  विदेशी  पूंजी  देश  में  आयेगी  ही  तो  दूसरी  भोर  यह  बात  भी  हो  रही  है  कि

 राष्ट्रीय  कम्पनियां  देश  को  निगल  जायेंगी  ।  इन  दो  बातों  के  बीच  के  अन्तसंम्बन्ध  को  मैं  नहीं  समझ
 पा  रहा  एक  तरफ  से  तो  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  आपको  पूछेंगी  भी  नहीं
 तो  दूसरी  तरफ  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  वे  आकर  आपको  निगल  जायेंगी  और  उनमें  से  एक  या  दो
 का  तो  बजट  ही  आपके  संघीय  बजट  से  ज्यादा

 थी  इम्रजीत  गुप्त  :  आधी  दूरी  तक  तो  वे  आ  भी  गए  हैं  ।

 .  भ्रो  रंगराजन  कुमाश्मंगलम  :  मेरे  विचार  से  इस  तरह  से  उनणा  आधी  दूरी  तक  आना  ही
 हमारे  विकास  के  लिए  उत्तम  होगा  क्योंकि  इससे  हमें  तकनीक  तो  मिलेगी  ही  हमारा  शोषण  भी  नहीं
 होगा  ।  यदि  हम  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  श्यापार  व्यवहार  अधिनियम  को  सुदृढ़  करेंगे  तो  इससे
 सबसे  ज्यादा  चिता  बहु-राष्ट्रीय  कम्पतियों  को  हो  क्योंकि  एकाधश्ििकार  तथा  अवरोधक  व्यापार
 व्यवहार  अधिनियम  उतना  ही  मजबूत  है  जितना  कि  उनके  देशों  में  एंटी-ट्रस्ट  कानून  है  तथा  उन्होंने
 भी  यह  जान  लिया  है  कि  भारत  का  शोषण  नहीं  किया  जा  सकता  भारत  एक  ऐसा  देश  है  जहां
 आइर  वे  निवेश  कर  सकते  यदि  वे  इमारे  लोगों  की  प्रतिभा  का  उपयोग  करें  तथा  हमें  तकसीकी
 जानकारी  दें  भौर  सहायता  ब-रें  तो  हम  उनका  स्वागत  पर  शोषण  के  लिए  नहीं  ।
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 27  1913  )  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 अध्यादेश  का  निरनुमोदन  करने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ब्यवहार  विधेयक

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आद्शों  के  बारे  में  हम  पर  कई
 आरोप  लगाए  गए  मैं  दुड़राना  स्पष्ट  करना  चाहुंगा  कि  हम  अपने  आदर्शों  से  जरा  भी
 नहीं  डिगे  हम  नेहरूवादी  रास्ते  पर  ही  है  तथा  विचारों  का  पूर्ण  सातत्य  जारी  पहले  दिन  से
 ही  हमने  कभी  भी  अधिनायकवादी  राज्य  तन्त्र  की  बात  नहीं  की  पंडित  जी  ने  भी  ऐसा
 नहीं  कहा  परडित  जी  का  विचार  स्पष्ट  वे  मिश्रित  अर्थ-व्यवस्था  की  बात  करते  थे
 सरकारी  क्षेत्र  और  इसकी  महान  ऊंचाइयों  के  सथ-साथ  निजी  क्षेत्र  और  इसको  प्रेरणा  तथा  उत्साह
 की  बात  करते  थे  ।

 भरी  इस्रजोत  :  उनके  विचार  कंट्रपन्थी  नहीं  थे  ।

 करो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  उन+  विचार  हमेशा  लचीले  होते  थे  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था
 कि  यह  क्षेत्र  समत्र  के  साथ-साथ  उनति  हमें  ऐसा  नहीं  सोचना  चाहिए  कि  पूरा  क्षेत्र  बंटा

 हुआ  तथा  जिपमें  सरकारी  क्षेत्र  का  इतता  प्रतिशत  है  तथा  निन्री  क्षेत्र  में  उतना  प्रतिशत  और
 शेष  कुछ  नहीं  इसके  वितरीत  यदि  धंमावित  विकास  को  देक्षें  तो  हम  पायेंगे  कि  औद्योगिक
 क्षेत्र  के  25  से  30  प्रतिशत  क्षेत्र  को  भी  हम  नहीं  पार  कर  पाये  बहुत  विशाल  क्षेत्र  अभी  खासी
 पडा  है  ।  हम  यह  नहीं  कई  रहे  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  जो  भी  है  उसे  हम  दूसरों  को  बेच  रहे
 हमने  हमेगा  हो  कहा  है  कि  ऊंचाई  पर  पहुंचने  के  लिए  हसे  जोवनक्षम  होना  जझरी  इन्हें
 समाप्त  करने  की  बात  हमने  नहीं  कही  है  ।  हमने  तो  यह  भी  नहीं  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  को  नीषा
 दिखाया  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  बथन  की  आलोचना  नहीं  होनी  चाहिए  कि  ऊंचाई  प्राप्त  करने  के

 लिए  सरकारी  क्षेत्र  को  जीवनक्षम  होना  चाहिए  ।  मैं  यह  भी  कहता  च'हूंगा  कि  पहली  बार  स्पष्ट  रुप
 से  ऐसा  कहा  गया  है  कि  सरकारो  क्षेत्र  को  भी  एक्राधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार
 अधिनियम  के  अधोन  लाया  जाएगा  |  हमने  संकेत  किया  हमने  साफ  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  को
 भी  उन्हीं  न्यायसंगत  मानदण्डों  का  पालन  करना  पड़ेगा  जिसकी  आशा  हम  अन्य  सभी  उद्योगों  से
 करते  हमारा  सरकारी  क्षेत्र  अब  परिपक्व  हो  चुका  है  और  ०्ह  इतना  विकसित  हो  चुका  है  कि
 जिस  तरह  का  संरक्षण  इसे  पटले  दिया  गया  था  उसकी  जरूरत  इसे  अब  नहीं  अब  उचित

 प्रतियोगिता  की  जरूरत

 सभापति  अन्त  में  मैं  यह  बहना  चाहूंगा  कि  जिस  संशोधन  को  हमने  प्रस्तुत  किया

 है  उसका  लक्ष्य  मुलरूप  से  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  भारतीय  उद्योग  विकास  परिपक्व
 सक्षम  तथा  सारी  दूनिया  से  आ  रही  चुनौतियों  का  सामना  कर  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  हम  4.30  म०  प०  पर  नियम  193  के  अधीन  अंतर्राष्ट्रीय  परिस्थिति  पर

 चर्चा  फिर  भी  संसदीय  कार्य  मन्त्री  ने  सुझाव  दिया  है  कि  हुंम  पहले  वतंमान  आधिक  हालातों
 पर  कल  से  हो  रही  चर्चा  को  समाप्त  करें  तो  बेहतर  होगा  |  क्या  सभा  इस  पर  सहमत  है  ?

 कई  साननीय  सदस्य  :  हां  ।
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 4.35  भ०  प०

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 पिछले  कुछ  सहोगो ंमें  आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  घाट  को  बिस  व्यवस्था

 विदेशी  म॒द्रा  संकट  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा  लगाई  जाने  बाली

 शर्तों  के  संदर्भ  में  देश  को  वर्तमान  आर्थिक

 श्री  पथ्योराज  चब्हाण  :  सभापति  आर्थिक  स्थिति  की  पृष्ठभूमि  में  इस

 लर्जा  ते  हमें  सरकार  द्वारा  धोषित  आधथिक  नीति  का  आलोचनात्मक  विश्लेषण  करने  का  अवसर

 दिया  है  ।

 हमें  अथंब्पवस्था  की  स्थिति  के  बारे  में  एक  विस्तृत  टिप्पण  दिया  गया  दरतावेजों  के  दो

 भाग  हैं  ।  पहला  भाग  आर्थिक  संकट  के  प्रबंध  पर  है  और  दूसरा  भाग  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  भेजे
 जाने  वाले  पत्र  के  बारे  में  हैं  जिसकी  व।फी  समय  से  प्रतीक्षा  थी  ।

 भुगतान  संतुलन  की  समस्या  की  अम्भीरता  ने  देश  को  खतरे  में  डाल  दिया  है  तथा  दिव।लिये

 पन  के  कगार  पर  ला  खड़ा  कर  दिया  जिससे  हमारे  अन्तराष्ट्रीय  व्यापार  के  ख्ात्मे  का  खतरा  पैदा

 हो  गया  है  ।

 मुद्रा  गतिस्धकारी  आर्थिक  विकास  की  धीमी  रोजगार  के  अवसरों  में  कथी  ने

 हमारी  चिम्ताओं  को  और  अधिक  बढ़ा  दिया  इस  संक्ट  के  कारणों  का  विश्लेषण  करना
 खावश्यक  है  ।

 वर्तमान  के  बहुत  से  कारण  पहला  कारण  केन्द्र  सरकार  का  बढ़ता  हुआ  आधथिक

 बित्तीय  घाटा है  जो  कि  बढ़ते  हुए  सरकारी  खबं  के  का  रण  हुआ  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  का  काये  असंतोषजनक

 है  जिससे  उसे  लगातार  बजटीय  सहायता  की  आवश्यकता  होती  है  तथा  विकासीय  ख्  ठीक  प्रकार

 से  नहीं  हो  पाते  यह  लोकश्रिय  वित्तीय  कायं  क्रमों  के कारण  जेसे  ऋण  माफ  करने  के  कार्यक्रम

 तथा  ऋण  मेले  |  भाषाई  अल्पसंबच्यकों  को  लगातार  राजसहाायता  दो  जाती  रहीं  हैं  तथा  संगठित  श्रमिकों

 को  बार-बार  मंहंगाई  भत्ता  दिया  जाता  चालू  खा्तेके  घाटा  का  प्रबधन  मुध्किल  हो  रहा  भगतान
 संतुलन  को  गंभीर  समस्या  हमारे  विदेशी  मुद्रा  के कोष  पूरी  तरह  रीते  हो  गए  गए  थे  ।

 एक  ओर  कारण  हमारे  लोकप्रिय  श्रमिक  कानून  जिससे  अकुशलता  तथा  अनुशासनहीनता
 उपजी  हैं  ।  एक  ओर  कारण  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  कम  उत्पादन  तथा  खाद्य  तेलों  की  कमी  है  जिससे

 बड़ी  संख्या  में  आवात  करना  पड़ता  हमारा  सारा  व्यापार  घाटा  तेल  आयात  के  कारण  है  ।

 अन्त  में  सबसे  महत्वपूर्ण  पिछले  साल  से  जारी  राजनीतिक  अस्थिरता  तथा  बिगड़ी

 हुई  सामाजिक  आविक  स्थिति  है  इसके  लिए  सभी  बहुत  ज्यादा  जिम्मेदार  हैं  ।

 बतेमान  संबंधी  धाटों  का  मृख्य  कारण  कारोबार  ठीक  से  न  हो  रुपये  के  मुल्य  कां
 निरन्तर  अदुश्य  के  परिचालन  में  लगातार  कम  रियायती  सहायता  के  कारण  ऋणों  के

 देय  ब्याज  का  बढ़ता  बोझ  तथा  आयात  प्रधान  विकास  की  नीति  ।

 खाड़ी  युद्ध  ने  भी  स्थिति  को  भोर  खराब  कर  दिया  पैट्रोलियम  के  मूल्य  दुगुने  हो  गए
 तथा  खाड़ी  को  नियति  कम  हो  गया  ।  भारतोय  मूल  के  लोगों  के  पुनर्वास  पर  आई  लामत  ।  खाड़ी  से
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 होने  वाली  आय  में  गिरावट  इसके  अतिरिक्त  पूर्वी  यूरोप  तथा  सोवियत  रूस  को  अस्थिर  आधिक
 स्थिति  तथा  अन्त  रष्ट्रीय  आधथिक  बिकास  में  आई  सामान्य  ये  सभी  संकट  के  लिए  जिम्मेदार
 हैं  ।  इन्हीं  कारणों  से  प्रवासी  भारतीयों  ने  अपनी  धनराशि  वापस  मंगानी  शूरू  कर  दी  रियायती
 विदेशी  सहायता  तथा  बाणिण्यिक  स्रोत  कम  हो  गए  जिसने  बाहय  पूंजी  खातों  पर  विपरीत  प्रभाव
 डाला  ।

 यह  स्थिति  थी  जब  इस  मरकार  ने  कायंभार  संभाला  भुगतान  संतुलन  की  कठिनाई
 सबसे  महत्वपूर्ण  समस्या  थी  ।  इस  पर  तुरन्त  ध्यान  दिए  जाने  की  आवश्यकता  हमें  विचार
 करना  चाहिए  कि  सरकार  के  पास  क्या  विकल्प  सबसे  पहला  विकल्प  था  कि  अदायगी
 न  करना  सभी  वाणिज्यिक  दायित्वों  को  पूरा  न  करना  ।  इसके  बाद  यह  निवेदन  किया  जा  सकता  था
 कि  अधिक  सहायता  दी  ऋणों  को  फिर  से  निर्धारित  किया  जाए  भुगतान  करने  के  लिए  अधिक
 समय  संबंधी  तथा  पृर्ण  माफी  देना  ।  सभापति  महोदया  इसमें  कोई  चित्ता  की  बात  नहीं  है  क्योंकि
 अनेक  अत्पविकसित  तथा  कम  आय  बाले  देशों  ने  जानबूझकर  यह  रास्ता  अपनाया  परन्तु  इस

 दृष्टिकोण  का  क्‍या  परिणाम  होगा  ?

 राष्ट्रीय  गय॑  के  प्रश्न  के  अलावा  अधिक  व्यावटारिक  बात  यह  है  सबसे  पहले  सभी  वाणिण्यिक
 तथा  रियायती  ऋणों  को  पूरी  तरढ  किया  जाए  ।

 दूसरे  नकद  भुगतान  के  अलावा  सभो  प्रकार  का  अस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  रुक  सकता  है  ।

 हम  लोग  आवश्यक  पेट्रोलियम  पदार्थ  तथा  उर्वरक  एवं  थाश  तेल  का  आयात

 नहीं  कर

 इससे  अत्यधिक  कमी  हो  जायेगी  जिसके  कारण  तीन  अंकों  वाली  मुद्ास्फीति  हो  सकती

 है  जो  हमारे  देश  में  कभी  नहीं  हुआ  इससे  देश  में  दंगे  हो  सकते  तथा  देश  विभावगित  हो  सकता

 यह  एक  ऐसी  चीज  होगी  जिसको  कोई  भी  लोकतंत्रिक  समाज  अनुमति  नहीं  देगा  ।

 केवल  एक  ही  विकल्प  बचा  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  प्रदान  करते  बाली  संस्थाओं  से  ऋण
 लेना  जिससे  कि  हम  अपने  तातकालिक  उतरदायित्वों  को  पूरा  कर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा

 एशियाई  विकास  बेक  तथा  द्विपक्षीय  देनदार  से  मांग  करनी  पड़  रही  यदि  किसी
 को  बेंक  से  ऋण  लेना  पड़ता  है  तो  उसकी  कुछ  शर्ते  होती  ऋण  लेना  कोई  अच्छी  बात  नहीं
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  पाश्चात्य  पूंजीवादी  अर्थव्यवस्था  की  ही  एक  उपज  प्रमुख्ष  रूप
 से  इसका  गठन  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  विकास  करने  के  लिए  किया  गया  इसके  लिए
 विनिमय  दरों  में  स्थिरता  तथा  अन्तर्रा'ट्रीय  भुगतान  को  सुचारू  बनाना  आवश्यक  अम्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  सदस्य  देशों  को  उनकी  भुगतान  संतुलन  की  समस्याओं  को  हल  करने  में  भी  अस्थाई  तोर

 पर  सहायता  करता  है  ।

 44]  झह०  प०
 शरद  बिधे  पीठाश्षीन

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  भारत  सहित  155  सक्स्य  देश  भारत  संस्थापक  सदस्य  हैं  और
 निदेशक  मण्डल  का  सदस्य  सोवियत  संघ  ने  सदस्यता  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  चार्टर  के  अनुच्छेद  ।  में  सदस्य  देशों  को  ऋण  देने  की  बात  कही  गई

 परन्तु  वित्तीय  सह्ाधता  को  आधिक  नीति  से  जोड़ा  जाना  यह  शर्तों  का  सिद्धास्त  है  ।
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 पृथ्वोराज  डो०

 यह  सहमति  वाले  अनुच्छेद  में  औपचारिक  रूप  से  1968  में  जोड़ा  गया  तथा  इसे  सभी  सदस्यों
 देशों  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  है  ।

 आठवें  दशक  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोब  ने  इस  बात  पर  विभार  किया  कि  भुगतान  संतुलन
 तथा  मुद्रा  स्फीति  की  सभी  समस्‍यायें  मांग  के  कारण  हैं  तथा  अतिरिक्त  मांग  को  समाप्त  करना

 आवश्यक  समझा  गया  ।  परन्तु  आटवें  दशक  के  मध्य  के  बाद  ऐसे  ऋण  प्रदान  करने  की  तकनीक

 दूरगामी  सुधार  रहा  है  ।

 मैं  एक  अच्छे  संदर्भ  वाली  पुस्तक  का  हवाला  देता  हूं  जिसका  शीर्षक  एम०  एफ०

 एण्ड  दि  थडं  वल्ड  पॉलिटिकल  स्ट्रेंटेजीਂ  तथा  इसके  लेखक  हैं  स्कॉट  आर  सिडेल  ।  यह  पुस्तक  1988

 में  प्रकाशित  हुई  थी  मैं  उसमें  से  उद्धारित  करता  हूं  :--

 मुद्रा  कोष  की  शर्ते  निम्नलिब्वित  हैं  ३--

 1.  धन  सप्लाई  पर  नियन्त्रण  रखना  ।

 2.  सरकारी  घाटे  में  कमी  करना  ।

 3  विनिमय  दर  का  अवमूल्यन  करना  ।

 4.  मुल्यों  को  विनियमित  करना  |

 5.  उपभोक्ता  रियायतों  को  कम  करना  ।

 6.  टेरिफ  और  गर  टेरिफ  बाधाओं  को  समाप्त  करना  +.

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्ते  कोई  ऐसी  गोपनीय  नहीं  जिन्हें  बन्द  कमरे  में  निर्धारित
 किया  गया  हो  ।  देश  के  लिए  ऋण  लेने  सदस्य  जो  बाहरी  लेब्  संबंधी  असंतुलन  को  ठीक  करने
 के  लिए  मानक  शर्ते  तथा  नियम  बनाये  गए

 1981  में  भारत  को  व्यापक  कोष  सुविधा  के  अन्तगंत  अन्तरब्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  50  लाख

 का  ऋण  मिला  था|  तथा  तब  भी  शर्तों  को  स्वीकार  किया  गया  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्दा  कोष  से  भी  सदस्य  देश  सहायता  मांगता  उसे  शर्ते  स्वीकार  करनी  होती  है  भोर  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्रा  कोष  द्वारा  लगातार  निगरानी  रखी  जाती  st  ।

 अतः  पास  दो  विकल्प  हैं  ।  या  तो  कर्ज  अदा  न  करें  या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  उसकी
 मानक  शर्तों  के  आधार  पर  ऋण  काफी  विचार  विमर्श  करने  के  बाद  सरकार  ने  अन्तरंष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  केवल  मांगने  पर  ही  ऋण  नहीं  दे  देता  यदि  वह  समझें  कि  हम
 ऋण  को  अदा  नहीं  कर  पायेंगे  तो  वे  7  वि.लयन  डालर  की  धनराशि  डूबने  नहीं  देगा  ।

 अधथंम्यवस्था  को  मजबूत  तथा  स्वस्थ  बनाने  वाले  एक  सुधार  ट्मक  उपाय  तथा  एक  ऐसी
 सुनियोजित  योजना  जिससे  अस्तर्राष्ट्रीय  दायिस्वों  को  पुरा  किया  जा  तैयार  करनी  होगी  और

 मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  इस  सरकार  ने  ऐसी  योजना  तैयार  की  है  जो  कि  तक  संगत
 है  और  इगसके  परिणाम  सामने  आ  रहे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  के  आलोवक  कोई  विकल्प
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 नहीं  सुम्ा  पाए  हारी  तत्काल  समस्याओं  के  लिए  कौन  हमें  ऋण  देगा  ?  निश्चित  रुप  से
 सोवियत  सेंट्रल  बेंक  तो  नहीं  देगा  ।  यदि  वह  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्दा
 कोष  की  शर्तों  का  बिरोध  करते  हैं  और  यदि  कोई  भो  हमें  ऋण  नहीं  तो  कया  हमें  भुगतान  न

 .  करने  का  सुझाव दे  रहे  है  ?  का

 नई  नीति  के  अल्पावधि  उद्देश्य  पृर्णतः  प्राप्त  हो  गए  हम  भुगतान  न  कर  पाने  की
 स्थिति  से  बचते  रहे  सरकार  ने  स्थिति  से  जूझने  की  अपनी  क्षमता  का  प्रदर्शन  किया  भारतीय
 शर्थ  व्यवस्था  में  अन्तरष्ट्रीय  विश्वास  बढ़  रहा  हमारी  साथ  बढ़  रही  उन्होंने  हमारे  ऋण  पर
 निगरानी  रखना  बन्द  कर  दिया  सबसे  महत्वपूर्ण  बात्र  यह  है  कि  विदेशी  मुद्रा  जमा  बढ़ा  इसमें
 रुपए  में  200  प्रतिशत  की  भोर  डॉलर  में  140  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 माननीय  श्री  जा  फनस्डीज  को  सरकार  द्वारा  रपए  ओर  डॉलर  दोनों  में  आंकड़े  देने  में
 अत्यधिक  आपत्ति  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  पद्धति  है  विशेष  रूप  से  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  सेन
 देन  में  आंकड़े  देशी  डॉलरों  और  स्टरलिंग  डॉलर  में  दिए  जाते  यदि  सरकार  में  डॉलर  में

 आंकड़े  नहीं  दिए  होते  तो  हम  समझ  लेकिन  हमने  रुपए  और  डॉलर  दोनों  में  भांकड़े  दिए
 विदेशी  मुद्रा  जमा  में  140  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यह  कोई  छोटी  उपलब्धि  नहीं  हम  अपने
 अल्पावधि  उद्देश्य  में  सफल  रहे  लेकिन  कठिन  स्थिति  को  पार  करने  में  थोड़ा  समय  हमें
 संगठनात्मक  सुधार  करना  है  और  माइक्रो  आधथिक  सामंजस्य  स्थापित  करना  है  जिसे  वित्त  मंत्री  ने
 अपने  पहले  नीति  संबंधी  बजट  भाषण  में  प्रस्तुत  किया  इसमें  काफी  कार्य  किया
 जाना  है  ।

 विपक्ष  के  माननीय  नेता  श्री  जसवंत  वह  को  कुछ  आउत्तियां  उन्होंने  कहा  :  इसके  बाद  क्या
 किया  जाने  वाला  है  ?  वित्त  मंत्री  ने  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  इत  संगठनातमक  सुधारों  में  कुछ
 समय  लगेगा  और  यह  एक  रात  में  नहीं  उन्होंने  कुछ  नीतियों  के  स्वरूप  को  भो  प्रस्तुत  किया

 है  ।  कोई  यह  नहों  कह  रहा  है  कि  वह  एक  रात  में  हो  कुछ  कठिन  अलोकप्रिय  लेकिन
 आवश्यक  निर्णय  लेने  होंगे  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  ऐसा  करने  के  पीछे  हमारी  राजनीतिक  इच्छा  है  ?

 कुछ  ऐसे  मुद्दे  हैं  जो  मुझे  चिन्तित  कर  रहे  हम  सबको  इस  ऋण  को  बिन्ता  होनी
 जिसने  हमे  विश्व  में  सीसरा  सबसे  अधिक  ऋणी  देश  बना  दिया  हमे  ऋण  जाल  में  नहीं  फंसना

 हमारी  ऋण  सेवा  अनुपात  उतना  मधिक  नहीं  है  जितना  ब्राजील  अथवा

 मेक्सिको  का  लेकिन  हमें  प्रतक  रहना  चाहिए  ।

 भरी  इखजोत  गुप्त  :  यह  कितना  है  ।

 थी  पृथ्चोराज  डो०  चब्हाण  मैं  समझता  हूं  यह  21  प्रतिशत  है  ।

 झी  इस्त्रजोत  गुप्त  :  मैं  समझता  हु  यह  31  प्रतिशत  है  ।

 भरी  पुष्वीराज  डो०  जब्हाण  :  मैं  समझ  ।  हूं  कि  वित्त  मनन्‍्त्रो  मुझसे  सहमत  होंगे  ।  यह  31

 प्रतिशत  नहीं  दूसरे  हम  भुगतान  के  प्रति  नकारात्मक  दृष्टिकोण  नहीं  रख  सकते  हमारा
 निर्यात  बढ़ना  नई  व्यापार  नीति  और  विनिमय  दर  सामंजस्य  के  भच्छे  परिणाम  आए
 निर्यात  मैं  डालरों  में  छः  प्रतिज्ञत  की  वृद्धि  हुई  हम  आशा  करते  हैं  कि  यह  वृद्धि  9  अथवा  10

 प्रतिशत  हो  जाएगी  ।  हमें  अपने  बड़े  वित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित  करना  है  जो  कि  मुख्य  रूप  से

 283



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  18  1991

 पृश्योशाज  ढो०  चण्हाण ]

 हमारी  सभी  मुद्रा  स्फीति  और  चालू  लेक्षा  घाटे  के  लिए  जिम्मेदार  सरकारी  लक
 को  कम  किया  जाना  ऐसा  करने  के  लिए  राजनेतिक  इच्छा  होनी  सकल  घरेलू
 उत्पादों  के लिए  6.5  प्रतिशत  के  बित्तीथ  धाटे  का  उद्देश्य  एक  अन्य  बात  है  जिसमें  मझे  कुछ  शंका  है  ।

 मुझे  शंका  इसलिए  हैं  क्योंकि  इस  बारे  में  ऐसी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ।

 क्री  निमल  कांति  जटर्जी  घारणा  की  क्या  वेधता  है  ?  क्‍या  आप  स्पष्ट  कर
 सकते  हैं  ?

 श्री  पृथ्वोराज  डो०  चब्हाण  :  वित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित  किया  जाना  है  क्योंकि  मुद्रा  स्फीति
 ओर  भुगतान  संतुलन  इसके  दो  मुख्य  परिणाम  ये  इस  स्थिति  के  लिए  मुख्य  फारक  हैं  ।

 शी  निमल  रान्ति  चटर्जो  :  बजटीय  घाटा  क्यों  नहीं  ?  केवल  वित्तीय  घाटे  को  हो  आप  मुख्य
 कारण  क्यों  मानते  हैं  ?  हम  समझना  कृपया  स्पष्ट

 थी  पथ्योराज  डो०  चब्हाण  :  मैं  समझता  हू  कि  इसे  पूरा  करना  कठिन  है  क्योंकि  इस  बारे  में

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  भारतीय  रिजवं  बंक  का  कुल  ऋण  पहले  ही  प्रस्तावित
 बजट  घाटे  से  2000  करोड़  रुपए  अधिक  यह  पहले  ही  लगभग  9500  करोड़  रुपए  इसे
 नियंत्रित  करना  होगा  ।  सम्पूर्ण  देश  मूल्यों  में  वृद्धि  और  अनिवाये  वस्तुओं  की  अनुपलब्धता  से  चिंतित

 है  |  प्रश्न  यह  हैं  जैसा  कि  उद्देश्यों  में  निर्धारित  किया  गया  क्‍या  हम  मुद्राए्फीति  9  प्रतिशत  तक
 नियंत्रित  कर  सकले  हैं  ?  आज  यह  131  प्रतिशत  सप्लाई  प्रबन्धन  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 एक  अन्य  गम्भीर  मामला  है  और  वह  राज्य  सरकारी  वित्त  सरकारो  उद्यमों  वाली  राज्य
 सरकारों  को  हो  रही  अत्यधिक  क्षति  से  संबंधित  हमें  आर्थिक  मूल्यों  पर  एक  आम  सहमति  पर

 पहुंचने  की  आवश्यकता  उदाहरण  के  बिजली  शुल्क  ।  र  ज्य  बिजली  बोडों  की  स्थिति  बहुत
 खराब  है  ।  दिल्‍ली  में  बसों  के किराए  को  लीजिए  ।  दिल्ली  में  बस  यात्रियों  को  अत्यधिक  सुविधा  और
 कम  दर  पर  यात्रा  उपलब्ध  है  जबकि  बंगलोर  आदि  ज॑ेसे  अन्य  शहरों  में  यात्रियों  को
 दिल्‍ली  के  बस  यात्रियों  से  कम  से  कम  दुगुना  बस  का  किराया  देता  पड़ता  और  केन्द्रीय  सरकार

 परिवहन  निगम  को  900  करोड़  रुपए  से  अधिक  की  संजित  हानि  के  लिए  राजसहायता  दे  रही  है  ।

 इस  बात  पर  चिन्ता  करना  भी  न्यायोबित  है  कि  ये  नीतियां  पर्याप्त  बौकरियां  उपलब्ध  नहीं
 करा  पएगी  ।  उद्योग  ने  |  प्रतिशत  नकारात्मक  वृद्धि  दर  दिखाई  यह  आयात  कम  होने
 पर  बढ़  जाएगी  ।  लेकिन  निश्चित  रूप  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  अत्यधिक  ध्यान  देना  होगा  ।
 व्यक्तिगत  रूप  मैं  विभिन्‍न  व्स्मिरण  योजनाओं  से  प्रसन्‍न  नहीं  हूं  ।  यह  ईमानदार  करदाता  के  लिए
 पूर्णतः  अनुचित  है  ।  कर  अपवंचकों  से  सख्ती  से  निपटा  जाना  सरकार  को  आयकर  विभाग
 और  राजस्व  आसूचना  विभाग  द्वारा  तलाशियों  और  छापों  की  नीति  को  अवश्य  ही  आक्रामक  रूप  से
 जारी  रखता  चाहिए  ।  मेरी  समझ  के  अनुसार  छापा  मारने  वाले  अधिकारियों  की  सुरक्षा  संबंधी  किसी
 विवाद  के  कारण  इन्हें  छोड़  दिया  गया  इस  विवाद  का  हल  किया  जाना

 अल्पावधिक  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  बजट  भाषण  में  मध्यम  अवधि  की  नीतियां  बताई
 गई  कल  प्रस्तुत  किए  गए  नोट  में  इन  नीतियों  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  के  बारे  में  बताया
 गया  था  |  मैं  इस  बात  पर  अवश्य  बल  दूंगा  कि  हम  न  तो  आयोजना  की  अवधारणा  का
 परित्याग  कर  रहे  न  ही  नेहरूवादी  आदर्श  की  मिश्चित  अर्थव्यवस्था  सोवियत  संज्  और  पूर्वी
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 यूरोपीय  देशों  के  आर्थिक  विघटन  से  हमें  यह  महत्वपूर्ण  सबक  मिला  है  कि  हमें  सामाजिक  विकास  की
 एक  निश्चित  अवस्था  के  बाद  अर्थव्यवस्था  की  दिशा  का  पुनरीक्षण  करना  होगा  ।  सोक्यित  देशों  ने
 इस  प्रक्रिया  में  देरी  किन्तु  हमें  नहीं  करनो  सामाजिक  विकास  की  हमारी  बतंमान
 अवस्था  में  हम  नेहरूबादी  आदश  को  मित्रित  अधंध्यवस्था  का  परिश्याग  कर  मुक्त  उद्यमों  और  बाजार
 की  भर्थंव्यस्था  के  पीछे  आंख  मूंद  कर  अनुसरण  नहीं  कर  सकते  ।  हमें  तेजी  से  बदल  रही  दुनिया  की
 सच्चाई  के  साथ  तालमेन  रखने  के  लिए  अथंव्यवस्था  को  थोड़ा  सा  व्यवस्थित  करना  कुल
 मिलाकर  इन  नीतियों  से  इसी  लक्ष्य  जी  प्राप्ति  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  और  यह  महत्वपूर्ण  है  कि

 उन्हें  इस  महान  सभा  का  भौर  समाज  के  सभी  वर्गों  का  सर्वसम्मतिपूर्ण  समर्थन  मिले  क्‍योंकि  हससे
 भारतीय  अथंव्यवस्था  में  अन्तरष्ट्रीय  विश्वास  बहुत  बढ़  जाएगा  भौर  अन्तरांष्ट्रीय  दायरों  में  मोलभाव
 करने  वीं  दृष्टि  से  हमायो  स्थिति  मजबूत  हो  जायेगी  ।

 भरी  भोगरद  झा  :  सभापति  आज  हम  आ्िक  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहें
 हैं  ।  शुरू  से  स्वतन्त्रता  की  प्राप्ति  क ेसमय  से  हमने  थिश्व  की  स्थिति  को  ध्यान  में  ओर
 उससे  भी  अधिक  अपने  देश  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  तकनीकी  और  नीतिगत  रुप  से  अपनी
 आध्िक  नीतियां  तैयार  करने  का  प्रयास  बिया  हैं  ।  हमारे  देश  की  आबादी  बहुत  अधिक  रही
 हमारा  देश  एक  विकासशील  देश  जो  न  तो  अभी  विकसित  हुआ  है  मोर  अल्पथिकृसित  भी  नहीं
 हमारे  पास  अधिक  जनशब्त  बहुत  अधिक  संसाधन  हैं  और  कुछ  तकनीकी  प्रयति  भी  हुई
 हमारा  देश  एक  कृषि  प्रधान  देश  है  भोर  इसलिए  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  हमारी  कृषि  उन  देशों
 के  रास्ते  पर  नहीं  जलेगी  जिनबी  आबादी  कम  है  और  भूमि  अधिक  उदाहरण  के  लिए
 आाट्रेलिया  और  ऐसे  अनेक  देश  हैं  जिनमें  वहां  के  मूल  निवासियों  की  आबादी  समभग  समाप्त  कर  दो
 गई  ।  उन्हें  केबल  दुनिया  को  यह  दिक्षाने  के  लिए  रखा  है  कि  वे  अभी  भी  संग्रहालयों  में  विद्यमान

 है  ।  आबादी  के  संघटन  की  दृष्टि  एशिया  से  यूरोप  एशिया  और  आस्ट्रेलिया  इतने  विशाल  थे  ।
 अमरीका  में  भी  पही  परि+्तंन  भाता  और  वहां  बहुत  बड़े-० डे  फामं  बनाए  गए  ।  हमारे  देश  जोकि

 एक  जमाधिक्यपूर्ण  देश  आक्रमणों  ओर  घुसपैठ  आदि  द्वारा  धंपरिवतंन  के  बहुत  से  दौर  चलें  ।

 बिन्‍्तु  हमारे  देश  के  मूल  निव  सियों  वी  आबादी  का  कभी  जनसंहार  नहीं  किया  यह  एक
 विशेषता  रही  है  ।  इसलिए  हम  परस्पर  मिल  गए  और  हमारे  देश  में  हममें  स ेअधिकांश  लोग  संकर
 नस्ल  के  हैं  |  दूसरा  शब्द  अपमानजनक  इसलिए  मैंने  संकर  नस्ल  शब्द  का  प्रयोग  किया  यह

 हमारे  लिए  और  मानव  जाति  के  लिए  भी  एक  शान  की  बात  इस  संदर्भ  सें  हमने  भू
 जमींदारी  अधिकतम  सोमा  भूमि  पर  किसानों  के  अंश  के  अधिकार  ओर  अधिशेष
 के  विशरनण  संबंधी  नीति  तैयार  बी  जो  हमारे  नीति  संबंधी  हम।रे  कृषि  नीति  संबंधी
 कौशल  का  भाग  रहा  है  ताकि  भूमि  पर  अधिक  जनलक्ति  का  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 जब  गांदी  जी  ने  कहा  था  कि  किसानों  को  भूमि  जब  हमने  कहा  था  कि  किसानों  को

 भूमि  तो  हमारी  कोशिश  यह  थी  कि  स्वयं  खेती  करने  को  प्रवृत्ति  बने  ।  मैं  यहां  केवल  इस  बात
 पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  राजनीतिक  इच्छा  क  अभाव  में  यह  कार्य  सम्पन्न  नहीं  हो  सका  है  ।

 वित्त  मन्‍्ती  जब  इस  मुद्दे  को  छूते  ठो  वे  इसका  उल्लेख  नहीं  करते  |  वे  सोचते  हैं  कि  यह
 उनके  कार्यक्षेत्र  से  बाहर  है  ।  जब  कृषि  मन्‍ती  इसे  छठे  तो  वे  इसे  पूरी  तरइ  छोड़  ही  नह
 बल्कि  कभी  कभार  तो  उनका  आशय  इसके  विपरीत  होता  इसके  बिना  जब  तक  आप  इस  पहलू
 को  पूरा  नहीं  ग्रांबों  को  छोड़  रहे  वे  करोड़ों  लोग  जिनसे  शहरों  की  आबादी  बढ़  रही  है  अथवा
 जो  बिहार  ओर  पूर्बो  उत्तर  प्रदेश  छोड़कर  पंजाब  अथवा  अथवा  अन्य  स्थानों  को  जा  रहे

 उन्हें  रोका  नहीं
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 भोगन्ध्र  झा  |

 इससे  भी  अहम  बात  यह  है  कि  अधिकाधिक  भूमि  किसानों  के  पास  अनुपस्थित  मालिकों
 के  पास  जा  रही  जो  खेती  नहीं  क'ते  ।  उनमें  से  अधिकांश  भूस्वामी  खेती  नहीं  जो
 खेती  करते  उनमें  स ेअधिकांश  का  इस  पर  रवामित्व  नहीं  होता  ।  ध्सलिए  इनमें  आदानों  का  निवेश
 करने  में  कम  रूचि  कम  प्रोत्साहन  इसीलिए  हालांकि  हमने  पगति  की  काफी  प्रगति  की

 किन्तु  फिर  भी  इस  पहलू  के  कारण  यह  अभी  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 मेरे  विचार  से  जब  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  इस  मुद्दे  को  तो  उन्हें  हमारे  आन्तरिक  बाजार

 का  विकास  अवश्य  सुनिश्चित  करना  भारत  जेसे  देश  में  आन्तरिक  बाजार  तब  तक  विस्तृत
 नहीं  हो सकता  जब  तक  उन  लोगों  की  जंबों  में  बाजारों  से  उद्योग  द्वारा  विनिमित  बस्तुएं
 खरीदने  के  लिए  कुछ  घन  नहीं  होता  ।  इसलिए  उनकी  क्रय  क्षमता  अवश्य  होनी  हमारे
 विकासमान  उद्योगों  को  जिनका  निजी  और  दोनों  क्षेत्र  मों  अवश्य  विकसित  होना  चाहिए  ।

 इसके  बर  रे  में  मैं  बाद  में  बोलंगा--वाणिज्यिक  वस्तुओं  और  अन्य  वस्तुओं  के  लिए  देश  को  कृषि  कच्चे

 माल  और  सामग्री  पर  आधारित  होना  इस  प्रयोजन'थ्थ  भी  औद्योगिक  कच्चे  माल  के  लिए
 भौर  भौद्योगिक  वस्तुओं  हेतु  आन्तरिक  बाजार  के  लिए  कृ

 व  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ना  चाहिए  ।

 उस  संदभ  मैं  समझता  हूं  कि अब  तो  वह  समय  आ  ही  गया  है  जो  भी  गुजर  गया
 उसे  लौटाया  नहीं  जा  जबकि  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  समय-सभय  पर  हमारी
 जो  भी  सुस्पष्ट  कृषि  नीति  उसे  दृढ़तापूवंक  इस  प्रकार  वार्यान्वित  किया  जाये  जिससे  कि  हम  दूसरे
 काम  शुरू  कर  सके  ।  हमारे  देश  के  आथिक  विकास  के  हित  में  इसकी  जरूरत  हे  ।

 5.00  भ०  प०

 श्रौद्योगिक  विकास  के  मुह  शुरू  से  ही  इम  पहलू  को  भी  धयान  में  रखा  गया  भारत

 जैसे  जनाधिक्य  वाले  देशों  के  जहां  अधिक  जनशक्ति  और  प्रतिभायें  कुटीर  उद्योगों  कौ
 भी  आवश्यकता  है  |  आज  भी  यदि  हमारी  पार्टी  सत्ता  में  आती  यदि  साम्यवादी  नत्ता  में  भाते

 हो  हम  कुटीर  उद्योगों  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  हमें  राष्ट्रीय  विकास  के  लिए  इतनी  अधिक

 जनशक्ति  का  उपयोग  करना  हमें  अपने  उत्पादन  के  लिए  इतनी  अधिक  जनश्क्ति  का  उपयोग
 करना  यह  केवल  उन्हीं  लोगों  के  लिए  है  जो  बेरोजगार  बेशक  उनके  लिए  हएकी  जरूरत

 किन्तु  हमारे  राष्ट्र  के भले  और  राष्ट्रीय  अ्रव्यवस्था  के  लिए  अग्य  के  लिए  भी  इसको  जरूरत  है  ।

 कुटीर  उद्योग  भी  जीणं-शीर्ण  स्थिति  में  मैं  एक  दूंगा  ।  ब्रिटिश  राज  के  दिनों  में

 मधुबनी  खाद  भंडार  देश  में  गत्ते  से  हस्तनिमित  कागज--तैयार  क  रने  वाले  दो  कुटीर  उद्योगों
 में  स ेएक  था|  गांधी  जी  उस  कागज  पर  लिखा  करते  यहू  साबुन  और  अन्य  चीजें  भो  तैयार
 करता  इस  समय  ब्रिटिश  राज  में  बने  वे  सभी  भवन  अधिकारियों  और  अन्य  लोगों  द्वारा  किराये
 पर  लिए  गए  है  |  हस  क्षेत्र  की  उपेक्षा  कर  दी  गई  है  ।

 इस  नीति  के  अंशस्वरूप  हम  बहुराष्ट्रीय  निगमित  क्षेत्र  और  सरकारी  क्षेत्र  की  चर्चा
 कर  रहे  यदि  हमारे  कुटीर  उद्योग  न  रह  तो  हम  देश  के  स्वस्थ  ओर  कार  करने  में  समर्थ

 करोड़ों  स्त्री  पुरुषों  को  नोव  रियां  नहीं  दे  सकते  ।  बह  हमारी  आधिक  नीति  का  एक  भाग  अवश्य  होना
 चाहिए  और  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  कार्य  सुनिश्चित  करे  ।  इसकी  शुरूआत  के  लिए  हमें  भारत  की

 स्थिति  सुधारनी  होगी  ।
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 हमारे  पास  सधु  क्षेत्र  म्लौले  और  बड़े  क्षेत्र  हमारी  भौद्योगिक  नीति  कभी  भी  किसी
 विशेष  क्षेत्र  के विस्ठ  नहीं  रहो  क्‍योंकि  हुम  सोवियत  संध  भौर  अन्य  विकसित  देशों  के
 तरीकों  को  अपनी  जनसंख्या  को  संरचना  के  कारण  नहीं  अपना  चाहे  वे  समाजवादी  हों  या
 वादी  ।  जेसाकि  मेहरु  जो  कहा  करते  बड़ें  उच्चोग--प्रमुख  उद्योग  --  अधिक  निवेश  पैदा  करेंगे  ।  यह
 सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका  पर  निर्भर  हमारे  कुछ  मित्र  कहते  हैं  कि  यह  वंचारिक  क्षेत्र  लेकिन
 यह  ऐसा  नहीं  था  |  कुछ  लोग  उल्लासित  कुछ  उदास  होकर  भौर  कुछ  केवल  यह  कहते  रहे  हैं
 कि  यह  समाजवाद  की  विफलता  है  |  लेकिन  वे  एक  बात  भूल  जाते  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना

 चाहूंगा  कि  जनप्रतार  माध्यम  पूर्णतः  दबे  हुए  यह  सोवियत  समाजवादी  अर्थव्यवस्था  और
 समाजवादी  उद्योग  जिन्होंने  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  जबकि  ये  सारे  ट्रंक्टर  उत्यादन  करने  बाली

 फैबिट्रियां  टेक  बनाने  वाली  फेकिट्रयां  बन  गयीं  विश्व  को  फास्सिम  लपटों  से  बचाया  था|  कोई  भी

 पूंजीवादी  देश  ऐसा  नहीं  करं  उन  दिनों  अमरीका  इतना  विकसित  नहीं  था  |  एक  ही  झटके  में
 फ्रांस  जेसे  विकसित  समूचा  यूरोप  और  अन्य  देश  हिटलर  की  सेना  के  सांमने  ढृह  गए  ।  यह  केवल
 सोवियत  जनता  ही  नहीं  बल्कि  सामूहिक  औद्योगिक  समाजवादी  औद्योगिक  आआर  मे

 उन्हें  उस्के  पूंजी  निवेश  के  कारण  उन्होंने  उन  उद्योगों  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  ।
 उससे  उनभी  रक्षा  हुई  और  उस्से  विश्व  बी  भी  रक्षा  उसके  ब.द  भी  1945  से  विश्व  को  तीसरे
 विश्व  यूद्ध  के  डर  से  बचाया  गया  1939  में  दूसरा  विश्व  युद्ध  छिड़ा  यह  समाजवादी  भौर

 पूंजीवादी  लोगों  के  बीच  नहीं  बल्कि  पूंजोवादी  देश  ही  आपस  में  कुत्तों  की  तरह  लड़  वह  युद्ध
 विश्व  युद्ध  बन  गया  ।  तीसरे  विश्व  युद्ध  की  संभावना  लेकिन  समाजवादी  अधंव्यवस्था  के  कारण
 सम'जवादी  उद्योग  ने  सामरिक  हथियारों  की  ओर  ध्यान  अन्तरिक्ष  हथियारों  और  अम्तरिक्ष
 विकास  पर  ध्यान  बेम्ट्रित  तब  अमरोका  ने  सातवें  दशक  में  चिललाना  शुरू  कर  क्षिया  कि
 सोवियत  संघ  उससे  आगे  +कल  गया  उनकी  बराबरी  के  लिए  उसके  लिए  अन्तरिक्ष  युद्ध
 करना  आवश्यक  है  |  सोवियत  संघ  का  कटना  था  हम  आपसे  आगे  नहीं  हम  तकरीबन
 बराबरी  के  स्तर  पर  हैं  ।/  यह  आपको  याद  रखना  लेकिन  यदि  बंगला  देझ्ष  युद्ध  के

 दौरान  अमरीका  का  सातवां  बड़ा  हमारे  समुद्र  तट  पर  आ  गया  तो  तब  क्या  होता  ।  क्ष्या  क्यूबा
 अपने  आपको  बचा  सका  ?  क्या  विग्तनाम  अपने  आपको  बचा  सका  ?  क्या  1956  पं  मिश्र  अपने
 आपको  बचा  सका  ?  अतः  उन्होंने  विश्व  में  शान्ति  की  स्थापना  के  लिए  इसका  बीड़ा  उठाया  और
 अपने  इस  उत्तरदायित्व  का  निर्वाह  भी  जिसने  भी  उनसे  मदद  मां>ी  उसे  बास्तव  में  मिली  ।

 बराबरी  करने  बी  बोशिश  न  दूसरों  से तुलना  की  कोशिश  न  करें  |  यदि  वे  बदल  रहे
 तो  यह  रूस  में  भी  हो  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  उन  देशों  के  लोगों  को  यह  फंसला  करना  ही  होगा  ।

 हमारी  चिन्ता  का  सबंध  इस  पहलू  को  लेकर  अतः  मैं  यह  कहना  चाहता  था  ।

 इसी  प्रकार  जब  हमने  सरकार  क्षेत्र  शुरू  पं०  नेहरु  कहा  करते  थे  आप  योजना

 नहीं  यदि  आप  सरक री  क्षेत्र  को  ऊंचा  स्थान  नहीं  देते  तो  निजी  क्षेत्र  अधिक  से  अधिक  और
 तत्काल  लाभ  चाहेगा  ।  अतः  वे  केवल  सिनेमा  धरों  और  होटलों  में  पूंजी  निवेश  करेंगे  ।”  ये  उनके

 शब्द  वे  तत्काल  लाभ  के  लिए.निवेश  ये  बुनियादी  और  आधारभूत  उद्योगों  में  निवेश  महीं
 करेंगे  । और  वह  सच  ही  था  |  उस  समय  सरकारी  क्षेत्र  किसी  सरकार  के  कारण  नहीं  भाया  ।  हमने
 ब्रिटेन  और  अन्य  देशों  को  अजमाया  |  हम  प्रारम्म  में  एक  भी  आधारभूत  उद्योग  नहीं  स्थापित  कर

 थे  |  उस  संदर्भ  में  सरकारी  क्षेत्र  अस्तित्व  में  आया  |  और  सरकारी  क्षेत्र  शीब॑ंध्य  ऊंचाईयों  के
 साथ  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  पर  प्रबल  नहीं  हो  सका  ।  लेकिन  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  को  एक
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 ली  भोगसा

 सहायता  दे  सका  यही  ऊंचाईਂ  का  अर्थ  था  ।  सारी  सेता  में  कमांडर  अकेला  होता  है  ।
 इस  समय  खतरा  1977  में  जनता  पार्टी  सरकार  के  आने  के  साथ  गिरावट  भाई  ।  1980  में
 कांग्रेस  (६)  सरकार  द्वारा  उसका  अनुसरण  किया  1984  में  गिराक्ट  में  और  तेजी  आईं  और
 1990  जब  मेरे  मित्र  श्री  भ्जोत  सिंह  उद्योग  मन्त्री  और  अधिक  गिरावट  आई  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  भोर  अब  दोबारा  फिर  ।

 भी  भोगेश  जा  :  आप  इसे  ताकिक  निध्कर्व  की  ओर  ले  जा  रहे  त्रासरी  विकसित  की  जा

 रही  है|  यही  त्रासदी  यहां  बात  खतरनाक  हो  जाती  है  ।

 मैं  उन  सभी  महों  को  नहीं  छेड़ना  चाहुंबा  जोकि  एकाधिदारी  और  प्रतिबन्धित  व्यापार

 व्यवहार  को  चर्चा  के  दोरान  उठाए  जाएंगे  ।  इस  पर  कल  दोबारा  चर्चा  की  इस  समय  मैं  उस
 कमस्का  पर  कोलछना  चाडुंगा  जिसका  विश्यू  भोर  देश  को  सामना  करना  पड़  रहा  पिछले
 जब  हमारे  पास  स्यीमेंट  उत्पादन  हुआ  तो  सीमेंट  ड्योग  संगठनों  ने  चिललाना  शुरू  कर  दिया  था
 कि  काजएर  में  सोमेंट  की  भरमार  है  ।  लेकिन  सीमेंट  की  कीमतें  बढ़  गई  ओर  नीचे  नहीं
 बाई  ।  एड  स्मिथ  भोर  माल  का  रम्पूर्ण  आधिक  छिद्धामत  विफल  हो  भधिक  बस्तएं  हुई
 किम्तु  के  भोर  शस्ती  बस्तुएं  नहीं  हुई  |  अधिक  स्रेमेट  लेकिन  सीमेंट  महगा  ही  1.5  लाख

 कह  चनी  का  रिकार्ड  उत्पादन  अधिक  चीनी  र  महुंगी  चोनी  अधिक

 ४7,50,000  टन--ओर  महंगे  राद्यान्न  ।

 भरो  इस्रजीत  उत्पादन  किया  और  नथ्ट  कर  दिया  ।

 भो  भोगेन्द्र  ज्ञा  :  अधिक  उत्पादन  और  अधिक  मुद्रास्फीति  ।  यह  कंसे  हुआ  ?  यही  एक
 कात  है  जिसे  हमारे  बित्त  मन्त्री  दुर्भाम्यवश  भूल  रहे  प्रगतिरोध  द्ृभारे  देश  को  दबाए  जा  रही
 प्रयशिरोध  ओर  मुद्रास्फीति  साथ-साथ  बढ़  रही  है  |  यह्दी  इस  देश  में  एकाधिकारियों  कया  कार्य  था  ।
 कम  उत्पादन  करना  और  उस  पर  मृल्य  बढ़ाकर  अधिक  लाभ  कमाना  एकाधिकारियों  का  कायं
 मैं  किस्लो  का  नाम  नहीं  ले  रहा  हूं  ।

 क्री  इन्त्रजीत  गुप्त  :  मैं  नाम  ले  रहा

 को  भोग  का  :  यह  राष्ट्रीय  संकट  है  ओर  वह  राष्ट्र-बविरोधी  नीति  है  जिसको  समझना

 होगा  ?  देश  को  हसे  समझना  होगा  ।  सबसे  श्री  मनमोहन  सिह  जिनकी  बहुत  ही  दयनीय
 स्थिति  इसे  समझना  होगा  और  सभा  को  हसे  समझना  आप  श्रमिकों  को  भ  धक  उत्पादन
 करने  के  लिए  कैसे  कह  सकते  है  जबकि  उन्हें  कल  उसके  लिए  और  अधिक  देना  पढ़े  ?  यह  तकं  है  ।
 सम्पदा  का  जोकि  एक  विनियामक  कार्य  सरकारी  क्षेत्र  का  कार्य  है  और  हमारी  संसढ  को
 नियन्त्रक  इसे  देखकर  करना  चाहिए  कि  अधिक  उत्पादन  होना  जिसका  अभिक्ञाय  लोधों
 के  लिए  अधिक  वस्तुएं  और  सस्‍्तो  बस्तुएं  हो  ।  महोदय  ये  कैले  हो  सकेक  ?  यह  हमारी  सहायता  से
 होगा  ।  सातवें  दशक  के  गहमागहमी  भरे  दिन  थे  --  ***

 सभापति  महोदय  :  कृपया  चर्चा  समाप्त  आपकी  पार्टी  के  लिए  छः  मिनट  लेकिव  मैंने
 आपको  13  मिनट  दे
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 क्री  भोगेल  झा  :  कृपया  मुझे  कुछ  और  समय  दौजिए  ।  बंक  ऋणों  की  सड्डायता  से

 हम  जिठना  उत्पादन  करेंगे  उतनी  ही  बस्तुएं  बंक  के  गोदार्मों  में  जमा  बाजार  में  कम

 वस्तुएं  हैं  और  क्‍योंकि  उपभोक्ता  गोदामों  में  नहीं  जाते  ओर  बाहुर  हो  रहते  हैं  इसलि  कौमतें  बढ़ती
 हैं  ।  यह  स्थिति  वस्तुओं  की  कमी  ओर  उपभोक्ताओं  की  गधिकता  के  कारण  है  ओर  हमारे  धत  की

 सहायता  बैंक  के  घन  की  सहायता  से  मुनाफाश्धोर  देश  को  लूट  रहे  हैं  भर  मुद्रास्फिति  अभियन्त्रित

 है  तथा  हमारे  वित्त  मंत्री  बाफी  काये  कर  रहे  हैं  कि  क॑से  मुद्रारिफति  पर  काबू  पाया  जाये  ।  आप  यदि

 एकाधिकारियों  को  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  करते  तो  आप  उनकी  भो  सहायता  कर  सकते
 जोकि  एक  दूसरा  मामला  लेकिन  मेरे  बहने  का  मतलब  ०ह  है  कि  आप  सट्रेबाजी  भौर
 जमाशलोरी  के  लिए  ऋण  देना  बन्द  कर  बंकों  से  ऋण  न  नितो  क्षेत्र  स्वतन्धता  चाहता  है  ।

 उन्हें  प्री  स्वतन्त्रता  हो  ।  भरावश्यक  वश्तुओं  के  व्यापारियों  को  पूर्ण  स्वठन्त्रत्य  दी  जानी  थोक
 व्यापारियों  को  अपने  धन  से  व्यापार  करने  दिया  जाए  ।  उन्हें  भपना  धन  रखने  दिया  जाए  ।  केवल

 उन्हें  बंकों  से  अग्रिम  देना  बन्द  करदें  ।

 रो  मुरली  देवरा  :  यह  पहले  ही  बन्द  किया  जा  चुका  है  ।

 थी  भोगेला  जब  तक  आप  उस  पक्ष  में  हैं  तव  तक  इसे  नहीं  रोका  जा  नशे
 प्रसन्‍नता  होगी  यदि  वित्त  मन्त्री  इसे  कह  दें  कि  इसे  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 अतः  उपभोक्ता  ऐसी  ही  आशा  करते  मैं  नहीं  चाहुता  कि  आप  थोक  थ्यापारियों  को  दें  ।

 आप  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ओर  मैं  इसकी  आपसे  मांग  भी  नहीं  करता  ।  उनके  अपने  धन  के  साथ
 सस्‍्वतन्त्र  छोड़  दो  ।  लिकिन  उन्हें  अपना  घन  मत  दो  क्योंकि  उससे  अनियन्त्रित  दबाव  बमेगा  जिससे  कि

 महंगाई  ओर  म॒द्रास्फीति  ढ़ेगी  ।

 ऐसा  हो  बेंकों  का  मामला  मैंने  आज  रेडियो  पर  समाचार  सुना  था  कि  हम  विदेशी  बेंकों

 ओर  भारतीय  बैंकों  को  पूर्ण  स्वतन्त्रता  देने  जा  रहे  मैंने  इस  समाचार  को  खुद  सुना  यदि  वित्त

 मन्त्री  इसका  यह  कह  कर  खण्डन  कर  दें  तो  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  होगी  ।  मैंने  इस  खबर  को

 आकाशवाणी  से  सुना  ।

 ऐसा  ही  मामला  अर्थव्यवस्था  का  भी  वित्त  मन्‍्त्री  ने  करों  में  वृद्धि  पर  क्या  रोक  लगाई

 यदि  आपके  पास  बेंक  में  सावधि  जमा  है  तो  इस  पर  कर  चतुर्थ  श्रंगो  और  तृतीय  श्रेणी

 बहुत  गरीब  किसान  ओर  श्रमिक  जोकि  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  से  पंजाब  जाते  वे  भी

 अपने  बरे  श'दियों  के  खर्च  आदि  के  लिए  सावधि  जमा  के  रुप  में  बेक  में  धन  जमा  रखते

 अब  आप  उन  पर  कर  लगा  रहे  मैं  कहूंगा  कि  आपके  बेंक  खतरे  में  इस  समय  यह  निर्देश  है

 कि  यदि  प्रतिवर्ष  2500  रुपए  कौ  राशि  जमा  होती  है  तो  वह  स्रोत  पर  कराधान  योग्य  है  ।

 विस्त  अम्त्री  सनभोहन  :  गरीब  लोग  बेंकों  में  ऐसी  बचत  नहीं  कर  सकते  ।

 भी:इमाजीत  गुप्त  :  भापने  लोगों  में  एक  डर  पंदा  कर  दिया  वे  अपनी  जमा  राशि  बापस

 प्ले  रहे  |

 भरी  भोगेल  इस  पर  केवल  विचार  ब  हम  हमेशा  उन  सोगों  पर  कर  लगाने  के  पक्ष

 में  रहे  हैं  जोकि  इसको  सहन  कर  सकते  लेकिन  सायधि  जमा  देश  की  अधंव्यवस्था  में  एक  ऐसा

 निवेश  है  जिसका  संस्ताधन  जुटाने  विनियमन  ओर  राष्ट्रीय  उस्नति  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।
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 भोगेस्द्र

 सावधि  जमा  पर  उस  सीमा  तक  कर  लगाना  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  होगा  ।  यह  राष्ट्रीय  बचत

 के  विरुद्ध  जाएगा  |  कृपया  इस  निर्देश  को  रह  कर  मैं  नहीं  सोचता  कि  उस  पक्ष  को  इस  पर  कोई
 आपत्ति  होगी  ।  यदि  आप  इसे  नहीं  हटाते  तो  बेंक  तथा  सहकारी  बेंकों  पर  इसका  प्रतिकूल  असर

 पड़ेगा  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  वे  पहले  ही  प्रभाव्ति  हो  चुके  हैं  ।

 श्री  भोगेर्द्र  इसके  गंभीर  परिणाम  होंगे  ।  इससे  स्थिति  और  बिगड़  हमारे
 संसाधन  समाप्त  हो  जाएंगे  तथा  और  अधिक  काला  धन  पनपेगा  |  कृपया  यह  आश्वासन  दें  कि  आप

 इसमें  संशोधन  करेंगे  ।  मेरे  विचार  से  यदि  आप  इसे  वापस  लें  तो  सारी  सभा  आपका  समर्थन  करेगी  ।

 इसी  मेरे  पास  बेंक  कमंचारी  बंगाल  सहकारी  बेक  कमंचारी  फेडरेशन  द्वारा
 भेजा  गया  एक  पत्र  मेरे  विचार  में  «ह  वित्त  मन्त्री  और  प्रधान  मन्त्री  के  पास  पहुंच  गया  होगा  ।

 हम  अपने  अनुभव  से  जानते  हैं  कि  अधिक  उत्पादकता  बढ़ाने  के  प्रयासस्वरूप
 को  बढ़ाने  के  यह  सुनिश्चित  या  जाना  च:हिए  कि  धन  और  संसाधन

 प्रयत्नों  से  जुड़े  हुए  उन्हें  अधिकारियों  द्वारा  और  केवल  ऋण  लेने  वालों  द्वारा  संचालित  नहीं  किया
 जाना  जैसाकि  व्यावहारिक  अनुभव  से  देखा  जा  सकता  कि  वे  भी  एक  दोषी  पार्टी  आपको
 उत्पादकता  बढ़ाने  के  प्रयत्नस्वरूप  स्व-रोजगार  को  प्रोह्माहुन  देना  नहीं  तो  आर  सबके  लिए
 रोजगार  कैसे  जुटा  सकते  हैं  ?  सत्ता  में  जो  भी  पार्टी  वह  इसे  इस  समय  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन
 आप  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  एक  प्रयत्न  के  रूप  में  स्व-रोजगार  को  बढ़ावा  देकर  इस  समस्या  का
 समाधान  कर  सकते  हैंਂ  ।

 ह

 उसी  तरह  से  मैं  चाहूंगा  कि  वित्त  मन्‍्त्री  सरकारी  क्षेत्र  के  ब'रे  में  संसद  और  राष्ट्र  के  प्रति  एक
 इवेत  पत्र  जारी  करें  ।  निजी  क्षेत्र  के  कितने  उद्योग  रुणण  हुए  कितनी  इकाइयों  के  संसाधनों  को
 झन्य  क्षेत्रों  में  झोंक  दिया  गया  है  ।

 एक  भाननोय  सदस्य  :  साठ  प्रतिशत  ।

 श्री  भोगद्  झा  :  सिर्फ  प्रतिशतता  की  ही  बात  नहीं  मैं  सारी  चाजों  के  बारे  में  विस्तार  से
 जानना  चाहता  हूं  ताकि  पूरे  तथ्यों  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  जा  सके  और  देश  को  मालूम  हो  सके  कि
 तथाकथित  निजी  क्षेत्र  ने  क्या  किया  जहां  तक  सरकारो  क्षेत्र  का  सवान  रोगी  को  नहीं  मारा
 जाना  ऐसी  कोशिश  करें  कि  वह  चंगा  हो  जाए  तथा  स्वस्थ  हूं  सके  और  उन्नति  कर  सके
 ताकि  हमारी  अर्थं-वध्यवस्था  के  हर  क्षेत्र  का  समन्वित  तथा  सतत  विकास  हो  सके  जिसमें  सभी

 दूसरे  को  हानि  पहु  चाने  के  बजाय  एक  दूसरे  की  कमी  को  पूरा

 शी  सणिशंकर  अय्यर  :  सभापति  नवम्बर  1989  में  हमारी
 व्यवस्था  आजादी  के  बाद  बी  सबसे  गतिशील  अथंब्यवस्था  थी  ।  उस  समय  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना
 में  बाबिक  वृद्धि  दर  भोसत  5.5  प्रतिशत  थो  |  जून  1991  में  विरासत  स्वरूप  हमें  न  केवल  एक  अवरुद्ध
 अर्थव्यवस्था  मिली  बल्कि  वह  कमजोर  भी  थी  और  ध्वस्त  होने  वाली  नबम्बर  1989  में  हमने
 पांच  वर्षों  के समय  में  अधिकतर  समय  में  महंगाई  को  10  प्रतिशत  से  नोचे  रखा  जून  1991  में
 जब  हमें  दुबारा  सत्ता  दी  गई  तो  मुद्रास्फीति  20  प्रतिशत  के  खतरे  के  निशान  की  भोर  बढ़  रही  थी  ।
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 ही
 भारत  के  लोगों  ने  हमें  सत्ता  देने  का  निर्णय  नहीं  लिया  होता  तो  यह  20  प्रतिशत  तक  पहु'च  गई

 होती  ।  उस  स्थिति  में  हमारा  संकट  वेसा  ही  होता  जैसा  उन  बहुत  सारे  देशों  क  *ि
 मुद्रास्फीति  20  प्रतिशत  हो  गई  थी  ।  ट्ढ  हुआ  था  जिनमें

 "aerate  संभाषांत  जब  हमारी  सरकार  ने  नवम्बर  1989  में  कार्यभार  छोड़ा  था  तब  हमारे
 विदेशी  मुद्रा  का  १ण्डार  6000  करोड़  रुपए  और  जब  जून  1991  में  मारत  की  जनता  उन्हें
 हटाकर  हमें  वापस  सत्ता  में  लाई  तो  उस  प्तमय  हमारी  विदेशी  मुद्रा  का  भण्डार  लगभग  2,600  करोड़
 रुपए  था  |  जब  हमने  नवम्बर  1989  में  कायंभार  छोड़ा  तो  उस  समय  निजी  कृषि  क्षंत्र  तथा
 सरकारी  क्षत्र  काफी  गतिशील  थे  ।  जब  हम  1991  मे  वापस  सत्ता  में  आए  थे  तो  हमें  एक  शिथिल
 निजी  क्षेत्र  बिला  था  तथा  सरकारो  क्षेत्र  दिवालिया  हो  गया  था  तथा  क्रषि  क्षत्र  दिशाहीन  हो  गया
 था  ।  नवम्बर  1989  तक  हर  महं।ने  करोड़ों  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  प्रवास्ता  भारतीयों  से  प्राप्त  हो  रही
 थी  ।  इस  बीच  जब  हम  जून  1991  में  सत्ता  में  वापस  आए  तो  हमें  प्रतिमाह  प्रवासी  भारतीयों  से
 200  करोड़  डालर  से  भी  ज्यादा  की  दर  से  विदेशी  मुद्रा  का  नुकसान  हो  रहा  था  |  जब  हमने  नवम्बर
 1989  में  कायंभार  छोड़ा  था  तो  हमारी  अन्तर  ष्ट्रीय  ऋण  साख  अबने  शीव्ष  पर  थी  |  एक  गैर  कांग्रेसी

 सरकार  को  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ज॑ंध  सरकारी  क्षेत्र  तक  के  लिए  अतर्राष्ट्रीय  वित्तीय
 संस्याओं  से  ऋण  प्राप्त  करने  में  पूरा  एक  महीना  लग  गया  ।

 यह  प्रशंसा  हमारे  वित्त  मन्त्री  को  मिलनी  वर्तमान  सुधारों  का  परिणाम  यह
 हुआ  है  कि  केटल  6  महीने  बेबल  00  दिनों  में  न  ३बेवल  करोड़ों  लोग  देश  में  बापस  आने  लगे  हैँ
 जिससे  प्रवासी  भारतीयों  की  जमा  धनराशि  में  वृद्धि  हुई  है  बल्कि  हमारी  अतर्राष्ट्रीय  साख  भी  फिर
 से  स्थापित  हुई  विश्व  के  सभी  बेंक  अन्तरष्ट्रीय  तथा  वाणिज्यिक  बेंक  तथा  प्रवासी  भारतीय  न

 केवल  भारत  को  धन  देने  को  तंथार  हैं  बल्कि  हमारी  सहायता  करने  के  लिए  भी  तंयार  हमारी
 ऐसी  अधंव्यवस्था  है  जहां  मूल्य  वढ़ि

 1.  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से  हो  रही  बृद्धि  की  यह
 दर  बांछनीय  नहीं  है  |  परन्तु  पिछले  वर्ष  के  13  प्रतिशत  तथा  इस  बर्थ  के  13  प्रतिशत  में  फक  यह  है
 कि  पिछले  वर्षा  यह  £  से  13  प्रतिशत  तक  बढ़ी  थी  तथा  18  प्रतिशत  तक  बढ़  रही  परन्तु  अब  यह
 16  प्रतिशत  से  कम  होकर  13  प्रतिशत  हो  गई  है  तथा  भब  8  प्रतिशत  होने  जा  रही  है  ।

 हमारी  एक  तालमेल  वाली  व्यवस्था  है  ओर  इस  व्यवस्था  को  भ्री  जाजं  फ्नन्डीज  के  नेतृत्व
 वाले  समाजवादी  श्री  अमलदक्त  के  नेतृत्व  वाले  माक्संवादी  तथा  अन्य  खराब  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 हैं  ।  मुझे  आश्वययं  तहीं  है  ।  हर  बार  हमारे  दश  के  लोगों  ने  गलती  से  राजनीतिक  सत्ता  जनता  अथवा

 किसी  नाम  के  संयुक्त  गठबन्धन  को  सौंप  दी  थी  जिससे  हमेशा  संकट  उत्पन्न  हुआ  1979  में  भारत

 ने  1947  के  बाद  से  सबसे  बड़े  संकट  का  सामना  किया  तथा  1991  में  हमने  1979  से  भी  बड़

 सकट  का  सामना  किया

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  संफट  तभी  आएगा  जब  जनता  पार्डी  सत्ता  में  संकट  तब  भी

 आ  सकता  है  जब  कांग्रेस  सत्ता  में  भब  मैं  तीन  ऐसे  संकटों  के  बारे  में  बताता  हूं  जिनका  हमने

 किया  है|

 1955  के  आसपास  सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  का  धररी  प्वंकट  का  सामना  करना  पड़ा  जब

 द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  जुटाया  गया  स्टलिंग  शेष  निःशेष  हो  गया  हमने  बया  किया  |  हमने  उस

 संकट  का  सामना  किया  तथा  उसे  एक  आधार  में  उसी  संकट  की  बजह  से  नेहरू  के  दूसरी
 कंचवर्षीय  योजना  तथा  अन्य  पंचकर्बीय  बोजनाओं  में  समस्त  प्रस्ताव  सभी  कार्य  क्रम  शुरू  किए
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 सणिशंक्षर  अस्यर  ]

 दूसरा  संकट  1:73  में  आया  था  जब  तेल  का  संकट  हो  कांग्रेसी  शासन  के  दौरान
 भारत  की  क्या  स्थिति  रही  हमने  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  कि  रातोंरात  तेल  का  उत्प।क्म
 तीन  गुना  बढ़  गया  जिससे  हम  संकट  छुझू  होने  के  समय  को  तुलना  में  संकट  के  अन्त  में  तेल  के  क्षेत्र  में
 बात्मनिर्भर  हो  गए  थे  ।

 ॥  1987  में  हमने  देश  में  सबसे  भीषण  सूखे  का  सामना  किया  हमारे  देश  ने  निश्चित  रुप
 से  सर्वाधिक  भयंकर  न  सही  पर  बहुत  ही  भयंकर  संकट  का  सामना  किया  जबकि  हमारे  विपक्ष
 के  मित्र  बिना  बात  बोफोसं  के  अथंहीन  आरोप  लगा  रहे  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने
 इन  सभी  मामलों  में  समय  बबाद  करने  के  बजाय  इस  संकट  से  निपटने  में  अपनी  पूरी  ताकत  लगा  दो
 थी  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  था  कि  पहली  बार  देश  के  कृषि  हतिहास  में  सखें  के  बावजूद  बिकास  की
 सकाराश्मफ  दर  बनो

 मैं  श्री  जज॑  फर्नान्‍्डीज  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  1991  में  शुरू  हुए  संकट  में  बहुत
 से  तत्व  मौजूद  यह  हमने  पैदा  नहीं  किया  परम्तु  बांग्रसी  शासन  में  संकट  से  निपटने  तथा
 गेरकांग्र सी  ६।सन  में  संकट  से  निपटने  में  कया  फर्क  मैंने  आपको  यह  दिखाने  के  लिए  कि  कांग्र स
 सरकार  किस  प्रकार  सक्ट  से  निपटती  है  1५56,  1973  तथा  1987  के  तीन  उदाहरण  दिए
 अन्य  सरकारें  क्या  करती  थीं  ?  सबसे  बड़ा  संकट  जो  बाहरी  सनन्‍्तुल्न  षा  था  जिसका  सामना  हमने
 किया  था  उस  पर  उस  समय  की  जनता  दल  सरकार  ने  क्‍या  किया  एक  ने  मंडल  का  मामला

 दूसरे  ने  मंदिर  का  मामला  उठाया  तथा  इन  दोनों  के  बी  व  में  हमारे  |  वदेश  मन्तरी  ने  इस  सभा
 में  बताया  कि  उनकी  सरकार  राष्ट्रपति  सह्ाम  हुसेत  से  टेलीफोन  पर  इसलिए  बात  नहीं  कर  सकी
 क्योकि  वह  प्रधान  मन्‍्त्री  से  पूछेंगे  कि  इराक  पर  उनकी  सरकार  की  क्‍या  नीति  तथा  विदेश  मन्त्री
 ने  बताया  था  कि  उन्हें  नहीं  पता  था  कि  उनकी  सन्कार  को  क्‍या  वे  इस  बारे  में  ईराक
 के  राष्ट्रपति  से  केत्ते  बात  कर  सकते  है  ?

 5,27  भ०  प०

 महोदय  पीठ  सीन

 गेर  कांग्रेसी  सरकारें  संकट  at  निपटान  करने  में  पृणंतया  विफल  रहती  है  जिससे  संकट  और

 गहरा  हो  जाता  तथा  इसी  कारण  लोग  यह  जानते  हैं  कि  उन  लोगों  को  सत्ता  देनी  चाहिए  जो
 शासन  कर  सकें  तथा  संबट  से  निपट  तथा  उन्होंने  जून  1991  अपनी  नवम्बर  1989  में
 की  गई  गलती  को  महसूस  किया  तथा  बांग्रेस  सरकार  को  फिर  से  सत्ता  में  जनता  ने  हमारे
 अन्दर  जो  विश्वास  किया  हमने  उसे  पूरा  क्‍योंकि  केवल  6  महीने  में  ही  यह  देश  जो  दिवालिया  होने
 जा  रहा  था  जिस  पर  बिसी  वित्तीय  संस्था  को  विश्वास  नहीं  था  और  ऐसा  खगता  था  कि  यह  देश  बर्बाद

 हो  जायेगा  उभका  कुछ  नहीं  हुआ  तथा  अह  फिर  से  संभल  गया  और  आज  इस  बात  का  जीता  जागता

 उदाहस्थ  है  कि  किस  प्रकार  संकट  से  निपटा  जाता

 मैं  विशेष  रूप  से  वित्त  मन्त्री  महोदय  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  दो  काम  किश
 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  ऐसा  क्‍यों  है  शायद  इसलिए  कि  मे  अत्यधिक  विनभ्र  हो  गए  कि  वे  भूल  गए  कि
 अपमे  बकतव्य  में  इस  बात  का  जिक्र  करना

 जब  कोई  ऋचग्रस्त  देश  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  सहायता  की  मांग
 करता  है  तो  विश्व  के  सभी  देशों  का  यह  अनुभव  विशेषकर  अफ्रोका  तथा  लेटित  अमरीका  में  कि
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 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अपनी  सहायता  देने  संबंधी  शर्तों  में  इस  बात  पर  जोर  देता  है  कि  यरीबों  के  स्ाभ  के
 लिए  जो  कार्यक्रम  बनाए  जाते  हैं  उन्हें  कम  किया  जाये  हमारे  वि्ष  मन्‍्त्री  महोदय  की  बड़ी  उपलब्धि

 यह  रहो  है  कि  हम  तालमेल  वाले  वर्ष  जब  हम  तमाम  थीजों  में  कटौती  कर  रहे  जब  हम  सभी
 मो्चों  में  खच्चयों  के  मामलों  में  रुकावट  डाल  २हे  हैं  हमने  अपने  गरीबी  उन्मूलन  कायंक्रमों  में  होने  वाले
 खर्चों  में  कमी  नहीं  बी  है  ।  हमने  खाद्य  पर  राज  सहाण्ता  में  कमी  नहीं  की  इस  प्रकार  का  सौहांद्र
 पूर्ण  तालमेल  देश  के  अच्छे  प्रशासन  को  दर्शाता  है  बजाय  मंडल  या  मन्दिर  की  बात  करने  के  ।

 हमने  इस  देश  को  जिम्मेदारी  के  साथ  चलाया  यह  जिम्मेदारी  कहां  से  आयी  ?  यह
 जिभ्मेदारी  इस  तथ्य  से  आयी  जिसे  मैं  गव॑  से  कह  सकता  हूं  कि  हमा  समाजवादी  पार्टी  हमारी
 समाजणादी  सरकार  हमारी  सरकार  उस  संविधान  का  प्रतिनिध्त्वि  करती  है  जिसमें  कि  हमारे
 गणराज्य  को  समाजवाद्री  बताया  गया  हमारा  समाजवाद  कया  हैं  ?  यह  हमारे
 व  स्यूनिस्ट  तथा  म!क्संबादी  मित्रों  की  ओर  से  उठाया  गया  एक  बहुत  अच्छा  प्रश्न  पश्चिम  बंगाल
 में  15  वर्षा  के  कम्युनिस्ट  शासन  में  केवल  एक  ही  रोशनी  प्रज्जवलित  हुई  है  भौर  वह  है  बंगाल  लैम्पप्त
 में  प्रज्जबलित-ज्योति  |  यह  माक्संवादी  विर!सत  ही  है  जिसने  समाजबाद  को  सारे  विश्व  में  बिल्लेर  दिया

 परन्तु  स्टालिनवाद  के  अधीन  केंग्ल  रटालिन  के  रूस  के  समाप्त  होने  के  कारण  रूस  समाप्त  हुआ
 पर  समाजवाद  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ  हमारा  समाजवाद  जीवित  हमारा  समाजवाद

 एक  स्वदेशी  समाजवाद  हमारा  समाजवाद  विदेशों  में  छपी  पुस्तकों  पर  आधारित  नहीं  हमारे
 समाजवाद  का  प्रमुख  उद्देश्य  गरीबी  उन्मूलन  और  हमको  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  गरीबी

 उन्मूलन  कार्यक्रमों  तथा  खाद्य  पदार्थों  ?  राज  सहायता  में  कटौती  करने  से  मना  कर  दिया  और

 हमेशा  हमारा  पहुला  और  सबसे  महत्त्वपूर्ण  उ्हेश्य  गरीबी  उन्मूलन  इस  गरीबो  उन्मूलन  से
 संबंधित  है  आत्म  निभरता  |,  हम  आत्म  निर्भर  लोग  हैं  और  हमारी  आत्मनिर्भरता  के  कारण  हमारे
 अन्दर  आत्मविश्वास  है  ।  हम  माकमंवादी  सिद्धान्त  के  कारण  इस  बात  से  भयभीत  नहीं  होंगे  कि  यदि
 विदेशी  कम्पनियों  को  निवेश  करने  दिया  गया  तो  हमारी  संप्रभुता  खतरे  में  पड़  सकती  है  हम  जानते  हैं
 कि  हम  अपने  देश  के  लिए  कुछ  भी  बर  सकते  हैं  हमारे  सरकारी  क्षंत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  में  एक  प्रकार
 की  जर्तशब्रित  निहित  है  और  ध्सके  अलावा  हमारे  लोगों  में  एक  ऐसी  शक्ति  है  जिससे  वे  किसी  भी

 बहर  ष्ट्रीय  कम्पनी  द्वारा  हमारी  संप्रभुता  को  बस  आंकने  के  प्रयास  के  दबाव  का  मुकावला  कर  सकते

 हमारे  देश  के  लोग  जानते  हैं  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  हमारे  देश  का  विकास  करने  में  सहायक

 हो  सकती  है  ।  और  हम  देश  के  विकास  के  लिए  बहुर  हट्टरीय  कम्पनियों  का  उपयोग  पष्डितजी
 के  समाजबाद  में  सबसे  अधिक  जोर  उत्पादकता  और  रोजगार  को  दिया  गया  था  |  और  उन्होंने  कभी

 भी  इन  माक्संवादी  वर्गों  क ेसाथ  साध्य  और  साधनों  को  नहीं  जोडा  तीन-दशक  उन्होंने  साध्यों

 पर  उच्च  उत्पादगता  और  अत्यधिक  रोजगार  की  दृष्टि  से  देखा  था  और  वह  उन  सब  साधनों  का

 उपयोग  करने  के  लिए  इच्छूक  थे  उन  सब  साधनों  के  तालमेल  के  लिए  इच्छुक  थे  जो  उस  उद्दे-य  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  थे  ।

 1956  में  यह  आवश्यक  था  कि  हमारी  अअंबम्यवस्था  में  उत्पादकता  और  रोजगार  को  बढ़ाने

 में.शरकारी  क्षेत्रों  की  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  वो  तुलना  में  बड़ी  भरसका  हो  ।

 असफलता  के  लिए  नहीं  सफलता  के  लिए  धन्यवाद  ।  मैं-नेहरूवियन  मॉडल  कौ  शफमन्तता  को

 दोहशतता  आज  हम  उस  अवस्था  में  पहुंचे  हैं  जहां  उस  नीति  को  बदलना  हमारे  लिए  संभव  और

 नीति  को  बदलते  समय  हम  यह  न॒भूलें  कि  हमने  अर्थव्यवस्था  की  ऊखलाइयों  को  नहीं  छोड़ा  कुल
 मिलाव.र  हमने  कहा  है  कि  हमारे  यहां  बड़े  भौर  छोटे  सरकारी  क्षेत्र  ढोले-दाले  सरकारी  क्षेत्र
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 सणिशंकर

 नेहरूवियन  समाजवाद  का  भाग  नहीं  सरबारो  क्षत्र  को  भाई-भतीजा  वाद  के  लिए  प्रयोग  करने
 की  अनुमति  देना  नेहरूवियन  समाजवाद  का  भाग  नहीं  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  की  गहितियों  को  देखना

 नेहरूबियन  समाजवाद  का  भाग  नहीं  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  कपड़ा  स्गिम  अपने  आप  में  हानि  का  रवरूप

 है  यह  सरकार  द्वारा  गेर  सरकारो  क्षेत्रों  की  गलतियों  को  देखने  का  परिणाम  यह  नेहरूवियन
 समाजवाद  का  भाग  नहीं

 यदि  श्री  मनमोहन  सिंह  जी  ने  पिछले  छः  महीनों  में  नेहरूवियन  समाजवाद  में  आए  विकारों
 को  दूर  करने  के  लिए  किया  है  तो  उन  पर  पंडित  नेहरू  के  मार्ग  का  पा  त्याग  करने  का  दोष  न  लगाएं  ।

 चूंकि  आज  भारत  के  वित्त  मन्त्री  श्री  मनमोहन  कांग्रंस  के  वित  मन्‍्त्री  कांग्रेस  दल  के  वित्त

 मंत्री  समाज  के  वित्त  मन्‍्त्री  हैं  वह  सम्पूर्ण  विश्व  में  समाजवाद  का  वेघ  रूप  बन  गया  यह  वबेध
 क्यों  यह  वंध  इसलिए  है  कि  क्योंकि  केवल  समाजवाद  का  नेहरूवियन  मॉडल  ही  लोकतन्त्र  से  जुड़ा

 समाजवाद  है  ।  तेजी  से  विकसित  पूर्व  एशिया  भ्रथंव्यवस्था  में  जो  रुकी  रही  विशेष  ड्प
 से  हमारे  के  मित्रों  द्वारा  जो  कि  हमारे  लिए  उदाहरण  है  जैसा  कि  हम  इसे  समझते  हैं  बहुत
 ही  कम  मात्रा  में  लोबतंत्र  बहा  जा  सकता  है  ।  मैं  यह  देखना  नहीं  चाहुंगा  कि  यह  देश  अपने  लोकतंत्र
 का  तिरस्कार  करके  अपनी  उत्पादकता  बढ़ाएं  ।  सोवियत  संध  और  पूर्बी  यूरोप  के  देशों  में  समाज्वाद

 इसलिए  नहीं  समाप्त  हुआ  है  कि  वहां  समाजवाद  में  कुछ  गलतियां  यह  इसलिए  है  क्योकि  वहां
 लोकतन्त्र  नहीं  है  |  सम्पूर्ण  विश्व  चाहे  वह  हैं  अथवा  समाजवादी  विश्व  अब  वह  नेहरू  के  मार्ग

 की  भर  बढ़  रहे  हैं  जोकि  हमारी  मिश्वित  अथंव्यवस्था  सरकारी  और  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  का

 मिश्रण  समय  की  वास्तविकता  है  और  बाजार  न  कभी  सवंहारा  बगं  की  त।नाशाही  स्वीकार  करता  है
 और  न  फासीवाद  की  ।  हमारा  कहना  यह  है  कि  अथंव्यवस्था  को  लोकतंत्र  की  शासन  व्यवस्था  से  जड़ा

 होना  चाहिए  ।  और  यह  लोकतंत्र  ओर  समाजवाद  के  बीच  उल्लेश्ननीय  मिश्रण  है  जो  नेहरूवियन

 दृष्टिकोण  का  निचोड़

 मैं  श्री  मममोहन  सिंह  को  एक  बात  वस्तुतः  दो  बातों  से  सावधान  करना  चाहूंगा  जिनते
 कांग्रेस  के  सभी  वित्त  मंत्रियों  को  सचेत  रहना  चाहिए  ।  एक  तरफ  श्री  पालकीवाला  द्वारा  की  गई  प्रशंसा

 है  भौर  दूसरी  तरफ  भारतीय  जनता  पार्टी  का  मोत  के  मुह  में  ले  जाने  बाला  दुलार  मेरी  प्रसन्‍नता
 आज  वास्तविक  प्रसन्नता  नहीं  है  क्योंकि  मुझे  यह  देखकर  धक्का  लगा  कि  श्री  जसवन्तर्सिह  हमारे  वित्त
 मन्त्री  की  प्रशंसा  कर  रहे  वह  ऐसा  क्‍यों  कर  रहे  थे  ?  वह  ऐंता  किसी  अप्रत्यक्ष  उद्देश्य  से  कर  रहे
 थे  |  यह  अप्रत्यक्ष  उद्देश्य  यह  दावा  करता  है  कि  नेहरूवियन  माइल  असफल  रहा  है  और  भारत
 सरकार  नेहरू  के  मार्ग  का  परित्याग  कर  रही  है  ।

 मैं  भापके  जरिए  श्री  जसवन्त  सिंह  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हू  कि  कांग्र ंस
 दल  नेहरू  इन्दिरा  जी  और  राजीव  जी  का  मार्ग  कभी  नहीं  छोड़  पाएगा  ।

 भौर  यदि  डा०  मनमोहन  सिंह  सहित  भारत  के  किसी  वित्त  मन्‍्त्री  को  यह  मार्ग  छोड़ना  पड़ा
 तो  वह  पायेंगे  कि  वह  अकेला  उस  मार्ग  पर  चलेगा  और  कांग्रेस  दल  उनके  पीछ  नहीं  ऐसा
 उस  नीति  के  कारण  है  जो  उन्होंने  व्यक्त  की  है  वह  समाज  के  समाजवादी  पैटरन  के  उन  सिद्धांतों  और

 उद्देश्यों  के अनुर्प  हो  जो  प०  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा  भवाडी  में  1955  में  रखे  गए  थे  कि  कांग्रेंस
 विक्ष  मनन्‍्त्री  की  अपनी  विश्वसनीयता  हो  सकती  है  ।

 जब  मैं  डा०  मनमोहन  सिह  की  तरफ  देखता  हूं  तो  मैं  उन्हें  एक  ऐसे  वित्त  मन्त्री  के  रूप  में
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 देखता  हूं  जिन्होंने  न  केवल  कांग्रंस  दल  के  सिद्धान्तों  को  सच  करने  के  लिए  उल्लेश्वनीय  कार्य  किए  हैँ
 बल्कि  सम्पूर्ण  विश्व  से  आदर  पा  रहे  छाहे  वह  पूंजीवादी  है  अथवा  समाजवादी  |  यदि  वहु  किसी
 से  आदर  नहीं  पा  रहे  हैं  तो  श्री  जाज॑  श्री  फ़सबंत  सिंह  और  भ्री  अमल  दत्ता  से  लिए

 मैं  उन्हें  हृदय  से  बधाई  देता  हूं  ।  यहू  उतका  मृत्यु  से  आलिगन  करने  से  बदतर  क्षुछ  नहीं

 लेकिन  सबसे  बडा  खतरा  यह  है  कि  यदि  वित्त  मंत्री  बतंमान  कठिनाईयों  को  बने  रहने  देते  हैं
 जो  उन्हें  अपने  को  अस्तित्व  में  बने  रहने  से  रोकती  यदि  वह  मूल्यों  संबंधी  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  उत्पादन  सम्बन्धी  रोजगार  की  समस्याओं  को  बने  रहने  देते  है  जो  उन्हें  उस  रास्ते
 पर  चलने  से  हटाती  है  जिस  पर  वह  चल  है  तो  यह  अत्यधिक  खतरनाक  बात  है  ।  उन्हें  अपनी  बात
 पर  डटे  रहना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  पश्चाताप  बी  अवधि  का  अंत  है  जिसमें  हमें  1989  और  1991  के
 बीच  जनता  सरकार  द्वारा  की  गई  गत्तियों  में  सुध।र  किया  जा  सकता  है  ।

 इसलिए  निष्कषं  मैं  मन्‍्त्री  से  भारतीय  जनता  पार्टी  के  गुलदस्तों  को  स्वीकार  म
 माकसंवादियों  के  रोडों  से  दूर  रहने  ७र  वांग्रेस  के  नेहरू  के  मार्ग  और  सही  मार्ग  पर  बने  रहने
 का  अनुरोध  करता

 श्री  नोतिश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  हम  लोग  अभी  देश  के  आर्थिक  संकट  पर  विदार
 कर  रहे  डा०  मनमोहन  सिह  जी  ने  दो  दिन  पहले  एक  वक्‍सव्य  देकर  इस  आध्धिक  संकट  को
 स्वीकार  किया  ।  देश  में  आधिक  संकट  क्यो  उत्पन्न  हुआ  और  इसका  निदान  ये  क्‍या  कर  रहे  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  आज  के  सन्दर्भ  में  यही

 देश  में  म॒द्रास्फीति  की  दर  ब्ढ़  रहो  चीजों  के  दाम  बढ़  रहे  बेरोजगारी  बढ़  रही
 गरीबी  बढ़  रही  है  भोर  जो  आयात  निर्यात  के  बीच  का  गंप  वह  बढ़  रहा  विदेशी  मुद्रा  की  कमी

 होती  चली  जा  रही  देश  मे  क्षेत्रीय  असन्तुलन  बढ़  रहा  असमानता  बढ़  रही  यहू  भ्राज  का

 मौजदा  आर्थिक  सकट  है  ।

 इसके  अलावा  देश  बज  के  जाल  में  इबा  हुआ  है  |  अन्दर  का  कर्जा  8]  परसेंट  छोड़  बाहर
 का  कर्जा  19  परसेंट  इनके  हिसाब  से  विदेशी  कर्ज  एक  लाख  80  करोड़  रुपए  36  परतेंट
 इनको  निर्यात  से  आमदनी  होती  वह  १्ज  चुकाने  में  रथ  हो  जाती  भाज  हालत  यह  हो  गई  है
 कि  यह  देश  व.जं॑  के  जाल  में  फंसता  चला  जा  रहा  है  ।

 अभी  कांग्रंस  की  तरफ  से  मश  हर  सांसद  श्री  मणिशंकर  अय्यर  दलील  दे  रहे  थे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  पहले  से  ही  मशहूर  हैं  ।

 भरी  नीतीश  कूसार  :  मशहूर  होने  के  बाद  सांसद  बने  |  राजीव  गांधी  जी  के  जमाने  में
 पत्रिकाओं  में  इनके  बारे  में  पड़  कि  सचमुच  इनमें  जानकारी  के  मामले  में  कोई  गहराई  होगी
 लेकिन  आज  जब  इनकी  बात  मैं  सुन  रहा  श्रा  तो  सिवा  बिल्‍लाने  के  इनकी  बात  में  कोई  तक  था  ही
 नहीं  ।  परस्पर  विरोधी  बात  यह  बोलते  चले  जा  रहे  हम  लोग  तो  देहात  से  भाते  हम  लोग  तो

 दून  स्कूल  से  नहीं  आते  हम  लोग  तो  ग्राम  पंचायत  के  स्कूल  में  पड़े  हैं  भौर  साधारण  कालेजों  में

 पढ़कर  पटना  यूनिवर्सिटी  से निकलते  हुए  आए  हम  लोग  दून  स्कूल  में  नहीं  पढ़ें  बड़े  बाप  के  बेटे

 हम  नहीं  साधारण  स्वतन्त्रता  सेनानी  के  बेटे  हैं  लेकिन  इमकी  बात  जो  हमने  सुनी  जो  इनके  बारे
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 नोतोश  कुमार  ]

 में  सुनते  रहते  यानि  परस्पर  विरोधी  बातों  का  आज  ये  स्वीकार  कर  रहे  हैं  कि  हमारी
 आधिक  नीतियां  विफल  इस  ढंग  से  इसको  भ्रस्तुत  किया  जा  रहा  इस  मुल्क  जसे  लगता  है
 कि  देश  फेल  हो  गया  देश  विफल  हो  गया  इस  रूप  में  तालमेल  करके  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।
 अक्षल  में  इस  देश  में  नेहरू  बियन  माडल  चला  आ  रहा  जिसकी  तारीफ  यह  कर  रहे  जनाजा  तो
 निकाल  दिया  भौर  तारीफ  भी  साथ-साथ  कर  रहे  दोनों  काम  एक  अभी  यह  दुष्य  देखने  को
 मिल  रहा  एक  तरफ  नेहरू  का  जनाजा  भी  निकाल  रहे  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  उसकी  तारीफ  भी  कर

 रहे

 नेहरूुवियन  माइल  इस  देश  में  जला  और  आज  नेहरूवियन  माडल  फल  हो  गया  है  |  नेहरूवियन
 माडल  इस  देश  में  बया  था  कि  इन्होंने  कहा  कि  देश  में  उद्योग  को  बढ़  वा  आज  यह  बड़  फछ्प  के

 साथ  कह  रहे  थे  कि  1955  में  क्राइसेस  आया  और  1956  में  हमने  उस  क्राइसिस  से  निकश्नने  के  लिए
 कड़ा  भारी  जम्प  दिया  ओर  भौद्योगं  करण  को  ओर  हम  बढ़ें  11956  यें  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  से

 कृषि  की  उपेक्षा  शुरू  हुई  और  उद्योग  को  प्रधानता  मिलनी  शुरू  आज  इस  पूरे  मुल्क  के  विनाश  का

 यही  कारण  भाज  जाजं  साहब  बोल  रहे  थे  तो  इन्होंने  बता  मैं  उसे  दोहराना  नहीं  चाहता  ।
 भाज  हमारी  प्रति  व्यक्ति  औसत  आय  है  4  हजार  कुछ  रुपए  और  दूसरी  तरफ  अमेरिका  की  है  6
 लाख  से  ज्यादा  और  स्विटिजरलेंड  को  7  लाख  रुपए  से  ज्यादा  भौद्योगीकश्थ  वी  तरफ  हम  बढ़ते
 चले  जा  रहे  जब  आप  ओऔद्योगीकरण  की  तरफ  बढ़े  तो  दुनिया  आटोमेशन  की  ठन्‍्फ  बढ़तो
 मतलब  इसके  पीछे  बढ़ते  चले  अन्धानुकरण  करते  चले  उसका  इस  देश  में  कोई  नतीजा  नहीं
 लिकला  ।

 फब्लिक  सेबटर  नेहरू  जो  ने  एक  अच्छी  चीज  थी  लेकिन  आज  पब्लिक  सेक्टर  का

 जनाजा  निकाल  रहे  उसको  साफ  करते  जा  रहे  हालांकि  पब्लिक  संकक्‍्टर  वी  दुगगंति  के  लिए  हम
 किसी  एक  व्यक्षित  को  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  सकते  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर  का  जिस  ढंग  से  दुरुपकोग

 हुआ  सेक्टर  जिस  ढंग  से  स्थापित  किए  वंशवाद  को  बढ़ाने  के  लिए  इनएफीसिऐसो
 बढ़ाते  के  हम  उस  पब्लिक  सेक्टर  के  पक्षधर  नहीं  हैं  लेकिन  प्राइवेट  स्वेव॒टर  के  हम  आलोचक

 नहीं  हैं  ।  जाज॑  साहब  ते  आज  बताया  कि  किस  श्रकार  से  पब्लिक  सेक्टर  में  घोरो  बईपानी

 कक्ष  मता  अकुशलता  है  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर  को  अकुशलता  और  अक्षमता  पर  रोना  रोया  जाता

 है  तो  नेहरू  जी  ने  ओऔद्योगीकरण  शरू  नेहरू  जी  ने  उस  समय  कहा  ग्रोथ  तिथ  इविवटी

 नेहरूवियन  माडल  का  यह  सिद्धांत  था  ग्रोथ  विथ  इविवटी  और  यह  कहा  कि  जब  ओद्योगीकरण

 ढ्रेगा  तो  ऊपर  जो  विकास  होगा  उसका  लाभ  नीचे  तक  यह  पिरामिड  को  उलटने  की  बात
 थी  और  यह  हुआ  नहीं  भौर  यह  विफल  हुआ  ॥  दस  मुल्क  में  नेहरू  जी  के  इस  माडल  को  खिसाफत  उस

 समय  के  समाजवादियों  ने  की  |  डा०  लोहिया  ने  खिलाफत  पी०  ने  खिलाफत  की  लेकिन

 अपने  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  भोर  आज  बड़े  फछ्य  के  साथ  भारतीय  समाजवाद  की  चर्चा  कर

 रहे  पठा  नद्ढीं  स्वतन्त्र  बार्टी  का  दर्शन  अगर  हिन्दुस्तानी  समाज  बाद  है  तो  यह  मलिशंकर  अस्यर
 को  मुबारक  डा०  मनमोहन  को  मुदारक  नरसिंह  रावजी  को  मुबारक  हो  लेकिन  इस  देश  को
 जनता  मुमराह  होने  बाली  नहीं  स्वतंत्र  पार्टी  का  दर्शन  अपना  लिया  मुरली  देवड़ा  बैठे  हुए

 इनके  दर्शझ  को  अपना  लिया  ओर  कह  रहे  हैं  कि यह  भारतीय  समाजवाद  मुझे  यह  बात  समझ  में

 नहीं  समाजवाद  है  कया  ?  अच्छा  अगर  आपका  वश  चले  तो  समाजवाद  शब्द  की  परिभाषा
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 को  आप  बदल  समाजवाद  का  अथं  पूंजीवाद  लिख  तब  कोई  बात जहीं  |  आप
 बोल  शकते  आपको  तब  समाजवाद  के  ऊपर  बोलने  का  अधिकार  है  |  नेहरू  जो  ने  कहा  ग्रोथ  बिथ

 लेकिन  बात  उल्टी  नहीं  हुई  ।  मतलब  इस  देश  में  गांधी  जी  ने  जब्न  श्राजादी  दिलाई
 जब  आजादी  के  पहले  की  जो  भारतीय  अधंस्यवस्था  उसको  अंग्रेजों  ने चौपट  किया

 पहले  हमारे  पास  कुटीर  उद्योगों  का जाल  एक  से  एक  कुशल  कारीगर  शिल्पी

 अगूठी  से  मलमल  का  थान  निकल  जाता  था  लेबिन  आज  यह  कला  नहीं  है  कहीं  |  चाहे  अमेरिका
 जितना  विकास  कर  चाहे  दूमरे  मलक्त  जितना  विकास  कर  जाएं  लेकिन  वह  वह  शिह्प  आज
 भी  किसी  के  पास  नहीं  है  जो  ढाका  के  मलमल  में  हुआ  करती  था  लेकिन  उस  समय  उश्व  उच्चोग  को
 नध्ट  अपना  बाजार  कायम  करने  के  लिए  उन  उद्योगों  को  नथ्ट  गांधी  जी  ने  कहा  था
 कि  बृटीर  उद्योगों  के  माध्यम  हम  रे  देश  में  आदमी  ज्यादा  पूजी  कम  है  ओर  चले  नेहरू  थी
 मानने  औद्योगीकरण  का  और  आज  हम  बड़े  फस्पर  के  साथ  वह  रहे  उससे  भी  दुर्भति  की
 रसातल  की  ओर  मुल्क  को  ले  जाने  क ेलिए  जो  नया  सिद्धांत  गढ़  रहे  डा०  मनमोहन  भर

 नरसिंह  राव  और  माननीय  मणिशकर  अय्यर  ज॑से  बुद्धिजीवी  जो  उसका  समर्थन  कर  रहे  यह  मुल्क
 को  कहा  ले  यह  पूथी  की  पूरी-बुद्धि  विरोधी  जब  हमारे  पास  पूंजी  कम  है  भौर  भादभी
 ज्यादा  अगर  पू  जी  अ्रधान  उद्योगों  वा  हम  सहारा  लेंगे  तो  हमारे  आदमी  बेरोजगार  हमारे

 पूजी  नहीं  हम  दुनिया  के  बाजार  मे  पिट  जायेंगे  और  यही  हो  रहा  इस  देश  के  भाविक
 संकट  की  जड़  में  यही  नेहरु  क्यिन  माडल  जिस  नेहरूवियन  घाडल  की  खिलाफत  समाजबादियों  मे
 को  उस  नेहरूवियन  माइल  के  खिलाफ  हिन्दुस्तान  का  ज्यादा  जनमत  था  ।  आपको  वोट  प्रडठते रहे
 40  प्रतिशत  से  कम  और  आपके  खिलाफ  वाट  पड़ते  रहे  60  प्रतिशत  से  ज्यादा  --  60 प्रतिशत  से  ज्यादा
 लोग  आपकी  नीतियों  को  नवाग्ते  २हे  चाहें  वे अपनी  कित  1  हो  पीठ  थपथपा  लेकिन  आज  बहू
 नीति  फंल  हो  गई  है  ।  नेहरू  जो  के  मरने  के  इसी  संसद  में  वे  स्वीकार  कर  चुके  हैं  और  बाहर  भी
 स्वीकार  किए  थे  कि  हमने  इस  देश  में  जो  औद्योगोकरण  को  आथिक  नीति  बलाई  बह  फंल'होती  भा

 रही  है  ।  इस  देश  में  जड़  खंता  ७  बढ़ावा  नहीं  तो  देश  पर  सक्ट  पर  संकट  भातेਂ  बले  गए  और
 आज  वह  संक्ट  क्‍या  आपके  पाल  नहीं  माने  वाला  मैं  कहना  चहुता  हूं  कि  बड़  भारी  संकट
 आने  वाना  द्वारा  क्षाद  पर  सब्मिडा  हटाने  का  दबाव  पिछलो  सरकार  पर  भी  था  भौर

 सिंह  की  बड़ी  आलोचना  को  मैं  तो  बी.पी  है  की  तारीफ  करना  चाहता  हू  कि  रूस
 दबाव  के  सामने  घुटने  नही  टेके  और  उस  मंजूर  नहीं  किया  लेकिन  अज  सब्सिडी  हटाई  जा  रही  है  ।

 हम  लोगों  के  द्वारा  जब  इस  बारे  में  तक  दिया  तो  उन्होंने  कहा  कि  छोटे  ओर  मक्षोले  किसासों

 के  लिए  इसको  लागू  मैं  पूछना  चाहता  बया  यह  कार्यान्वित  हो  रहा  है  ?  का  एग्रीकल्थर
 इससे  सहमत  है  ?  क्‍या  अन्य  राज्य  सरकारें  इससे  सहमत  हैं  ओर  क्या  उनको  व्यावहारिक

 कठिनाई  नहीं  आ  रही  है  ?  आज  जो  खाद  पर  सब्सिडी  को  बात  आपने  किसानों  के  लिए  कही  बह

 लागू  नहीं  हो  रही  है  ओर  कभी  लागू  नहीं  होगी  ।

 अनुभव  है  कि  दो  अकार  की  भोजों से  कोरन्दाजारी  बढ़ती  भाज  भी  बाद  के  मामले
 ओरन्याजारी  बढ़ेगी  ।  आपने  अभी  सप्लोमेंट्री  अअट  में  रफण्ये  की-सदन-से  अनुमति  प्राप्त

 की  किकिन  उस  पेसे  ऊ्रा-लाभ  गरीब  किब्यानों  को  तड़ीं  मिलेगा  |  वह  पैसा  वूसरी  करे  नाम  पर
 बंट  ज,एगा  और  दूसरी  तरफ  चोर-बाजारी  बढ़ेगा  |  इसके  बलते  देश  में  अनाज  का  संक्षट  पैदा  होगा  ।
 इनकी  मलत  नीतियों  के  कारण  देश  में  अनाज  कम  पंढा  होगा  ओर  आज  भी  गलत  रास्ते  पर  चल  पढ़े
 हैं  ।  इस  देश  को  सचमच  में  बचाना  देश  को  आध्िक  संकट  से  उबारगा  चाहते  तो  इस  प्रकार  के
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 [  श्री  नोतीश

 शब्द  आल  में  देश  को  मत  डालिए  |  आप  कहते  हैं  कि  की  कोई  कंडिशनेलिटीज  नहीं
 है  ।  आपके  वक्तव्य  में  साफ-साफ  आप  खाद्य  तेल  का  आयात  करने  जा  रहे  मैं  पूछता  हूं  यह
 कोन  सी  आपकी  नीति  है  ?  1987-88  के  अक  ले  की  चर्चा  करके  अग्यर  साहब  ने  राजीव  गांधी  के

 शासन  की  तारीफ  की  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  देश  काला  अध्याय  है  |  खाचच
 तेल  का  मामूली  संकट  आया  और  सस्ती  लोकप्रियता  हासिल  करने  के  लिए  तेल  का  आयात  कर
 लिया  ।  उसके  चलते  जो  हमारा  रिक्वायरमेंट  था  वह  बढ़  गया  ।  हमारी  आवश्यकता  बढ़  क्योंकि
 सस्ते  दामों  पर  तेल  तो  लोगों  की  जरूरत  बढ़ी  ।  उस  समय  प्रति  व्यक्त  48  ग्राम  की  जरूरत

 वह  बढ़कर  54  ग्राम  हो  गई  और  आज  उसके  नलते  58  ग्राम  की  जरूरत  मैं  नहीं  समझता
 कि  58  ग्राम  की  जगह  पर  आज  अगर  54  ग्राम  प्रति  व्यक्ति  खाने  का  तेल  उपलब्ध  नो  उससे  कोई
 इन्सान  मर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  ऐसो  कोई  जरूरी  चीज  नहों  एडिबल  आयल  अगर
 चार  प्राम  कम  हो  तो  उससे  कोई  आदमी  मरने  वाला  नहीं  उस  आदमी  के  स्वास्थ्य  पर
 कोई  खराब  असर  पड़ने  वाला  नहीं  है  बल्कि  बढ़िया  असर  पड़ेगा  |  कहा  जाता  है  कि  देश  में  खाद्य  तेल
 का  संकट  होवा  खड़ा  हो  रहा  माननीय  मनमोहन  सिंह  जी  उद्योगपतियों  से  बात  करने  में  कोई

 हज  नहीं  बात  की  जानी  लेकिन  क्या  तेलिया  राजा  के  सामने  घुटने  टेकने  चाहिए  थे  ।
 उसकी  बात  पर  यकीन  करना  चाहिए  वही  गुजरात  के  तेलिया  राजा  लोग  संकट  पैदा  करते  हैं
 ओर  हिन्दुस्तान  के  खाने  के  तेल  के  मार्कट  को  कन्ट्रोल  करते  इन्हीं  लोगों  ने  दो साल  पहले

 के  श्री  कुरीयन  पर  हमला  ऐसे  काम  ये  लोग  करते  रहते  लेकिन
 उनके  सामने  घुटने  टेके  जाते  बड़े  पैमाने  पर  क्रुत्रिम  संकट  पंदा  करने  की  यही  कोशिश
 कर  रहे  लेकिन  उन  पर  आप  हमल्ला  नहीं  तो  तेल  का  दाम  नहीं  बाहर  से
 तेल  मंगाने  की  डा०  मन्मोहन  सिह  जी  से  आग्रह  मत  जो  कि  इस  देश  के

 हित  में  बड़ी  मुश्किल  से  विदेशी  मुद्रा  अजित  होती  लेकिन  ऐसे  देने  के  लिए  मैं  क६ता

 हूँ  कि  ऐसा  संक्ट  देश  में  नहीं  इनकी  गलत  आध्िक  नीतियों  की  वजह  से  ही  परेशानियां  बढ़ती
 चली  गई  ।  इनके  ही  आंकड़े  रिजय॑  बेंक  के  आंकड़  लेकिन  मैं  आंकड़ों  के  जाल  में  नहीं
 में  आपसे  पूछना  चाहता  रोजगार  के  अवसर  क्या  सिमटते  नहीं  चले  जा  रहे  रोजगार  के

 अवसर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  1.8  परसेंट  पर  चले  गए  आप  इन
 बातों  को  जानते  मैं  पूछता  यह  किसकी  विफलता  है  ?  बड़ी  आसानी  से  दो  बार  गेर-कांग्रेसी
 सरकार  1977-79  के  बीच  और  पिछली  बार  ग्यारह  महीने  के  लिए  तथा  उसके  बाद  गेर

 कांग्रेस  सरकार  नहीं  वह  तो  आपकी  ब-ठपुतली  सरकार  थी  ।  वह  तो  आपकी  सरकार  मतलब

 दो  साल  और  ।]  महीने  का  सारा  दोष  कया  ये  जो  बेरोजगारी  के  घटते  हुए  अवसर  है  इसके  कारण
 मोरारजी  या  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  या  जो  42-44  साल  तक  शासन  वरते  ये  जवाबदेह  नहीं
 ये  कहते  चले  आ  रहे  गरीबी  बी  जब  बात  होती  गरीबी  का  ये  आलम  गरीबी  ७  रेखा  के  नीचे

 रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  लगभग  30  फीसदी  हो  गई  थी  लेकिन  आज  की  तारीख  में  +र  से  गरीबी
 की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  पचात  फीसदी  हो  गई  ये  कौन  सी  तरक्की
 सा  आपका  आधिक  मैनेजमेंट  तथाकथित  मेहरूवियन  माटड्ल  और  आज  छिपा  रहे  दफन  भी  कर

 रहे  हैं  और  तारीफ  भी  कर  रहे  भापकी  आधथिक  नीतियां  फेन  हुई  उनका  उपचार
 कर  रहे  हैं  भौर  उपचार  उससे  भी  खतरनाक  है  ।

 श्आप  पूरे  देश  को  और  वल्डे  बेक  का  गिरवी  बनाते  जा  रहे  हैं  और  आप  पूरे
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 देश  को  मल्टीनेशनल्स  बा  गिरवी  बनाते  जा  रहे  ये  देश  में  और  बड़ा  संकट  मैं  तो  बहता
 हूं  कि  इतएफी  शिऐंसी  की  बात  पब्लिक  सैक्टर  के  संदर्भ  में  कट्टो  जा  रही  शा०  मनमोहन  जी  वह  दिन

 दूर  नहीं  है  जब॒  बहा  जाएगा  कि  डेमोक्रेसी  डेवेलपमेंट  के  लिए  खतरनाक  है  और  इस  डतेलपमेंट  के
 नाम  पर  डेमोक्रेसी  की  हत्या  होने  जा  रही  मैं  चेतावनी  देना  चाहता  हुं  कि  जिस  तक  में  आप

 बढ़ते  चले  जा  रहे  हैं  और  जिस  प्रकार  का  पत्र  लिखते  हैं  भारत  के  वित्त  स्वतत्र  राष्ट्र  क ेबिस
 मन्त्री  शी  हैसियत  से  लिखा  गया  पत्र  ही  शर्मनाक  हम  लोगों  को  लगता  हमारे  लाल  बहादुर
 शास्त्री  ने एक  बार  कहा  अपरीका  ने  480  में  जब  कान  ऐठना  शूरू  किया  भारत
 तो  कहा  था  कि  ह०  सप्ताह  में  एक  श!म  नहीं  हम  स्वावलम्बन  को  भूल  स्वदेशी  मामलों
 को  भूल  हम  बिल्कुल  चले  जा  रहे  हैं  उस्त  उपचार  के  विदेशों  के  सामने  हाथ  में  क्टोरा  ले
 करके  और  अगर  कुछ  बहा  जाता  है  तो  आप  बह  रहे  हैं  कि  हमने  अ  थिक  म॑नेजमेंट  सुधार  लिया  है  ।
 विदेशी  मुद्रा  2000  करोड़  रुपए  से  बढ़ाकर  80  0  करोड़  रुपए  तक  ला  दिया  यह  सारी  बाल

 कहते  जा  रहे  पह  भपनी  पीठ  खुद  थयथपाते  जा  रहे  हैं  लेकिन  मत्क  रमातल  में  जा  रहा
 गिरावट  की  भोर  जा  रहा  इस  तरह  से  न  रोजगार  के  अवसर  मिलेंगे  न  यहां  से  गरीबी  दूर  होगी
 और  न  असमानता  दूर  होगी  और  जो  आपकी  आथ्थिक  नीति  है  उस  पर  क्षेत्रीय  असंतुलन  बढ़ता  जा

 रहा  है  फिर  देश  के  कुछ  भाग  तरबकी  कर  सकते  कुछ  आदमी  तरक्की  कर  सकते  हैं  लेकिन  पूरा
 मुल्क  तरबकी  नहीं  कर  सकता

 बिहार  का  क्‍या  हालत  खज  सम्पदा  में  बिहार  में  मध्य  प्रदेश  में
 कया  हालत  सबसे  अधिक  अ  ज  दर्गति  बिहार  की  है  इस  देश  में  आन्तरिक  उपनिवेश  बनता  चला

 जा  रहा  बिहार  जैमा  यह  किस+  चलते  हुआ  यह  आपद्दी  गलत  नीतियों  के  चलते  हुआ
 है  ।  जब॑  मनमोहन  सिह  जी  अगध्त  के  आद्विरों  सप्ताह  में  पटना  गए  थे  तो  वहां  बिहार  के  चेम्बर  आफ
 कामस  ने  उनको  एक  मेमोरेंडम  दिया  उसमें  एक  एक  बात  लिखो  है  कि  किस  प्रकार  बिहार  का  दोहन
 भौर  शोषण  हो  गरीब  राज्यो  का  शोषण  हो  रहा  है  |  प्रतिव्यक्ति  अःय  बिहार  में  2122
 देश  में  4247  प्रतिव्यक्ति  योजना  में  सबसे  कम  ५हली  योजना  से  लेकर  सातदों  योजना  तक  का
 अपको  मालप  यह  आंकड़े  बत  ने  की  जरूरत  नहीं  सातवीं  योजना  में  626  रुपया  आपने  बिहार
 को  देश  का  औसत  1026  केश  क्रेडिट  डिपोजिट  रेशो  बिहार  में  है  38,  बेश  का  है  60,
 यह  उपनिवेश  बना  करके  रखा  जो  गरोब  राज्यों  के  लोग  नागरिक  हैं  अपनी  बचत  यहां  करते

 लेकिन  उस  बचत  का  इस्तेमाल  उस  राज्य  के  विकास  के  लिए  नहीं  होता  वहां  से  पंसा  झूट  करके
 ले  जाते  हैं  भोर  दूसरी  जगहों  पर  यह  अन्याय  द्वोता  जा  रहा

 भव  बिअनी  बी  हालत  के  यारे  बिहार  में  बिजली  नहीं  आज  बिजली  at  क्या  हालत
 है  इसके  लिए  कौन  जबाबदेह  कितने  साल  किसका  शासन  रहा  है  यह  हिसाब  करके  देख  लीजिए  ।
 जब-जब  गेर  कांग्रेसी  राज  रहा  है  बिहार  नया  बिजली  का  कारशाना  लगा  उसके  नए  संयंत्र  लगे
 लेकिन  जब-जब  बह  शासन  गया  है  तब-तब  जो  पुरानी  प्रगति  है  उसी  को  भट्ठा  बंठाने  में  कांग्रेसी
 राज  लगा  रहा  यह  स्थिति  रही  है  बिहार  की  1.  आज  वहां  की  क्या  स्थिति  प्रतिव्यक्ति
 लब्धता  बिजली  की  19,56  मेगावाट  और  भारत  का  है  65.15  आज  यह  हालत  पीक
 डिमांड  है  बिहार  का  1526  मेगावाट  और  सप्लाई  है  जो  शावद  कभी  ही  पूरी  हो  पाती  है  640

 यह  हालत  है  |  ऊर्जा  के  क्षेत्र  मे  बिहार  में  कुल  जो  लगाया  जा  रहा  है  पत्ता  देश  भर
 उसका  है  2.93  प्रतिशत  ओर  शेष  मुल्क  में  97.07  प्रतिशल  लगाया  जा  रहा  है  |  जिहार  की  आबादी
 11  फीसदी  है  और  यह  है  आपका  वहां  पर  आप  कौन  सा  भारत  बनाने  जा  रहे  एक  भारत
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 नीतीश

 भौर  एक  यही  हुआ  है  कांग्रेस  के  राज  जिसकी  तारीफ  यहां  एय्यर  साहब  करते  चले  जा

 रहे  हैं  ।  ण्ही  हुआ  है  मुल्क  दो  हिस्सों  में  बंटा  एक  है  भारत  और  एक  है  एक  भारत

 है  जो  कंगाली  का  भारत  है  भोर  एक  इंडिया  है  जो  मरली  देबड़ा  और  मनी  शंकर  अम्यर  का
 जिसमें  कुछ  मल्टीनेशनल  के  एजेंट  इस  देश  में  पनपते  जिसमें  कुछ  पूंजीपति  हैं  जो
 फलते  बढ़ते  यह  है  तस्बीर  आज  मुल्क  के  आधिक  संकट  की  ।

 मनमोहन  सिंह  जी  भौर  नरसिह  राव  जी  से  मैं  हाथ  जोड़कर  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 मुल्क  को  दुर्गंति  की  तरफ  मत  ले  मुल्क  को  असमानता  की  तरफ  मत  ले  क्षेत्रीय

 अश्ृंतुलन  की  तरफ  मत  ले  बेरोजगारी  की  तरफ  मत  ले  बड़ती  हुई  कीमतों  की
 तरफ  मत  ले  मुद्रास्फीति  की  तरफ  मत  ले  जाइए  ।  देश  को  अगर  स्रही  रास्ते  पर  लाना  है  तो
 लिश्बित  रूप  से  आजादी  की  लड़ाई  में  हमारे  जो  उद्देश्य  उनकी  तरफ  लोट  कर  देक्षवा  होगा  और

 इस  धस्ती  निर्माण  विदेश  के  द्वान  से  और  भयंकर  शर्तों  पर  मिले  विदेशी  कर्जे
 से  मुल्फ-नहीं  बन  सकता  मुल्क  बन  सक्षता  है  अपनी  इच्छाशबित  मुल्क  बन  सकता  है  अपने
 संसाधनों  के  सद्डी  इस्तेमाल  से और  मुल्क  बन  सकता  है  बठोर  श्रम  परिक्रम  समन्खय  देश

 को  दुर्गंति  से निकालने  बे  लिए  मिलकर  माम  बरने  से  मुल्क  बच  सक्ता  है  ।

 इसलिए  उप्राध्यक्ष  मैं  इस  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  ओर  ध्यान  दे  ।  यह
 अाइनारटी  सरकार  हधर  के  सपोर्ट  पर  चल  रही  पता  नहीं  कब  हमारी  इच्छा  कब  इरादा
 कर  लिया  जाए  और  यह  सरकार  पलटा  खा  अगर  हम  चाहते  हैं  कि  आप  रहें  तो  हम  यह  भी

 चाहेंगे  कि  सहो  रास्ते  पर  भी  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  गांधीवादी  नोतियों  की  ओर  इस  मुल्क
 को  ले  ताकि  सचमुच  में  देश  अपने  परों  पर  खड़ा

 हो
 सके  और  हम  दुनिया  को  दिशा

 दे  सके  ।

 के साथ  मैं  क्रफनी  बात-समाप्त  करता  हूं  ।

 थी  अम्ता  जोशी  उषाध्यक्ष  देश  की  माधिक  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  करते

 इसके  जो  विभिन्‍न  पहलू  उनके  बारे  में  मेरे  पहले  के  वक्‍ताओं  ने  अपने  विचार  प्रकट  किए  हैं
 आर  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  बारे  में  सबको  चिन्ता  प्रतिज्ञा  के  बावजूद  हमारी  सरकार  कोई
 इलाज  तंहीं कर  पाई  खबर  कीमतें  बढ़ाने  के विषयਂ  में  विचार  किया  जाए  तो  उसके  पीछे  कोई
 रीजन  नजर  नहीं  आता  एक  तरफ  बढ़ती  हुई  कीमतें  है  और  दूसरी  तरफ  असेंशल  शक्सिस

 दाम  बढ़ते  जा  रहे  हैं  और  बढ़ती  कीमतों  के  कारण  बताए  जाते  वे  भी  वास्तविक  नहीं
 अनरीजनेबल  हैं  भर  अनप्लांड  जब  भी  शासन  के  मन-में-आता  कीमतें  बढ़ा  दी  जाती

 झविसेस  की  और  वस्तुओं  इस  बजह  से  इस  बारे  में  ज्दादा  जिन्‍ता

 है  ।

 उूसरी  बात  यह  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  जंसा  कि  श्री  अशवन्त  सिह  जी  ने

 तह  कि  हारी  अर्नयिक  स्पिशिन्के  बारे  में  और  ऋषए  की  कीमत  के-करे'में  कोई  बिश्यास  दुनिया  सें:जहीं

 ओद्योगिक  क्षेत्र  में  अगर  देखा  जाए  तो  जैसा  आपने  कहा  कि  प्रोडेक्शन  तो  लेकिन  बेकारी

 बहुत  बाजार  में  लेने  वाला  कोई  नहीं  जो  अनपढ़  लोग  वे  तो  बेरोजगार  रहते  बेकार

 रहते  हैं  ओर  जिन  लोगों  में  कोई  बवालिटी  होती  वे  लोग  बड़ी  मात्रा  में  विदेशों  में  जा  रहे  मैंने
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 अभी  कालेज  का  बाधिक  अहबाल  उसमें  देखने  को  मिला  कि  हर  एक  बेच  के  76
 परसेंट  बिद्यार्थो  फारेन  जा  रहे  हैं  भौर  24  परसेंट  यहां  रह  रहे  तो  वेन-ड्रेत  भी  बड़ी  मात्रा  में
 बेरोजगारी  बी  वजह  से  यहां  हो  रहा  जो  टेलेंट  हम  निर्माण  करते  हर  के  विद्यार्थी  को

 डाक्टर  बनाने  में  करोड़ों  दपया  क्षत  करते  ।

 6.00  प०

 ]
 संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  तथा  स्याय  और  कम्पनों  काय  मरत्रालय  में  राज्य

 अन्‍्त्रो  रंगराजन  :  उपाध्यक्ष  कल  हम  इस  बात  पर  सहमत  हुए  थे  कि
 आज  हम  इस  चर्चा  को  समाप्त  कर  मैं  बहुत  भाभारी  होऊंपा  यदि  सभा  का  समय
 8  बज  तक  दो  घंटे  बढ़ा  दिया  जाए  क्‍योंकि  चर्चा  में  भाग  लेने  बाले  अनेक  बढ़ता  शेष

 कमरा  सं०  70  में  उपस्थित  सदस्यों  के  लिए  रात  का  भोजन  उपलब्ध  उनका  थहां
 स्वागत  है  ।

 यदि  हमें  देर  तक  बेठ  ।  पड़ा  तो  उसके  लिए  सभा  की  सहमति  के  लिए  मैं  आभारी  होऊंगा
 लाकि  हम  चर्चा  को  समाव्त  कर  पाएं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  सभा  इससे  सहमत  हैं  ।

 अनेक  माननोय  सवस्य  :  हां  ।

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  श्रो  अन्ना  जोशी  अपना  भाषण  जारी

 |

 थी  अन्ना  जोशी  :  उपाध्यक्ष  मैं  बोलना  जाह  रहा  था  कि  इकोनॉमिक  क्राइसिल
 की  वजह  से  जो  बेरोजगारी  की  समस्या  यह  दोनों  तरफ  है  भोर  उसके  लिए  भी  हमको  चिन्ता
 करनी  जो  देश  का  पहला  प्लान  जेसे  हमारे  मित्र  ने बतावा  कि  रशियन  जो  पेट  था
 उसके  प्रभाव  से  पं०  नेहरू  और  उनके  सहयोगी  बहुत  प्रभावित  थे  भौर  यहां  बाते  ही  उन्होंने
 इडस्ट्रियलाइजंणशन  के  पीछे  लगते  हुए  देश  की  जो  बापिक  आय  थी  उस  आय  में  से  7)  परखेंट  बैसा

 शहरों  मे  दृण्डस्ट्रो  के  बारे  बड़े-बड़  डेम  बताने  के  बारे  बड़े-बड़े  उद्योग  स्थापित  करने  के  बारे  में
 ख्ं  लेकित  देश  की  80  फीसदी  जनता  जिस  व्यवसाय  पर  निभर  छोतो  का
 उसकी  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  ।  टोटश  आय  में  से  केबल  20  परसेंट  पेसा  इस  व्यक्लाय  पर  खर्  होने
 के  कारण  आज  40  साल  के  बाद  भी  हमारी  थ्षेत्री  की  श्थिति  यह  है  कि  13-14  हके  जमीन  पानी  के
 भोचे  है  ओर  बाकी  जमह  40  साल  से  होता  भा  रहा  कहीं  ज्यादा  वर्षा  होढो  है  या  यूछा  पड़  जाता

 है  |  एग्रीकल्चर  के  आ.रे  में  आज  हम  कुछ  नहीं  बोल  सकते  ।  इस्रके  लिए  हमर  चाहते  हैं  (6  हमारी
 पॉलिसी  जो  हो  वह  एश्रो  हृष्डस्ट्रियल  बेसड  पॉलिसी  हो  ।  एक  तरफ  एग्रीकस्चर  को  भी  इष्डस्टरी  का
 थर्जा  हो  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  बताता  चाहता  हूं  कि  जिस  व्यवसाय  पर  इस  देश  की  70-80  फोधपदी
 जनता  काम  करती  अगर  वह  जनता  घाटे  में  हो  तो  उस  देश  को  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  नहीं  हो
 सकती  इसके  लिए  एग्रीकल्चर  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसे  का  प्रावधान  करना  और  जो
 बेरोजगार  हैं  उनको  काम्र  देता  उसके  साथ-साथ  छोटी-छोटी  जैसे  अभी  महाशय  ने
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 अस्ना
 ह

 स्थापित  की  जाएं  |  ग्रामोधोग  के  बारे  में  पॉलिसी  क्या  इस  बारे  में  भी  जरा  विचार  करना

 चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  जगत  के  अन्य  देशों  की  समस्या  अलग  है  और  हमारी  समस्या  अलग  है  ।

 हमारी  समस्या  यह  है  कि  यहां  बहुत  से'जवान  काम  करने  के  लिए  तैयार  उनके  दो  हाथों  को  काम
 देना  चाहिए  |  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रोडबशन  हमारा  ध्येय  नहीं  होना  हमारा  ध्येय  होना  चाहिए

 मास  प्रोडबशन  बाई  मासिज  ।  इसके  लिए  हमको  एग्रो  दण्डस्ट्रियल  बेसड  पॉलिसी  अपनानी  चाहिए  ।

 जनता  पार्टी  का  जब  राज  था  तो  मुझ  याद  है  हमारे  प्रोग्राम  में  76  वस्तुएं  ऐसी  निश्चित  की
 गई  थीं  जिनका  उत्पादन  बड़े  उद्योगपति  नहीं  करेंगे  ।  हडिस्ट्रिक्ट  लेवल  पर  भी  उनका  उत्पादन  नहीं

 तहसील  लेबल  पर  और  उसके  नीचे  के  लेवल  पर  इन  वरतुओं  का  उत्पादन  होगा  ।  वहाँ
 रॉ-मंटीरियल  भी  है  और  काम  करते  वाले  बेरोजगार  युवक  भी  हैं  ओर  उसमें  ज्यादा  पैसा  भी  नहीं
 लगता  ।  इदिरा  गांधी  का  राज  आने  के  बाद  उन्होंने  लिस्ट  ही  काट  दी  |  कल  हमारे  सांसद  राम  नाईक
 ने  जीरो  आवर  मैं  प्रश्न  उठाया  था  कि  खादी  ग्रामोशोग  बोड़  के  बारे  में  शासन  की  क्‍या  नोति  है॥  अभी
 तक  ?3  इण्डस्टरीज  थी  !

 अभी  हमने  विशेष  रूप  से  विचार  करके  एक  नया  तरी॥  निकालकर  67  इ  डस्ट्रीज  खादी
 ग्रामोद्योग  बोर्ड  के  तहत  दी  इसको  वजह  से  जो  भी  व्यवस्था  करनी  वह  व्यवस्था  कुछ
 नहीं  की  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  मि्फ  पेपर  में  यह  67  इंडस्ट्रीज  ज्यादा  क्षादी  ग्रामोशोग  बोर्ड
 की  तरफ  चली  उसके  लिए  रॉ-मैटीरियल  उठाना  है  भौर  अन्य  व्यवस्था  करनी  खादी
 ग्रामोद्योग  बोर्ड  में  अभी  रोजगार  के  लिए  6  हजार  स्थान  है  जबकि  1300  खाली  1992  में  भी

 कुछ  स्थान  थाली  होने  वाले  हैं  ।

 ]
 कई  वर्षों  के  1300  पद  रिक्‍त  पड़  6000  पदों  में  से  2300  पद  खादी  ग्रामोशद्योग  बोर्ड

 में  खाली  पड़े

 इसकी  बजहु  से  हमें  एक  प्रकार  की  अ!शंका  मन  सें  आती  है  कि  इस  खादी  ग्रामोद्योग  के  बारे  में  शासन
 के  मन  में  कुछ  अच्छे  विचार  होने  की  संभावना  नहीं  अथं  मंत्री  जी  अपने  उत्तर  में  खादी
 ग्रामीण  उद्योग  और  अपनी  इ  डस्ट्रीयल  पालिसी  के  बारे  में  बताएं  कि  वह  क्‍या  है  |

 जब  हम  प्राईवेटाइजेशन  की  दृष्टि  से  सम्मति  से  देखते  हैं  तो  हमारे  मित्र  आरोप  सगाते  हैं  कि

 यहां  की  इ  इस्ट्रीज  मल्टी  नेशनल  को  बिकने  जा  रही  हम  इ  डस्ट्रीयल  पालिसी  को  बढ़ावा  देते  हैं
 और  सपोर्ट  करते  लेकित  प्राईवेटाइजेशन  हो  तो  यहां  के  इडीजिनस  एन्टरप्रिन्योर  की  मारफंल  कोई
 बाहर  की  मल्टी  नेशनल  लाई  जाए  इसके  लिए  हमारा  विरोध  होगा  ।  हमने  जो  पालिसी  अपनाई
 है  :--

 ]
 देश  का  ओऔद्योगीकरण  हो  ।  भ्रम  का  राष्ट्रीकरण  और  उद्योग  का  श्रमी  करण  किया  जाए  ।
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 मजदूरों  को  एक  प्रकार  से  राष्ट्र  भक्ति  सिखानी  इडयनाईजेशन  का  मतलब  है  लेबराइजेशन  इस
 इंडस्ट्री  और  योग्य  लेबर  को  रि्रेजन्टेशन  देना  चाहिए  ।

 अत्यधिक  लोगों  द्वारा  अत्यधिक  उद्योगों  द्वारा  अधिक  उत्पादन  नहीं  जैसा  कि  पूंजीबादी
 देशों  में  है  ।

 ]
 प्राईवेटाइजेशन  के  लिए  हम  नहीं  मैं  फनान्डीज  साहव  को  कहना  चाहता  हूं  कि  नेशनेलाइन
 जशन  के  खिलाफ  हम  नहीं  हैं  '  हूम  चाहते  हैं  कि  जो  बेसिक  और  डिफ्रेंत  इ'डस्ट्रीज  वे  नेशनेलाइज
 हों  भौर  शासन  के  हाथ  में  कुछ  छोटी-छोटी  इष्डस्ट्रीज  हैं  जेसे  साबुन  और  कागज  तथा  कुटीर
 उद्योग  हमारा  देहाती  जवान  जो  मंद्रीकुलेट  और  ग्रेजुएट  हुआ  उसको  थोड़ा  सा
 देंतो  यह  वहां  इडस्ट्री  चला  सकता  हमारा  सपना  है  कि  खत  में  किसान  हल  चलायेगा
 ओर  खंत  के  बाजू  में  उसका  लड़का  छोटी  इडस्ट्री  जनता  पार्टी  के समय  पर  हमने  ग्रामीण
 उद्योग  के  लिए  76  ऐसी  बस्तुएं  हैं  जिनका  प्रोडक्शन  देहाती  युवकों  के  हाथ  में  रक्षा  आज

 इडस्ट्रो  का  जो  स्वरूप  उसी  इकोनोमी  का  तो  इसके  बारे  में  लोग  हमको  दोष  देते  हैं  या  किसी
 ओऔर  को  दोष  देते  लेकित  इसमें  सत्तारूढ़  पक्ष  ने  जो  प्रोग्राम  किया  तो  पैसा  खबं  किया  ।

 विभिन्‍न  कायंक्रमों  में  करोड़ों  रुपए  श्वर्च  किए  गए  हैं  जो  कि  पूर्णतः  अनुत्पादक  हैं  ।

 जिसके  लिए  कोई  नहीं  थी  ।  ऐसे  प्रोग्राम  क ेलिए  क।ई  लाखों  रुपए  हमने  चाली  ससाल  में

 खच्च  किए  जिपसे  एक  पाई  भी  व्सूल  नहीं  होती  है  :  आपने  खाली  लोन  मेले  लगाकर  ही  तीन  हजार  करोड़
 रुपए  बॉट  वे  भी  किसको  जो  आपको  चुन  व  में  मदद  दे  सके  और  आपके  पक्ष  में  काम  कर

 सकें  ।  अपने  पक्ष  की  छवि  अच्छी  हो  चुनात्र  मे ंइसके  लिए  आपने  लोन  विया  |  आपने  चालीस  सालों  में  पैसा

 बांटा  वह  अन-प्रोडक्टिव  कामों  पर  ही  बांटा  और  अपने  पक्ष  के  लोगों  को  ही  इसकी  जिम्मेदारी  किस

 पर  है  ?  इस  लिए  आपको  अन-प्रोडक्टिव  प्रोग्राम  को  खत्म  करना  चाहिए  और  जिस  व्यवसाय  पर  देश  की

 80  प्रतिशत  जनता  न्भिर  है  उसके  लिए  काम  करना  तब  तो  सही  नहीं  तो  वही  चलता

 रहेगा  जो  नेहरू  जी  के  जमाने  से  चला  आ  रहा  है  कि  कई  बड़े-बड़े  डम  बनाये  गये  उन  पर  करोड़ों
 रुपया  श्र  दिया  और  वे  अधूरे  पड़े  हैं  तथा  उनका  कोई  उपयोग  नहीं  हो  रहा  कई  ऐसे  भी  डैम

 बने  हैं  कि  वे  तो  बन  लेकिन  उनका  पानी  श्ेतों  में  ले  जाने  के  लिए  नहरों  और  नालियों  का

 निर्माण  नहों  किया  जा  क्योंकि  इसके  लिए  पैसा  नहीं  हमारे  महाराष्ट्र  में  20  साल  से  उजनी

 ईम  बनता  लेकिन  किसान  अपने  थेत  में  उसके  प्रनी  के  लिए  तरस  रहा  अब  हमने  यह  अजनी

 डैम  तो  बना  लेकिन  खेतों  में  उसका  पानी  था  सके  उसके  लिए  नालियां  बनाने  के  लिए  पैसा

 नहीं  है  ।  इमसे  अच्छा  तो  यह  है  कि  नदी  नालियों  पर  छोटे-छोटे  बाँध  बनाये  जायें  जिससे  लेतों  को

 पानी  मिले  और  आपका  प्रोडक्शन  भी  बढ़ेगा  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  देहात  को  तरफ  ध्यान  अगर  एग्रीकल्चर  को  बढ़ावा  देते

 हुए  काम  करें  और  एग्रो  बेस्ड  स्वरूप  ६  डस्ट्री  को  दें  तो  भच्छा  होगा  ।
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 nna नी  नीननीनननीीनीननीमी  नी  न  तने  ली  महत्वपूर्ण

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  फरता  हूं  ।

 ]

 भरी  शोभनाव्रीश्यर  राव  वाड्डे  :  उपाध्यक्ष  इतने  अधिक  महत्वपूर्ण
 जिन  पर  देश  में  विस्तृत  रूप  से  चर्बा  की  जा  रहो  मुझे  कुछ  शब्द  बोलने  का  अवसर  भ्रदान

 करने  के  लिए  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 सर्वप्रथम  मूल्य  वृद्धि  के  सम्बन्ध  कुछ  माननीय  वरिष्ठ  जिन्होंने
 मुझसे  पहले  भाषण  दिया  ने  अनेक  बातें  कहीं  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसको  दोहराना  नहीं

 चाहता  ।  परन्तु  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि आप  कब  तक  मूक  दर्शक  बने  रहेंने  जबकि  व्यापारी

 जिसमें  से  अमेक  व्यापारियों  को  त्ती  भर  भी  हिचक  नहीं  किसानों  तथा  उत्पादकों

 तथा  उपभोक्ताओं  को  धोखा  दे  रहे  हैं  ।

 भ०  १०

 शरब  दिय  पीठासीन

 इस  संबंध  में  आपको  पूर्ण  जानकारी  होगी  कि  बंगलौर  शहर  में  बंगलोर  बागवानी

 उत्पादक  सहकारी  समिति  है  जो  पिछले  कुछ  वर्षों  से  बहुत  सही  ढंग  से  काये  कर  रही  केवल  कुछ
 लाख  रुपयों  से--इस  समय  20-25  लाख  रुपयों  की  धनराशि  से  यह  समिति  मंसूर  तथा
 कर्नाटक  के  कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  शहरों  में  लगभग  80  खुदरा  बाजारों  में  सब्जियों  और  फलों  का
 बितरण  कर  रही  यह  सर्मिति  उत्पादक  किसानों  को  उपभोक्ता  मूल्यों  का  80%  देने  में  समथ  है
 जबकि  निजी  व्यापार  क्षेत्र  में  बह  50%  तक  लेते  हैं  कुछ  मामलों  में  में  प्रतिशत  तथा  कुछ  मामलों
 में  300  प्रतिशत  तक  लिया  जाता  केवल  एक  दो  दिनों  बी  अवधि  में  ही  वह  अत्यधिक  घनराशि

 एकत्र  कर  लेते  हैं  ।

 अतः  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  44  वर्षों  के  बाद  भी

 उन्हें  अवश्य  कुछ  प्रयास  करने  ऐसा  नहीं  है  कि  आपको  केवल  उपाय  ही  करना

 परन्तु(आपको  अवश्य  ही  ऐसे  संस्थानों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  जो  उत्पादक
 उपभोगता  सहकारी  समितियां  बनाए  जो  वास्तव  में  इस  मूल्य  बृद्धि  तथा  मुद्रा  स्फीति  को  कम
 है  कम  कुछ  हृ4द  तक  समाप्त  कर  नई  दिल्‍ली  शहर  में  श्री  सुपर  बाजार  उस
 रूप  में  कार्य  नहीं  कर  रहा  जिश  ढंग  से  कार्य  करने  को  हमने  प्रारम्भ  में  इससे  आशਂ  की  परन्तु
 में  यह  बात  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कि  सब  जगह  ऐसा  नहीं  है  |  मेरे  अपने  शहर  विजयवा।ड़ा
 में  बिजय  कृष्णा  सुपर  बाजार  है  जो  पिछले  कुछ  समय  से  सही  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  था  और
 इसे  बन्द  कर  दिया  गया  परन्तु  जब  एक  प्रतिबद्ध  अधिकारी  ने  पूर्ण

 सेवा  भावना  से  उस  स्थिति  को  सम्भान्ला  तो  अब  यह  सदी  संग  से  कार्य  कर  रहा  है  भोर  न
 केवल  विदयवाड़ा  के  सोय  अपितु  आस-शास  के  गांवों  के  लोग  घी  यहां  से  अत्यधिक  उचित  मूल्य  पर
 उपभोक्ता  बस्तुएं  प्राप्त  कर  रहे  मैं  सरकार  को  यहू  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  अत्यधिक  बंभीरता

 पूर्वक  इस  मामले  को  उठाया  जाए  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  अच्छे  ईमानदार  लोगों  को

 सहकारी  सुपर  बाजारों  में  नियुक्त  किया  यदि  आप  बेईमान  लोगों  को  नियुक्त  करेंगे  तो  निश्चय

 हो  पहले  जेंसी  स्थिति  दुबारा  उत्पन्न  हो  जाएगी  ।  आपके  पास  कुछ  ऐसे  लोगों  की  सूती  होनी  चाहिए
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 जिन्होंने  इन  वर्षों
 में

 रिकार्ड  बनाया  जब  ऐसे  व्यक्षितयों  को  यह  कांये  सौंपा  जीएंगा  तो  ही
 कुछ  ह॒द  तक  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  रखा  सकता  है  तथा  मुद्रा  स्फीति  को  रोकने  में  इससे  सहायता
 प्राप्त  होगी  ।

 ‘  विद्वेणी  मुद्रा/के-खंकट  तथा  संतुलन को  स्थितिਂ के  संबंधਂ  मैं  सभा  के  ध्यान  में  यह
 बात  लामा-चाहता  हूं  कि  राजनीति  अथवा  किसो  अन्य  विधारधारा  को  प्र  मिकता  देने के  संधान  पर
 हमਂ  अपने  देश  के  हिंतोंਂ  प्राथमिकता  दें  ।  अत्यधिक  महत्वपृणं बात  हमारे  देश  के  लोगों  के
 सहन तथा  जीवन  स्तर  मे ंसुधार  करना  है  ।  इसके  लिए  हम्लें  उस  राजनीति  को  अपनाना  होगा  जोकि
 व्ववहा रिक  जो  अधिक  लाभदायक  हो  और  जो  इस  देश  के  उद्देश्य  को  पूरा  कर  सके  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं कहता  च  हत  हूं  कि  हाल  हो  में  मुझे  चीन  जाने  का  अवेधर  मिला
 वहां  की  जनसंख्या  100  करोड़  से  अधिक  है  और  वह  देश  तीब्र  गति  से  प्रगति कर  रहा  हैंमें यह
 देखकर  बहुत  प्रसन्‍नता  हुई  कि  बह  देश  अनेक  क्षेत्रों  मे ंकिस  प्रकार  इतनी  प्रगति  कर  रहा  कुछ
 वर्ष  पहले  उस  देश  का  अलगाबवादी  दृष्टिकोण  था|  एक  अर्थात्‌  वर्ष  1974  बिदेश  व्योपार
 मंत्री  नेकहा'था।|  चीन  कभी  भी  विदेशी  मंद्राको  एकत्र  नहीं  कर  पएगा  अथवा  अन्य  देशों  के
 योग  से  देशो  और  चिकेशी  +क्ृतिक  संसाधनों'का  उपयोग  नहीं  कर  पाएगा  ।  चीन  कभी  भी  दूसरे  देंशों
 के-साथ  संयुक्त  ऋजरध  डयक्‍स्था  कावम  नहीं  करेगा  और  भी  अधिक यह  कि  यहू  देश  कभी  भी
 विदेशों  से  ऋण  नहीं  सेगा  क्योंकि  यह  पूंतीवादो  देश  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सोवियत  सोच  पर  आरीप  लगा

 रहा

 कुछ  वर्षों  के  बाद  हलांतों  ने  उन्हें  किया  और  चीन  ने  ऋण  लेने  कौ  भवेश्यकता  को

 महसूस  किया  |  माओ  के  बाद  की  अवधि  में  उच्च  नेताओं  ने  यह  निर्भय  लिया  कि  चौन  को  विदेशी  पूंजी
 निवेश  की  अनुमति  प्रदान  करनी  चाहिए  और  केवल  इसी  तरीके  से  चीन  की  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता

 है  तथा  लोगों  के  शामान्य  गहन-पंहुंन  में  तेथा  देश  की  अथंव्येवेस्था  में  धुधर  हो  सैंकता  है  ।  इस  प्रकार
 लोन  ने  यह  निर्णय  लिया  कुछ  लोगों  कुँछ  वरिष्ठ  तैताओं  ने  विदेशी  पूंजी  निर्वेश  की  अनुमति
 के  सवंध  में  कुछ  आशंकाएं  व्यक्त  की  ठेंग्होंने  येंह  शका  वैयक्‍्त  की  है  कि  इंसते  कुछ  गलत  हो
 सकता  है  ।  परन्तु  जब  कुछ  अमेभयी  नेतोलों  ने  शाशेकत  व्यक्त  को  कि  विदेशी  पूंजी  निधेशे  के  लिए
 अनुमति  वेने  पर  कुछ  अनुचित  बातें  हो  सकती  हैं  तो  ग्रतिद्ध  नैती  श्री  हंग  ते  केहा  कि  उन्हें  डरेनो  नेहीं
 चाहिए  और  इसके  सकारात्मक  परिणाम  भी  हो  सभतें  हेमीरे  लिए  थही  भहंस्वपूर्ण  बात  यह  है  कि
 विदेशी  मुद्रा  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  करने  तथा  संयुक्त  उच्चमों  में  सहभागिता  से  देश  और  लीगों  की
 अधिक  लाभ  आप्स  होगा  न  कि  पूंजीक्तिवों  को  ।  जथ  चीन  जेसे  देश  ने  विंदेशी  पूंडो  निवेश  को

 मति  प्रदान  कर  दी  है  तथा  उसे  विदेशी  भुद्रा  तथा  विदेशी  पूंजी  प्रोद्योगिकी  अधिक  मात्रा  में
 ब्राप्त  हो  रही  है  तो  हमारे  देश  की  इन  44  बर्षों  में  क्या  श्राप्त  हुआ  ही  व॑ंषों  में  चीन  ते
 अश्यक्षिक  पूंजी  निवेश  तथा  कुंझी  एकत्र  कंर  सी  मानवीय  वित  मन्त्री  द्वारा  परि्चोलित  किए  गए
 दस्तावेजों  को  मैंने  पढ़ा  मैं  इस  बात  से  सहक्त  नहीं  हो  सकता  कि  इस  सरकार  हारा  दस्तावैजों  में

 बत'ए  गए  इन  उपायों  से  इस  देश  में  कोई  अधिक  प्रगति  होगी  ।  इनमें  से  अनेक  बातें  बहुत  समय  पहले
 से  कड्डी  जा  रही  हैं  ।

 मेरे  मित्र  श्रो  मणि  शंकर  अय्यर  अस्वधिक  बसपूृवंक  यंह  बात  बह  रहे  थे  कि  नेहरु  जी  की
 नीछि  को  जारो  रखा  जाता  चाहिए  कुछ  वशकों  तक  नेहरू  जी  की  नीति  लागू  रही  परन्तु

 अपने  जीवन  के  अन्तिम  वर्षों  में  नेहरू  जी  ने  महश्ूस  किया  कि  उन्होंने  गलती  की  थी  और

 जज
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 शोभनाद्रीश्वर  राव

 महात्मा  गांधी  द्वारा  दर्शाए  गए  पथ  से  हटकर  गतत  रास्ता  अपनाया  था  ।

 मैं  सरकार  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जब  हमारी  दो/तिहाई  जनसंख्या  कृषि  में  लगी  हुई  है
 तो  आप  बिना  ठोस  कदम  उठाए  ग्रामीण  लोगों  के  रहन  सहन  के  ढंग  और  रहन-सहन  के  ह्तर  में  किस
 प्रकार  परिवर्तत  कर  सबते  जिनकी  संख्या  हमारे  देश  की  जनसंख्या  में  अत्यधिक  इस  दस्तावेज

 में  ऐसा  एक  भी  शब्द  नहीं  है--मैंने  इस  दस्तावेज  के  कृषि  सम्बन्धी  सभी  पृष्ठों  को  ध्यानपूर्वक  पढ़ा
 यदि  कृषि  क्षेत्र  क ेसाथ  ऐसा  सौतेला  क्ृयवहार  किया  जिसका  सकल  धरेलू  उत्पाद  में  एक

 तिहाई  योगदान  है  तथा  जो  किसानों  और  कृषक  मजदूरों  क ेलिए  रहन-सहन  का  मुख्य  साधन  जो
 कि  हमारो  जनसंख्या  का  दो/तिहाई  हिस्सा  यदि  आपकी  नई  आशिक  नीति  में  कृषि  नीति  को  नहीं

 छुआ  यदि  आपकी  नई  आधिक  नीति  में  इस  रूप  मे  परिवतंन  नहीं  किया  जाता  तो  मुझे  डर  है
 कि  इस  वर्तेमान  आविक  जो  सरकार  द्वारा  प्रतिषददित  की  गई  आप  और  कठिनाइयां  उत्पन्न
 कर  देंगे  ।.

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  कुछ  विशेष  रूप  से  लेटिन  अमरीकौ
 देशों  की  स्थिति  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  सहायता  प्राप्त  करके  और  भी  खराब  हो  गई  है  ।  यह  सच

 हो  सकता  है  |  परन्तु  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  यह  अध्ययन  करें  कि  उन्होंने  कया  गलत  कार्य
 किए  निश्चवण  ही  हम  इन  बातों  का  ध्यान  र  सकते  हैं  ताकि  हमारा  देश  ऐसे  गलत  कदम  न

 उठाए  ।  कुछ  दक्षिण  एशियाई  देशों  ने  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  अथवा  विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त
 की  है  तथा  उन्हें  अपने  देशों  में काफी  आर्थिक  विकास  करने  में  सफनता  प्राप्त  हुई  हमे  इन  दशों
 के  अनुभवों  को  भी  नहीं  भूलना  चाहिए  |  हमें  केवल  किसी  विचारधारा  अथवा  सिद्धान्तवाद  के  लिए

 दृढ़तापूर्वक  अपनी  आंखें  नहीं  मूंद  लेनी

 इस  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  समस्या  का  कारण  यह  है  कि  कृषि  क्षेत्र  में  सहुत
 कम  पूंजी  निवेश  किया  जाता  विश्व  बंक  की  जिस  पर  आपको  अधिक  विश्वास  में
 स्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  गया  है  कि  80  के  दशक  विशेष  रूप  से  दशक  के  मध्य  में  कृषि  क्षेत्र  पर
 किया  जाने  बाला  वास्तविक  पूंजी  निवेश  स्थायी  रूप  से  कम  हो  गया  70  के  दशक  के  दूसरे
 भाग  में  ही  केवल  कृषि  क्षेत्र  में  अत्यधिक  पूंजी  निवेश  किया  गया  जब  जनता  दल  की  सरकार  ने
 इस  देश  पर  लगभग  23  वर्षों  तक  शासन  किया  था  ।  परन्तु  उसके  बाद  इस  क्षेत्र  की  अत्यधिक  उपेक्षा
 की  गई  ।

 सरकारी  पूंजी  निवेश  बहुत  कम  हो  गया  है  जिसका  अत्यधिक  भाग  बंध  नहरों  के
 निर्माण  तथा  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों  क ेलिए  आबंटित  किया  जाता  है  |  इतना  ही  सरकारी  पूंजी
 निबेश  ही  कम  हो  गया  है  यहां  तक  कि  गेर  सरकारी  पूंजी  निवेश  भी  कम  हो  गया  है  क्योंकि
 व्यापार  की  शर्तें  किसानों  के  प्रतिकूल  किसानों  को  अपने  कृषि  उत्पादों  की  बिक्री  से  प्राप्त
 राशि  से  अधिक  खं  करने  के  लिए  ब:ध्य  किया  गया  था  ।

 इस  प्रतिवंदन  से  यह  बात  बिल्कूल  स्पष्ट  निजी  निबेश  में  तो  और  भी  तेजी  से  गिराबट

 हुई  थी  ।  मैं  सरकार  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  वे  अपने  द्वारा  वर्षों  से पालित  गलत  नीतियों
 में  परियततत  कर  रहे  निजी  कृषि-निवेश  को  कमजोरी  प्रोत्साहनों  के  प्रतिकूल  संरचना  का  प्रतिबिब
 है  क्योंकि  औद्योगिक  क्षेत्र  को  आप  काफी  ज्यादा  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  तथा  कृषि  क्षेत्र  में  निजी  नियेश
 कम  से  कमतर  होता  जा  रहा  इस  प्रतिवेदन  में  इसे  भौ  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  प्रोत्साहुनों  के
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 प्रतिनिधिक  अंशों  का  तुलनात्मक  अध्ययन  करने  से  स्पष्ट  होगा  कि  उत्पादन  के  मुकाबले  कृषि  क्षेत्र
 आरक्षित  कृषिगत  मुनाफा  घटता  जा  रहा  है  ओर  दह्वातों  में  पूंजी  निर्माण  में  कमी  हुई  है  ।
 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  पर  गम्भोरता  से  विचार  करे  क्योंकि  कम-से-ऋम  आठवीं
 योजना  में  इस  असंतुलन  को  दूर  करना  होगा  और  कृषि  क्षेत्र  के  प्रति  इस  अन्याय  को  समाप्त  करना
 होगा  ।  इस  कार्य  से  आप  न  सिर्फ  क्षि  क्षेत्र  की  मदद  करेंगे  बल्कि  इसमे  देश  की  सारी  अथंग्यवस्था
 पर  अच्छा  असर  पड़ेगा  ।  किसान  भीखछमंगे  नहीं  वें  भीख  या  भत्ता  नहीं  मांग  रहे  यदि  आप

 हमें  विवेकसम्मत  एवं  लाभकारी  मूल्य  दें  तो  हमें  किसी  भी  तरह  के  राजसहायता  की  जरूरत  नहीं

 रहेगी  ।  कृषि  मन्त्री  के  बयान  के  बांद  भी  कुछ  नहीं  कया  गया  भानु  प्रताप

 सिंह  समिति  द्वारा  पूछे  गए  प्रश्न  के  लिए  एक  सी०  ए०  सी०  पी०  द्वारा  दिए  गए  उत्तरों  में  हे  मैं

 एक  बात  उद्धृत  करना  चाहूंगा  :

 जब  भान्‌  प्रताप  तिह  समिति  ने  सी०  ए०  सी०  पी०  से  पूछा  कि  क्‍या  उपज  के  खच  पर  होने
 वाले  लाभ  की  कोई  निश्चित  प्रतिशतता  है  तथा  यदि  तो  वह  क्या  है  ?  कुछ  अन्य  प्रश्न  भी  पूछे
 गए  थे  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  उपज-ख्च  पर  होने  वाले  लाम  की  कोई  निश्चित  नहीं  है  तथा

 बैया  कोई  गणितीय  प्रारूप  भी  नहीं  है  जिसके  आधार  पर  समिति  इस  तरह  के  नतीजे  पर  पहुंच  सकती

 है  ।  आयोग  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  के  रूप  में  यहीं  बात  कही  गई  थी  ।

 आपको  भली-भांति  पता  होगा  कि  उर्वरकों  उत्पादन  करने  वाले  उद्योगपर्ति  काफी  अक्षम

 तरोके  से  अपना  काम  कर  रहे  फिर  भी  उन्हें  10  से  12  प्रतिशत  के  लाभ  के  माजिन  की  गारंटी

 है  और  उसी  लाभ  के  माजिन  के  आधार  पर  वे  प्रतिघारणा  मूल्य  मांगते  हैं  पर  सरकारिया  समिति  तो

 किसानों  को  कम-से-कम  3-5-6  प्रतिशत  का  या  कोई  अन्य  विवेकसम्मत  लाभ  भी  नहीं  देना  चाहती
 है  ।

 इन  हलातों  में  मेरी  दरक्कास्त  है  कि  सरकार  को  इस  विषय  पर  सावधानीपूर्वक  सोचना

 घाहिए  और  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देना  चाहिए  और  उन्हें  क्रय  भी  मिलता  चाहिए  ।

 स्वंरको  के  बारे  मे  मैंने  पहले  जो  भी  कहा  उसे  दुह्रराना  नहीं  चाहता  हूं  ।

 मैं  राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  मैंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की
 तथाकथित  शर्तों  को  भी  पढ़ा  यह  कहा  जाता  है  कि  राज्य  विद्युत  बो्डों  को  काफी  घाटा  हो  रहा
 है  ।  विद्युत  दरों  को  बढ़ाने  का  ओवित्य  भी  हल्के  तौर  सै  आप  ऐसा  कर  भी  सकते  सिर्फ

 इसलिए  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  ने  ऐसा  कहा  आपको  सारे  भार  को  किसानों  के  सिर  पर  ही  नहीं
 डालता  चाहिए  |  उबेरकों  के  मामले  मे  तो  ऐसा  ही  हुआ  है  ।

 ऐसे  बई  लोग  हैं  जो  घटिया  ओर  मिलावटी  उवबंरक  तेयार  कर  रहे  अभी  हाल  में  ही

 गुष्ट्र  में  मिलावटी  उवेरकों  «  पकड़ा  गया  इसी  तरह  ऐसे  कई  उत्पादन  हो  सकते  हैं  जो  देश  के

 किसानों  से  करोड़ों  रुपये  लूट  रहे  कीमतों  को  विवेकसम्मत  होना  चाहिए  तथा  सारे  बोझ  को

 एकबा  रगी  ही  किसानों  पर  नहीं  डाला  जाना  चाहिए  ।

 रोजगार  के  बारे  में  मेरे  मित्र  श्री  न॑तीश  कुमार  और  श्री  अन्ना  जोशी  ने  जो  भी  कहा
 उससे  मैं  सहमत  हूं  ।  यदि  संरक्षनात्मक  सुधारों  से  बेरोअणार  लोगों  को  कोई  मदद  नहीं  मिलेगी  तो
 सामाजिक  तन!व  काफी  ज्यादा  बड़  जाएंगे  ।  पहले  से  ही  जम्मू  एवं  कश्मीर  तथा  हमारे  अपने
 प्रांत  आंध्र  प्रदेश  में  बे  रोमथार  नवयुवक  आतंकवादियों  और  नकक्‍्सलव।दियों  द्वारा  आकवित  किए
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 भी  शोभसफ़ीशवर  राव

 जा  रहे  हैं  तथा  सामाजिक  तनाव  काफी  बढ़  रहा  साथ  ही  गांवों  ग्रामीण  इलाकों  में  ओर  शहरों
 में  भी  शॉति-भंग  होने  की  घटनाएं  काफी  बिताजनक  स्तर  तक  बढ़  चुकी  हैं  ।

 गुजारिश  है  कि  कम-से-कूम  क्षागे  से  आपको  अनुग्रहपुद्ंक  :  कदम  उठाने  चाहिए  कि

 ग्रामोद्योगों  ओर  लघु  तथा  बुटीर  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  मिले  अधिकतर  लोगो  को

 रोजगार  मिले  |  बिना  किए  आथ्िक  नीति  से  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  में  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  खोंचना:चाहता  हूं  कि  सामान्‍य  तोर
 पर  सभी  बक्‍ताओं  को  दस  मिनट  से  ज्यादा  समय  वहीं  दिया  पया  है  ।  आप  बी  ।  मिनट.बोल:खुके  हैं  ।

 कई  अन्य  लोग  भी  बाकी  कृपया  सभी  माननीय  सदस्यों  के  साथ  न्याय  होने  दें  ।

 को  शोभनाहीश्वर  राव  झाड्ड  :  मैं  शीघ्र  ही  अपना  भाषण  समाप्त  कर-दूंमा  ।  मैं  यह
 जोर  देकर  कहना  चाहता  हूं  कि जब  तक  कृषि  रूप  से  विकसित  नहीं  होगी  तथ  तक  न-तो  देश

 प्रगति  होगी  न  ही  इसका  विकास  चीत  में  क्‍या  हुआ  ?  क्षेत्र  में  चीतो  नेतृत्व  द्वारा
 कृत  1978  के  सुध!रों के  बाद  पांच  वर्षों  के  भीतर  वे  उत्पादन  को  करने  में  सफन  हो  ।
 सात  बर्षों  में  वे  अपने  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  सुधारने  में  सफल  हो  सके  जिसे  कि  बे  पहले  के-पछ्चीस

 ब्॒षों  में  नुद्दीं कर
 ।

 कृषि  के  अलावा  ग्रामोशद्योग  भी  काफी  फल!-फूला  1983  में  सकल  घरेलू  उत्पाद  का  13
 प्रतिशत  प्रामोद्योग  से  आता  था  ।  दो  वर्षों  के  भीतर  ग्रामोद्योगों  का  अंशदान  पांच  प्रतिशत  बढ़ा  है  ।
 जंब  चीन  ने  ऐसा  किया  है  तो  हमारा  देश  ऐसा  क्‍यों  नहीं  कर  सकता  है  ?  हम  निश्चित  रूप  से  ऐसा
 कर  सकते  हैं  ।  इस  देश  के  लोग  ओर  किसान  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 सरकार  से  मेरा  आखिरी  निवेदन  निर्यातों  के  बारे  में  आप  सिर्फ  उत्पादक  क्षेत्र  पर  निर्भर
 म  रहें  ।  सिर्फ  औद्योगिक  क्षेत्र  से  भुगत/।त  सस्तुलन  की  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  कृषि  क्षेत्र  ही
 इसमें  बडी  भूमिका  अदा  कर  सकता  इसके  लिए  सिर्फ  सरकार  को  भातू  श्रताप  धिह  समिति  की

 सिफारिशों  को  लागू  करके  निर्मातों  को  पूरा  प्रोत्ाडन  द्वेता  होगा  ।  जब  सारी  आवश्यक  आधारभूत
 सुविधाएं  देने  के  बाद  कृषि  उत्पादों  को  बेहहर  ढंग  से  उत्पादन  किया  ज्य  सकता  है  तथा  आय  इसकी

 सिफारिशों  को  लागू  करें  तो  अवश्य  ही  इसारे  द्रेश  के  निर्यात  में  भी  वृद्धि  इससे  हमें  बेल  के

 मोगों  की  हालत  सुधारने  में  मदद  मिलेगी  कोर  देश  की  सामान्य  अर्थव्यवस्चा  ओ  सुश्नरेगी  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  हमें  सावधान  रहना  चाहिए  ।  हमें  न  तो  पूरी  आजादी  देनी  चाहिए
 न  ही  ऋण  या  तकनीकी  या  त्िवेश  को  ग्रहए  करने  में  झ्र्मींदग़ी  प्रकट  करनी  चाहिए  ।  फ़िर  भी  हमें

 ता

 न  रहना  चाहिए  ताक़ि  इनसे  लोगों  की  हालत  युधरे  भ्रौर  ब्रेश़्ोजग्रार  लोगों  को  रोजग्र।र  मिल्ले  ।
 पहुले  से  ही  हमारे  पास  4  करोड़  लोग़  बेकार  पड़े  ग्रद्वि  यही  स्थिति  श्रक्रिष्य  सें  भी  जारी  रही  तो
 मैं  समझता  हूं  कि  हम  प्रजातन्त्र  की  राह  से  भी  ड़िग  जाएंगे  ।  कृन्तवः  कुछ  ऐसे  क्र  मर्सडक  तन्मक  कौर
 उपद्रय  होंगे  कि  बतंमान  व्यवस्था  ज्यादा  दिनों  तक  चल  हो  नहीं  पाएगी  ।  इस  चेतावनी  के  मैं

 आपको  इस  बात  के  लिए  धब्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर

 प्रो०
 पुरा

 ६  छबतों  :  सृभाषति  भारतीय  अप्रेग्यवस्था  की  हालत  अभी
 टूटी  हड्डी  गाल  रोगी  की  तरह  ठीक  से  छड़े  होने  के  लिए  रोगी  को  अपने  पैरों  को  जीक  करने  की
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 कोशिश  करनी  या  इप  रोगी  को  इलाज  के  लिए  बाहरी  एजेंसियों  के  हाथ  में  सौंपना  होगा  ।
 उस  हालत  में  आप  रोगी  को  बाहरी  लोगों  को  दया  पर  छोड़

 भारतीयों  की  असली  समस्या  अभी  भी  दास  भावना
 ओर  संपूर्ण  जिन्दगी  जीने  में  अक्षमता  की  इस  अर्थव्यवस्था  की  सबसे  महत्वपूर्ण
 जरूरत  गरीबीं  और  वंधितों  की  रक्षा  करना  तथा  उनहें  उनका  हक  देना  पर  बतंमान  सरकार  ने
 ऐसी  आधिक  नीति  का  उद्घाटन  किया  है  जो  उनके  जीवन  स्तर  पर  एक  बड़े  आधात्‌  के  समान  है  ।

 एक  और  तो  समस्‍यायें  अभी  भी  बरकरार  हैं  तो  दूसरी  ओर  सरकार  ने  भी
 अपने  हाथ  खींच  लिए  हैं  और  कोई  जनांदोलन  भी  नहीं  है  ।  यह  तो  बिल्कुल  ही  स्वाभाविक  है  क्योंकि

 यह  सरकार  सतत  परियवतंन  के  दर्शन  मे  विश्वास  करती  है  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  हमें  उस  ज्ञापन  की  एक  प्रति  दो  है  जिसे  उन्होने  अन्तराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 को  भेजा  था  |  भब  वे  हमें  यह  विश्वास  दिलाता  चाह  रहे  है  कि  इसे  भारत  सरकार  ने  अम्तरष्ट्रीय
 मदा  कोष  के  परामर्श  से  तंयार  किया  संख्यात्मक  सुधारों  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मृद्रा  कोष  की
 त्रीति  का  एकमुश्त  मम्ौदा  कुछ  इस  प्रकार  कि  हरेक  विकासशील  देश  में  मुद्रा  का  अवमूल्य  होना

 चाहिए  तथा  वित्तीय  संपम  भी  बरतने  च.हिए  ।  धन  तथा  साथ-सुविधाओं  का  संकुचन  होना  चाहिए  ।
 उनमें  तरह-तरह  का  उदारीकरण  होना  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  निजीकरण  करना

 चाडिए  तथा  अथंव्यवस्था  में  ब'जा|र  वी  शक्तियों  को  कम  करना  जिन  देशों  ने  भी

 राष्ट्रीय  म॒द्रा  कोष  से  ऋण  लिया  है  उन्हें  यही  नुस्खा  दिया  गया  है  ।

 संक्षेप  में  इसका  अर्थ  यह  है  कि  अरथंव्यवस्था  फो  इस  तरह  से  समायोजित  करना  होगा  कि
 उत्पादन  और  रोजगार  का  संकुचत  तथा  इस  समायोजन  का  सबसे  बड़ा  असर  गरीबों  पर  पढ़े  ।

 उदाहरण  के  लिए  वित्तीय  संयम  में  सरकारी  खर्चों  और  सरकारी  निवेशों  में  कमी  होगी  तथा

 सम्पर्ण  मांग  के  कारण  इससे  उत्पादन  में  सकुचन  होगा  भौर  बीमतें  बढ़ेगी  ।

 ब्याज  दरों  में  वृद्धि  के  माध्यम  से  मुद्रा  पर  अंकुश  रखने  की  नीति  तथा  ऋण  पर  नियंत्रण  ने
 भी  उत्पादन  वृद्धि  को  विपरीत  रुप  से  प्रभावित  किया  है  जिससे  रोजगार  की  संभावनाओं  पर
 प्रभाग  पड़ता  है  ।

 जैसा  कि  वित्त  मन्‍्त्री  ने  पहले  ही  स्वीकार  किया  अवमूल्यन  का  मुद्रास्फीतिवर्धक  प्रभाव

 होता  है  ।  परन्तु  किए  जामे  वाले  जो  मध्यवर्ती  उत्पादन  हमारे  देश  में  बस्तुओ  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त
 होते  उनके  मूल्यों  का  बोझ  उपभोक्ताओं  पर  पड़ता  है  अतः  मुद्रास्फीति  का  दबाव  पड़ता

 उदारीकरण  को  विभिन्न  प्रशार  की  नीतियां  बुनियादी  समंजन  कारयेक्रमों  से  जुड़कर  मूल्यों  को
 फिर  से  निर्धारित  करता  वित्तीय  उदारीकरण  से  जो  ब्याज  दरों  को  बढ़ाता  है  भौर  उससे

 स्फीति  बहती  अतः  वित्त  मंत्रालय  तथा  इस  सरकार  का  यह  दावा  कि  उसने  मुद्रास्फीति  को  कम
 करने  के  लिए  कदम  उठाये  सही  नहीं  इससे  मुद्रास्फी  ति  बढ़ेगी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  सुधार  के  बुनियादी  कार्य  क्रम  एक  महत्वपूर्ण  हिस्सा  है  ब्राजार  को  ताकतों
 द्वारा  मूल्यों  पर  प्रशासनिक  नियन्त्रण  को  बाजार  की  शक्तियों  पर  एक  बड़ा  प्रश्न  चिन्ह  लगा
 है  ।  सबाल  यह  है  कि  नई  धाआर  व्यवस्था  में  शृल्य  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  बाजार  एक  बहुत
 ही  महत्वपूर्ण  सामाजिक  व्यवृश्था  परम्तु  बाजार  की  शक्तियां  खरीद  क्षमता  तथा  वितरशण  के
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 सुशान्त
 भाधार  पर  कार्य  करती  यदि  खरीद  क्षमता  का  बराबरी  से  वितरण  नहीं  किया  जाता  तो
 बाजार  की  शक्तियां  आम  लोनों  के  लिए  कष्ट  प्रद  यदि  इसके  अजाबा  कुछ  हुभा  तो  अमीर  लोग
 बाजार  की  णवितयों  से  समझौता  कर  लेंगे  तथा  बाजार  पर  सिमंत्रण  करके  अपना  मजभाता  लाभ
 कमायेंगे  ।  क्या  भारतीय  अधंव्यवस्था  के  भाग्य  को  कुछ  लोगों  के  हाथ  में  छोड़  दे  ।  इन  बातों  पर  हमें
 विचार  करना  फिर  चूंकि  यह  प्रक्रिया  जो  बाजार  को  सक्रिय  बनाता  है  भौर  उसे  विनियम्रित
 करता  है  और  जो  मूल्यों  के  माध्यम  से  मूल  शवित  से  काम  करती  भौर  स्वयं  मूल्य  स्तर  नीति

 निर्धारण  के  लिए  प्रमुख  बिचारार्थ  विधय  नहीं  हो  सकता  यश  विश  मन्‍्त्री  इस  दृथ्य  को  स्वीकार
 करने  को  तेयार  नहों  इससे  फिर  समस्या  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।

 मैंने  अपने  कांग्रेसी  मिन्नों  के  यह  दावे  सुने  थे  कि  उन्हें  ये  भ्रमस्फ्ा्भं  विरासत  में  मिली  हैं  ।  «

 क्या उसके दावे कास्तविक तथ्यों सिद्ध हुए जहां तक मृद्रास्फीलि का सवाल थोक मूल्य सूचकर्मक में प्रतिशत्तवार कथा परिबतंन हुए में सितम्बर से दिश्वम्बर तक वह (--) था | में यह और अब यह और ।4 प्रतिशत के ब्रोल मह देखिश कि सब्शियों के दाम भी बढ़ रहे इस मौसम में ऐसा तहीं होना चाहिए जम्रकि सब्जियां प्र्नप्त मात्रा ' में उपशक्ध मैं नहीं भानता कि दिसम्बर या जमवरी के मल्यों का क्या होगा । की पहली लिजाही में थोक मूल्य सूखकांक मे केवल प्रतिशत का परिबतत हुआ है साथा स कार को ऐसी अधंव्यवस्था विरासत में मिली जिसमें थोक मूल्य सूचकांक इस दशक का सकके कस प्रतिशत था तथा दूसरे तिमाद्दी मे यह 7 प्रतिशत हो गया श्री अय्यर ने कहा है कि वर्तमान स्थिति श्री बी० पी० सिंह और श्री चन्द्रशेत्वर से विरासत में मिली अधथंव्यवस्था के कारण थी । परन्तु क्‍या उनका तक तथ्यों पर आधारित है ? जी नहीं श्रीमान ऐसा नहीं है । अब रोजगार की क्या स्थिति में 32.2 मिलियन लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया बेवल के पहले 4 महीनों में आवेदकों की सब्या बढ़कर 34.9 चिलियम हो गमी | श्री अ्य्यर यहां नहीं हैं उनका क्या उतर होगा | उस्होंने क्रिर किया था कि वे हमारी ज्थेग्यवस्था की समस्‍या को सुलझा सकते हैं तथा इसे रोग मुक्त कर श्कते हैं | कया यह सही है जिस पर मैं जोर देना चाहूगा वह निर्यात के बारे में है । यहां कया स्थिति है ? जब रुपये में ध्यापार में कुछ वद्धि हुई है तो वास्तविक व्यापार में 6 प्रतिशत की गिरावट आई भर्थात डालर में निर्यात करने में-वास्तव में अप्रैल-सितम्बर तक निर्यात में 6 प्रतिशत की गिरावट आई अतः वित्त मन्त्री महोदय ने जो ये ढांचे संबंधी सुधार सुझाये उनसे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी । अन्य क्षेत्र भी इस माननीय सभा में पहले ही सरकारी क्षेत्र पर चर्चा हो चको बाप किधर जा रहे भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष ने दावा किया है कि शक्ति को राष्ट्रपति से लोगों में हस्तान्तरित कर देना चाहिए । जिस ढंग से ये लोग बात कहते उससे एक नए प्रकार की व्यवस्था का संकेत मिलता ये शोग कोन मैंने भापको पहले ही बताया था कि ये वे लेग हैं लिमके हाथ में वह सश्कार केवल 40 करोड़ की लिए 700 करोड़ शपए के उद्योग को सौंपना चाहती यह मामला डाला ही मेंट कम्पनी के साथ हुआ था कि इसको केवल 40: करोड़ रुपये के लिए झ्ुलमिया को दे दिया गया है महोदय इस क्रकार सश्कार काये कर रही है ।
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 इसके  बाद  केन्द्र  से  राज्यों  बे  निधियां  देने  की  बात  आती  है  |  वित्त  मन्द्ती  ने  अपनी  नई  नीति
 के  तह॒त  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  को  सलाह  दी  थी  कि  म्यूच्युल  फण्ड  वे  राष्ट्रीय  बचत  योजना  में

 दिए  जा  रहे  ब्याज  से  अधिक  ब्याज  दे  रहे  एक  ओर  तो  वे  आयकर  पर  प्राप्त  अधिशुल्क  प्र
 निर्भर  कर  हे  हैं  भौर  दूसरी  भोर  राष्ट्रीय  बचत  योजना  से  राज्यों  को  जो  लाभ  मिल  रहे  थे  उनसे

 उन्हें  वंचित  किया  जा  रहा  है  पहले  ही  पश्चिम  बंगाल  के  मूृझप  मत्त्री  श्रधवान  मन्‍्त्री  ओर  वित्त  मन्त्री
 का  इस  मामले  की  ओर  ध्यान  दिखा  थुके

 सरकार  का  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  पूंजीगत  धटे  को  कम  करने  का  राजस्व  घाटे  को  कम  करना

 नहीं  ।  सरकारी  ख़र्चों  में  कटोती  करना  तथा  प्रत्यक्ष  करों  को  बढ़ाकर  कर  वसूली  तन्‍्त्र  में  सुधार
 करना  है  ।

 कल  जब्र  मैंने  सीमा  शुल्क  विधेयक  पर  चर्चा  में  भाग  लिया  मैंने  कर  न  देने
 के  एक  मामले  का  जिक्र  किया  अब  मैं  गुजरात  विधान  सभा  के  सदस्य  श्री  जसप'ल  सिंह  द्वारा
 वित्त  श्री  मनमोहन  सिंह  को  लिखे  गए  एक  पत्र  बा  जिक्र  कर  रहा  उस  पत्र  में  यह  बताया
 ग़या  कि  एक  समाचार  पत्र  प्रबन्ध  के  खिलाफ  आयबःर  अधिकारियों  ने  जांच  वी  थी  और  उनके  विशद्ध

 सुस्पष्ट  प्रमाण  जुटा  लिए  थे  |  परन्तु  फिर  भी  कोई  कार्यवाही  महीं  की  गयो  ।  अतः  बह  परिकतंन  हुआ
 है  ।  उन्होने  नेहरु  के  आदर्श  वो  छोड़  दिया  उन्होंने  सभी  मामबीय  अच्छाईयों  को  अलबिदा  कर
 दिया  वे  अधथंव्यवः्था  की  बुराइया  को  दूर  करने  के  लिए  बाजार  की  शक्तियों  पर  विश्वास  कर

 रहे

 भब्र  मैं  मल्यों  के  सम्बद्ध  में  मेक्स  वेबर  मे  दृष्टिकोण  को  उद्धरित  करता  हूं  :

 *  घन  का  मूल्य  हिलों  के  संघर्ष  तथा  समझोतों  का  नतीजा  अतः  ये  शक्ति  पर
 आधारित  धन  केवल  अस्पष्ट  उपयोगिताओं  का  बाकृचर  ही  नही ंहै  ।  जिशे  बिना  मूल्य
 प्रणान्षी  तथा  इंसान  के  इंसान  के  झाथ  संघर्ष  से  उत्पनत  मूल्य  व्यवस्था  के  स्वरूप  पर  कोई
 मोलिक़  प्रभाश्न  बाले  बिना  अप्रदी  इब्छानुसार  बदला  जा  सकता  धन  मूलतः  मानव  से
 मान  संभ्र्व  का  एक  हृषियार  है  भौर  पृल्य  इस  संघर्ष  की  अभिव्यक्ति

 जिस  ढंग  से  हम  धन  का  उपयोग  कर  रहे  उससे  निश्चित  हो  मुद्रास्फीति  बढ़ेती  |  शतसे
 बेरोजगारी  बढ़ेगी  तथा  देश  के  लोगों  की  परेशानियां  अतः  मैं  बिल  मम्त्री  महोद्घ के  मिवेशन

 कहूंगा  कि  हन  सभी  बातों  पर  फिर  से  विचार  करें  तथा  लोगों  से  सम्पर्क  करके  डनसे  वाताचीत  करें
 तथा  ऐसा  बिकल्प  खोजें  जिससे  हम  अपनी  अधंश्यवस्था  की  बराईयों  को  दूर  कर  सकें  ।

 को  गोपौनाथ  गजपति  :  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  सबसे  पहला  प्रश्न  बह  उडता

 है  कि  बया  सरकार  की  आधथिक  नीति  वास्सव  में  सफल  हुई  है  ।  शायद  कोई  मिश्चित  उत्तर  देना

 जल्दबाजी  ही  होगी  ।  बहुत  से  उपायों  के  फलीभूत  होने  में  समय  लगेगा  क्योंकि  इसका  कोई

 बनाया  नुस्खा  नहीं  है  ।

 एक  असक्षम  अन्तम्‌'द्थयी  अयंब्यवस्था  को  रातोंरात  सक्षम  भर  बहिमुश्ची  नहों  बनाया  जा

 अनेक  रुख  तथा  आंकड़े  यह  बताते  हैं  कि  सुधार  वी  गुन्जाइश  है  ।  यद्यपि  रास्ते  में  शकावर्टे

 हैं  ।  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  हम  कुल  स्थिति  को  समझें  न  कि
 केक्‍्ल  आंकड़ों

 को  ।

 जो  बात  देखने  में  आयो  है  वह  यह  है  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  नरत्टह  राव  एवं  उनके
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 सुशान्त
 मन्त्रिपरिषद  के  सहयोगियों  ने  अनेक  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करके  आधिक  नीति  में  आमूल  चूल  परिवतंन
 किया  जिन्हें  कि  कुछ  महीनों  पहले  एकदम  असम्भव  समझा  जाता  था  ।

 एक  नीति  की  सफलता  आंकने  का  एक  महत्वपूर्ण  तरीका  यह  है  कि  यह  देखा  जाये  कि  चाहे
 दूसरी  सरकार  सत्ता  में  आयी  है  तो  उसमें  परिवतंत  की  कहां  तक  गुजाइश  कांग्रेस  सरकार  के

 कार्यक्रम  मूल  रूप  से  अपरिव्तंनीय  लगते  यह  अपरिवतंनीयता  इस  तथ्य  के  कारण  है  देश  की
 नीति  कठोरता  की  थी  तथा  उसमें  उदारीकरण  की  कोई  गु'जाइश  नहीं  थी  ।

 सारे  विश्व  के  राजनीतिज्न  कठोर  उपायों  को  तब  तक  टालते  रहते  हैं  तब  तक  उदार  उपायों  से
 काम  चलता  रहता  सारे  विश्व  में  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  दिवालिया  देशों  के  नेता
 शीघ्र  तथा  व्यापक  रूप  से  आमूल  चूल  परिवतंन  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  करते  साहुस
 एवं  दूरदर्शिता  दिखाने  के  लिए  सरकार  को  प्रशंसा  करनी  होगी  ।

 अब  सामान्य  विश्लेषण  करते  हुए  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  जो  पिछले  वर्ष  12
 प्रतिशत  बढ़कर  13.6  प्रतिशत  तक  कम  किए  जाने  से  पहले  ही  इस  वर्ष  सितम्बर  में  15  6
 शत  हो  गयी  ।  जिन  लोगों  ने  यह  अन्दाज  लगाया  था  कि  मुद्रास्फीति  बढ़र  20  प्रतिशत  हो
 फी  बात  गलत  साबित  हो  गयी  इसी  के  साथ  हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  यह  दावा  कि
 स्फीति  1992  तक  एक  अंक  में  आ  जायेगी  बहुत  लुभावना  लग  रहा  है  ।  कृषि  मूल्यों  में  तीन
 वद्धि  सबसे  अधिक  चिन्ताजनक  बात  कुछ  मण्डियों  में  गेहूँ  और  चावल  के  मलयों  में  30  प्रतिशत
 बद्धि  हुई  है  तिलहन  के  मूल्यों  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  तथा  कपासों  की  कुछ  किस्मों  के  मल्यों
 में  100  प्रत्तिशत  वद्धि  हुई  है  ।  उवंरकों  क  मूल्यों  अथवा  वस्तुओं  के  खरीद  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  से  यह
 स्थिति  अपेक्षा  से  अधिक  संगीन  हो  गई  है  ।

 ऐसा  लगता  है  कि  लोगों  को  सरकार  की  मु/'हक्रीति  से  निपटने  की  सामष्यं  में  विश्वास  कम

 हो  रहा  स्फ्रीतिकाती  सन्‍्भ  ववाजों  ने  जम  ब्ोती  को  जन्म  दिया  स(कार  को  अनने

 सुरक्षित  भंडार  से  खुले  बाजार  में  अजिक  अनाज  देना  चाडिए  और  अटकलों  से  बचते  के  लिए  धन  पर

 अंकुश  रखना  चाहिए  |  शायद  वित्तीप  घटे  के  तीन  लगातार  वर्षों  के  बाद  अर्थव्यवस्था  में  धन  की

 इतनी  अधिकता  हो  गई  है  कि  इसको  खत्म  करने  और  मूल्यों  को  रोकने  के  लिए  अगली  में

 एक  और  कठोर  बजट  लाना  होगा  ।

 वित्तीय  सुधार  नए  पैकेज  का  आधार  है  ।  वित्तीय  धाटे  को  पिछले  बर्ष  सकल  घरेल्‌  उत्पाद  के
 8.7  प्रतिशत  से  6,5  प्रतिशत  तक  कम  करने  के  उद्देश्य  को  पूरा  करने  की  सरकार  की  योग्यता  पर
 आशंका  व्यक्त  की  गई  है|  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  6  महीनों  में  सोमा  शुल्क  राजरव  लक्ष्य  से  2000

 करोड़  रुपए  कम  रहा  ।  उवेरक  राजसहायता  बजट  में  को  गई  व्यवस्था  से  अधिक  प्रटोत  होती  वित्त
 मन्त्रालय  ने  बताया  कि  अन्य  कर  बढ़ती  पर  है  और  खर्च  में  कटोती  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  वित्तीय
 लक्ष्य  प्राप्त  किए  जाएं  ।  यह  तभी  संभव  हो  सकेगा  यदि  सरकार  अतिरिक्त  नकदों  की  मांग  जोकि
 बविभिम्न  मन्त्रालयों  से  बर्ध  के  हसी  समय  आती  पर  कठोर  रुख  अपनाये  ।

 क्या  मन्जालयों  को  यही  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  कि वे  प्राप्त  संसाधनों  के  भीतर  अपने
 को  रखें  |  वे  शायद  फालतू  कर्मचारियों  को  हटाने  या  अपब्ययी  योजनाओं  की  कांट-छांट  करने  की
 बजाय  योजना  निवेश  कम  करें

 |
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 सरकार  को  नई  भर्ती  में  कटौती  को  आवश्यक  बना  देना  चाहिए  ओर  बिनियन्त्रण  करके

 फालतू  कर्मचारियों  को  पुनः  नियुवत  करना  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इस  कदम  से  अंवश्यक
 सरकारी  निवेश  के  लिए  राशि  उपलब्ध  होगी  ।  आज  आवश्यकता  हमारे  देश  के  महत्वपूर्ण  सरकारी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सुधार  की  है  ।

 विदेशी  ऋण  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  निर्यात  बढ़ाना  बहुत  श्लावश्यक  वित्तीय
 यबं  के  पहले  छः  महीनों  में  निर्यात  में  62  प्रतिशत  की  मिराबट  आई  सोवियत  संघ  को  बिक्री
 56  प्रतिशत  कम  हुई  दुलंभ  मुद्रा  क्षेत्रों  को  निर्यात  5.4  प्रतिशत  बढ़  गया  है  जोकि  वास्तव  में

 पर्याप्त  नहीं  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सितम्बर  में  सुधार  तथा  अबमृल्यन  का
 प्रभाव  1991  से  महसूस  किया  जाना  चाहिए  ।  ह

 ल्‍ा  वाणिज्य  मन्त्रालय  1991  में  लगाए  गए  भारतीय  रिजये  बेंक  के  वास्तविक  आयात
 नियन्त्रण  पर  आरोप  लगाता  है  ।  केन्द्र  में  कांग्रेस  प'र्टी  के  सकता  में  आने  से  तीन  महीने  पहले  इन  उपायों
 से  औद्योगिक  उत्पादन  और  नियति  क्षेत्र  में  गिरावट  आई  ।  अतः  यह  अनुमान  लगाना  तकंसंगत  होगा
 कि  पर्याप्त  औद्योगिक  और  निर्यात  कार्यनिष्पादन  न  होना  नई  नीतियों  के  परिणामस्वरूप  नहीं  है
 बल्कि  यह  तो  पूर्व  की  दिवालियेपन  की  स्थिति  का  परिणाम  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बक  के  नियन्त्रण  से  वर्ष  के  पहले  छः  महीनों  में  ब्यापार  घाटे  को  एक  बिलियन
 डालर  तक  कम  करने  में  मदद  मिली  है  जबकि  पिछले  वर्ष  यह  2.43  बिलियन  ढालर  परन्तु  इसे
 आयात  जोकि  वास्तव  में  संकट  का  उपाय  से  ही  पूरा  किया  जा  सका  है  इसे  लम्बे  समय  तक

 नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  को  निर्माण  और  निर्यात  में  वृद्धि  क ेलिए  अपने  तियन्त्रण  को  हटा  लेना

 चाहिए  |  छूट  देना  संभव  हो  गया  क्योकि  1991  में  अवमृूल्यन  के  बाद  विदेशी  मुद्रा  भंडार

 बहुत  कम  अर्थात  2600  करोड़  से  बढ़कर  800?  करोड़  रुपए  हो  गया  है  ।  यह  सफलता  का  सूचक  है
 भोर  कसौटी  है  जिसके  बिना  भमग्य  नीतियां  गंभोर  संकट  में  होतीं  ।

 यह  प्रसन्‍्नता  की  बात  है  कि  केस्द्रीय  वित्त  माननीय  डा०  मनमोहन  सिंह  ने  हाल  ही  में

 आश्वासन  दिया  है  कि  सरकार  अथक  प्रयास  कर  रही  है  साकि  विदेती  मुद्रा  भंडार  10,000  करोड़

 रुपए  से  अधिक  हो

 देश  की  ऋण  साख  जो  कुछ  समय  पहले  समाप्त  हो  गई  पुनः  बन  रही  है  ।  सिटी  बेंक  और

 ए०  एन०  जेह०  बेंक  एयर  इण्डिया  को  ऋण  देने  के लिए  सहमत  हो  गए  भोसूरा  *ि

 इसे  ब्यवहायं  मानती  हैं  कि  1922  में  1000  लाक्ष  डालर  को  नई  विदेशी  बिक्री  के  लिए

 एक  यू०  टी०  भाई०  निधि  चलाई  जाए  ।

 इस  पृष्ठभूमि  के  साथ  यह  निलकर्द  निकालना  सही  नहों  होगा  कि  भारत  अन्‍्तरब्ट्रीय  वित्तीय

 संस्थाओं  के  दबाव  में  आ  गया  है  ।  यदि  भआई०  एम०  विश्व  बेंक  ओर  एशियन  डेवेलपमेंट  बैक
 :

 हारा  सुशाई  गई  शर्तें  देश  की  अपंध्यवस्था  के  लिए  अच्छी  हैं  तो  उन्हें  स्वीकार  करने  में  कोई  गलत

 बात  नहीं  ।  तुरन्त  आंकड़ों  से  परे  देखते  हुए  भारत  को  अभी  सारी  भर्थव्यबः था  को  अधिक  उत्पादक

 7.00  थ०  १०  |
 ओर  भच्छी  बनाने  की  आवश्यकता  है  |  कोई  भी  यह  पृछ  स्रकता  है  कि  क्या  यह  अपनी  अर्थव्यवस्था

 को  पुनः  तथा  रूप  देने  के लिए  नया  बाताबरण  बनाने  में  सकल  हुआ  है  ?  भारतीय  भ्यापारी  आमतौर
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 सुशास्त
 पर  विनियन्त्रण  के  बारे  में  प्रसन्‍न  हैं  लेकिन  शिकायत  करते  है  कि  नौकरशाह  अभी  भी  गड़बड़  करते  हैं
 भर  लाल  फीताशाही  लगातार  चल  रही  आजादी  के  बाद  पहली  बार  वे  नियति  को  लाभप्रद

 दुष्टि  से  देखते  हैं  और  कहते  हैं  वे  भ्पनी  निवेश  योजना  में  इस  पहलू  को  यह  वास्तव  में  एक
 अच्छी  बात  है  लेकिन  केवल  समय  बताएगा  कि  क्या  ये  मूरतरूप  धारण  करेंगी  ।

 विदेशी  निवेशक  हमेशा  सतक॑  रहते  हैं  । अनेह  नए  विदेशी  निवेशक  जेसे

 टाटा  कम्प्यूटर  उच्चयम  ओर  बी०  एम०  डब्ल्यू०--मोटर  साइकिल  के  लिए  एस्कार्ट  समझौते  की  सरकार  :

 की  अनुमति  मिल  गई  इनमें  से  अधिकांश  प्रस्ताव  पहले  से  चले  आ  रहे  इस

 कालिक  अधिक  संवट  के  बाद  भारत  को  सभी  महत्वपूर्ण  विदेशों  का  विश्वास  प्राप्त  करने  में  समय

 लगेगा  ।

 अन्ततः  भविध्य  में  होने  बाली  बाधाओं  का  क्या  होगा  ?  सरकार  को  न  केवल  आध्िक  सुधार
 लाने  की  आवश्यकता  है  बट्कि  विधिक  और  सामाजिक  परिवतंनों  की  भी  है  जो  कि  राज्य
 और  कानून  के  शासन  की  मोलिक  सता  को  बहाल  करने  में  मदद  यह  निस्संदेह  एक  लम्बी
 प्रक्रिया  सोवियत  संघ  और  यूगोस्‍्लाविया  में  हाल  की  घटना  से  यह  पता  चलता  है  कि  देश  के
 विभिन्‍न  जातियों  ओर  संस्कृतिक  ग्रपों  का  प्रबन्ध  करना  कोई  आसान  काम  नहीं  सरकार  के
 प्रारम्मिक  सुधारों  को  अच्छी  सफलता  मिली  है  लेकिन  क्रभी  बहुत  वुछ  करना  बाकी  इसे  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपना  प्रवतंन  तन्त्र  भी मजबत  करना  होगा  कि  जमाखोर  और  मुभाफाखोर
 नई  उदारीकरण  नीति  का  आम  आदमी  को  नुकसान  पहुंचा  कर  अनुचित  लाभ  न  जिसके  श्रचुर
 समर्थन  की  सरकार  को  दुभर  काय  को  पूरा  करने  में  आवश्यकला  वास्तव  में  हाल  की

 श्वासकर  अंग्रेजी  की  इस  उक्ति  का  अच्छा  तो  काम  हुआ  समझोਂ  को  देखते  हुए
 इस  चर्चा  पर  एक  आशावान  दृष्टिकोण  अच्छा  जान  पड़ता  इस  विश्वास  को  आगे  यह  कहते  हुए
 और  बल  मिलता  है  अर्थव्यवस्था  अगले  वर्ष  8  प्रतिशत  तक  बढ़  जाएगी  ।”  जेसाकि  हाल  में
 एशियाई  देशों  के अमरीका  को  एक  प्रतिष्ठित  निवेश  ओर  बेकिंग  कम्पनी  मेरिवा  लिन्च  द्वारा  हाल  के
 मासिक  सर्वेक्षण  में  बताबा  गया  अतः  आत्मविश्वास  के  लिए  अत्यावश्यक  ठोस  कार्यवाही  के
 साथ  यथाथंवादी  आशावाद  को  अपना  आदशं  वाक्य  बनाना  विश्व  की  पूंतरी  भौर
 भारतीय  मस्तिष्क  में  गरीबी  हटाने  ओर  धन  पंदा  करने  की  बहुत  संभावनाएं

 भी  मोहन  राबले  दक्षिण  :  सभापति  विश्य  में  आज  ब्राजील  और
 मैक्सिको  के  बाद  हिन्दुस्तान  का  तीसरा  नम्बर  है  जो  विदेशी  कर्जा  लेते  हम  छोटे-छोटे  देशों  से  भी
 कर्जा  लेते  हांलेंड  ओर  यूगोसलाविया  से  भी  कर्जा  लेते  आज  हमारे  ऊपर  |  लाख
 77  हजार  करोड़  रुपया  विदेशी  कर्जा  है  ।

 सभापति  अभी  हमारे  सामने  कांग्रेसी  सदस्य  बड़े  नाज  के  साथ  बोल  रहे  मैरा
 इनसे  कहना  है  कि  जंसे  नादान  बेटा  होता  अपने  बाप  की  कमाई  का  सारा  पैसा  बरबाद  कर  देता  है
 बसे  ही  कांग्रेस  वालों  ने जनता  का  पैसा  बरबाद  किया  है  ।  भारत  महानਂ  वे  फछा  से  कहते  हैं  ।
 9  अक्तूबर  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  यह  छपया  दिया  है  :
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 ]
 11,000  लोग  प्रतिदिन  भूख  के  कारण  मर  जाते

 ]

 हिन्दुस्तान  में  प्रतिदिन  11  हजार  लोग  महूंगाई  की  वजह  गरीबी  की  वजह  से  मरते  यह  दुःख
 को  बात  देश  में  आज  जो  आधिक  संकट  आया  वह  आया  नहीं  बल्कि  लाया  गया  हम
 भआायत  बरते  लेकिन  आयात  हमारा  ज्यादा  है  और  निर्यात  कम  मारुति  पैप्सी  कोला
 और  कॉसमेटिक्स  जैसी  आबेश्यक  चीजें  हम  बन्द  लोगों  के  लिए  आयात  करते  सरकार  गरीब  लोगों
 से  कर  वसूल  करती  है  और  अमीरों  को  देती  मुम्बई  शहर  में  काले  धन  वाले  |  लाख  34
 हजार  लोग  हैं  ।
 7  05  झ्०  प०

 मालिबों  भद्टाब्वायं  पीठासीन  हुईं  ]
 इस  देश  में  पच  स  शहर  ऐसे  हैं  जहां  पर  हर  शहर  में  दस  हुआर  लोगों  के  पास  काशा  धन

 अगर  बाला  धन  निकालेंगे  तो  उसकी  बरीमत  74  लाख  91  हजार  और  529  करोड़  हो  जाती
 लेकिन  गरीबों  के  पीछे  लगने  वाली  सरकार  यह  सरकार  वेतन  पाने  बाले  कं  चारियों  का  आयकर
 क!ट  देती  है  ।  बाला  बाजार  वालो  से  एक  पैसा  नही  लेती  31  1991  तक  6,560  करोड़
 का  आयकर  बषाया  है  ओर  इस  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  सात  हजार  करोड़  हो

 ]
 भरी  संयद  ससूदल  हुसेन  :  सभा  में  कोरम  नहीं  है  ।

 सभापति  सहोबय  :  कोरम  की  घंटी  बजने  दो  ।

 क्रय  सभा  में  कोरम  श्री  मोहन  रावले  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 भरी  मोहन  राबले  :  हिन्दुस्तान  में  भ्रष्ट  और  कालाबाजार  वाले  लोगों  का
 कांग्रेस  ने साथ  दिया  उस  बजह  से  हमारा  देश  बर्बाद  होता  जा  रहा  एक  अन्तर्रष्ट्री  य्चिंगठन
 ने  एक  हुंगर  प्रोजेक्ट  के  एक्जीक्यूटिव  डायरेक्टर  श्री  जॉन  होप्स  ने  हा  है  कि  प्रतिदिन  ग्यारह  हमार
 खोग  भूश  से  मर  जाते  यह  सरकार  सिर्फ  नारा  लगाना  जानती  है  और  अमल  करना  नहीं  जानती

 है  ।  सौ  दिन  के  भन्दर  महंगाई  कम  करने  वाली  सरकार  ने  रेलवे  का  किराया  ब्ढ़ा  दिया  जिसकी

 बजह  से  रा-मेटिरियल  का  भाव  बढ़  जन-आवश्यक  वस्तुओं  के  दाम  भी  बढ़  एक  तरफ
 सरकार  मिट्टी  के  तेल  की  कीमत  कम  करती  है  और  दूसरी  तरफ  चीनी  वर्गरह  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ा
 दिए  ।  ये  दाम  20  से  40  प्रतिशत  तक  बढ़ें  सरकार  बार-बार  व  हुती  है  कि  आई०  एंम०  एफ»  मे

 हमें  कोई  निर्देश  नहीं  दिया  लेकिन  उसका  यह  कहना  सत्य  नहीं  है  |  क्योंकि  वह  जनता  को  सच्चाई
 बताना  नहीं  चाहती  है  इससे  लोगों  के  सामने  उसके  चेहरे  पर  से  झूठ  का  पर्दा  जायेगा  ओर  सबको

 सच्चाई  मालूम  हो  लेकिन  लोगों  को  धीरे-धीरे  सब  पक्ष  सग  रहा  है  कि  आई०  एम०  एफ०
 ओर  विश्व  बेंक  के  निर्देशों  के  अनुसार  हमारी  नीतियां  बनाई  जा  रही  है  ताकि  उनसे  हमे  ऋण  मिल
 सके  ।  जब  आई०एम०एफ०  के  मेनेजिंग  ढायरेक्टर  माईब.ल  कमढेसस  भारत  आये  थे  तो  उन्होंने  कहा
 था  कि  आपको  भारत  के  रक्षा  कश्षष्ट  में  कटोती  करनी  चाहिए  |  यदि  नहीं  किया  तो  भारत  को  1992
 की  प्रश्मम  किस्त  के  रूप  में  मिलने  काले  80  करोड़  डालर  नहीं  मिलेंगे  ।  भारत  के  पास  रक्षा  व्यय  में
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 मोहन  राबले  ]
 बटोती  के  अलावा  कोई  और  चारा  नहीं  इसलिए  देश  की  सुरक्षा  संकट  में  1992  के  बजट  में

 भाई०एम०एफ०  और  विश्व  बेंक  के  बताये  नुस्खों  की  दवायें  साफ  दिखाई  देंगी  ।  कोयले  का  निजीकरण

 होगा  ।  इसके  कारण  1992  में  50  लाख  से  ज्यादा  लोग  बेरोजगार  हो  जाने  की  आशा  है  ।  महाराष्ट्र
 में  मंम्बई  में  1982  में  कपड़ा  मिलों  में  हड़ताल  होने  क ेकारण  आज  70  हजार  से  अधिक  लोग

 बेरोजगार  हो  गए  हमारे  सम्मानित  सदस्य  जाजं  फर्नानढीज  ने  कहा  है  कि  पहले  ढाई  लाख  मज्दूर
 थे  और  अब  उनकी  संख्या  90  हजार  हो  गई  सरकार  यह  कहती  है  कि  सिक  यूनिट्स  बन्द  की

 जायेंगी  ।  सरकार  कहती  है  कि  एन०  टी०  सी०  में  सिक  कपड़ा  मिलें  लो  गई  थीं  और  इसमें  भी  घाटा

 हो  रहा  सरकारी  कार्यालयों  में  हम  जो  पद  खरीदते  हैं  भोर  सेना  के  तीनों  अंगों  में  जो  यूनिफामं
 लगती  है  अगर  बह  सारा  कपड़ा  एन०  टी०  सी०  से  ले  लिया  जाए  तो  वहां  कभी  भी  सॉस  नहीं  हो
 सकता  है  ।

 कांग्रेस  ने  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  मुद्रास्फीति  के  बारे  में  कहा  था  कि  हम  कीम्तें  कस
 लेकिन  क्‍या  सरकार  जनता  को  यह  कह  सकती  है  कि  उसने  दाम  कम  बिए  भापके  वायदे

 थोथे  बायदे  साबित  हुए  आज  तक  आपने  किसी  जमाक्षोर  को  नहीं  पकड़ा  है  और  काला-बाजार
 करने  वाले  पर  हाथ  नहीं  डाला  आपमें  इतनी  हिम्मत  नहीं  हमें  चीन  सें  ग्यक  लेना  चाहिए  ।
 अभी  हमारे  यहां  चीन  के  प्रधान  मन्त्री  भाए  थे  उनसे  हमें  सीखना  चाहिए  लेकिन  उनसे  हमने  कुछ
 नहीं  लिया  ।  चीन  में  मुद्रास्फीति  की  दर  20  प्रतिशत  से  घटकर  5  प्रतिशत  हो  गई  हमारे  यहां
 स्थिति  बहुत  भयंकर  है  और  विस्फोट  होने  में  देर  नररों  आज  देश  में  सचमुच  गहरा  संकट  है  ।

 इंगलंड  के  प्रधान  मन्‍्त्री  जब  चचिल  बने  तो  उन्होंने  अपने  देशवासियों  से  संकट  के  समय  कहा
 था  कि  इंग्लैंड  को  पसीना  और  खून  को  जरूरत  ऐसी  जरूरत  आज  हमें  भी  अगर
 सरकार  की  साफ  नीयत  अगर  वह  कालाबाजारी  करने  बालों  को  पकड़ेंगी  और  उन  पर  काय॑ंवाही
 करेगी  तो  हमें  उम्मीद  है  कि  जो  आज  का  आधिक  संबट  है  वह  निकल  हिन्दुस्तान  में  आज

 74  हजार  करोड़  कालाधन  है  इसका  बाहर  निकालना  होगा  ।

 छआपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।

 ]
 क्रो  थीर  सिंह  मेहतो  :  सभापति  भारत  में  लोग  काफी  तकलीफ  झेल  रहे

 सल्ता  पक्ष  एवं  विपक्ष  दोनों  भोर  के  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  बतंमान  आधिक  स्थिति  पर  चर्चा  कर

 चुके  हैं  ।  मैं  सभा  का  ध्यान  सिफ  देश  में  कीमतों  की  वृद्धि  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  यदि  पिछले
 तीन  दशकों  के  दोरान  आप  देश  में  कौमतों  की  स्थिति  का  जायजा  तो  आप  पायेंगे  कि  कोई  भी
 सरकार  कीमतों  को  कम  करने  में  सफल  नहीं  हुई  क्योंकि  कोई  भी  सरकार  कोमतों  में  बृद्धि  को कम
 करने  के  लिए  दृढ़  गदम  नहीं  उठा  सकी  ।  बीमतों  की  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  सरकार  की  आधिक  नीति
 ओर  वित्तीय  नोति  है  |  कीमतों  सें  यह  वृद्धि  की  गति  जो  1989-90  में  शुरू  हुई  थी  श्लाड़ी  संकट  के
 दोरान  यह  गति  तेज  हो  गई  थी  और  यह  दो  अंकों  में  पहुंच  गई  थी  यानि  12,1  प्रतिशत  हो  गयी  थी
 तथा  उस  वित्तोय  वर्ष  के  अन्त  में  1991  |  तक  यह  बढ़कर  16  प्रतिशत  हो  गई  थी  ।  यदि
 बास्तन  में  कोई  बाजार  में  जाये  तो  बह  पाएगा  कि  लगातार  तीन  बर्षों  तक  सनन्‍्तोषजनक  उत्प'दन  के

 बावजूद  वहां  दूसरी  ही  स्थिति  खुद  प्रधानमंत्री  ने  भी  सभा  में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  व्लमान
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 वितरण  प्रणाली  शहरोन्मुख्ी  है  भोर  आबादी  का  अधिकतर  हिस्सा  इसके  लाभ  से  वंचित  रह  जाता
 नेरद्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  इस  तरह  की  उचित

 मूल्य  की  दुकान  छोमे  जिससे  कि  हर  दुद्वान  से  2000  लोगों  की  जशूरत  पूरी  हो  सके  ।  इस  समय
 भारत  में  उचित  मूल्य  को  3  लाख  से  ज्यादा  दुकानें  नहीं  छोली  गई

 इस  समय  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  पचास  प्रतिशत  अनाज  मात्र  पश्चिम

 महाराष्ट्र  और  महानगर  दिल्‍ली  जैसे  पांच  प्रान्तों  द्वारा  उपभोग  किया  जाता  उत्तर
 मध्य  राजस्थान  तथा  उड़ीसा  जैसे  प्रांतों  को जिनकी  50  प्रतिशत  आबादी  गरीबी

 रेखा  के  नीचे  उन्हें  इस  सावंजनिक  वितरण  प्रण/।लो  का  20  प्रतिशत  अनाज  ही  मिलता  है|  गरीबी
 रेखा  के  नीचे  आने  वाले  लोगों  की  अनुमानित  संख्या  250  मिलियन

 पश्चिम  बंगाल  में  रुपांतरित  राशन  प्रणाली  के  अन्तर्गत  17,256  खुदरा  बिक्री  केख
 है  तथा  सांवंधानिक  राशन  प्रणाली  के  अन्तर्गत  2767  खदरा  बिक्री  केन्द्र  है  जो  536  ला
 एवं  १05.71  लाख  राशन  काई  घारियों  की  जरूरतों  को  पूरा  करते  परन्तु  पिछले  कुछ  महींतों  से
 भारतोय  खाद्य  निगम  में  अनाज  की  उपलब्धता  की  स्थिति  काफी  विताजतक  रही  पश्चिम  बंगाल
 की  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरबार  से  बार-बार  अनुरोध  किया  है  कि  सरकार  सावजलिक  वितरण
 प्रणाली  से  14  भ्रावश्यक  बस्तुओं  की  समृथिध  मूल्य  पर  आूतति  यदि  ऐसा  होता  है  तो  मेरे
 विचार  से  इसका  खुले  बाजार  में  बोमतों  की  स्थिति  पर  असर  पर  यह  अफसोत  का  विषय  है
 एक  प्रभावशाली  सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  को  जरूरत  को  समझने  में  एक  के  बाद  एक  कई  केंद्रीय
 सरकारें  असफल  रही  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  खरीद  अणाली  को  सुदृढ़  करे  ।
 इमसमय  भाग्त  में  खरीद  को  वंमान  दर  उत्प:दन  का  10  से  12  प्रतिशत  इसे  तो  कम-से-कम  25
 प्रतिशत  तो  अवश्य  होना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मेरा  विनज्र  अनुरोध  है  कि  अन्तरबष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  साथ  भारत  के  सम्बन्धों  को
 समन्ना  जाना  यह  सिर्फ  कुछेक  शर्तों  को  स्वीक!र  करने  की  बात  नहीं  बात  तो  यह  है  कि
 तीन  वर्षों  तक  भारतीय  अधंव्यवस्था  अन्तर  ष्ट्रीय  मृद्रा  कोष  की  देख-रेश  में  चलेगी  ।  अतः  मैं  विश्षमंत्री
 से  अनुरोध  १रूंगा  कि  वे  बीमतों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  त्याज्य  श््ों  को  बन्द  करने  के  लिए
 अविसम्ब  कारंवाई  करें  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  प्रति  आत्मसमर्पण  न  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  द्वारा  आवश्यक  साम्प्रियों  के  वितरण  की  भी  १रनो  चाहिए  ।

 भरी  काइम्थ्र  एम०  आर०  अमनादनत  :  सभापति  हम  देश  की  बहुत
 महस्वपृर्ण  तथा  संक्टपूर्ण  आथिक  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  अब  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा

 हो  रही  हो  और  सभा  में  गणपूति  की  घंटी  बजानी  पड़ें  तो  हमें  यह  सोचना  चाहिए  कि  देश  के  लोग

 हमारे  बारे  में  क्या  सोचेंगे  ।

 अश्विल  भारतीय  अन्नाद्रमुक  पार्टी  की  ओर  से  वर्तमान  चुनौतियों  का  सामना  करने
 के  लिए  मैं  मानणींक  जिल  मंत्री  की  भोर  शहुयोक  भरा  हाथ  बढ़ाता  माननीय  वित्त  मम्त्री  ने  बताया
 कि  अन्तरब्ट्रींय  अनत  में  भारत  के  प्रत्ति  विश्वास  जो  नरसिह  राब  की  सरकार  के  सत्ता  संभालमे  के
 वक्‍त  तक  समाथ्त  हो  गया  था  यह  विश्वास  अब  फिर  से  बन  चुका  है  क्योंकि  विदेशी  मुद्रा  का  भंडार
 2600  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  8000  करोड़  रुपए  हो  गया  है|  यह  सही  है  कि  अन्तर  ष्ट्रीप  विश्वास

 बड़ा  होगा  पर  संसद  सदरय  के  रुप  में  हमें  देश  के  विश्वास  के  बारे  में  सो चना  होगा  ।  देश  में  राजनेतिक

 उथल-पुथल  के  कारण  1989-90  में  कीमतें  बढ़ी  होंगी  ।  पर  अब  लोगों  ने  हमें  संसद  में  इसलिए  भेजा
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 है  कि  कीमतें  अब  और  नहीं  बढ़  ।  इस  सरकार  के  शासन  के  पांच  महीने  के  बाद  भी  हम  यह  कहने
 को  विवश  हैं  कि  vod  म्तें  बढ़ी  हैं  तथा  यह  वित्त  मंत्री  का  कर्तंब्य  है  कि  वें  लोगों  में  विश्वास  जगायें  ।

 हाश्ॉकि  बीमतों  को  1990  के  स्तर  तक  लाना  संभव  नहीं  है  फिर  भी  हमारा  कतंध्य  है
 कि  हम  अपने  वायदे  के  मुताबिक  कौमतों  को  1991  के  स्तर  पर  वापस  अवश्य

 इस  समय  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  एक  बयान  में  भारतीय
 खाद्य  निगम  को  खुले  बाजार  में  अनाज  देने  को  कहा  है  ताकि  कीमतों  में  मंदी  आए  ।  पर  चावल  खाने
 वाले  गरोबों  का  कया  होगा  ?  आपने  उनके  बारे  में  कुछ  नह्ों  बहा  जो  चावल  खाते  हैं  ।  तमिल
 तथा  केरल  वासी  चावल  खाते  अतः  चावल  तमिलनाडु  या  भारत  को  राजनीति  का  मुख्य  अंश  है  ।
 अन्ना  के  जमाने  में  चावल  के  जरिए  ही  हम  तमिलनाडु  मे  सत्ता  में  आए  जब  तमिलनाडु  में

 चावल  को  भोमतें  बढ़  गयीं  तो  हमारी  मुख्या  मत्री  न ेसभी  अधिकारियों  को  बुलाया  तथा  चावल  बी
 कीमतों  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  ।  पर  जब  मैंने  सुबह  अखबार  देखा  तो  यह
 खबर  ही  छपी  थी  कि  माननोय  वित्त  मत्री  ने  गुजरात  के  तेल  ध्यापारियों  से  बात  तो  की  है  पर  बात
 बनी  नहीं  ।  तमिल  में  एक  कहावत  है  :  किसी  मोर  से  उसके  सुन्दर  पंखों  को  मांग  कर  नहीं  लिया  जा
 सबता  इसे  उसमें  से  नोंचना  पड़ता  उसी  तरह  सरकारी  तंत्र  को  भी  कीमतों  को  कम  करने  के

 लिए  कारंवाई  करते  वबत  बड़ा  होता  पड़ेगा  ।

 हम  नेहरू  युग  की  बात  कर  रहे  उन  दिनों  मू  तिल  तथा  अदरख  भादि  सभी

 तिलहनों  के  भन्तगंत  आते  थे  ।  पर  1970  के  बाद  हम  कपास  के  बीजों  से  भी  तेल  निकालने  लगे  हैं  ।

 नेहरू  युग  में  हम  कपास  के  बीज  से  ठेल  नहीं  निकालते  सर्वप्रथम  1966-67  में  महाराष्ट्र  में
 कपास  के  बीजों  से  तेल  निकाला  गया  था  ।  कपास  का  क्या  हाल  है  ?  नेहरू  युग  में  हम  कपास  की  54
 लाख  गांठों  का  उत्पादन  करते  अब  हम  120  लाख  गांठों  का  उत्पादन  करते  हमें  कपास  बीज
 उपलब्ध  कपास  बीजों  वो  अस्सी  प्रतिशत  किस्मों  से  तेल  को  निकाला  और  परिशोधन  किया  जाता

 अब  हम  कपास-केकों  का  निर्यात  कर  रहे  इस  मुद्दे  पर  आपको  देखना  चाहिए  कि  पिछली
 सरकार  जिसके  आप  सहयोगी  उसने  क्या  किया  था  ?  उन्होंने  12  साख  कपास-गांठों  का  निर्यात
 किया  वसा  भारत  के  इतिहास  में  कभी  भी  नहीं  हुआ  फिर  भी  विदेश  मुद्रा  की  स्थिति
 खराब  हो  गई  ।  1985  में  राजीब  गांधी  के  समय  में  बीमतों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  2  लाख
 गांठों  का  निर्यात  किया  गया  19  6  87  तथा  1989  में  कपास  की  कीमत  स्थिर  थी  और  न  तो
 घागे  और  न  ही  कपड़ों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  थी  ।  हमें  यह  बात  समझनो  हम  सारा  दोष

 पृ  सरकार  को  नहीं  दे  रहे  आपको  भी  जबाब  देना  होगा  ।  जनता  दल  की  सरकार  और  उनके

 राजनी  तिज्ञों  को  इस  बात  का  उत्तर  देना  होगा  कि  कपास  को  12  लाख  गांठों  के  निर्यात  के  बावजूद
 वे  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  क्यों  नहीं  सुधार  सके  ।

 भारतीय  बजट  तो  मानसून  के  साथ  एक  जुआ  लगातार  तीन  वर्षों  अच्छी  भच्छे

 मामसून  के  बाब  भी  हम  ऐसी  संकटपूर्ण  स्थिति  में  यही  कारण  है  कि  मैं  ढा०  मनमोहन  सिंह  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  बिदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  अच्छी  होने  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्षमों  के  फायदे  मंद
 होने  या  हानिकारक  होने  की  ओर  जनता  की  कोई  रुचि  नहीं  पर  मुद्रा  स्फीति  के  कारणों  को
 बताते  हुए  वे  कहते  हैं  कि  ऐसा  लगतार  होते  आ  रहे  वित्तीय  घाटे  तथा  बजट  घाटे  के  एकीकरण

 ?  १1२ण  तथा  कई  वर्षों  से  धन  प्रवाह  से  हो  रही  अत्यधिक  बद्धि  ओर  धरेलू  उत्पाद
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 में  गिरावट  के  कारण  कुछ  खास  सामग्रियों  में  मांग  और  आपूति  के  असंतुलन  तथा  भुगतान  संतुलन
 के  कारण  आवश्यक  सामग्रियों  के  भायात  में  सरकार  की  संगठित  उद्योगों  में  बेतन-मूल्य  की

 बाढ़  के  कारण  ही  मुद्रा  स्फीति  ओर  मांग  आधारित  मुद्रा  स्फीति  बढ़ी  है  ।

 हमारे  कामरेडों  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  असंगठित  मजदूर  ही  हमारे  मालिक  आप
 संगठित  क्षेत्र  क ेलोगों  को  29  नवम्बर  को  एक  दिन  का  बंद  रखने  के  लिए  उकसा  रहे  पर
 असंगठित  क्षेत्र  के  लाखों  लाख  लोगों  के  बारे  में  आपका  क्या  रुयाल  है  ?  कया  आप  सभी  हमारे  साथ

 एकमत  होकर  यह  निर्णय  करेंगे  कि जब  तक  असंगठित  क्षेत्र  क ेसभी  सिर्फ  बहीं  नहीं  जिनका  ताम
 रोजगार  कायलियों  में  वे  भी  जो  रोजगार  कार्यालयों  के  बाहर  हैं--की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा
 तब  तक  एक  साल  तक  कोई  बंद  नहीं  जब  तक  असंगठित  क्षेत्रों  के  कामगारों  की  जिन्दगी
 सामाम्य  न  हो  तब  तक  जो  लोग  अच्छा  वेतन  पाते  है  जिनकी  नोकरी  अच्छी  है  और  उसकी  गारंटी  है
 उन्हें  एक  साल  तक  कोई  हड़ताल  न  करनी  बाहिए  ।  फिर  आप  देखेंगे  कि  आथिक  स्थिति  अच्छी  होती
 है  या

 अतः  मैं  श्री  मममोहन  सिंह  को  बलपूर्दक  कहना  चाहता  हूं  कि  लोग  सरकारी  क्षेत्र  या  निजी
 क्षेत्र  के  बारे  में  बिताग्रस्‍्त  नहीं  बल्कि  वे  कीमतों  के  बारे  में  बिताग्रस्त  यदि  जुलाई  1990  के
 स्तर  तक  नहीं  जहां  तक  चावल  ओर  गेहूं  का  सवाल  इनकी  कीमतों  को  तो  आपको
 1991  के  स्‍तर  तक  बापस  लाना  ही

 भरी  भोगेख  झा  :  उन्हें  लखपतियों  को  दान  देना

 भरी  कादस्थुर  एम०  आर०  जनादनन  :  पिछले  सात  वर्षों  में  तीन  चुनाव  हो  चुके  क्या  आप

 सिर्फ  संगठित  क्षंत्र  में  बिना  हड़ताल  और  बन्द  के  365  दिन  भी  नहीं  गुजार  सकते

 चाहे  सरकारी  हो  या  निजी  उद्योग  तो  उच्योग  ही  इसे  मुनाफा  कमाना  ही  होगा  ।

 सरकारी  क्षंत्रों  के  लिए  कृपया  तकनीकी  रुप  से  सुशिक्षित  और  लाभ  की  गारन्टी  देने  बाले  चेयरमैन
 नामजद  करें  ।

 मैं  तमिल  भाषा  का  एक  उदाहरण  दू  गा  क्योंकि  रामायण  आज  तक  हमारी  भारतीय  राजनीति

 में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करती  है  :

 पातर  नेन्जाम

 पोल  ले  कलंजिनन

 इनलकई  वन्दन

 जिसका  अथं  है  कि  अन्तिम  दिनों  में  रावण  का  हृदय  इतना  पछतावे  से  भरा  था  जैसे  कोई

 व्यक्ति  ऋण  के  भार  से  प्रस्त  हो  ।

 मैं  आदिक  कॉर्येकम  के  सम्बन्ध  में  तमिल  भाषा  से  उदाहरण  देता  चाहता  हूं  ।

 अलाबु  एत्तिकेधिनम  केदी-ललाई

 पोकक्यु  अकाई  लबदईਂ

 जिसका  अथं  है  कि  यद्यपि  आय  के  साधन  प्रचुर  व्यय  कभी  भी  असीम  नहीं  होना

 चाहिए  ।
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 कादम्बर  एस

 आप  व्यय  में  कटोती  करना  चाहते  इसके  लिए  20  0  वर्ष  पहले  तिरुकुरल  ने  कहा
 तमिल  भाषा  के  राष्ट्रीय  कवि  ने  कहा  था  कि  आय  के  द्वार  कभी  सीमित  किए  जा  सकते  हैं

 परन्तु  ध्यय  के  द्वार  हमेशा  संकचे  ही  रहने  चाहिए।-हमें  चप्पल  के  हिसाब  से  पैसों  को  नहीं  काटना

 चाहिए  परन्तु  चप्पलों  को  पेरो  के  हिसाब  से  काटा  जाना  चाहिए  ।

 अधिकारी  लोग  प्रलिदिन  हआई  यात्राएं  करते  यहां  तक  कि  विश्वविद्यालयों  के  प्रोफेसर  भी

 कई  बार  हवाई  जहाज  से  आते-जाते  दस  प्रकार  के  व्यय  में  कटोती  की  जानी  आप  जिस

 चुनौती  का  सामना  कर  रहे  हैं  हम  उसमें  आपको  सहयोग दे  रहे  हैं  ।

 आप  नेहरू  जी  के  दिनों  की  बात  कर  रहे  नेहरू  जी  ने  ही  श्री  डोगरा  जौ  को  बताया  था

 कि  हमारे  देश  में  प्रतिदिन  8  धस्टे  कार्य  करता  पर्याप्त  नहीं  यह  10  घमटे  होना  चाहिए  ।

 हन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 क्री  रमेश  चेम्नितला  :  समापति  हमारा  देश  अभूतपूर्व  आधथिक  संकट
 का  सामना  कर  रहा  है  तथा  हमारे  वित्तमन्जी  जी  देश  की  अधथंव्यधस्था  को  इस  भोर  बिपदा  से  निकालने
 का  प्रयास  कर  रहें  इस  वर्ष  विदेशी  मुद्रा  कम  होकर  2,600  करोड़  रुपए  रह  गई  है  तथा  यह
 केवल  दो  सप्ताह  ही  आयात  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  तथा  अम्तर(्ट्रोय  मुद्रा  कोष  ने  भारत  को  ऋण
 देने  से मना  कर  दिया  अनिवासी  भारतीप  प्रत्येक  माह  315  मिलियन  रुपए  की  अपनी  जमा  पूंजी
 निकाल  रहे  औद्योगिक  विकास  नकारात्मक  है  ।

 हमारी  भारतोय  अबंव्यवस्था  को  निर  शाजनक  स्थिति  बी  ओर  तुरग्त  ध्यान  दिए  जाने  को

 आवश्यकता  वित्त  मन्त्री  जी  ने  कुछ  उपाय  किए  हैं  जिनका  भारत  के  लोगों  ने  स्वागत  किया  है  ।

 निश्चय  जो  उपाय  किए  गए  उनके  बारे  में  मतभेद  इस  संकटकालीन  समय  में  क्या  उपाय
 किया  जा  रहा  है  ?  हमारी  अधंव्यक्स्था  गड़बड़ा  रही  हम  अनेक  समस्याओं  का  सामना  कर  रहें  हैं
 वित्त  मन्त्री  तथा  भारत  सरकार  के  समक्ष  कोई  उपाय  नहीं  हमें  कुछ  उपाय  करने  पड़े  कुछ

 उपाय  करने  पड़े  थे  ।  इसलिए  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  से  कुछ  उ्पाय  बिए  हमारी  अर्थव्यवस्था  में

 कुछ  अल्पावधिक  उपाय  तथा  कुछ  आधारभूत  परिवतंन  बिए  गए  यह  मुख्य  बात  केवल
 उत्पादन  में  बृद्धि  करके  ही  हम  विकास  कर  सकते  हैं  ।  सरकार  ने  औद्योगीकरण  की  रोजगारन्मुखी
 पद्धति  शुरू  की  |  मैं  इस  मामले  में  कुछ  उपाय  करने  के  लिए  बिल  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हू  ।

 हमारी  सरकार  ने  अनिवासी  भाग्तीयों  को  हमारे  देश  में  पूजी  निवेश  हेतु  आक्ृप्ट
 करने  के  लिए  कुछ  कुछ  योजनाओं  के  बारे  में  विदार  किया  है  ।  वास्तव  पिछले  कुछ  महीनों
 से  अनिवासी  भारतीब  अपनी  जमा  पूजी  निकाल  रहे  इससे  हमारी  अथंध्यवरथा  के  लिए  संकटपूर्ण
 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  हमारी  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  को  हमारे  देश  में  प्‌  जी  निवेश
 के  लिए  आक्रुष्ट  करने  के  लिए  कूछ  योजनाओं  के  बारे  में  बिचार  किया  इसके  हमारी  अर्थव्यवस्था
 में  एक  अच्छा  बात्तावरण  बन  रहा  हमारी  सरकार  प्राथमिक  क्षेत्रों  जेसे  विश्धत  और  कोयले  के
 क्षेत्र  में  और  अधिक  बिदेशी  पूजी  निवेश  को  आक्ृष्ट  करने  का  थी  प्रयास  कर  रही  हमें  अपने
 क्रोड  क्ष  त्रों

 का  सुधार  करना  हमारी  सरकार  इसके  लिए  भ्रयास  कर  रही  इससे  भुगतान
 लम्तुलन  की  मजबूत  हो  जाएगी  ।  परन्‍्सु  एक  बात  इसका  पूर्ण  प्रभाव  अभी  नहों  देखा  जा
 सकता  ।  परन्तु  हम  यथा  समय  इसका  पूर्ण  प्रभाव  देख  सकेंगे  |
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 भाषण  दे  चुके  अन्य  सदस्यों  द्वारा  मुख्यतः  इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  था  बह  अन्तर्राष्ट्रीय

 !  विश्वास  को  प्राप्त  करने  को  बात  थी  ।  हमारे  देश  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  विश्वास  खो
 ।  दिया  अब  हमारी  सरकार  अंतर्राष्ट्रीय  दिश्वास  को  फिर  से  पाने  का  भरसक  प्रयास  कर  रही

 मैं  बित्त  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  जो  हयारी  अथंव्यवस्था  को  पुनः  लाईन  पर  साने  के  लिए  कठिन
 परिश्रम  कर  रहे  हैं  ।

 मुद्रा  स्फीति  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  भाहता  हूं  कि  हमारी  मुद्रास्फीति  की  दर  16,7  प्रतिशत
 ।  अब  यह  कम  होकर  13.7  प्रतिशत  हो  गई  परन्तु  यह  संतोषजनक  नहीं  हमें  मुद्रास्फीति

 को  कम  करने  तथा  बिना  किसी  आधिक  सहायता  के  निर्यात  में  प्रतिस्पर्दा  क्षमता  सुनिश्चित  करने  के
 लिए  अनेक  उपाय  करने  पड़ेंगे  ।  व्यापार  नीति  में  अनेक  मुख्य  परिवतंन  किए  गए  सरकार  द्वारा  ये

 किए  गए  इससे  नियतिकों  को  प्रोत्साहन  मिला  इन  उपायों  से  हमें  अच्छे  परिणाम  प्राप्त

 हुए  हैं  और  बथा  समय  इन  उपायों  से  अच्छे  परिणाम  प्राष्त  होते  इसके  अतिरिक्त  सरकार  हारा
 अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  ब्रस्ताबित्त  दो  योजनाओं  की  तहत  700  मिलियन  डालर  घनराशि  जुटा
 ली  गई  सरकार  ने  वित्तीय  धाटे  की  नीति  को  उलटमे  का  प्रयास  किया  जेसा  कि  उन्होंने  इस
 पत्र  में  सही  बताया  है  कि  यह  मुद्रा  स्फीति  का  मुख्य  कारण  है|  वर्ष  1991-92  के  बजट  में  वित्तमंत्री
 ने  संसाधन  जुटा  करके  तथा  व्यय  पर  प्रतिबंध  लगाकर  घरेलू  सकल  उत्पाद  के  वित्तीय  घाटे  को  8.4
 प्रतिशत  से  कम  करके  6.5  प्रतिशत  करने  का  प्रयास  किया  इसके  उन्होंने  अन्य  उपाय
 भी  किए  हैं  ।  निर्यात  पर  राज  सहायता  समाप्त  कर  दी  गई  उवंरकों  पर  भी  राज  सहायता
 कम  कर  दी  गई  रक्षा  व्यय  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  मुद्रा  स्फीति  के  दबाव  को  रोकमे  के

 लिए  वित्तीय  नीति  को  बड़ा  कर  दिया  गया  है|  हमें  विदेशों  से  ऋण  लेने  के  लिए  बाध्य  किया  यया  ।

 हमारी  सरकार  के  पास  कोई  ओर  उपाय  नहीं  था  ।  निश्चय  वामपंथी  दलों  के  हमारे  कुछ  मित्रों  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  लेने  तथा  विश्व  बेंक  से  ऋण  लेने  की  आलोचना  की  ।  चोन  को  ओर

 वहां  क्या  हो  रहा  है  ?  पश्चिम  बंगाल  की  ओर  देखे  ।  बहुराष्ट्रकों  के साथ  आप

 यहां  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  आप  वास्तव  में  सही  परिप्रेक्ष्य  में  समस्या  को  नहीं  देख  रहे '
 आप  केवल  हमारी  सरकार  को  दोष  दे  रहें  यदि  आप  इस  मामले  में  कूछ  करें  तो  हमारे  आबिक
 संकट  का  समाधान  किया  जा  सकता

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुद्रा  स्फीति  को  कम  करने  के  लिए  कुछ
 उपाय  उन्होंने  सीमा-शुल्क  से  प्राप्त  राजस्व  के  बारे  में  उल्लेख  किया  सीमा-शुल्क  से  प्राप्त

 होने  बाला  राजस्व  कम  हो  रहा  हैं  भोर  हम  आयात  नो  कम  करके  अधिक  राजस्व  क्षजित  नहीं  कर
 सकते  |  सरकार  ने  और  अधिक  आवश्यक  बस्तुओं  के  आयात  के  लिए  अनेक  ठपाय  किए  मैं

 समझता  हूं  कि  आने  वाले  वर्षों  में  सीमा  शुल्क  से  राजस्व  प्राप्ति  में  वद्धि  ब्यय  में  5%  की
 कटोती  करके  तथा  अनुपुरक  अनुदानों  के  माध्यम  से  तथा  वित्तोय  सुधार  के  द्वारा  किसी  अतिरिक्त

 व्यय  बो  अनुमति  प्रदान  न  करने  से  ही  हमारी  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  हो  सकता

 हमें  विरा5्ठद  मैं  जजंर  अरथंव्यवस्था  मिली  है  और  इस  कारण  मूल्यों  में  अधिक  वृद्धि  हो  रही
 ॥  *

 वित्त  मंत्री  ने  कल  ही  लाख  तेल  के  आयात  के  बारे  में  बोषणा  की  थी  राज्य  व्यापार  निवम
 को  ओर  अधिक  खाद्य  तेल  के  आयात  की  अनंखति  दो  गई  है  तथा  राज्यों  को  भी  खाद्य  तेल  के  आवात
 बे  अनुमति  दी  गई
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 रमेश  चेन्नितला  ]

 जहां  तक  गेहूं  की  बात  भारतीय  ब्वाघ्य  निगम  द्वारा  और  अधिक  गेहूं  खुले  बाजार  में  भेजा
 जा  *हा  दक्षिणी  राज्यों  में  हमारे  लोग  चावल  थाने  के  आदी  चाबल  के  मूल्य  दिन-प्रतिदिन  बढ़

 रहे  मैं  वित्त  मंत्री  जौ  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूँ  ताकि  चावल  के  मूल्य  कम  करने  के  लिए  कुछ
 उपाय  चावल  का  नियरति  शीघ्र  बन्द  किया

 जेसा  कि  पहले  उल्लेख  किया  गया  है  सरकार  को  मुनाफाखोरों  तथा  चोर  बाजारों
 के  विरुद्ध  कठोर  कदम  उठाने  चाहिए  और  उन्हें  रोका  जाना

 -  अवमूल्यन  के  सम्बन्ध  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  उद्देश्य  निर्यात  को  बढ़ाबा  देना
 तथा  आयात  को  निरुत्साहित  करना  परन्तु  मुझे  संशय  है  कि  जो  बुछ  हम  प्राप्त  करना  चाहते
 क्या  हम  उसे  प्राप्त  कर  व्यापारिक  अन्तर  को  कम  करके  तथा  देशी  उत्पादन  का  पुनव्यंबस्थित
 करके  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  सुधार  लाया  जा  सकता  है  ।  यदि  हम  ध्यान  से  विश्लेषण  करे  तो

 हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकेंगे  कि  निर्यात  की  स्थिति  में  कोई  आमूल  सुधार  नहीं  हुआ  अवमूल्यन
 द्वारा  भूमतान  सन्तुलम  स्थिति  में  सुधार  केवल  तभी  लाया  जा  सकता  है  जबकि  औद्योगिक  उत्पादन
 श्रधिक  उच्च  स्तर  की  तथा  प्रतियोगी  उत्पादों  बय  निर्यात  किया  जाए  और  प्रौद्योगिबो  -
 करण  द्वारा  उच्च  ओऔद्योगिक  उत्पादन  किया  परन्तु  भारत  में  ऐसी  स्थितियां  विद्यमान  नहीं  .

 हमारे  देश  के  समक्ष  बेरोजगारी  की  बिक्ट  समस्या  आठवीं  योजना  में  यह  निदिष्ट  है  कि  .
 विकास  दर  3%  होगी  तथा  आठवीं  योजना  का  उद्देश्य  पूर्ण  रोजगार  प्रदान  करना  है  ।  परन्तु  मुझे
 आशंका  है  कि  क्या  हम  इस  उद्देश्य  प्राप्त  कर  भी  सकेंगे  अथवा  नहीं  ।

 मैं  एक  और  मुद्दे  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  मूलभूत  उद्योगों  के  बारे  में  अधिक
 विकांस  के  लिए  उन  पर  अधिक  ध्यान  देने  बी  आवश्यकता  हमारे  मूलभूत  उद्योगों  का
 निष्पादन  बहुत  खराब  यद्यपि  190!  में  बिक्री  योग्य  इस्पात  ओर  सीमेंट  जैसे
 क्षेत्रों  मे ंवास्तविक  उत्पादन  बढ़ा  लेकिन  उनके  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  पूर्णतः  प्राप्त  नहीं  किए  जा
 सके  ।  उदाहरण  के  लिए  पिछले  महीनों  में  ताप  विद्यूत  उत्पादन  में  10  प्रतिशत  की  कमी  हुई  ।
 है  और  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  में  7.5  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  और  आणविक  ऊर्जा  में  वर्ष  1991-
 92  के  पहले  महीनों  में  3  प्रतिशत  की  कमी  रही  है  ।  हमें  मूलभूत  उद्योगों  पर  और  अधिक  ध्य।न
 देना-चाहिए  और  हमें  इन  उद्योगों  की  देखभाल  करनी  हमें  देखना  है  कि  इन  उद्योगों  को
 विदेशी  सहायता  और  सहायताएं  देकर  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।

 मैं  एक  बार  फिर  वित्त  मंत्री  महोदय  १)  बधाई  देना  चाहता  हूं  जिन्हें  ने  अथंव्यवस्था  के  भली
 झांति  प्रबन्धन  के  लिए  स  हसिक  कदम  उठाएं  है  ।

 .  ५
 झरो  राजेगा  अग्निहोत्री  :  सभापति  आंक्षा  औरे  निराशा  के  भरें  में  वित्त

 मन्त्री  जी  की  अर्थ  नीति  पड़  गई  सरकार  ने  पिछले  दिनों  में  देश  के  अधिक  संकट  को  संभालने  के
 लिए  औद्योगिक  नीति  नई  नीति  के  रुप  में  धोवित  की  लेकिन  विगत  छः  महीनों  में  उसके  परिणाम
 देश  के  सामने  अच्छे  नहीं  आए  गत  जुलाई  में  मुद्रा  नया  बजट  और  नई  मौद्योगिक  नीति
 के  अथंतन्त्र  पर  अशुभ  और  शुभ  दोनों  का  प्रभाव  पड़ा  ऐसी  संभावनायें  उजागर  हुई  जिस  पर

 हकਂ
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 विचार  करना  बहुत  आवश्यक  किसी  सुनिश्चित  निर्णय  पर  पहुंचने  के  लिए  छः  महीने  की  अवधि
 काफी  तो  नहीं  होती  माननीय  विश  मन्त्री  लेकिन  कम  भी  नहीं  होती  इससे  यह  भी
 पता  चलता  है  कि  आपकी  नीयत  कया  है  ।  विकास  के  क्रम  में  बहुत  बड़ी  गिरावट  आई  अगर  इनके
 परिणामों  को  देखना  तो  आपको  इस  परिप्रेक्ष्य  में  जाना  होगा  और  इस  बात  पर  विशार  करता

 पड़ेगा  कि  आज  देश  के  अन्दर  विदेशों  व्यापार  से  देश  के  खजाने  को  किस  प्रकार  से  और  कितने

 अनुपात  में  आमदनी  हो  रही  है  |  घरेलू  उत्पादन  बिस  स्थिति  में  आ  गया  है  और  मूल्य  स्थिति  क्या

 है  |  ये  अरथ॑-तन्त्र  के  ब्रमूखब  आयाम  होते  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  प्रति  वप्रक्ति  को  मासिक  औसत
 जीवनोपयोगी  वस्तुओं  की  रोजगार  की  इस  देश  में  इस  समय  कया  ये

 सब  चोजें  आपबी  आर्थिक  नीति  से  स्पष्ट  हो  सकती  है  भौर  एक  शन्द  में  कहा  जाए  तो  इस  संमय  जो
 देश  की  आधिक  स्थिति  वह  पूरे  तरीके  से  असफल  है  ।

 जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  कोष  वा  संबंध  माननीय  वित्त  मम्त्री  महोदय  ने  दिसम्म्बर  में  ही
 अपने  वबतठय  में  कहा  है  कि  यह  आठ  हजार  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  गई  है  और  शीघ्र  ही  म॒द्रा  कोष  में

 दस  हजार  करोड़  रुपए  की  बढ़ोत्तरी  होगी  !  इस  मुद्रा  कोष  में  जो  आमदनी  वह  कोई  भारत  की

 या  इस  देश  बी  कमाई  नहीं  है  और  न  एस  देश  की  कमाई  का  फल  है  ।  हस  विदेशी  व्यापार  के  लाभ

 का  एकमात्र  कारण  आयात  पर  नियन्त्रण  दस  प्रकार  यह  स्पष्ट  है  कि  विदेशी  मुद्रा  कोष  में  कमाई
 का  अंश  कम  और  ऋणों  का  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  जमा  योजनाओं
 के  तहत  प्राप्त  की  राशि  व्यवस्थित  ऋण  इस  तरह  की  कमाई  भी  व्यापार  वो  बुद्धि  का  सुनिश्चित
 चित्र  प्रस्तुत  नहीं  करता  क्योंकि  निर्यात  वृद्धि  से अधिक  आयात  नियन्त्रण  की  देन

 सभापति  मैं  माममीय  वित्त  मनन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  एक  बात  की  ओर  आकर्षित

 करना  चाहता  यह  देश  गांवों  का  देश  जब  यह  देश  गांवों  का  देश  तो  सबसे  बड़ी  उपभोगता

 शकित  गांवों  में  रहती  किसान  और  मजदूर  इस  देश  को  सबसे  बड़ी  उपभोक्ता  शविल  लेकिन

 आपके  इस  छः  महीने  के  अथ॑-तन्त्र  आज  गांवों  में  रहने  वाले  किसानों  ओर  देश  में  पलने  वाले

 मजदूरों  भुखमरी  के  बगार  पर  लाकर  छ्वट्टा  कर  दिया  आज  गांवों  में
 जो

 किसान  रहता
 जो  मजदूर  रहता  उसको  आमदनी  का  स्रोत  क्या  है  ?  उसकी  आमदनी  का  स्रोत  है-लेती  की

 उपज  ।  भाज  खेती  की  उपज  में  बड़ी  भारी  गिरावट  आई  क्‍यों  गिरावट  भा  रहो  है  कि  खेत  पर

 लगने  बाली  जो  बस्तुए  हैं  व ेआज  किसान  को  महंगी  मिन्न  रही  उसको  बिजली  पानी
 खाद  बीज  किसान  की  जेब  में  आमदनी  कम  और  जब  किसान  की  जेब  में

 आमदनी  कम  होगी  तो  क्रय  शक्ति  कम  जब  क्रय  शक्ति  कम  होगी  तो  देश  के  अन्दर  भुखमरी
 और  गरीबी  क्यों  बढ़ेगी  क्योंकि  मांग  की  पूर्ति  नहीं  हो  मांग  में  गिराबट  आएगी  और

 इसी  कारण  से  आज  देश  में  जो  कल-कारखाने  हैं  वह  ब-द  होते  जा  रहे  माल  का  उत्पादन  कम

 होता  जा  रहा  जहां  उत्पादन  हो  रहा  है  वहां  माल  पड़ा  हुआ  है  और  इसलिए  मैं  आपको  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  देश  के  अन्दर  जो  इस  समय  क्षेत्रीय  सस्तुलन  है  वह  समःप्त  हो  रहा  है  ओर  देश  के

 अन्दर  क्षेत्रीय  असन्तुलन  बढ़  रहा  है  ।
 '  .

 आज  देश  के  अन्दर  जो  भू-भाग  जो  देनिक  डुपयोग  की  बसतुएं  हैं  वे  आज  उनको  प्राप्त

 नहीं  हो  रही  मैंने  पहली  बार  आपकी  इस  6  मासी  आर्थिक  नीति  के  परिनाम  देखे  हैं  कि  आज  गांव  .

 में  अनाज  की  भारी  करी  आ  गईं  है  और  आज  किसान  अपने  पेट  को  भरने  के  लिए  जो  थोड़ा-बहुत
 उसके  पास  पहले  से  जेवर  उसे  बैबकर  वह  भर  रहा  है|
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 राजन  अग्निहोत्रो  |

 मैं  थोड़ो-सी  बात  कह  कर  समाध्स  करता  हूं  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  मैं  दो  प्रश्न  पूछन

 आाहता  आज  गांव  के  अन्दर  जो  भुखमरी  पैदा  हो  गई  है  उससे  किसान  परेशान  मजदूर  की  भाज

 हालत  बुरी  हो  गई  आज  नौजबान  बेकार  उनके  जो  रोजगार  के  घंधे  हैं  वह  समाध्त  हो  गए  हैं

 आप  उनकी  पृति  कंसे  करेंगे  ?

 माननीय  वित्त  मन्त्री  आप  याद  रखिए  अगर  हिन्दुस्तान  का  नौजवान  भुखमरी
 के  कगार  पर  खडा  हो  गया  तो  इस  देश  ब  कया  स्थिति  आपके  आधिक  तनत्र  के  परिणाम  क्‍या

 होंगे  और  देश  की  जो  आजादी  है  यह  खतरे  में  पड़  जाएगी  ।

 मैं  आपसे  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  चाहता  हूं  मौर  क्योंकि  भापने  दो-तीन  मिनट  का

 समय  दिया  है  |  मेरा  तो  सारा  विषय  रह  गया  है  फिर  भी  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 थी  देवेःद  प्रसाद  यादव  :  सभापति  आज  हम  भाधिक  स्थिति  पर  चर्चा

 कर  रहे  वतंमान  कंंग्रंसी  सरकार  जिस  नयो  आधिक  नीति  को  लाई  है  वह  वतंमान  और  भविष्य

 दोनों  क ेलिए  खतरनाक  मैं  इसलिए  कहना  चाहता  हूं  कि  संस्कृत  में  एक  श्लोक  है  :

 म्‌  कृ'्बा  कृतम
 यावत  जीवम  सुखम  जीवेत  ।”

 ये  भौक्ष  पर  कोई  मुल्क  नहीं  चल  सकता  ।  मैं  इसलिए  इस  बात  को  कहना  च'हता  हूं  कि  आज  कांग्रेसी

 अवकसीजन  को  नली  पर  चलने  वाली  जो  अल्पमत  की  सरकार  है  वह  पूरे  86  करोड़  आवाम  को

 कुकिम  भआावसीजन  पर  चलाने  को  साजिश  कर  रही  इस  आध्थिक  व्यवस्था  को  लेकर  नयो  आविक
 जो  कांग्रेस  ने  लाने  का  काम  किया  है  उनकी  जो  दिशा  दु  ष्टकोण  है  यह  साफ  कर  देगा

 आगे  ।  मैं  अभी  सदन  में  सुन  रहा  प्थ्बीर!ज  चोहान  साहब  बोल  रहे  उन्होंने  कहा  था  कि  देश
 इस  आ्िक  व्यवस्था  जो  माननीय  वित्त  जी  नयी  शआ्राथिक  व्यवस्था  भाने  की  रिह्रसल
 कर  रहे  इम  देश  इस  देश  गो  धरती  जहां  85  ब्रतिशत  लोग  गांवों  में  रहते  खेंदी  पर
 निर्भर  करते  हैं  ।  देश  में  जो  प्रयोग  कर  रहे  हैं  उसके  विषय  में  माननीय  पृथ्वीगरज  चौहान  ने  कहा  था
 कि  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  देश  की  साख  बड़ी  मैं  इसलिए  बहना  चाहता  हूं  कि  देश  की  साख  कंसे

 बढ़ी  है  ।  मैं  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  अभी  प्रधानमन्त्री  श्री  नरसिंह  राब  जी  हरारे  मए
 कामन  बेल्थ  में  भगग  लेने  के  कामन  वंल्थ  को  कॉफ्रेंस  में  पास  सदस्यों  के  उस  समय

 विवसित  देशों  के  अध्यक्षों  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  था  कि  विदेशी  अधिक  सहायता  उन्हीं  देशों  को  मिलनी

 चाहिए  जो  देश  अपने  देश  में  नागरिकों  को  मामव  अधिकार  देता  हो  ।

 7.53  च०  प०

 महोदय  पीठासीन

 ,  कया  हुआ  उपाध्यक्ष  भारत  सहित  सभी  अविकसित  देश  असहुमत  होकर  भाग  बए  ।
 क्या  इस  तरह  से  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  हिन्दुस्तान  की  साथ  बढ़ी  है  ?  इससे  हिन्दुस्तान  का  स्तर
 नीचा  हिन्दुस्तान  के  सम्मान  वो  झुकाने  का  काम  हुआ  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  नयी
 आधदिक  नोति  हससे  देश  में  कई  तरह  की  विक्ृतियां  न  केवल  बेकारी  बल्कि
 बरातरी  भी  जबरदस्त  रुप  से  आधथिक  विषमता  जबरदस्त  रूप  से  कीमतें  बढ़ेंगी  ।  इतना
 ही  नहीं  गेर-अआधिक  स्तर  पर  भी  गहरा  असर  पड़ने  वाला  क्योंकि  गेर-अआध्धिक  क्षेत्र  सें  सरकार
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 /  दमनकारी  नीति  आज  जो  सरकार  इनको  दमन  करना  अपने  मानकोय
 अधिकारों  के  लिए  जब  किसान  और  बे  रोजगार  लोग  सड़क  पर  आएंगे  तो  सरकार  को  तरफ
 से  दमःचक  बखेग  ।  इसलिए  गे  र-अआधिक  क्षेत्र  पर  भय  हसका  कुपरभाव  पड़ने  बाला  है  ओर  सरकार
 का  दमनचक्र  चलने  दात्स  सावाजिक  न्याय  का  बुद्य  थी  पोज  होने  बाला  जब  सावंजनिक
 क्षेत्र  पल्टन  में  और  अन्य  महकमों  में  नौकरियां  ही  नहीं  होंगी  तो  70  प्रतिशत  मंडल  कमीशन  कहां
 से  लागू  हो  पाएगा  ।  आज  एक  नया  फार्मूला  कांग्रंस  की  तरफ  से  शुरू  हुआ  बड़े  जोर  से  ढिढोरा
 पीटा  जाता  जब  भी  मंडल  कमीशन  या  सामाजिक  न्याय  की  बात  भाती  है  तो  कहा  जाता  है  कि

 निर्धनतम  को  देंगे  ।  लेकिन  जब  नौकरियां  ही  नहीं  हैं  तो  फिर  ये  किसको

 इसी  तरह  से  किसान  का  सवाल  खाद  का  सवाल  किसान  मेहनत  करके  अपना  पेट
 पालता  इस  देश  में  केवल  किसान  ही  है  जो  ईमानदारी  से  टारगेट  पूरा  करता  जब  तक

 हल  नहीं  बीज  नहीं  सिंचाई  नहीं  सब  तक  एक  छटांक  भी  अनाज
 पैदा  नहीं  हो  सकता  ।  इन्जीनियर  एक  किलो  मीटर  सड़क  बनाएगा  और  5  किलो  मोटर  दिखाकर  रुपये
 का  भुगतान  करवा  देगा  ।  इस  तरह  से  अगर  हम  देखें  तो  केवल  किसान  है  जो  ईमानदारी  से  टारगेट

 पूरा  करता  इसलिए  मैं  कट्टना  चाहता  हूं  कि  कि  इस  खेती  के  व्यवसाय  को  घाटे  भा  व्यवसाय
 बनाने  का  काम  हुआ  किसान  का  पेट  काटा  गया  इसलिए  यह  निश्चित  है  कि  सामाजिक  न्याय

 का  मुद्दा  गौग  हो  27  प्रतिगत  आरक्षण  मिलने  का  तो  सवाल  हो  नहीं  बाजार  व्यवस्था
 में  मौपचारिकता  को  बढ़ाबा  सामाजिक  संबंध  औपचारिक  मानवीय  संबंधों  का  ह्ास
 होगा  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  नई  नीतियों  से  राष्ट्र  के  नव-निर्माण  को  रोका

 जारगा  और  आउविक  नीति  के  कया  प्रभाव  पड़ने  वाले  आने  वाले  दिनों  में  इसके  क्‍या  प्रभाव
 इस  बारे  में  भी  मैं  बदाना  चाहता  हूं  ।

 क्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  बहुत  से  बोलने  वाले  सदस्य
 शेष  )

 करी  ई०  अहमद  :  मैं  एक  बात  कहना  पीठासीन  अधिकारी  विधिस्त  दलों
 के  सदस्पों  का  नाम  से  रहे  यह  ऐसी  स्थिति  है  जिसमें  अम्य  लोगों  के  मतों  को  भी  सुना  जाना

 चाहिए  ।  सभी  लोगों  को  अवसर  दिया  जाना

 थी  रंगपरालम  कुमारमंगलम  :  ग्ह  अनुचित  आरोप  छोटे  दलों  को  भी  अवसर  दिया  था

 रहा  है  |  )
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  हम  9  बजे  तक  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सभा  इससे

 '
 सहमत  होगी  ।

 )
 |  भी  ई०  अहुबद  :  सभा  को  सभी  दलों  के  विभिन्न  मत  जानने

 उपाध्यक्ष  बहोबव  :  भरी  कृपया  अपना  भाकेंग  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  देवेसा  अलाद  पादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  कह  रहा  था  कि  मई  आधथिक  नीति  से  राष्ट्र  के
 सब-निर्माण  को  रोका  जाएगा  ।  यह  कांग्रेस  की  एक  साजिश  चल  रही  आज  सब  कुछ  तया  चल
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 देवेसा  प्रसाद

 रहा  नई  नई  कृषि  नई  पर्यावरण  नई  शिक्षा  नई  आधिक  सब

 कुछ  नया  हो  गया  और  नेता  पुराना  हो  गया  इनकी  ये  जो  सारी  नीतियां  नई  हो  गई  पता  नहीं
 इससे  इनकी  कया  मंशा  नीतियां  नई  हैं  और  नेता  इतका  बहुत  पुराना  हो  गया  है  +

 8.00  भ०  प०

 मैं  इसलिए  निवेदन  ब-रना  चाहता  हूं  नए  और  नई  के  फेर  गरीब  और  निधन  के  फेर
 सीमांत  और  छोटे  किसान  के  फेर  में  सच्चाई  असलियत  को  नकारना  चाहते  आम  लोगों  के

 अधिकारों  को  दबाने  वी  साजिश  करना  चाहते  इसलिए  मैंने  आपसे  कट्टा  कि  आर्थिक  क्षेत्र  पर  भी
 जबरदस्त  असर  पड़ने  वाला  इकोनोमिक  क्राइसिस  के  नाम  जिस  तरह  1977  में  डेमोक्रेसी
 के  नाम  प्रजातन्त्र  के  नाम  जनतन्त्र  के  नाम  पर  एमरजेंसी  मयी  लादी  गयी  थी

 उसी  तरह  से  इकोनॉमिक  क्राइसिस  के  नाम  पर  देश  में  आपातकाल  की  घोषणा  होने  वाली  इसका
 अप्तर  पूरे  देश  में  गरीबों  पर  पीड़ित  लोगों  पर  गांव  में  रहने  वाले  जो  कमजोर
 लोग  खेती  करने  वाले  लोग  हैं  उन  पर  पड़ेगा  ।  खेती  आज  घाटे  का  व्यवसाय  हो  गया  यह
 सबसे  जबरदस्त  घाटे  का  धन्धा  इनकी  नीति  के  चलते  खेती  भाज  सबसे  ज्यादा  घाटे  का  पेशा  बन
 गया  है  ।

 सभापति  घाटे  का  विषय  इसलिए  है  क्योंकि  उस  पर  पत्थर  और  बाढ़  का
 प्रकोप  होता  प्राकृतिक  आपदाएं  आती  भूकम्प  अ।ता  यह  सब  छोती  पर  पड़ता  है  भौर  खंती

 घाटे  व्यवसाय  बन  गया  है  ।

 बिहार  की  अधिक  स्थित  और  ज्यादा  खराब  हो  गयी  रबी  की  माननीय  श्री  जाजे

 साहब  ने  ठीक  इस  बार  रबी  की  फसल  30  प्रतिशत  कम  होगी  ।  राष्ट्रीय  उत्पादन  जो  दलहुन
 ओर  तिमहन  का  उत्पादन  है  उस  पर  डायरंक्ट  असर  पड़ने  वाला  क्योंकि  भारत  सरकार  को
 8  लाख  मीट्रिक  टन  यूरिया  मिश्रित  डी०ए०पी  ०,  पोटाश  शिहार  को  भेजना  था  ।
 उपाध्यक्ष  मैं  जानना  चाहुंगा  वित्त  मन्‍्त्री  जी  जो  आर्थिक  सुधार  ला  रहे  किसानों  की
 रबी  की  फसल  जो  मारी  जा  रही

 +  दिसम्बर  तक  बिहार  सरकार  ने  सन्देश  भेजा  था  कि  छाद
 अवश्य  दे  दें  ।  आवंटित  खाद  अवश्य  दे  दें  ।  जो  8  लाख  मीट्रिक  टत  खाद  केन्द्र  ने बिहार  को  आबंटित
 की  वह  महीं  भेजी  गयी  ।  गया  आधिक  स्थिति  पर  इसका  बुरा  असर  नहीं  होगा  ?  क्या  बिहार  की
 अथिक  स्थिति  खराब  नहीं  किसानों  को  सब्सिडी  का  पेसा  35  करोड़  रुपया  भारत
 सरकार  ने  स्वीकृत  किया  ।  इनसे  पूछ  लिया  जाए  कि  कितने  करोड़  रुपया  बिहार  को  गया  रबी
 की  फसल  की  बुआई  के  बाद  किसान  सब्सिडो  के  भुगतान  के  लिए  मांग  उसका  पैसा  नहीं
 दिया  जा  रहा  है  ।  बिहार  की  घोर  उपेक्षा  की  जा  रही  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  बिहार  की  ही
 जितने  बड़ें  राज्य  हैं  उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  गाडगिल  फार्मूला  है  कि  जो  राज्य  जितने
 रिसोसिज  देगा  उसको  उतना  बड़ा  प्लान  का  आकार  दिया  योजना  कः  आकार  दिया
 यह  बिल्कुल  डिफैक्टिव  है  ।  इसके  संशोधन  के  लिए  जब  हम  लोगों  की  सरकार  गाइगिल  फामਂ  ले
 का  जो  सिद्धान्त  है  उसमें  परिवर्तम  करने  के  लिए  हमने  पहल  की  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  उत्तर  मध्य  प्रदेश  आदि  बड़े  राज्यों  का  सत्यानाश  करने  का  इन्होंने  मन  बना  लिया  है  ।
 कांग्रेस  सरवार  की  जो  नीति  है  वह  सत्यानाश  करने  बाली  क्योंकि  इनको  बोट  नहीं  मिला  ।
 अॉन  द  बेसिस  श्रॉफ  रिसोसिज  ये  प्लान  देना  चाहते  जब  तक  प्लान  ऑन  द  बेसिस  ऑफ  नोडस
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 नहीं  गरीबी  के  आधार  बाढ़  और  सूखाड़  से  जो  परेशानी  उसके  आधार  पाबर्टी  के
 आधार  पर  प्लान  का  काम  नहीं  राज्यों  को  पत्ता  नहीं  जाएगा  तब  तक  बड़े  राज्यों  को  उस्नति

 हो  सकती  बे  विकसित  नहों  हो  सकते  इसलिए  उपाध्यक्ष  मैंने  आपसे  निवेदन
 किया  ।  अनी  जो  भाथिक  है  उसके  संबंध  में  मैं  कहना  चाहता  हु  ।

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  लगभग  20  मिनट  ले  लिए  अब  अपना  भाषण  समाप्त

 कीजिए  |

 भरी  देवेसा  प्रसार  यादस  :  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  चालीस  सालों  में  आर्थिक

 बिषमता  बहुत  बढ़  गई  ।  यह  स्थिति  दो  दिन  में  नहों  हम  लोग  गांव  से  आते  श्री  नीतीश
 भाई  ने  भी  यही  कहा  कि  हम  गांबों  से  आते  पुरःने  जम  ने  में  जो बड़ा  आदमी  होता  था  बहू
 हाथी  या  घोड़े  पर  चलता  था  भौर  एक  आदमी  उमीन  पर  चलता  इनकी  गलत  नीतियों  के
 चलते  एक  आदमी  नीचे  चलता  है  और  एक  आदमी  आकाश  में  चलता  इन्होंने  नयी  भाधिक  नीति
 की  घोषणा  की  है  इससे  और  आधथिक  विषमता  बढ़ने  का  काम  होगा  ।  यह  खाई  बढ़ने  से  और  असंतोष

 हिसा  फैलेगी  और  लोग  शस्त्र  लेकर  सामने  इससे  आातंकबाद  फंलेगा  |  इस  बजह  से
 पंजांब  और  काश्मीर  की  समस्या  भी  और  बढ़  जायेगी  ।  ******  उससे  सुलझने  की  बजाय
 और  उलझने  का  काम  होगा  |  ***  वित्त  मनन्‍्त्रो  जो  ने  आपातदाल  में  अथंध्यवस्था  को
 जिस  ढंग  से  समूल  परिवर्तन  करने  की  ओर  ऐलान  किया  बह  अर्थव्यवस्था  को  क्षत-विक्षत  करते
 वाली  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बहा  है  कि  अल्पकालिक  अधिक  संकट  यह  इस  वजह  से  है  कि
 भारत  को  अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  के  भुगतान  में  परेशानियां  इसका  कारण  यह  था  कि  पिछली  कांग्रेस
 सरकार  द्वारा  उदार  नीति  अपनाना  था  ।  इस  व्यापार  नोति  के  क।रण  बेहताशा  माल  खरीदा  गया
 ओर  उम्से  कम  मूल्य  पर  निर्यात  कर  दिया  उससे  व्यापार  धाटे  में  आ  गया  ।  1979-80  में
 2300  करोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  |  वह  1981  में  बढ़कर  5300  करोड़  रुपया  हो  गया  ।  1985  में
 राजीब  जी  की  सरकार  थी  तो  देश  को  व्यापार  धाटा  आठ  हजार  करोड़  और  दस  हजार  करोड़  हो
 गया  |  1991  में  जो  है  बह  1985  थी  नीतियों  के  कारण

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  समाप्त  कीजिए  ।

 भरी  देवेन्  प्रसाद  यादव  :  अब  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  । सरकार  की  तयी  आधिक  नीति  देश

 बढ़े  पैमाने  पर  को  बर्बाद  करेगी  और  विकृत  नीतियों  के  बाद  उसका  असर  समूचे  राष्ट्रीय  जोबन  को

 क्षत-विक्षत  करने  वाला  होगा  ।  यही  कट्दकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 भरी  ई०  अहमद  :  उपाध्यक्ष  मुझे  आशा  है  कि  आज  मैं  अग्तिम  वक्ता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  भहोदव  :  कृपया  चार  और  बंक्ता  शेष  ु
 oft  श्री  ई०  अहमद  :  मैं  इस  सभा  का  बहुमूल्य  समय  अधिक  नहीं  लेना  चाहूंगा  क्योंकि  हम

 आधिक  स्थिति  की  विस्तार  से  चर्चा  कर  रहे  मैं  सकता  हूं  कि  कुछ  भी  शेष  नहीं  रहा  है  और
 सभी  आवश्यक  मुद्दों  पर  थर्चा  कर  स्री  गई  मैं  झतिसावध।नीपूर्यक  उन  बातों  को  दोहराने
 से  बचना  भाहुंगा  जिनका  सभा  में  पहले  ही  कस्लेशा  किया  जा  चुका  है  ।
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 ई०  अहमद |
 एक  तरफ  तो  भारत  की  आधथिक  नीति  को  आलोचना  को  गई  है  और  संद्धास्तिक  भाधार  पर

 भनेक  तक  दिए  गए  बहीं  दूसरी  तरफ  इमस  हकों  का  विरोध  किया  जा  रहा  है  ओर  जिस
 भाधिक  संबट  वा  देश  सामना  कर  रहा  उससे  बच  निवलने  के  लिए  तरकार  की  मीति  को  न्याय
 संगत  बनाया  जा  रहा  है  ।

 मैं  स्थिति  के  श्रति  आनोचनात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना  भाहूंगा  |  जब  से  सरकार  ने  कुछ
 गत  परिव्तंन  बिए  मैं  एक  बात  पूछना  चाहुंगा  ।  क्या  सरकार  ने  नीतिगत  परिवतंन  नहीं  किया  है
 जिसे  हमने  विक्तीय  नीति  में  देखा  चुनोतियों  का  सामना  करने  में  देश  को  बया  स्थिति  होगी  ?  यह
 सच  है  कि  हम  भावी  भारत  के  लिए  महात्मा  गांधी  के  थिचारों  का  पालन  कर  रहे  यह  भी  सथ  है
 कि  हम  पं०  जवाहूर  लाल  नेहरु  को  देश  में  मिश्रित  अथंध्यवस्था  की  नीति  का  पालन  कर  रहे
 लेकिन  तथ्य  को  भूला  नहीं  यह  अविषादास्पद  तथ्य  है--कि  यह  देश  विकट  आध्िक  संकट  से

 भुजर  रहा  हम  इस  मूल  सच्चाई  को  नहीं  भूला  सकते  कि  देश  विकट  अ,थिक  परिस्थितियों  में
 फंस  गया  है  ।

 जंसाकि  इस  सभा  के  माननीय  सदस्थों  ने  बताया  1991  को  हमारा  विदेशी  मुद्राकोष
 2677  करोड़  रुपए  तक  का  था  ओर  हमें  अन्तरब्ट्रीय  व्यापारिक  समुदाय  पिछला  भुगतान  न  करने
 बाला  कोधित  करने  वाला  था  क्योंकि  यह  भुगतान  शेष  भारत  के  इतिहास  में  सबसे  कम  था  |
 नीति  परिबतेन  के  ब  द  3  1991  बो  हमारा  बिदेशी  मुद्रा  कोष  7242  करोड़  रुपए  का  हो
 गया  ।  यह  सच  है  भर  हमें  यह  भी  आश्वासन  दिया  गया  कि  हुम  इस  कंलेण्डर  वर्ष  के  अन्त  सक  अपने
 बिय्शी  मुद्रा  कोष  में  10,000  करोड़  तक  जुटाने  जा  रहे  यदि  हमने  बह  रकेया  नहीं  बदला  होता
 और  अपनी  बवित्तोय  नोति  में  बुछ  नए  परिवतंन  नहीं  किए  होते  तो  हम  विश्व  बाजार  में  भारत  की
 विश्वसनीयता  बो  कायम  नहीं  कर  पाते  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  आम  भी  स्थिति  में  प्रभुश्ध  मुद्राओं  की  तुमना  में  अपनी

 मुद्रा  की  विनिमय  दर  को  कम  करना  सही  कदम  है|  विभिन्न  देश  की  मुद्राओं  में  हमारो  मुद्रा  बहुत
 नीचे  इसमें  कोई  सुधार  नहों  हुआ  है  |  ग्ह  अवश्व  ही  भोर  नीच  चली  गई  होती  ।  इसी
 हमारे  निर्यात  को  और  प्रतिस्पर्धी  बनाने  ओर  अनावश्यक  आयात  घटाने  को  सरकार  की  नीति  ने  देश
 की  काफो  सहायता  की  है  ।  यह  एक  निविवाद  सत्य

 आशिक  क्षेत्र  में  भी  ब॒नियादी  परिदतंन  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  लाइसेंस  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण
 को  व्यवस्था  के  स्थान  पर  लाइसेंत  प्रणाली  के  उदारीकरण  के  जरिए  व्यापार  नीति  ने  निर्यात  में  वृद्ध
 की  है  ओर  प्रतिस्पर्धात्मब  ता  को  बढ़ावा  दिया  1991  में  इस  सरकार  द्वारा  धोषित  और
 अधिक  उदारता  ने  20  आयात  मदों  और  16  निर्यात  मदों  की  सरणीयन  व्यवस्था  को  समाप्त  करने
 में  मरद  की  हमें  इन  वास्तविकताओं  को  देखना  चाहिए  और  हम  इस  नीति  के  जरिए  हुई  अम्य

 उपलब्धियों  जंसे  अजिदासी  भारतीयों  आदि  द्वारा  भेजी  गई  रकम  के  आगम  आदि  की  अनद्रेश्षो  नहों
 कर  सकते  |  इन  नीति  संबंधी  परिवतंनों  ने  भारतीयों  को  जमा  रफ्प्श्ष  के  बढ्धिग्संन  को  कम
 करने  में  सहायता  की  इस  सभा  मे  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  भेजी  गई  धनराशि  के  संबध  में  कानून
 भी  पास  किया  है  ।

 हने  देश  के  बाहुर  बिरथो  रश्षे  गए  को  छुहामे  के  लिए  माननीय  वित्त  भनन्‍्तो  द्वारा  छठाए
 नए  कदमों  के  बारे  में  जानकर  बहुत  प्रसन्‍नता  हुई  अनेक  लोगों  ने  इसे  सरकार  की  ओर  से
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 शमंनाक  कार्य  बताया  किसी  सामान्य  घर  में  भी जब  कभी  घन  की  कमो  अनुभव  की  जाती  है  तो
 घरवाले  उस  घर  का  सोना  गिरवी  रख  दिया  करते  उस  समय  हमारे  देश  की  भी  यही  स्थिति  थी  ।
 वित्त  मन्‍्त्री  और  सरकार  के  पास  अपना  सोना  के  बंक  में  गिरवी  रखने  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य
 विकल्प  नहीं  था  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  यह  समपंण

 थी  ईਂ  अहमद  :  इसे  समपित  नहीं  किया  गया  इसे  अब  पुनः  ले  लिया  गया  इससे
 -  पता  चलता  है  कि  हमारी  अधंव्यवस्था  में  स्थिरता  प्रत्येक  व्यक्ति  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की

 शर्तों  की  बात  कर  रहा  शर्तें  बन्दी  क्यों  की  जानी  चाहिए  ?  क्‍या  मैं  एक  बात  कह  सकता  हूं  ।  जब
 कभी  कोई  धन  देता  वह  चाहता  है  कि  वह  धन  उसे  वापस  मिले  और  उसके  लिए  बह  कुछ  शर्ते

 #  रखता  है  ।  मान  एक  आम  आदमी  देंक  में  जाता  है  और  ऋण  लेता  है  बँक  भी  यह  सुनिश्चित
 करेगा  कि  यह  धन  उसे  वापस  मिले  ।  चाहे  वह  स्थानीय  बैंक  हो  अथवा  राष्ट्रीयकृत  बेंक  अथवा

 अन्तर्रा  ट्रीय  मुद्रा  कोष  वह  कुछ  शर्ते  रखेगा  |  यह  हर  जगह  लागू  होता  जब  हम  धन  का
 वापस  भुगतान  करने  की  स्थिति  में  नहीं  तो  और  ऋण  लेने  का  क्या  उपयोग  है  ?  यह  बात  जानी

 हुई  है  कि ऋण  लिए  बिना  हमारे  लिए  बढ़ना  संभव  नहीं  यहां  तक  कि  श्री  वी०  पी०  सिह
 श्री  चन्द्रशेश्र  सरकारों  को  भी  ऋणों  का  सहारा  लेता  पड़ा  जब  कांग्रत  सरकार  ऐसे  ऋण

 लेती  है  तो  यह  कहेंगे  कि  भीख  मांगने  जा  रहे  जब  अन्य  दलों  की  प्तरकारें  इस  प्रकार  के  ऋण
 लेती:है;।शो  क्‍या  आपका  यह  कहने  का  मतलब  है  कि  वे  पार्टियां  सोने  का  पात्र  लेकर  भीख  मांग  रही
 हम  उस  बास्तविकता  को  नहीं  भूला  सकते  जिसके  कारण  हमारो  सरकार  को  इन  उपायों  का  सहारा
 लेता  मैं  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  द्वारा  इस  देश  के  लिए  पं०  जवाहर  लाल  नेहरु  द्वारा  प्रतिपादित
 नीति  को  बिना  बदले  यह  कठोर  कदम  उठाने  के  लिए  उन्हें  बधाई  देता  वर  हूंगा  |

 मैं  माननीय  विश  मन्‍्त्री  को  उत्पादन  के  लिए  उठाए  जासे  बाले  कदमों  के  बारे  में  भी  याद
 दिलाना  मैं  यह  भी  जानता  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  इस  नीति  को  जारी  रखेगीया

 »  कोई  परिथतंन  ?  वित्त  मन्त्रालब  अहुत  से  विभागों  को  नियन्त्रित  कर  रहा  है  ।  मैं  यह
 प्रश्न  इसलिए  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  हमारी  आर्थिक  स्थिति  थ्थिर  हो  गई  हम  अपनी  आधिक
 स्थिति  को  और  स्थिर  बनाने  के  लिए  इस  आधिक  परिप्रेध्य  में  साथ  २हने  के  लिए  तैयार  है  ?

 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  टत्पादन  के  क्षेत्र  मे ंकोई  ठोस  अथवा  सुम्पष्ट  परिवर्तन  किए
 जाएंगे  ?  प्रत्येक  मन्त्री  यह  वक्तव्य  दे  रहा  था  कि  अनिवासी  भारतीय  विदेशी  प्रतिबाधनों  के  लिए
 आएंगे  ।  नए  उच्चोग  स्थापित  किए  जांएंगे  |  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  पिछले  छः  या  सात  महीनों  में  कितने

 (  ऐसे  मए  उद्योग  स्थापित  किए  गए  कितने  समझौता  आपनों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  देश
 ?  में  कितने  समझौता  ज्ञापनों  को  कार्यान्वित  किया  गया  है  ?

 :  आशिक  क्षेत्र  में  स्थिरता  आई  है  लेकिन  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  क्या
 )  हम  उसी  ररते  पर  चलेंगे  अथबा  हाल  हो  में  किए  गए  स्रीति  पस्थितंद  के  संदर्भ  में  भविध्य  में  कोई

 दृष्टिग्रोचर  परिवरतेंग  करना  चाहेंगे  ?  में  आशा  करता  हूं  वित्त-ज़त्री  सभा  में  अपने  उतर  के
 १  दौरान  इस  पर  प्रकाश

 अनेक  मामनीय  सदस्यों  ने  मूल्यों  का  उल्लेश्ष  किया  है  |  क्या  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  यह
 बहुत  निराशाजनक  है  ?  आम  जनता  को  वित्तीय  नीति  में  परिवर्तन  के  बारे  में  संदेह  इसलिए  नहीं
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 ई०  अहमद ]
 कि  नीति  हमारी  आ्थिक  स्थिति  को  स्थिर  नहीं  कर  सकी  बल्कि  हसलिए  कि  विशेषतः  अनिवाये

 बस्तुओं  के  मूल्य  नीबे  नहीं  आ  पाए  वित्त  मन्त्री  ने  बार-बार  आश्वासन  दिया  है  कि  मूल्य  वृद्धि
 की  जांच  की  जानी  क्या  मैं  कहूं  कि  दस  प्रस्ताव  को  अभी  तक  कार्यान्यिंत  नहीं  किया
 गया  है  ?  फिर  भी  आम  धारणा  यह  है  कि  सरकार  किसी  भी  तरह  इस  मूल्य  बृद्धि  को  नियन्त्रित
 करने  को  स्थिति  में  नहीं  है  उल्टे  अनिवाय॑  वस्तुओं  के  मूल्य  घीरे-धीरे  बढ़  रहे  इस  बात  को
 माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  ओर  इस  सभा  के  ध्यान  में  लाना  मैं  अपना  कत्तंग्य  समझता  हूं  ।  विशेष  रूप  से
 बंधी  हुई  भाय  वाले  लोगों  को  दोनों  समय  का  श्वाना  जुटाने  में  बहुत  कठिनाई  हो  रही  है  |  देश  की  यह
 स्थिति  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  करना  चाहता  ।  हर  व्यक्ति  अपने  आपको  अनिवायं  वस्तुओं
 तक  सीमित  होने  की  स्थिति  में  बताता  अनेक  राज्य  सरकारें  अपने  खजाने  को  अनिवायं  वस्तुओं  के

 लिए  सीमित  कर  रही  हैं  |  यह  वित्तीय  स्थिति  लेकिन  जहां  तक  आम  जनता  का  संबंध  है  ।  बहुत
 खुश  नहीं  वर्ष  1988-89  में  मुद्रास्फीति  की  दर  6  प्रतिशत  बताई  गई  1989-90  में  यह
 9  प्रतिशत  थी  और  भव  यह  13  5  प्रतिशत  है  |  यह  बढ़  रही  इससे  हम  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।
 इन  तथ्यों  की  भोर  से  हम  आँख  नहीं  मूंद  सकते  ।

 मैं  मानतीय  वित्त  मनन्‍्त्री  से  निवेदन  करता  चाहूगा  कि  सरकारों  को  कुछ  लोगों  द्वारा  बनाई
 गई  इस  धारणा  को  दूर  करना  चाहिए  कि  वित्तीय  नीति  में  नया  आधिक  ढांचा  छोटे
 संख्यकों  के  हित  को  सबसे  अधिक  महत्व  देगा  है  ओर  शेष  समाज  को  नाम-मात्र  के  लिए  सुधार  लाने
 बाला  है  ।  यह  सथ्व  इस  देश  में  यह  प्रचार  किया  जा  रहा  लेकिन  मैं  इस  प्रथार  को  स्वीकार
 अथवा  इसका  अनुमोदन  नहीं  हूं  ।  पर-तु  यह  इस  सरकार का  व.संथ्य  है  कि  वह  इस
 विकता  पर  ध्यान  दें  और  इस  धारणा  जो  देश  में  स्वार्थी  दलों  ने  बनाई  वह  दूर  करे  ।

 मैं  माननीय  विश  मन्त्री  से  यह  भी  अनुरोध  कडूंगा  कि  उन्हें  अपने  मस्तिष्क  को  अपने  अनेक
 राज्यों  की  अर्थव्यवस्था  को  स्थिर  करने  में  लगाना  एक  तरफ  फि्.जूल  श््ों  न ेऔर  साथ  ही
 वित्तीय  आधिक  क्षेत्र  मे  अवध्यवस्था  ने  अनेक  राज्यों  में  भाथिक  संकट  पैदा  कर  दिया  मैं  माननीय
 वित्त  मन्‍्त्री  से  निकेदन  करूंगा  कि  इस  मामले  की  जांच  करें  ।

 इसलिए  मैं  इस  आध्िक  नीति  के  संबंध  में  अपनी  धारणा  को  संक्षेप  में  बता  रहा  इस
 सरकार  हारा  किए  गए  वित्तीय  परिवर्तन  ओर  उदार  नीति  बनाने  के  लिए  किए  गए  आमूल  परिवतंन
 सम्य  की  आवश्यकता  ।  लेकित  साथ  मैं  माननीय  घित्त  मन्त्री  को  सावधान  भो  करना  चाहूंगा
 कि  सहायता  ओर  अनिवासी  भारतीयों  से  होने  वाली  दुगुनी-तिगुनी  आय  पर  ही  केवल  हम
 निर्भर  नहीं  रह  सकते  हैं  क्योंकि  यह  देश  के  कुछ  ऐसे  को  भी  प्रभावित  करते  हैं  जो  हमारी
 सहायता  के  लिए  आगे  भा  रहे  हैं  ।

 इस  संबंध  में  यहां  डा०  जय  दुभाषी  द्वारा  अपने  एक  लेख  में  किए  गए  आकलन  को  उद्धत
 करना  मैं  यहां  इसे  उद्धृत  कर  रहा  यह  उंद्धरण  इस  प्रकार  अभिषासियों

 सहित  बिदेशी  निवेशों  पर  अत्यधिक  निभर  करती  प्रतोत  हौती  यह  अपना  मे  कुछ  एक  हो  दांव
 पर  लगा  देना  जैसा  है  और  वह  भी  विदेशी  हाथों  में  ।  विदेशी  पंजी  की  अहम  भूमिका  लेकिन  इसे

 बहुत  भरधिक  ब्ढ़ाया  जा  रहा  विश्व  में  अत्यधिक  निवेश  के  लिए  घरेलू  बचत  से  धन  लिया  जाता
 विदेशी  पूंजी  नहीं  लगाई  जातो  है  ।
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 विश्व  बेंक  द्वारा  किए  गए  विकासशील  देशों  के  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  विदेशी  पूंजी
 का  औसत  अन्तःप्रवाह  घरेलू  बचत  के  15  प्रतिशत  से  कम  के  बराबर  है  ।

 री  मणि  शंकर  अस्थर  :  क्‍या  भाप  जानते  हैं  कि  श्री  जय  दुभाषी  भारतीय  जनता  पार्टी  के
 प्रवगता  हैं  भौर  आप  उन्हें  इस  प्रकार  पढ़  रहे  हैं  जैसे  शैतान  धर्म  प्रन्थों  से  उद्धृत  कर  रहा  हो  7

 भरी  ई०  अहमद  :  इसका  मेरे  लिए  कोई  अर्थ  नहों  है  कि  वह  भा०  ज०  पा०  के  है
 अथवा  नहीं  है  ।  जब  कभी  मैं  कोई  चोज  पढ़ता  हूं  यदि  मुझे  कोई  विचार  सुझता  है  तो  बह  ऐसा  होता

 *  है  जो  मुझे  स्वीकायं  होता  है  तो  मैं  उसे  ग्रहण  कर  लेता  मैंने  उनके  लेख  के  किसी  अन्य  भाग  को

 नहीं  लिया  है  |  मैं  किसी  भी  अच्छे  विचार  को  स्वीकार  कर  लेता  हूं  चाहे  वह  भ्री  जाज  फनश्टीज  की
 ओर  से  हो  या  श्री  वाजपेयी  का  विचार  यद्यपि  उनके  विचारों  ओर  पेरे  विचारों  में  काफी  मतभेद

 0  हैं  ।  जब  कभी  वे  अच्छी  बात  बोलते  हैं  और  यदि  बह  मेरे  लिए  स्वोकायं  होती  है  तो  मैं  उन्हें  ले  लेता

 हूँ  ।  मैं  खुले  मस्तिष्क  का  व्यक्त  हूं  ।

 मुझे  डा०  जय  दुभाषी  द्वारा  व्यवत  सभी  दिचार  स्वीकायं  नहीं  उनका  विश्यास  है  कि
 विदेशी  सहायता  भौर  विदेशी  निवेश  हमारे  देश  के  हित  में  इसलिए  मैंने  यह  अपना  कर्तंब्य  समझा
 कि  इसे  मैं  सरकार  के  ध्यांन  में  साथ  ही  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  यह  समय  विदेशी  पूंजी  निवेश
 को  प्रोत्साहन  देने  का  है  लेकिन  हम  केवल  विदेशी  निवेश  पर  भी  निर्भर  नहीं  यही  मेरा
 निवेदन

 मैं  यह  बात  बताना  चाहुंगा  कि  बित्त  मन्‍्त्री  ने  वित्तोय  नीति  में  भी  परिवर्तत  किए  हैं  बह  देश
 के  हित  में  है  ।

 मैं  ग्रह  कहने  के  लिए  भी  इस  अवसर  का  लाभ  उठाना  चाहूंगा  कि  सरकारों  नीति  का  असीमित
 ओर  बेलमामं  विरोध  गलत  है  ।  सरकारी  मीति  देश  के  सर्वोत्तम  हित  में  होनी  सरकार
 व्शिण्तः  डिश  .  मन्‍्त्री  द्वारा  बनाई  गई  नीति  देश  के  सर्वोत्तम  हित  में  इसलिए  हम  सबको  इत
 नीतियों-के  लिए  स्वीकृति  देनी  चाहिए  ।

 [  हिन्दी  ]

 झी  चलूलाल  चमाप्कर  :  उपाध्यक्ष  अभी  जो  सरकार  ने  अपनी  नीति  बोषित
 की  इकोनॉमिक  पौल्सी  की  धोषणा  को  है  और  जिस  पर  हम  अमल  कर  रहे  उसके
 5  महीने  पहले  हमारी  जो  हालत  उसमें  क"फी  सुधार  आया  जिस  हे  लिए  माननीय  प्रधान  मंत्री
 वित्त  मन्‍्त्री  और  यह  सरकार  बधाई  की  पात्र

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पहले  हमारी  आर्थिक  स्थिति  कितनी  खराब  थी  और  अब  उसमें  कितता

 सुधाए  आया  इसके  बारे  में  शायद  अभी  आप  अनुभव  नहीं  करेंगे  ।  यहां  बई  माननीय  सदस्यों  ते  पंडित
 जवाहर  लाल  नेहरू  की  नीतियों  की  की  ।  यदि  उस  समय  अ,प  मुझे  पता  नहीं  कि  आप
 जानते  हैं  या  नहीं  जानते  पवि'उस  समय  आप  रहुते  तो  आपको  मालूम  होता  कि  अगर  उन्होंने  यह  नीति
 फोलो  नहीं  बी  उत्त  नोति  को  देश  में  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  लागू  नहीं  किया  होता  तो  आज  *

 हमारा  देश  जिस  स्थिति  में  उस  स्थिति  में  न  पहुंचा  होता  ।  भन्य  देशों  का  उदाहरण  हमारे  सामने
 जिनकी  हालत  ज्यादा  खराब  हो  गयी  कई  डेमोफ्रेंटिक  बन्‍्द्रीज  के  उदाहरण  हमारे  सामने  हैं
 भारत  की  भाजादो  के  जिन्हें  भाजादो  मिली  ।  केवल  यही  एक  मल्क  ऐसा  है  जिसमें  लोकतर
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 चम्यूलाल  चन्द्राकर

 जिन्दा  है  ओर  हमारा  आधिक  विकास  हुआ  आप  देख  लीजिए  किसी  भी  अन्य  देश  में  उतना
 विकास  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  अच्छी  तरह  से  जानता  इसलिए  आपको  ।....  -

 उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ज्यादा  बक्स  नहीं  लेना  चाहता  मगर  इतना  जरूर  कहना  चाहता  हूँ
 कि  जिस  तरह  से  हमारी  कांग्रेस  हमरे  प्रधान  मनन्‍्त्री  और  वित्त  मन्त्री  ने  देश  में  एक  ऐसा
 वातावरण  बनाया  हमारे  देश  की  जो  आर्थिक  स्थिति  उसके  प्रति  सभी  लोगों  को  चिन्तित  बनाया

 लोगों  में  एक  ऐसा  माहोल  खड़ा  किया  है  कि  हमारे  देश  की  जो  भा्थिक  स्थिति  बिगड़ी  हुई  उसे

 सुधारने  में  सभी  ने  मदद  की  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इसी  तरह  हमारी  सरकार  देश  में  तेजी  से  बढ़ती  हुई
 माबादी  पर  रोक  लगाने  के  लिए  भी  वेसा  ही  माहौल  बनाये  ताकि  देश  में  बढ़ती  हुई  आबादी  पर  रोक

 उसे  कम  किया  जा  सके  ।

 आप  चाहें  कितनी  भी  बड़ी  आधिक  नीति  बना  बंसी  भी  राजनीति  बना  केसी  भी

 योजनाएं  बना  लेकिन  जढ  तक  देश  में  आबादी  हमारा  किसी  भौ  तरह  विकास  नहों
 हो  सकेगा  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  हर  पार्टो  को  चाहिए  कि  देश  की  आबादी  को  नियन्त्रित
 करने  के  लिए  चाहे  ज॑स  भी  बन  ऐसा  माहौल  देश  में  तैयार  किया  जंसा  कि  एक  दिन
 प्रधान  मनन्‍्त्री  न ेकहा  था  कि  हर  स्तर  पर  इस  विधय  में  श्र्चा  होनी  हर  गांव  के  स्तर

 ब्लॉक  के  स्तर  जिले  के  स्तर  प्रांत  वे  स्तर  पर  और  हर  कैपिटल  हर  जगह  इस  बात
 का  प्रयश्त  किया  जाना  चाहिए  कि  बढ़ती  हुई  आबादी  को  विसी  तरह  कम  किया  जा  उसके  लिए
 उपाय  अपनाने  काफी  सोच-समझकर  हमें  इसके  लिए  प्रयत्न  करने  हैं  ।

 किसी  भी  देश  को  आर्थिक  नीति  का  जहां  तक  संबंध  उसके  ही  मापदण्ड  होते  आंधिक
 नीति  में  सुधार  होने  एक  यह  कि  अधिक  लोगों  को  काम  जिसकी  आज  हमारे  देश  में
 आवश्यकता.,भी  और  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  इसमें  कई  शक  नहीं  कि  विगत  5

 महीनों  आवश्यक  वस्तुओं  के  दामों  को  गिराने  जितना  सरकार  चाहती  उतना  काम  नहीं  कर
 सकी  मगर  इसके  भी  कई  कारण  हमें  पूरा  विश्वास  है  कि  जेसे  हमारे  विश  भन्‍त्री
 योजना  बना  कर  लागू  कर  रहे  ढटूत  जल्दी  हमें  उसमें  सफलता  प्राप्त  होगी  भौर

 जिसे  हम  इनफलेशन  कहते  उसे  कम  करने  के  लिए  जिस  तरह  से  वे  काम  कर  रहे  हैं
 उसमेंਂ  उन्हें  पूरी  सफलता  प्राप्त  होगी  ।  जल्दी  ही  मृद्रास्फिति  कम  हो  जायेगी  ।  उसके  जो
 आवश्यक  बरतुओं  के  दाम  बढ़े  हुए  मैं  ऐसा  नहीं  कहता  हूं  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  दाम  गिरे  हुए

 व ेकम  जवश्य  हो  जावेंगे  ।  यहू  तो  कहने  भर  को  एक  सार  दाम  बढ़  गए  तो  मश्किल  है|  लेकिन
 फिर  भी  हमें  दाम  कम  करने  के  प्रयत्न  करने  होंगे  ।

 भोौछोग्रिक  नीति-ऐसी  होनी  चाहिए  कि  सभो  क्षेत्रों  में  इसका  लाभ  मिले  ।  भभी  तक  अआथिक
 असमातता  किन्‍्हीं  कारणों  से  अच्छी  हुई  किन्हों  कारणों  से  अच्छी  नहीं  हुई  इस  असमासता
 में  समानता  लाने  के  लिए  ऐसे  कारखाने  छोलने  चाहिएं  जिनसे  उत्पावन  बढ़े  ।.  पेट्रोल  आदि
 जहाँ  उत्पादन  कर  सके  सही  करने  चाहिएं  तभी  हमारे  देश  श्रावश्वक  बेस्तुओं  कम  हो
 सकेंगे  ।

 बिजली  का  संकट  पूरे  देश  में  मध्य  प्रदेश  में  किसानों  को  मुश्किल  से  तीन  घंटे  बिजली
 मिल  पाती  उद्योगों  को  पांच  घंटे  से  ज्यादा  बिजलों  नहों  मिलती  जब  तक  बिजली  कां
 उत्पादन  नहों  बढ़ाएंगे  तब  तक  हमारे  उत्पादन  का  टारगैंट  पूरा  नहीं  शायद  मेरा  सुझाव  न
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 माना  जा  सके  लेकिन  हर  स्टेट  में  बिजली  का  उत्तादन  अलग-अलग  कक्‍्या-सह  संभ्रय  है  कि  केसर
 उसका  किसो  मरह  से  संचालन  करे  जिससे  बिजली  का  उत्पादन  निरन्तर  बढ़  सके  ।  अभी  कई  राज्यों
 में  उत्पादन  बम  हो  रहा  उप  राज्य  की  सरकार  भी  ध्यान  नहीं  दे  रही  एक  तरफ  तो  हम
 कहते  हैं  कि  हपारे  देश  में  आधथिक  स्थिति  आराब  मूल्य  बुद्धि  हो  रही  है  भोर  दूसरी  तरफ  हम
 हंडताल  करने  लगते  आज  आवश्यकता  इस  बात  नी  है  कि  हड़ताल  न  करके  उत्पादन  कौ  ओर
 अधिक  से  अधिक  ध्यान  देश  के  मजदूरों  खास  तौर  पे  इन्टक  के  मजदूरों  को  मैं  बच्चाई  देता हूं
 29  तारीख  की  हड़ताल  के  बावजूद  उत्पादन  ज्यादा  हुआ  स्टील  प्लॉट  तथा  और  बहुत
 उत्पादन  ज्यादा  हुआ  कोयले  वालों  का  उत्पादन  बढ़ा  लोहे  वालों  का  उत्पादन  अढ़ा  मैं

 चाहता  हूं  कि  नेता  इससे  सबक  लें  ।

 हकनौमिक  प्रन्‍लिसी  की  बात  करना  घाहुता  हूं  |  श्षाठवों  पं  ब््धीय  मोजना  क्‍याई  जा  रहो  है  4.
 मेरा  है  कि  गांगों  में  खेती  से  जो  उत्पादन  हो  स्हा  है  उससे  किय्वानों  की  स्थिति  में  खुधार
 संभावना  नहीं  है  |  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रो  ओर  टाहनी  डेवलफ्मैंट  बेंक  जिसका  मुक्प  क्रा<सलिय-  लखत्रक

 उसके  जरिए  अ्रत्मेक  ब्राम  पंचायत  में  एक  इष्डस्ट्रो  अवश्य  खोली  जँए  उसकी  शोकर
 के  सृब्ा  बिक  ।  जब  लक  छोटी-छोटी  ६ण्उस्ट्री  नहीं  क्षोलेंगे  जब  तक  छुछ  दीं  हो  गा  ।  छ/जकल  ब्लड़के  कड़
 लिखकर  खेती  करने  १)  उत्सुक  नढ़ीं  होते  इसलिए  हमें  इस-बःत  का  ऋघाल  बांबों  में

 छोटे  उद्योग  खोलने  के  लिए  टाइनी  बेस  को  प्रोत्ताहित  करना  चाहिए  ।

 कोर  इण्डह्ट्री  जैसे  पेट्रोल  अदि  का  विश्वेष  ध्यान  रखक़र  उप्तमें  अश्िक  पैसा
 लगाना  चर्पहए  बनस्पित  कृंज्यूमर  इण्डस्ट्रीज  के  ।  जब  तक  इस  बात  को  डयान  में  सश्वकर  उत्पादन

 बढ़  एंगे  तब  कक  हसारे  देश  करा  विकास  नहीं  हो  सकेगा  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 श्री  अटल  बिहारों  बाशपेवो  :  उपाध्यक्ष  जब  थह  चर्चों  अफ्भी  समाप्ति
 पर  वित्त  मत्री  भहंदय  उत्तर  देने  बसे  मैं  और  सदन  के  बीच  ज्यादा  देर  खड़ा  नहीं

 रहूंगा  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  ने  देश  की  अधिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  अपने  वक्‍्तब्य  में  जो  तस्वीर  रखी

 उसमें  उन्होंने  बड़ो  स्पष्टवादिता  स  काम  लिया  मैं  उनके  लिए  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हूं  ।  उस

 वन्‍तब्य  से  यह  ख्र.फ  है  कि  हम  विदेशी  कर्ज  की  वठिताई  में  से  भले  ही  निकल  गए
 लेकिन  हम  अभी  किनारे  पर  नहीं  लगे  है  ।

 पिछले  6  महीनों  में  आधथिक  नीतियों  इक्कोय  ब्यायाਂ  वित्त  में  अनेक  पश्िव्तत  किए

 गए  यह  परिवत्नन  दूरगामी  हैं  मौर  कुछ  दृष्टियों  से  ये  परिवर्तन  बुनिम्नदी  परिव्तन  पुराना
 ढांचा  विफन  हो  इस  तरह  की  बात  कहने  वालों  में  मैं  नहीं  ।  आजादी  के  बाद  हमने  मिश्चित

 अश्नेव्यवस्था  को  अपनाया  था  |  यह  एक  सही  फ़ैसला  लेकिन  बाद  में  राजनीतिक  कारणों  राज्य

 का  अधिफार  क्षेत्र  बढ़ता  हमारे  देश  के  उद्योमपतियों  ने  भी  केश  के  साथ  न्याय  गढ़ीं  किया  ।

 उनकी  नजर  मुनाफे  पर  विकास  पर  उतनी  नहीं  रही  ।  उन्हें  एक  संरक्षित  बाजार  चाहिए  ते

 प्रतियोगिता  को  पसन्द  नहीं  व  रते  थे  ।

 यूरोप  में  जो  कुछ  उससे  एक  बात  आफ  हो  गई  है  कि  तब  शक  अधिक  बविषयाम्न  सड़ों

 होगा  जब  तक  प्रतियोगिता  नहीं  प्रतिस्पर्धा  नहीं  होगी  ।  मनो?ली  छाहे  सरकार  की  भाहे
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 अटल  बिहारी  वाजपेयी  ]

 उद्योगपतियों  की  वह  भआधिक  विकास  के  मार्ग  में  बाधक  बनती  सावंजनिक  उद्योगों  की
 कल्पना  में  मैं  कोई  दोष  नदटीं  देखता  हूं  ।  सार्वजनिक  उद्योग  आरम्भ  किये  जन  हित  के  लेकिन

 हम  ठीक  तरह  से  चला  नहीं  क्योंकि  हम  उनका  प्रोफेशनल  मंनेजमेंट  नहीं  कर  सके  ।  हमने
 जनिक  उद्योगों  को  आई०  ए०  एस०  अफसरों  के  भरोप्ते  छोड़  वे  प्रशासन  की  ट्रेनिग  प्राप्त
 करते  वे  कोई  उद्योग  चलाने  की  शिक्षा  नहीं  लेते  भाज  उद्योग  घाटे  में  चल  रहे  उनका  बया
 किया  जाए  ?  हम  उद्योगों  में  बनने  वाले  माल  की  कीमत  बढ़ाते  वह  लोगों  पर  टैक्स  के  रूप  में

 लागू  होता  उससे  समस्या  हल  नहीं  होती  लेकिन  अगर  बड़े  पैमाने  पर  उद्योग  बंद  करने  हैं  भौर
 जेसा  कि  विखाई  देता  एक  बड़ी  क्रूत्री  प्रकाशित  की  गई  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  हसके
 लिए  देश  को  तैयार  किया  गया  है  ?  मेरी  शिकायत  है  और  शिकायत  में  मैं  कया  शायद  परिस्थिति

 ऐसी  थी  कि  वित्त  मन्‍्त्री  को  ताल  कुछ  फंसले  करने  पड़े  ।  हमने  जो  दूरगामी  परिवतंन  किए
 लिवश्लाइजेशन  के  और  प्राइवेटाइजेशन  उनके  लिए  देश  को  दिमागी  तौर  पर  तैयार  नहीं  किया
 गया  है  विशेषकर  हमारे  मजदूर  वर्ग  को  बिल्कुल  तैयार  नहीं  किया  गया  कारखाना  बन्द  कर  देंगे
 तो  मजदूर  कहां  जाएंगे  ?  नई  आयथिक  नीतियां  कहीं  दो  चट्टानों  से  टकरा  कर  चूर-चूर  न  हो
 इसका  मुझे  डर  एक  चट्टान  बढ़ती  ६ुई  मंहगाई  की  दूसरी  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  ।  कीमतें  बढ़
 रही

 वित्त  मन्‍्त्री  बाहर  से  खाने  का  तेल  मंगाकर  सत्काल  राहत  दे  सकते  मगर  उससे  विदेशी
 व्यापार  का  थाटा  बढ़ेगा  लेकिन  तेल  मंगाना  क्‍योंकि  लोग  तेल  के  लिए  हाहाकार  हमें
 लोकतांत्रिक  ढांचे  में  परिवतंन  लाने  ढांवा  ऐसा  है  जिसमें  राजनीति  बड़ी  प्रतियोगितात्मक  एक
 होह  लगी  पता  नहीं  कब्र  चुनाव  हो  यह  भी  लोगों  के  मन  में  है  ।

 इसलिए  इन  सुधारों  पर  जो  एक  नेशनल  कन्सेंतस  विकसित  होती  चाहिए  थी  और  सुधार
 लागू  करने  से  पहले  वह  प्रक्रिया  होती  चाहिए  वह  नहीं  हुई  |  धारणा  यह  बनी  है  कि  यह  सुधार
 भाई०  एम०  एफ०  या  वल्डई  बैक  के  दबाव  में  किए  गए  इसके  कारण  भी  कठिताई  परिवतंत
 के  लिए  दिमाग  तेयार  न  होने  वी  वजह  से  जो  थोड़ी  अस्तय्यस्तता  उसमें  से  कंसे  निकाला

 जाएगा  ?  मैं  2-3  साल  का  समय  देख  रहा  दो  तीन  साल  में  मंहगाई  बढ़ेगी  और  बेरोजगारी

 बढ़ेंगी  ।  मैं  हण्टरनेशनल  लेबर  आर्गेनाइजेशन  के  आंकड़े  देख  रहा  उनका  कहना  है  कि  1992-93  2-93
 में  ।0  लाख  से  लेकर  30  लाख  तक  रोजगार  को  तलाश  में  घूमने  बाले  लोग  तैयार  होंगे  और
 1993-94  3-94  में  यह  संख्या  बढ़कर  40  लाख  से  लेकर  60  लाख  तक  हो  जायेगी  ।  विशिन्र  बात  यह  है

 कि  भौद्योगिक  बढ़ें  ओर  रोजगार  के  अवसर  कम  दो

 हम  नई  टैक्नोलोजी  की  बात  कर  रहे  नई  टेक्नोलोजी  आवश्यक  भी  उत्पादन  बढ़ना
 उत्पादकता  बढ़नी  हमारे  माल  की  क्वालिटी  बढ़नी  हमें  दुनिया  के  बाजार  में

 सामान  बेचना  धटिया  माल  कौन  खरोदेगा  लेकिन  अगर  नई  टेक्‍नोलोजी  आयेगी  तो  रोजगार  के
 अवसर  कम  लोग  वहां  जायेंगे  ?

 जो  सावंजनिक  उद्योग  घाटे  से  चल  रहे  उन्हें  बनद  करना  जरूरी  उसमें  से  मजदूर  जो
 उनका  क्‍या  होगा  ?  इस  पर  सब  राजनीतिक  दलों  में  एक  आम  सहमति  की  जरूरत  वह

 आम  सहमति  है  अभी  29  तारीख  की  हड़ताल  का  जिक  हो  रहा  हमारे  वामपंथी  दल  अपने
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 अत  में का पालन कर रहे हैं, मैं उन्हें दोष नहीं देता । उनके

 में  का  पालन  कर  रहे  मैं  उन्हें  दोष  नहीं  देता  ।  उनके  सोचने  का  एक  तरीका  अब  या  तो  इस
 पर  सघन  बहस  होती  **

 क्षी  भोगेर  झा  :  वाजपेयी  आपका  तो  यह  तरीका  कभी  नहीं  रहा  कि  सावंजनिक  उद्योगों
 को  बन्द  ही  कर  दो  कि  मरीज  को  सार  ही  दो  ।  यह  क्यों  नहीं  कहते  कि  हनको  सुधार  कर  मणदूरों
 को  भागीदार  बनाकर  उन  उद्योगों  को  चलाया  जाना  चाहिए  ।

 थी  अटल  बिहारी  सावंजनिक  उद्योगों  को  सुधार  कर  चलाने  की  कोशिश  होनी
 चाहिए  लेकिन  मैं  जानता  हूं  कि  कुछ  उद्योग  ऐसे  जो  चल  नहीं  कपड़े  की  मिलों  का
 क्या  करें  ?

 भी  भोगेना  झा  :  वह  तो  निजी  क्षेत्र  में  भी  हैं  ।

 भी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  ।  हां  नि  क्षेत्र  में  भी  अब  उनका  क्‍या  किया  जाए  ?  अब
 सरकार  का  जो  रवेया  इसका  भी  मैं  उल्लेख  कर  चोबीस  दक्षिण  में  एक  जूट  मिल

 न्यू  संण्ट्रल  शित्स  13000  मजदूर  उसमें  बाम  करते  मालिकों  ने  उसमें  1986  में
 लॉक  आउट  कर  दिया  लेकिन  मजदूर  हकट्ठे  हो  गए  ।  उ  होंने  कहा  कि  हम  अपनी  कमाई  में  से  पैसा

 देंगे  और  मजदूर  6  करोड़  रुपया  देने  के  लिए  तैयार  हो  उन्होंने  दिया  मगर  बी०  आई०
 एफ०  आर»  ने  देर  रिपोर्ट  देने  में  और  फाइनेंशियल  एजेंसीज  ने  प॑सा  नहीं  दिया  ।  शायद  एक  ही
 कारखाना  ऐसा  है  कि  जिसके  धीमार  होने  के  बाद  मजदूर  उसको  चलाने  के  लिए  तंयार  हुए  लेकिन
 सरकार  फी  गलत  नीति  के  कारण  ही  वह  कारखाना  फिर  अटक  ऐसे  और  भी  उदाहरण  हो
 सकते  हैं  जिनमें  बीपार  उद्योग  मजदूरों  वी  सहायता  से  प्रबन्ध  में  सुधार  करके  चल  सकते  मैं  उन्हें
 बन्द  करने  के  पक्ष  नहीं  लेकित  कुछ  सफद  हृ.थी  तैयार  हो  गए  उनका  इलाज  किया  जाना

 लेकिन  एग्जिट  पॉलिसी  की  चर्बा  है  मगर  एग्जिट  पॉलिसी  पर  कोई  आम  राय  तो  बननी

 अगर  मजदूर  कारखाता  बन्द  होने  के  कारण  सड़क  पर  आ  तो  ठीक  नहीं  माफ

 करिए  अगर  प्राशवटाइजेश्न  में  उद्योगपतियों  को  भ्रष्टाचर  के  आधार  पर  कारखाने  देते  का  प्रयत्न
 तो  मजदूर  उसे  भी  स्वौकार  नहीं  करेगा  ।  डॉलो  सोमेंट  फैक्ट्री  में  यही  हो  रहा  क्षमा  कीजिए

 कहीं-कहीं  सावंजनिक  उद्योग  भप्रध्टाबार  का  गढ़  बन  गया  है  ।

 मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  मैं  नाम  नहीं  लूंगा  |  |फैसद  में  सरकार  बवल  गई  और
 वी०  पी०  विह  की  सरकार  बन  गई  |  उसमें  हम  शामिल  नहीं  थे  ।  हम  बाहुर  से  समर्थन  कर  रहे  थे  ।

 एक  सज्जन  एक  सावंजनिक  उद्योग  के  एक  बड़  अधिकारी  को  लेकर  मेरे  पास  मैं  उनका  नाम

 नहीं  अगर  विस  मन्त्री  महोदय  चहेंगे  तो  मैं  उन्हें  नाम  बाद  में  बता  सकता  हूं  ।  मुझे  कहा  गया
 कि  उस  सावंजनिक  उद्योग  में  नया  चेयरमेत  बचना  नए  पेनेजिंग  डायरेक्टर  बनने  एक  उन्होंने
 नाम  लिया  कि  इनको  बनाया  जा  सकता  है  और  अगर  आप  उनको  बताने  में  मदद  दें  तो  आपकी

 पार्टी  को  हर  साल  एक  करोड़  रुपया  उससे  से  उपू॑लेब्ध  करा  सकते  मैं  तो  सुतकर  चकित  हो  गया  ।
 क्या  सार्वजनिक  उद्योग  इसके  लिए  बते  मगर  साबंजनिक  उद्योगों  का  इसके  लिए  भी  दुर्पयोग
 किया  गया  |  इसलिए  भी  कसटा  हुआ  |  आज  सावंजनिक  उद्योग  भी  इस  तरह  से  नहीं  जल  सकते

 किन्तु  ये  बिकृतियां  पैदा  हो  सब्ीं  ।  कमजोर  वर्ग  की  मदद  के  लिए  वन्‍्ट्रोल  मगर  कन्ट्रोल  से
 कृत्रिम  अभाव  पेदा  भ्रष्टाक्वार  बढ़ा  और  प्रतियोगिता  को  भावना  समाप्त  हो  अनावश्यक
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 न  मनन  लि  नकली किक  क  कि  कक  कक  --  नदापपिपियणणयणयणए ल-++  नमक  जब  न

 अटल  लिहारो

 बन्‍्दोल  नहीं  होना  अनावश्यक  रंग्यलेशन  नहीं  होना  लेकिन  इसके  कारण  जो  पला

 काटने  की  प्रज्षियोगिता  पंदा  उसमें  छोटा  छोटे  छोटी  जोन  वाश्ा  किद्धान  के

 ये  जुबोतियां  अवश्य  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  हन  चनरेतियों  का  बित  मम्सी

 जी  बहुत  चतुर  बिना  एक  आम  राय  बनाये  नहीं  खोज  खकते  फेसले  रही  लेकिन  अगर

 उसको  अमल  में  लाने  के  लिए  देश  में  एक  वाताबरण  नहीं  होगा-सही  वाताबरण-बहू  वातावरण  अभी

 नहीं  हैं  ।  उसे  पैदा  १२ने  का  प्रयत्त  भी  नहीं  किया  जा  रहा

 देश  में  बिजली  की  कमी  माफ  करिए--मेरे  खिलाफ  छप  आज  किसानों  को

 बिजली  नाम-मात्र  की  कीमत  पर  मिल  रही  कम  कीमत  भी  वसूल  नहीं  हो  रही  बिनलो  की

 इतने  बड़े  पेमाने  पर  चोरी  हो  रही  जिसका  कोई  हिसाब  नहीं  लेकिन  आप  उनको  रोक  नहीं
 सकते  हैंਂ  )

 **'

 क्री  झा  :  शहरों  में  बया  चोरी  कम  हो  रहो  है  ?  ***  *'

 व्से  अटल  बिदारी  वाजपेयी  :  ९हरों  में  भी  हो  रही  आप  उसको  रोक  नड्टीं  सकते
 दाम  आप  बढ़ा  नहीं  सकते  बिजली  बोड  धाटे  में  चल  रहे  अभी  हुपारे  मित्र  ऋड्ट  रहे  थे  कि
 केन्द्र  ले  लेकिन  केन्‍्द्र  के  लेते  से  समस्या  हल  नही  होगी  ।  सब  अश्वड्ड  एक  ही  बीमारी  इस  देश
 में  वक-एथिक्स  इस  संकट  के  काल  में  भी  हमें  परिश्रम  क्री  प्रधव॥्ठा  करनो  तब  हम
 संकट  में  से  यह  भाव  नहीं  सरकार  यह  भाव  पेंदा  नहीं  कर  प्रा  रही  इसलिए  मुझे
 डर  है  कि  जब  मंहगाई  बड़  लोग  सड़कों  पर  निकलेंगे  ओर  जंसा  हमारे  मित्र  कह  रहे  थे  कि
 बेरोजगारी  नौजब्रान  मंदान  से  आ  ज्ययेंगे  तब  राजनीतिक  द्वरंद  शुरू  ह्ो  हमने  देखा

 की  सब्सिडी  कम  करने  का  फेसला  बुनियादी  तोर  पर  सही  फंसला  कितनी
 कितने  दिनों  तक  ?  यह  देश  सब्सिडी  के  मरोसे  नहीं  चल  सकता  लेकिन  कौन  कम  करेगा  ओर
 कम  करेंगेतो  हम  यहां  मान  लेंगे  और  विरोध  बाहर  फिर  क्‍या  होगा  ?  अभी  भी  समय  आम
 राय  बमाहए  ।

 आपने  सरकारी  खर्च  में  कमी  करने  की  बात  कट्टी  माफ  करिए  --  सं  में  दहुत  कमी  नहीं
 हुई  है  ।  सादगी  का  वातावरण  नहीं  हूँ  ।  देश  संकट  यें  यह  भनुमूति  नहीं  इस  संकट  पर  मिल
 कर  विजय  प्राप्त  करने  का  संकल्प  नहीं  आप  मुसीबत  से  निकलेगे  कंसे  ?  अगर  राजनीतिक  होड़
 चलनी  तो  थलने  दीजिए  |  मुझे  इसमें  छुछ  ज्यादा  गहीं  कहया  लेकिम  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  जो
 परिक्षतंन  शिए  वे परियतंन  अगर  वे  चाहते  हैं  कि  सफल  तो  उनकी  सफलता  के  लिए  वातावरण
 बनाहुए  ।  आम  सहमति  का  विकास  करिए---यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 भरी  रागम्राभ्य  प्रताव  क्‍सह  :  यह  जो  भारतीय  अर्थव्यवस्था  पर  बहस
 चन  रही  है  इपमें  बहुत  से  हमारे  माननीप  सदस्यों  ने  अयने-अपने  सुझाव  दिए  हमारी  भारतीय
 अथंभ्यवस्था  चरमरा  गई  है  उस  अथं  व्यवस्था  को  टीक  करने  के  लिए  सरकार  की  तरफ  से  हमारे  क्शि
 मन्‍्त्री

 जी  जो  आई०  एम०  एफ»  जेसे  डाक्टर  को  यहां  ला  करके  ठीक  करने  बाले  लेकिन  यह
 इससे  ठौक  होने  बाली  नहीं  है  ।  भगर  हमने  जो  ऋण  लिया  है  विकास  के  लिए  ऋण  नहीं  लिया  है  भर
 इस  ऋण  से  ब्याज  भी  दिया  इससे  हमारी  आ्थिक  स्थिति  और  भी  ढीली  होती  जाएगी  ।

 अभी  हम्सरे  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जो  सुझाव  दिया  है  डसमें  एक  बहुत  अच्छा  सुझाव
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 अगर  आप  चाहते  हैं  कि हम  इसको  ठीक  करें  ओर  यह  तो  सभी  लोग  धाहते  बहां  जितने  भी  लोग
 अधिकारी  से  लेकर  राजनीति  करने  वाले  सभो  जानते  हैं  कि  हम।रे  यहां  एक  समान्तर  अधब्यवस्था

 चल  रहो  है  और  उस  पर  बह  समान्तर  अधंब्यवस्था  को  चाहे  वह  कितने  ही  बड़े  विद्वान  अरथशास्त्री
 का  क्‍यों  न  ये  ठोक  नहीं  कर  शकते  हैं  |  क्वोंढि  मद्गरास्फीति  मुद्रा  की  बाढ़  जब  आ  जाती  है  तो
 मंहयाई  बढ़  भावी  हमारी  श्वरीदने  की  क्रप  शक्ति  नहीं  रहती  है  लेकिन  मुट्ठो  भर  लोगों  का

 घाहे  वह  सामान  पांच  से  पचास  हजार  रुपए  तक  मिलेगा  बह  दो-बार  खरीद  लेगा  |  यही  है
 जिस  कालेधन  से  हमारी  अर्थव्यवस्था  समाथ्व  होती  जा  रही  लेकिन  हमारे  बिल  मन्त्री  जी  क्या  ये
 सब  काबू  पा  सकते  नहीं  पा  सकते  है  और  इस.लए  नहीं  काबू  पा  सकते  हैं  कि  जो  आइमी  चला
 रहा  है  बह  इस  लोक  सभा  के  अन्दर  है  ओर  विधान  सभा  के  अन्दर  भी  पहुंच  जाता  है  और
 आप  लाते  कंसे  आपकी  हिम्मत  जब  तक  यह  सवान्तर  अर्थव्यवस्था  को  अत  खत्म  नहीं  करते

 #  हैं  तब  तक  देश  की  आर्थिक  स्थिति  को  आप  ठीक  नहों  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरी  चोय  यह  है  जो  आप  बिदेशी  मुद्रा  की  बात  करते  हैं  कि  हमको  विदेशी  मद्रा  का  भंडार
 भरना  आप  कंसे  भण्डार  जब  निर्यात  कीजिएगा  तो  तभी  भंडार

 आप  जानते  हैं  ही  कि  यह  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  और  थोड़ा  तो  कृषि  को  तरफ  ध्यान
 लिया  तो  आपको  डुयाल  होगा  कि  हरित  क्रांति  के  नाम  पर  कृषि  में  विकास  हुआ  और  आप  पी ०
 एल०  480  के  फन्दे  से  नहों  तो  बराबर  आप  पी०  एल०  480  के  फन्दे  में  पड़  हुए  थे  ।
 विदेशी  मुद्रा  कितना  लगता  लेकिन  अगर  आप  पूरी  कृषि  का  आधुनिबोकरण  कर  देते  तो  आपकी

 यह  स्थिति  न  होती  और  यह  कृषि  से  इतना  निर्यात  होता  ।  अगर  आप  पैदा  कते  तो  यहां  से  बाहर
 भेज  कर  विदेशी  मुद्रा  के  भंडार  को  भर  सकते  ज॑स्ते  अस्त  का  भण्डार  अःपने  भरा  है  उसी  तरह  से
 आप  भर  सकते  थे  लेकिन  आपने  इस  तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  ।  अगर  आपने  थोड़ा  सा  ध्यान  इस  तरफ
 दिया  होता  तो  आपको  बहुत  बहा  लाभ  होता  ।

 अब  हम  चाहते  हैं  कि  आप  अच्छे  किस्म  का  कपास  पैदा  उन्नत  बीज  तैयार  कीजिए
 भौर  अगर  अच्छे  किस्म  का  कपास  पैदा  करते  हैं  तो  हम  उसको  विदेश  भेज  सकते  चीती  काफी
 मात्रा  में  पैदा  करेंगे  तो  हम  उसको  भेज  सकते  हैं  भोर  भी  बहुत  सी  ऐसी  चीजें  हैं  जो  कृषि  से  बैदा
 करके  काफी  नियति  कर  सकते  यह  आपकी  समझदारी  पर  निर्भर  करता  है|

 तीसरो  बात  यह  है  कि  निर्यात  में  कुछ  ऐसी  चीजें  हैं  जिससे  निर्यात  में  आपको  कुछ  फामदा

 हुआ  ।  लेकिन  घरेलू  बाजार  बढ़ें  इसके  लिए  आपको  क्या  करता  इसके  लिए  गांवों  और  शहरों
 में  काम  करने  बाले  जो  लोग  हैं  उनकी  क्रयक्षक्ति  जब  तक  नहीं  बढ़ेगी  टब  तक  आपका  घरेलू  बाजार
 कंसे  इस  चीज  को  हमको  सामने  रखना  अ'पक्नी  एक  नीति  चली  थी  कि  पढ़े-लिखे
 नौजवानों  को  स्व-सुतियोजन  योजना  के  जरिए  लघु  उद्योगों  में  लयःए  जाए  ।

 स्व-नियोजन  योबता  आपने  चालू  की  उस  पर  खरबों  राया  खच  किया  क्‍या  उसकी
 मानिटरींप  की  क्या  वह  योजता  सवम्‌च  में  चत्र  रहो  मुश्किन  से  पांच  प्रतिशत  नौजवानों  को

 खड़ा  किया  ये  खड़े  नहीं  हो  सकते  थे  ।  35  हृश।र  रुपया  आष  कर्ज  देते  उसमें  से  बैंक  भी

 कमीशन  लेता  है  35  हजार  में  से  24  हजार  बचता  जिससे  लघु  उद्योग

 खड़ा  नहीं  हमारे  क्षेत्र  जहानाबाद  में  जिस  प्रकार  काम  शुरू  किया  है  तो  दो  प्रतिशत  लोग
 उसमें  काम  नही  कर  रहे  आप  कंसे  सधार  करेंगे  ।  अष्टाचार  बढ़ना  लाजिमी  अप  मद्रास्फोति
 पर  काब  नहों  पाते  हैं  तो  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  हरेक  आदमी  की  ख्वाहिश  होती  है  कि  धत  इकट्ठा  करें
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 रामाभ्रय  प्रसाद

 चाहे  देश  रहे  या  हमारे  सुझावों  को  मानना  काला  धन  रब्ने  बालों  को  आप  कंट्रोल
 उनका  धन  निकालें  और  जो  टैबस  चोरी  हो  रहा  उसको  क्यों  नहीं  रोकते  ।  स्ममालिंग  होती

 है  तो  टेक्प  खत्म  हो  जता  स्मगलतर  को  आप  चुताव  में  प्रचार  करने  के  लिए  बुलाते  स्मगलर
 भी  चुनाव  में  प्रचार  करेगा  तो  स्मगलिंग  नहीं  रुकेगी  ।  खरबों  रुपया  टैक्स  का  चोरी  हो  जाता

 बड़े-बड़े  शहरों  में  गट्टालिकाएं  बन  रही  वह  कमाई  कहां  से  आ  रही  उसको  पकड़ना  चाहिए  ।

 ऐसा  कौन  सा  आदमी  है  जो  इसको  पकड़ना  चाहता  आप  जो  कर  रहे  हैं  तो  आपको  चार  महीने
 बाद  पता  चलेगा  कि  नई  नीति  से  देश  को  क्‍या  फायदा  होने  बाला  कुछ  नौजवान  हथियार  लेकर

 खड़े  हो  गए  हैं  तो  बचे  हुए  नोजवान  भी  क्षड़  हो  इससे  देश  भारी  दलदल  में  फंस  जायेंगे  ।
 इतना  कहकर  में  अगनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 |

 भरी  निमल  कांति  चटर्शो  :  भोजन  कक्ष  में  रात्रि-मोज  को  व्यवस्था  हो  चुकते  के  बाद
 मैंने  सोचा  कि  मुझे  सभा  में  कुछ  शब्द  कहने  के  लिए  इन्तजार  तो  करना  ही  च/ःहिए  मैं  अधिक  समय

 नहीं  लूंगा  ।

 सर्वप्रथम  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के  साथ  हुए  समझौते  के  बारे  में  बता  दूं  ।  उन्होंने  पृष्ठ
 6  पर  सुस्पष्ट  रूप  से  यह  बताया  है  कि  सब  लोगों  को  यह  बोझ  उठाना  हम  जिन

 मुद्दों  पर  कहना  चाहते  उसमें  से  एक  यह  भी  है  ।  हमारी  आपत्ति  यद्दी  से  शुरू  हेती  है  कि  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  आने  वाले  लोगों  सहित  सभी  लोगों  को  यह  बोझ  उठाना  होगा  ।  हमें  इसी  बात  पर
 आपत्ति  है  ।

 दूसरा  जिसके  लिए  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता  चाहता  हूं  यह  उनका  एक  अन्य  यह  सुस्पष्ट
 बक  व्य  कि  हमारे  वृहत्त-आधथिक  असन्‍न्तुलन  निरंतर  बने  हुए  हैं  ।

 मैं  पहले  बबतव्य  को  आत्म  ञ  लोचना  अपितु  आलोचना  समझता  हूं  क्योंकि  वह  उस
 समय  ससा  पक्ष  में  नहीं  थे  ।

 मैं  पिछले  आठ  वर्षों  से चल  रही  नीतियों  का  अनुशीलन  करने  के  बाद  दिए  गए  इन  दो
 वकक्‍तव्यों  के  लिए  उनका  धस्यवाद  करना  चाहता  हूं  ।

 परन्तु  बगतब्य  के  दूसरे  भाग  से  एक  और  वक्तव्य  देना  भी  जरूरी  हो  जाता  है  कि  जिन

 बृहत्त-आ्थिक  असंतुलनों  को  आज  आप  दूर  कर  रहे  वे  किन  नीतियों  के  कारण  उत्पन्न  हुए  अथवा
 क्या  अपने  अधिक  प्रबल  रूप  में  ये  ०्ही  नोतियां  नहीं  हैं  जिनका  आप  आज  अनुप्रण

 9.00  भ०प०  कर  रहे  हैं  ?  मैं  इस  बात  को  जानता  मैंने  नेहरू  के  बारे  में  श्री  मणि  शंकर
 अय्यर  के  उत्कृष्ट  भाषण  को  सुना  मैं  स्टॉलिन  के  समाजव;द  के  सहित  समाजवाद

 बिषय  में  बोलूंगा  |  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  में  एक  गुग  यह  भी  था  कि  वह  जनते  थे  कि  वे  क्या
 कर  रहे  हैं  ओर  बह  जो  कुछ  कर  रहे  उनके  अनुसार  क्या  नहीं  कर  रहे  यह  बहुत  प्रसिद्ध  कार्य

 पुराने  समय  के  लोगो  को  अवश्य  हो  इसको  जानकारी  वह  चाणक्ष्य  के  छद्यमनाम  का  प्रयोग
 करते  थे  ।  परन्तु  वह  स्वयं  इस  बात  पर  हंसते  जिसे  हम  नेहरू  जी  का  दशंन  समझ्षते  वह  उनके
 हारा  घोषित  बिचार  धारा  ही  न  कि  बह  विवार  धारा  जिस  पर  उन्होंने  अपल  किया  ।  आइए  हम
 इसमें  अन्तर  करते  उन्होंने  बता  घोषित  किया  ?  उनके  द्वारा  ,  गई  घोपणा  में  किन्हों  अन्य  लोगों
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 द्वारा  दिए  गए  वक्‍तवथ्यों  के  विपरीत  एक  वक्‍तब्य  यह  था  कि  सरकारो  क्षेत्र  केवल  वही  है  जिसमें  गैर
 सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  धनराशि  नहीं  दी  जाती  ।  यह  पद्धति  प्रचलित  उन्होंने  घोषणा  की  थी  कि
 सरकारी  क्षेत्र  होना  कल  मैंने  किप्ती  सदस्य  को  भाषण  के  दौरान  टोका  था  ।

 झी  रंगरालन  कुमारमंगलस  :  हपया  मैं  केवल  एक  मितट  का  समय  लूंगा  |  9.00  बज  चुके
 समय  को  और  बढ़ाना  होगा  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  सभा  का  समय  9.30  म०  प०  तक  बढ़ा
 दिया  जाए  ।  मैं  यह  स्पष्ट  करता  चाहता  हूं  कि  9.30  म०  प०  के  बाद  सभा  की  बैठक

 ,  जारी  रखना  कठित  होगा  वर्योकि  हमने  कमंचारियों  के  घर  वापस  लौटने  तथा  राज्रि-भोज  आदि  की
 व्यवस्था  नहों  की  we:  मैं  माननीय  रुदरयों  से  »नुरोध  बरता  हूं  कि  वे  कृपया  थोड़ा  सा

 सहयोग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  की  यह  इच्छा  है  कि  हम  सभा  की  कार्यवाही  का  समय  9.30
 म०  प०  तक  बढ़ाये  ?

 अनेक  साननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  हम  की  कायंवाही  का  समय  9.:0  म०प०  तक  बढ़ा  देते

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  यह  वही  पति  सभा  में  हुई  कुछ  मलतियों  के कारण  अथवा  नीतियों
 में  गलतियों  के  कारण  दूसरे  लोगों  को  नुकसान  उठाना  पड़ता  अनने  प्रश्त  पर  आते  हुए  मैं  यह  कहना
 चाहता  हू  कि  वह  सरकारो  क्षेत्र  को  अपने  आदर्शों  को  मूतंरूप  देते  का  साधन  बनामसा  चाहते  थे  उनका

 एक  आदर्श  यह  था  कि  एक  समानतावादी  समाज  होना  चाहिए  और  सम्पति  केवल  लोगों  के  पास  ही
 एबतित  नहीं  होनो  चाहिए  ।  उन्होंने  तो  एक  यह  भी  सुझाव  दिया  था  कि  यदि  कार्यकुशलता  के  लिए
 दक्षता  की  आवश्यकता  के  कारण  से  अधिक  यूनिट  की  स्थापना  नहीं  की  जा  और  ऐसी
 स्थिति  में  भी  हसे  सरकारो  क्षेत्र  में  ही  होना  चाहिए  न  कि  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  ।  उस  वक्‍तब्य  में
 इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  वे  मिश्रित  अथंब्यवस्था  की  बात  करते  बह  सब  बेकार  की
 बात  जैसा  कि  मैंने  दावे  से  कहा  विश्व  के  किसी  भी  भाग  में  मिश्चित  अ्थंव्यवहथा  नहीं  है  ।  हमें
 मिश्चित  अधथंव्यवस्था  पर  आपत्ति  है  ।  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि आप  उस  रास्ते  से  विचलित  हो  गए  हैं  ।
 समतावांदी  समाज  के  उहूं  श्य  पूरे  नहीं  किए  जा  सश्ते  |  सब  जानते  हैं  कि  पंडित  जी  ते  क्या  कहा  था
 जिस  किसी  ने  भी  उनका  भाषण  सूता  उपते  इस  बात  की  जानकारों  मूझे  आशा  है  कि

 बुजुर्ग  लोगों  को  पता  होगा  कि  उन्होंने  क्‍या  कहा  था  ।

 पण्डितजी  अपने  घारा  प्रवाह  भाषण  में  कहते  थे  कि  लोगों  को  ठंत  नहीं  पहुंचाई  जाती  है
 तथा  एक  समानता  वादी  समाज  होना  लोगों  में  दोलत  के  प्रदर्शन  करने  की  भावना  नहीं  होनी

 दौलत  का  दबाना  यही  अवडी  संबल्प  का  ओबचित्व  था  |  यट्रो  सरकारो  क्षत्र
 का  ओचित्य  था  |  परन्तु  वास्तव  में  ऐसा  नहीं  है  ।  हमने  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापार  व्यवहार
 भ्धिनियम  तथा  अन्य  विषयों  पर  चर्चा  की  वास्तव  मे  उस  चर्चा  के  दौरान  हमने  इस  बात  का

 '  जिक्र  किया  था  कि  सम्पूर्ण  नीति  के  परिणामस्वरूप  धन  का  स्वामित्व  और  संकुचित  हो  गया  है  ।  यह
 पण्डितजी  के  कह्टे  के  बिल्कुल  विपरीत  अतः  आप  इस  प्षमय  कौन  से  नेहरू  को  चाहते  हैं  ?  इस
 प्रश्न  का  उत्तर  देता  स्वयं  पण्डितजी  ने  भी  एक  प्रश्न  पूछा  था|  मुझे  आशा  है  कि  मणिशंवर  अय्यर
 को  यह  याद

 हम  सदंव  पल्डितजी  के  आलोचक  रहे  ओर  किर  भी  उनमें  जो  अच्छाइयां  उनका

 हमने  समर्थन  किया  हमने  कुछ  ही  लोगों  के  हाथों  में  धन  के  जमा  होने  का  समर्थन  नहीं  किया
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 निर्मल  कांति  चटर्जी ]
 था  |  अब  आपकी  नौतियां  कहां  ले  जायेंगी  ?  बात  रह  है  कि  यह  बात  सब  जानते  हैं  कि  पूंजीवाद  का
 जन्म  एकाधिकार  के  साथ  नहों  हुआ  प्रतिस्पर्धा  और  बाजार  व्यवस्था  के  कारण  एकाधिकार  की
 स्थिति  आई  |  इसे  याद  रखना  होया  ।  जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  हम  खुली  अर्थ॑ग्यवस्था  रखकर  प्रति
 स्पर्धा  में  भग  लेंगे  तो  प्रतिस्पर्धा  का  निष्कर्ष  यह  निकलेगा  कि  कुछ  लोग  तो  बाहर  हो  जायेंगे  और

 कुछ  लोग  हावी  हो  जायेंगे  ।  यह  हमेशा  एक  क्रिकेट  मंच  के  बराबरी  पर  समाप्त  होने  जैसा  नहीं  है  ॥

 यह  एक  ऐसी  अवश्यम्भावी  प्रक्रिया  है  जो  पिछले  200  सालों  के  पूंजीवादी  विकास  के  दौरान  सारे
 विश्य  में  देखी  गई  भतः  जब  आप  देश  परिस्थितियों  के  बारे  में  बात  करते  तो
 आप  लोगों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  होते  हैंन  कि  देश  की  भौगोलिक  स्थिति  के  बारे  में  । आज  जब

 हम  यह  कहते  हैं  कि  हम  विश्व  स्तर  पर  एकता  चाहते  हैं  तो  इसका  क्‍या  मतलब  विश्व  स्तर  पर
 जो  समाजवादी  देश  उन्हें  भूल  उत्पादन  प्रधान  आप  बहुराष्ट्रीय  क्यों  कहते  हैं  ?

 जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  20  घराने  67  प्रतिशत  औद्योगिक  उत्पादन  को  नियन्त्रित  करते  हैं  तो  यह
 स्वामित्व  का  संबुचन  है  या  प्रतिस्पर्धा  सभी  यह  जानते  हैं  और  मुझे  सिंह  को  सलाह  देने  की
 भावश्यकता  नहीं  देश  में  या  देश  के  ब्राहर  संरक्षण  पनपने  की  अवस्था  में  उच्चोगों  को  समर्थन
 देने  की  बात  प्रतिस्पर्धा  के  विष्दध  सोधी  गई  थी  ।

 पहला  संरक्षणबादी  अर्थशास्त्रो  जमंनी  का  वह  मास  नहीं  था--जो  उस  समय  के  सबसे

 प्रमुख  पूंजीवादी  देश  इग्लेंड  में  व्याप्त  ५कृति  का  बिरोध  किया  मास  बाद  में  आया  था  ।
 उसने  विश्लेषण  करके  यह  दिखाया  कि  किस  प्रकार  प्रतिस्पर्धा  से  अधिक  एकाधिकार  का  जन्म

 होता  हम  यही  कहना  चाहते  हैं  कि  खुली  अथंठ्यवस्था  का  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  लघु  उद्योग
 क्षेत्र  आजार  से  बाहर  कर  दिया  यदि  बहुराष्ट्रीय  स्द्योग  आते  हैं  तो  इसका  मतलब  यह
 होगा  कि  मध्यम  तथा  बड़  ट्य्योग  भी  भारतीय  भोद्योगिक  क्षेत्र  से बाहर  हो  जायेंगे  ।  यह  एक  पहलू  है
 भर  यह  एक  प्रमुख  कारण  है--जिसके  आधार  पर  हम  इसका  बिरोध  करते  हैं  ।

 मैं  सरलता  से  श्री  बाजपेई  से  इस  बात  पर  सहमत  हूं  कि  जालों  को  साफ  करना  मैं  उनसे
 इस  बात  पर  पूरी  तरह  असहमत  हुं  कि  यदि  लोगों  को  साथ  लिया  जा  तो  इस  नीति  को  स्वीकार
 किया  जा  सकता  है  ।  लोग  इससे  कभी  सहमत  नहीं  समाजवाद  की  बात  होती  मुझे  इन
 शब्दों  को  बोलने  की  अनुमति  जिसमें  स्‍्टालिनवादी  समाजवाद  भी  शामिल  आपने  इस
 बात  को  लगभग  नजरन्दाज  कर  दिया  है|  कृपया  आप  याद  करें  कि  यदि  समाजबाद  न  स्टालिन
 वादी  स्वरूप  का  समाजवाद  भी  नहीं  होता  तो  हमने  कभी  इस  बात  पर  चर्चा  नहीं  को  होती  कि  भारत
 क्थवा  संयुवत  राज्य  अमरीका  में  कितने  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  क्या  आप  इस  सच्चाई
 को  महसूस  करते  हैं  कि  बिसी  भो  प्रकार  का  समाजवाद  रहा  हो  यदि  समाजब।द  न  तो  हमने
 विश्व  में  साक्षरता  अभियान  के.बारे  में  बात  ही  न  की  होती  ?  कितने  भी  बिगड़े  हुए  रूप  के  साथ  क्‍यों
 न  हम  जिम  प्रकार  के  समाजबाद  बो  स्टालिन  के  नाम  फ्रे  साथ  जोड़ते  वह  भी  नहीं  होता  तो
 भापने  बरोबी  की  साक्ष  रता  कल्याणकारी  राज्य  तथा  कल्याणकारी
 व्यमस्था  की  बात  नहीं  की  हती  ।  तथा  विश्य  में  आयोजना  की  व्यवस्था  भी  नहीं  होती  |  क्‍या  आप

 नहीं  जानते  हैं  या  पष्डितजी  नहीं  जानते  कि  सोवियत  संध  में  समाजटाद  के  इस्पात  के  क्षेत्र
 में  बिल्कुल  आत्मनिरभरता  नहीं  भा  सकती  इस्पात  के  क्षेत्र  में  भिलाई  तथा  बोकारों  उस  बिमड़े
 हुए  समाजवाद  का  ही  परिणाम  जिसे  लेकर  आप  सोवियत  संघ  पर  आरोप  लगाते  हैं  ।
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 ।  अपनी  आधिक  स्थिति  के  विषय  पर  लौटते  हुए  मैं  यह  पूछता  हूँ  कि  यदि  हम  ऐसी  नीति
 '  का  विरोध  भी  कैरसे  हैं  तो  क्ष्या  हंम  इसके  विंकल्प  का  सुझांव  दे  सकते  हैं  कांग्रेस  के  सदस्य  भी  इस

 आंत  को  स्वेकिर  करते  हैं  कि  इसमें  खतरा  यह  है  कि  किसी  को  भी  निश्चित  रूप  से  यह  पता  नहीं  होगा
 पकिस  प्रकार  की  नीतियों  बनाई  जाती  रही  हैं  तथा  अनुसरण  की  जांती  रही  उनसे  भारतीय

 का  केया  भविष्य  प्रश्न  यह  जायज  है  कि  हम।रा  कौन-सा  विकहप  अपनाने  का
 विचार  है  !  अन्तरष्ट्रीय  क्षत्र  में  हम  कंगार  पर  खड़े  ठीक  उन्हें  इस  बात  की  कोई  परवाह  नहीं
 है  कि  वे  ही  इसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  आज  की  स्थिति  के  लिए  उत्तर  देना  होगा  ।

 आन्तरिक  आर्थिक  परिस्थितियां  कंसी  सभी  राज्यों  में  देश  के  सबसे  अधिक  समाजवादी
 *  उपाय  ध्रूमि  सुधारों  से  संबंधित  है  ।  कया  इसका  यहां  जिक्र  शिया  गया  है  ?  आप  प्रतिस्पर्धा  के  खतरे

 को  जानते  आपको  श्चतरे  के  बारे  में  पता  डा०  सिह  की  तरह  सब  इसे  जानते  वे  हर
 समय  इसी  के  इर्द-गिर्द  घूमना  चाहते  हैं  ।  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  समताव.दी  सुधार  जैमींदारी  व्यवस्था  का

 उन्मूलन  करके  भूमि  सुधार  लागू  करना  आपने  ऐसा  नही  किया  है  ।  इका  कोई  जिक्र  नहीं  किया
 गया  है  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  जिसे  आपको  हर  हालत  में  स्वीकार  करना  बह  यंह  है  बड़े
 घरामों  तथा  उद्योगपतियों  ने  सभी  प्रकार  के  प्रतिबंधों  के  दाव॑जूंद  प्रचुर  मुनाफा  घन  कमाया  है  और  वे

 हो  सरकारी  और  गैरसरकारी  बोनों  आ्रीद्योगिक  क्षेत्रों  की  स्ग्णता  के  लिए  जिम्मेदार  बैया  ओप
 इसका  शंइन  कर  सबते  हैं  ?  यदि  आपको  कोई  विकल्प  निकालना  हो  तो  यह  मंत  सोचिए  कि
 अपनी  रुग्णता  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  ही  जिम्मेदार  सरकारी  क्षत्र  इसलिए  रुग्ण  हो  गया  है  क्‍योंकि
 सरकार  क्षेत्र  ने  अपने  बाहर  विशाल  निजी  क्षेत्र  को  विकसित  होने  का  मोका  वे  ही  लोग  हैं
 जो  सरबारी  क्षत्र  को  भी  नियत्रित  करते  सरकार  कभी  बार  इसको  सीधे  अनुमति  क्यों  दे  रही
 है  ?  अतः  एक  विकल्प  निकालना  होगा  ।  एक  ओर  समाजवादी  उपायों  के  कारण  भूमि  सुधार  किए  गए
 श्रमिक  केवल  इसी  वनक्‍तव्य  से  संतुष्ट  नहीं  होंगे  कि  उनक्री  छंटनी  नहीं  की  जाएगी  ।  वे  इस  देश  में  ही
 बड़  हुए  हैं  अब  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  हम  यहां  हैं  ओर  इस  देश  की  अथंव्यवस्था  को  संभालना

 चाहते  यही  वि+ल्‍्प  है  ।

 जब  देश  का  श्रमिक  वर्ग  9  तायोब  को  हड़ताल  पर  था  तो  वह  केवल  यही  नहीं  कई  रहा
 कि  वे  छंटनी  से  डरते  उन्होंने  यहै  भी  कहा  था  कि  वे  सरकारी  क्षेत्र  को  अपने  हाथ  में  लेने  को

 तेपार  और  यदि  संभव  हुआ  तो  सरकार  वो  भी  ।  यह  दूमरा  रास्तग

 जंध  श्री  अय्यर  पण्डित  नेहरू  की  बातों  की  ४द  कंरंगे  तो  उन्हें  एहूँ  दात  महसूस  करनी
 *

 कि  जब  उनके  अच्छे  दिन  थे  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  इन  उंद्योगों  का  यर्दि  स्वामित्व  नहीं  तो  कम  से

 कम  प्रबन्ध  ही  यथा  सम्भव-बलंमःन  हालातों  में  भी--श्रमिकों  द्वारा  चलाया  जाना  यही
 '  विकल्प  है|  यदि  आप  संग्रह  करना  चाहते  यदि  आप  कर  एकत्रित  करता  चाहते  पदि  भाप  जमा

 »  घन  को  निकालना  चाहते  हैं  तो  नौकरशाही  की  मदद  कीजिए  |  हस  प्रकार  की  सरकार  किसी

 काम  को  नहीं  होगी  |  यही  वेकल्पिक  रास्ता  है  जिसके  अ#ंडसार  काम  किया  जाना

 विसर्भत्री  मनभोहन  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी  माननोय  सदस्यों  का  आभारी

 हूं  जिन्होंने  इसे  वाद-धिंवाद  मे  भाग  लिया  है  ।  मैं  विशेष  तौर  से  उस  बात  से  प्रभावित  हुआ  हूं  जोकि
 श्री  वाजपैथी  ने  अपने  भाषण  के  अन्त  में  बही  कि  हुपारे  देश  को  कड़े  संकटों  का  सामना  करना  पढ़

 है  ।
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 मनमोहन
 ज्ञान  पर  बिसी  का  भी  अधिकार  नहीं  हमें  अप्रत्याशित  खतरों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  यदि  मैं  ऐसा  कहूं  और  काय  ऐसा  है  कि  कोई  अकेला  ध्यक्षि  अकेला  दल  अपने  आप  नहीं
 कर  सकता  अतः  इन  गंभीर  संक्टों  जो  कि  हमारे  देश  के  सामने  आ  रहे  से  निपटने  के  लिए
 एक  राष्ट्रीय  आम  सहमति  की  आवश्यकता  यह  इसके  अनुसरण  में  है  हमारी  सरकार  के  सत्ता
 में  आने  के  पहले  सप्ताह  में  प्रधान  मंत्री  ने  विपक्ष  के सभी  माननीय  सदस्यों  को  बुलाने  को  पहल
 की  थी  और  मैं  ईमानदारी  से  यह  बह  सबता  हूं  कि  मैंने  सम्माननीय  सभा  को  उतनी  सही  तस्वीर
 दिखाई  है  जितनो  मैं  व्खि  सब.ता  एक  प्रकार  से  यह  बताया  गया  था  कि  मैं  मुद्रा  का  अवमल्यन

 "

 करने  जा  रहा  मैंने  देश  बे  अर्थव्यवस्था  के  बारे  मे  वे  सभी  यह  कहे  बिना  यह  दोषारोपण

 किए  बिना  कि  कोन  जिश्मेवार  रखे  जोकि  हमारी  सरकार  सत्ता  में  आने  के  दिन  मिले  थे  और

 हमने  उन्हें  उस  रिथति  का  हवाला  दिया  जोकि  हमारे  देश  में  यदि  उसी  स्थिति  को  बने
 दिया  जाता  तो  मैं  ईमानदारी  से  कह  सकता  हूं  कि  आपको  इस  देश  में  अधिक  श्रणाली  पूर्ण  तौर  पर
 भंग  मिलती  ।  यह  बे  दल  ब्दिेशी  मुद्रा  का  संव्ट  ही  नहीं  यह  हमारे  देश  की  पूर्ण  आर्थिक  प्रणाली
 देश  के  खजाने  का  संकट  था  जोकि  लगभग  दिवालिया  ही  गया  एक  ऐसा  देश  जोकि  जीवन  की

 आवश्यक  वस्तुएं  आयात  करने  के  काबिल  नहों  ऐसा  देश  जहां  से  भप्रवासी  भारतीय  350
 मिलियन  डालर  प्रति  सप्त  ह  की  दर  से  धन  ले  जा  रहे  थे  और  ऐसा  देश  जिसके  कारण  केवल  इतनी
 आरक्षित  पूंजी  थी  जिससे  कि  दो  सप्ताह  के  लिए  भी  आयात  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।

 उस  स्थिति  में  यदि  हमने  उसी  स्थिति  को  बने  रहने  दिया  आप  देखते  कि  कितनी
 बेरोज्गारी  हुई  औद्योगिक  उत्पादन  तथा  कृषि  उत्पादन  रुक  गया  होता  जो  कि  इस  देश  में  कभी
 भी  नहीं  देखा  गया  किसी  प्रकार  से  मैं  उससे  छिन्‍न  नहीं  हूं  जोकि  सोवियत  सघ  में  हुआ  है  या
 जो  कुछ  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  क ेसाथ  हुआ  है  ।  गई  प्रकार  से  यह  मेरा  दृढ़  बिश्वास  है  कि  बहुत  सी
 राजनीतिक  खलबलियां  जोकि  इन  देशों  में  हो  रही  उनवी  अथंभ्यवस्था  के  ठोब  प्रकार  से  काय्य  न
 करने  के  कारण  हो  गई  हैं  ।  इन  गह्वबड़ियों  को  कुछ  समय  के  लिए  दबा  दिया  एक  समय  हम
 सबने  सोचा  था  कि  यूगोसलाबिया  श्रमिकों  का  स्वर्ग  श्रमिकों  ने  भी  युगोस्लाविया  पर  शासन
 किया  |  सभी  मानदंडों  के  अनुसार  यह  एक  आदर्श  अर्थव्यवस्था  थी  कि  जिसका  सभ्य  मनुष्यों  द्वारा

 अनुसरण  किया  जाना  चाहिए  ।

 परन्तु  कुछ  समय  के  बाद  यूगोरल!विया  में  एक  प्रणाली  विकातित  हो  गई  थी  जिसमें  विशीय

 अनुशासन  कप्मजोर  हो  गया  वहां  मजदूरी  उत्पादकता  की  अपेक्षा  अधिक  तेजी  से  बढ़ी  जहां
 यूगोसलाविया  को  अर्थव्यवस्था  बाबरी  विश्व  से  हो  गई  थी  और  तब  तबाही  का  बीज  बोया
 गया  उसने  यूगोस्लाविया  को  छिन्न-भिन्‍न  कर  दिया

 मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  सोवियत  संघ  का  आध्थिक  दत्हास  लिखा  जा  चुका  इसका
 विखंडहन  इसके  अधिक  कुप्रबंध  क ेकारण  हुआ  मेरे  विचार  से  तेल  की  कोमतों  में  सातवें  ओर
 आटबे  दशक  में  की  गई  दो  बार  मूल्य  वद़ियों  ने सोवियत  संघ  को  बचाया  ।  लेबिन  जिस  समस्या  का
 हम  आज  समाधान  कर  रहे  बह  अभय  भी  सोवियत  संघ  में  मोजूद  उनकी  इंन  समस्याओं  से
 निपटने  की  अकुशलता  ने  बहत  राजनीतिक  संकट  को  जन्म  दिया  है  जिससे  कि  पुराने  सोवियत  संघ
 का  विखंडन  हुआ  जो  हम  सब  जानते  मेरा  दृष्टिकोण  गलत  नहीं  लेकिन  मैं  इस  सभा  से
 निवेदन  कपना  चाहता  हूं  कि  यदि  हम  आर्थिक  संक्ट  को  प्रभावशाली  ढंग  से  नहीं  निपटाते  तो  मेरे
 विभार  से  कोई  भी  ऐसा  कड़ा  कानून  नहों  है  जो  बहता  है  कि  हमारा  यह  प्रजातंत्र  आम  आधिक
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 कानूनों  से  मुक्त  इसलिए  एक  गम्भीर  खतरा  बिना  वाद-बविवाद  की  दक्षता  का  दावा
 बिए  मैं  बिनम्रता  से  आग्रह  करता  हूं  कि  हमें  रुभी  प्रमुश्च  जिनका  हमारे  देश  को  सामना
 करना  पड़  रहा  पर  एक  राष्ट्रीय  आम  सहमति  की  आवश्यकता  है  ।

 मैंने  अपने  वक्तव्य  में  यहू  दावा  नहीं  किया  है  कि  हमने  देश  को  समस्‍्याओों  का  समाधान  पा
 लिया  है  ।  मैंने  केबल  यही  था  कि  हमने  कुछ  समय  लिया  है  जिससे  हमारा  अन्तर्राष्ट्रीय  विश्वास
 पुर्नस्थापित  हुआ  है  ।  लेकिन  मैं  आपको  यह  बता  दूं  कि  इस  अधंव्यवस्था  को  रातों-रात  समाप्त  भी
 किया  जा  सबता  है  |  उदाहरण  के  तोर  पर  यदि  आप  कल  बजट  घाटे  पर  नियंत्रण  नहीं  करते  या  यदि
 देश  में  बहुत  सी  हिंसा  चाहे  वह  साम्प्रदायिक  मृहे  हो  या  धन्य  यदि  अत्यधिक  औद्योगिक
 अशांति  होती  है  तो  यह  विश्वास  खत्म  हो  सबता  इतिहास  ऐसे  म'मलों  से  भरा  पड़ा  विश्वास
 कायम  करने  में  सालों  रूग  जाते  इसे  समाप्त  करने  में  दिन  लगते  है  हमारा  देश  बहुत  ही
 कमजोर  हालत  में

 मैं  यह  भ्रम  पैदा  नहीं  करना  चाहता  कि  टुमने  इन  समस्याभों  का  हल  दूढ़  लिया  हमने
 कटिन  यात्रा  प्रारम्भ  कर  दी  पहला  कदम  उठाया  गया  स्थिरता  प्राप्त  करने  में  थोड़ी-बहुत
 सफलता  मिली  है  |  लेकिन  बित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित  करने  के  हिए  अपने  निजी  क्षेत्र  को  और  अधिक

 सुचारु  बनाने  क ेजिए  अधिक  स्प८  त्मिक  बनाने  के  लिए  एक  लम्बा  सफर  तय  करना  बाकी  मुझे
 यह  पहना  है  कि  हमारे  उद्देश्यों  समदुष्टि  से  वृद्धि  की  वचनबद्धता  समदृष्टि  से समायोजन को  वचनबद्धता
 के  सम्बन्ध  में  या  जिसे  मैंने  अपने  भाषण  मानव्र  दशा  के  साथ  सामंजस्य  को  संज्ञा  दी  मेरे
 विचार  से  दृढ़  वह  अरिव्तंतीय  है  यही  संदेश  मेरे  आइ०एम०  एफ०  को  भेजे  गए  आशयपत्र  से  था
 कि  हम  कुछ  भी  ऐसा  नहीं  १  रेंगे  जिससे  कि  उन  पर  विषम  बोध  पड़ें  जो  कि  उन्हें  सहन  नहीं  हो  ।  भाहे
 यह  संगठित  कार्मिक  वर्ग  द्वो  या  असंगटित  कोमिक  वर्ग  हमारी  सरकार  यह  देखने  के  लिए  सामाजिक
 न्याय  सुनिश्चित  करने  को  वचनबद्ध  है  कि  अधिक  सक्रिय  अर्थव्यवस्था  क ेसमायोजन  की  कीमत  कमजोर
 कंधों  पर  न.लादी  जाए  यह  बबनबद्धता  मेरे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  को  भेजें  आशय  प्र  में  दोहराई

 गई  थी  ।  एक  बार  फिर  मैं  इस  वचनबद्धता  को  दोहराता  हूं  ।

 मुझे  यह  कहना  है  कि  आप  कठिनाईयों  के  बिना  अपने  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकते

 मेरे  विचार  पते  श्री  जाज॑  फर्नान्‍न्हीज  ने  कल  कहा  आप  कृषि  के  बारे  में  चिन्तित  नहीं  हैं  ?

 बया  आप  छाद्यमःस्न  व्ल्पादन  के  बारे  में  विन्तित  नहों  हैं  क्या  भाप  बेरोजगारों  से  बिन्तित  नहीं  हैं  ?”

 बुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  आप  असंतुल्न  से  बिन्तित  नहदों  हैं  ?”  ”
 हम  दन  मामतनों

 के  बारे  में  बहुत  बिस्तित  है  ।

 यदि  आप  वित्तीय  और  भुगतान  संतुलन  के  संकट  जिसका  हमें  1991  में  करना

 पड़ा  था  मे  सुधार  नहीं  करते  हैं  तो  आप  इन  समस्याओं  के  लिए  समाधान  नहीं  ढू  ढ़  सकते  हैं  ऐता
 केवल  तभी  हो  सकता  है  यदि  आपकी  वित्तीय  प्रणली  सुदढ़  हो  ।  कोई  भी  केन्द्रीय  सरकार  जिसके  पास

 कापी  धनराशि  बिहार  जैसे  राज्य  बी  कृ्टायता  कर  सकती  है|  मुझे  बिहार  की  हालत  से  पूरी
 सहानभति  मैं  समझता  हूं  कि  बिहार  पर  जितना  दिया  जाता  है  ही  उससे  अधिक
 ध्यान  दिया  जाना  लेकिन  एक  दिवालिया  के-द्र  सरकार  बिहार  के  लिए  कया  कर  सकती

 इप्लिए  हमें  अपनो  क्तोय  प्रणाली  इतनी  सृदढ़  बनानो  छाहिए  ताकि  बे-्ट्रीय  सरकार  देश  के  कमजोर

 राज्यों की  मदद  कर  सके  |

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  ने  सरकारो  क्षेत्रों  गो  दशा  का  उल्लेख  किया  उन्होने  उस  तरोके
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 का  उत्लेख  किया  जिस  प्रकार  सरकारी  क्षेत्रों  का  प्रबन्धन  किया  जाता  किस  प्रकार  संथित  हानियां
 होती  हैं  भौर  भ्रष्टाचार  होता  अब  ऐसा  कोई  सरकारी  क्षेत्र  *हीं  है  जिससे  बहू  उद्देश्य  प्राप्त  किया
 किया  जा  सके  जो  श्री  निमंत्र  कान्ति  चटर्जो  के  मस्तिष्क  में  मैं  पूर्ण  विश्वास  के  स्लाथ  कहता  कि
 इस  प्रकार  के  सरकारी  क्षेत्रों  कोई  उपयोग  नहीं  हम  सबका  यह  दायित्व  है  भोर  हम
 सब  उन  सरकारो  क्षेत्रों  के समर्थन  के  लिए  वचतब्द्ध  हैं  जो  कि  कार्यक्षम  हमें  अक्षमता  के  सभी
 स्रोतों  को  बन्द  कर  देना  ले  उन  इस  मंत्र  को  मानकर  कि  कार्यक्षमता  और  सामानिक  हित
 अनपेक्ष  प्रत्येक  सरकारी  उद्यम  को  जीवित  रखा  जाना  मैं  आण्से  निवेदन  करूंगा  कि  इससे
 न  तो  सरकारी  क्षे>ं  का  हित  हो  रहा  है  और  न  ही  इससे  इन  उद्योगों  में  कार्यरत  काममगारों  का  हित
 हो  रहा  है  ।  हमारी  सरकार  सरकारी  क्षेत्रों  की  का्यंप्रणाली  को  सुधारने  के  लिए  ईमानदारी  से  काम
 करने  के  लिए  वचनब्द्ध  इसके  लिए  हमें  मजदूर  संधों  और  सभी  इच्छुक  दलों  को

 सहायता  की  जरूरत  होगी  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  सरकारो  क्षेत्रों  की  समस्या  लोगों  को  हृड़त'ल
 करने  के  लिए  कहकर  नहीं  सुलझाई  जा  सकती  है  ।  मैं  मात्र  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  लोकतंत्र  में
 हडताल  करना  मजदूर  संघों  और  कामग्रारों  का  अधिकार  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  एक  दिन  की

 हड़ताल  जो  की  गई  है  उसने  सारे  विश्व  में  मलत  संकेत  दिए  हैं  कि  इस  देश  में  अनुशासन  के  मरुओों  की
 प्रशंसा  नहीं  की  जाती  है  ।  हो  सकता  है  कि  यह  हमारी  असफलता  हो  कि  हमारे  पास  इस  बारे  में
 स्वंसम्मत्लि  प्राप्त  करते  का  सम्रय  नहीं  है  कि  हृइताल  की  कोई  भावश्यकता  नहीं  हडताल
 ताल्लाबंदी  और  सांप्रदायिक  दंगे  जेसौ  भनन्‍य  धटनाएं  प्रगति  में  बाधक  है  और  इस  देश  को  इन  समस्याओं
 से  निपटने  के  लिए  सभो  साधन  जुटाने  है  ।

 क्षमी  मई  माननीय  सदस्यों  मे  «ई  मुद्दे  उठाएं  हैं  और  एक  विशेष  सदस्य  ने  का  कि  हम  तीसरी
 दार  रुपए  का  धरक्मुत्यन  करने  जा  रहे  इस  समय  इस  बात  के  लिए  इच्छुक  दल  और  वह  लोग  जो
 यह  तहीं  चाहते  कि  भारत  का  भुगतान  संतुलन  यह  अफवाह  फंला  रहे  हैं  कि  यह  एक  दिवालिया
 द्रेश  है  और  ०ह  केवल  शुरुआत  है  भोर  अभी  आप  और  अधिक  अवमृल्यन  देखेंगे  और  इसलिए  उन्होंने
 अनिवासी  भारतीयों  को  धन  आदि  भेजने  के  लिए  हतोश्साहित  किया  मैं  बहना  चाहता  हूं  कि  मैने
 इसे  अन्तरष्ट्रीव  मुद्रा  बशोष  को  भेजे  गए  आशय  पत्र  में  भी  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम  रुपए
 की  वर्तमान  सामान्य  विनिमय  दर  को  बनाए  रखने  के  लिए  वचनबद्ध  हैं  ओर  इसका  ओर  अवमूल्यत
 करने  की  हमारी  कोई  मंशा  नहीं  है  भोर  मैं  नहीं  समझता  कि  ऐसा  करने  की  कोई  आवश्यकता  है
 बयोंकि  रुपए  के  मूल्य  में  सुधार  हो  रहा  है  भोर  हमारा  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  बढ़ा  हस  प्रकार  यह
 एक  गलत  प्रचार  विया  जा  रहा  है  कि  हम  रुपए  का  ओर  अवमूल्यन  करने  के  लिए  योजना  बना  रहे
 हैं  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  औद्योगिक  उत्पादन  के  बारे  में  अपनी  बिता  व्यवृत  की  मैं  कहूंगा
 कि  मैं  उनकी  चिता  से  सहमत  हूं  लेकिन  ऐसी  स्थिति  में  जब  आपके  पास  विदेशी  मृद्रा  नहीं  आपको
 अपने  आयात  जो  हमें  करना  पड़ा  था  पर  प्रतिबंध  लगाना  तब  आप  और  क्या  आशा  कर  सऊते
 मैं  पहले  दिन  से  यह  बहता  आ  रहा  हुं  कि  मैं  देश  में  औद्योगिक  उत्पादन  पर  आयात  दबाव  के  प्रभावों
 दे  बारे  में  चितित  हूं  |  मैं  बह  रहा  हूं  कि  हमने  बह  तरोके  नहीं  अपनाएं  हैं  अपनाए  अब
 हमें  धीरे-धीरे  आयात  में  उदारता  की  नीति  की  प्रक्रिया  शुरू  कर  रहे  हैं  और  ऋण  की  उदारनीति
 की  प्रक्रिया  शुरू  कर  रहे  मैं  आशा  करता  हूं  कि  भ्रौद्योगिक  स्थिति  में  इससे  सुधार  होगा  |  लेकिन
 यह  अत्यधिक  आयात  पर  रोक  का  प्रत्यक्ष  परिणाम  है  जिसे  हमें  अपने  देश  के  सम्मख  विदेशी  मद्रा
 संकट  से  मिफ्टने  के  लिए  करना  होगा  ।

 ट  हु
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 इसी  प्रकार  कई  माननीय  सदस्यों  ने  मूल्य  वृद्धि  के  संबंध  में  मामले  उठाए  है  ।  मैं  उनकी  चिता
 से  सहमत  अपने  ववतध्य  में  मैंने  कहा  कि  हमें  वह  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  जो  हम  मूल्यों  के  क्षेत्र
 में  प्राप्त  करना  चाहते  मैं  अपनी  भक्षमता  पर  विचार  करते  हुए  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  भुगतान
 के  लिए  अत्यधिक  चुकाने  में  हमारी  आयात  पर  प्रतिबंध  से  घरेलू  सप्लाई  अपर्याप्त  हो  गई
 विदेशों  मुद्रा  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  गेहुं  भौर  चावल  जैसी  अनिवाय॑  वस्तुएं  बाहर  भेजनी

 पड़ी  ताकि  हम  उवंरक  और  डीजल  आयात  कर  सके  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रद्धते  हुए  यह  आशा
 करना  जैसा  कि  मैं  पहले  भी  कह  चुका  हूं  कि  मूल्यों  को  जहदी  ही  नियंत्रित  किपा  जा  सकता  था  किसी
 फे  लिए  भी  यथार्थ  से  परे  मैं  आपको  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यदि  हम  अपने  मांग  पर  कायम

 रहते  यदि  माननीय  सभा  वित्तीय  असंतुलन  जिसके  हरे  में  निमंल  बसु  ने  कहा  को  ठीक  करने
 में  हमें  सहयोग  देती  है  और  यदि  हम  आ;पति  प्रबंधन  के  फाम॑  पर  कायम  रहते  हैं  तो  मुझे  विश्वास  है
 कि  मूल्य  स्थिति  दिन  प्रतिदिन  सुधरेगी  ।  अब  हमारी  बिदेशी  मुद्रा  स्थिति  में  सुधार  हुआ  हम  थ्ाद्य
 तेलों  का  भी  आयात  कर  सकते  यदि  हम  यह  सब  करते  हैं  तो  निश्चय  ही  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।
 अन्त  मैं  कहना  चाहुंगा

 *:
 )

 उपाध्यक्ष  मधद्ोदय  :  भनाथश्यक  रूप  से  हस्तक्षेप  करना  उथित  नहीं  माननीय  वित्त  मंत्री
 को  अपना  उत्तर  पूरा  करने  दें  |  तत्पश्चात  आप  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  हैं  ।

 श्री  मनमोहन  सिह  :  अन्त  उपाध्यक्ष  मैंने  इस  सभा  को  वचन  दिया  था  कि  मैं
 माननीय  सदस्यों  बी  सन्तुष्टि  के  लिए  हस  माननीय  सभा  के  सम्मुख  यह  आशय  पत्र  रखूगा  कि  इस
 आशय  पत्र  में  जो  कुछ  भी  है  वह  इस  सभा  द्वारा  अनुमोदित  नीतियों  का  विवरण  देने  के  अतिरिक्त

 कुछ  नहीं  इस  सभा  के  भीतर  और  सभा  के  बाहर  यह  प्रचार  कि  हमने  किसी  भी  तरह  देश
 के  राष्ट्रीय  हितों  को  बंचा  ठीक  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  आशय  पत्र  में  हमने  अपने  विक'स  और
 एक्विटी  पर  अत्यधिक  गरीबी  उन्मूलन  पर  अत्यधिक  ग्रामीण  विकास  पर  अत्यधिक  बल
 और  पयविरण  सुरक्षा  पर  अस्यधिक  बल  दिया  है  जो  उन  लोगों  की  बात  को  हुठलाता  है  जो  यह
 प्रचार  कर  रहे  हैं  कि  हम  इस  देश  के  सम्मान  भोर  हितों  को  बेंच  रहे  हैं  ।

 इन  एब्दों  के  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करना  चाहूंगा  जिन्होंने  इस
 बाद-विवाद  में  भग  लिया  |

 एक  सासमीय  सदस्य  :  मैं  एक  बात  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  ।

 भरी  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यह्‌  विधेयक  नहीं  है  और  न  ही  यह  तृतीय  पाठन  नियम
 193  के  अन्तगंत  चर्चाओं  बर  कभी  भी  स्पष्टीकरण  नहीं  मांगे  जाते  ऐसा  कभी  नहीं  हुआ  है  ।  हम
 चार  से  भी  स्रधिक  घंटों  तक  बातचोत  कर  चुके  हैं  और  अब  रात्रि  के  930  बज  चुके  कृपया  मेरी
 बात  सुनें  ।  कान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भब  सभा  कल  11.00  बज  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 9,33  मज्प०

 तश्पश्चात्‌  सोकसभा  गुरबार  19  1991/28  1913  को
 ग्यारह  बच्चे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ह

 सुद्रक
 पु  गुप्ता  प्रिटिंग  472  एसप्लेनेड
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